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 लोक  सभा

 2  1986/12  चेत्र  1908

 नोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए  )
 [  प्रनुवाद  ]

 प्रो०  सधघु  दंडवते  :  मैं  आपकी  बोन  की  शुभ  यात्रा  की  कामना  करता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  धन्यवाद  ।  फिर  तो  मुझे  पूरी  सफलता  मिलेगी  ।

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 [  प्रनुवाद  ]
 विदेशों  से  प्रतिभावान  भारतोयों  को  भारत  में  क्झ्लाकित  करने  को  नई  शोजना

 *514.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :
 टी०  बशौर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  के  उन  प्रतिभावान  भारतीयों  जो  पिछले

 कुछ  वर्षों  के  दौरान  अपने  बेहतर  भविष्य  के  लिए  अन्य  देशों  में  चले  गये  भारत  में  आकर्षित

 करने  की  सरकार  की  कोई  नई  योजना  और

 यदि  तो  उस  योजना  फी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  विदेशों  में  रहने  वाले  हमारे
 वैज्ञानिकों  और  तकनीशनों  की  इसके  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलंक्ट्रानिकी
 और  झतरिक्ष  विभागों  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  और  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  भारतीय  प्रतिभाओं  जो  पिछले  कुछ  वर्षो  से  अन्य

 देशों  में  चले  गये  आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार  एक  नयी  योजना  बनाने  का  प्रयास  कर

 रही  है  ।
 चंकि  इस  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  इसलिए  विदेक्षों  में  रह  रहे

 हमारे  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकी  विदों  से  इसके  बारे  में  प्रतिक्रिया  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 अतीत  विदेशों  में  बसे  भारतीय  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकिविदों  को  इस  देश  में  वापिस

 जाने  के  लिए  आकर्षित  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  गये  थे  ।  इनमें  से  कुछ  उपाय
 लिखित  हैं  :--
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 1.  ऐसे  कार्यक्रम  शुरू  किए  जिनके  जरिए  देश  में  के  दल
 बनाए  जाते  हैं  जिनके  पास  विज्ञान  के  नये  और  सीमांत  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  कार्य  करने  के  लिए
 अपेक्षित  सभी  आवश्यक  आधुनिक  सुविधाएं  होती  हैं  ।

 2.  वैज्ञानिकों  के  पूल  की  स्कीम  के  अंतर्गत  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीविदों  की  अस्थायी

 नियुक्ति  का  प्रावधान  है  ।

 3.  अधिसंख्यक  पदों  के  सृज्ञन  का  प्रावधान  भी  किया  गया  है  ।
 4.  विदेशों  से  लौटने  वाले  वैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीविदों  को  उपकरण  आयात  करने  की

 सुविधाएं  प्रदान  की  गयी  हैं  ।

 5.  देश  में  औद्योगिक  ईकाइयां  स्थापित  करने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  अपने

 आभावेदन  पत्रों  के  शीघ्र  निपटान  में  सहायता  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  उद्योग  मंत्रालय  में  एक
 विशेष  कक्ष  स्थापित  किया  गया

 6.  वैज्ञानिकों  की  काय्यं  की  दशाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  वंज्ञानिक  संस्थाओं  को  अधिक

 प्रशासनिक  ओर  वित्तीय  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  किया  गया  है  ।

 7.  जैव  महासागर  गर-परम्परागत  ऊर्जा  टेलीमेटिक्स

 विकास  विभागों  आदि  जैसे  नये  वैज्ञानिक  विभाग/संगठन  स्थापित  किए  गए  हैं  और  इनमें

 से  कुछ  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  इनके  वेज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीविदों  को  उत्साहपूर्ण  अवसर

 प्रदान  करने  की  और  उन्हें  देश  में  आकधित  करने  की  संभावनाएं  हैं  ।

 अगामी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लिए  कुल  परिव्यय  में

 वद्धि  की  गयी  है  ।
 तक  में  भारतीयों  के  बारे  में  रजिस्टरਂ  में  25000  भारतीय  वैज्ञानिक

 इ  जीनियर  और  डाक्टर  रजिस्टर  थे  ।  इनमें  से  11900  से  अधिक  के  भारत  लौट|

 आने  की  सूचना  भारतीय  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिवोविद  बड़ी  संख्या  में  अन्य  संस्थाओं

 निजी  और  सार्वजनिक  उद्योगों  में  भी  लटें  जिनकी  सही  संख्या  की  जानकारी

 लब्ध  नहीं  है  ।

 श्रीमती  माधुरी  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगी

 कि  उन्होंने  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  देश  में  ही  काम  करने  के  लिए  विशेष  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 की  लेकिन  प्रतिभा  पलायन  देश  की  एक  प्रमुख  समस्या  यह  है  कि  कई  विदेशी  कम्पनियां

 निकों  डाक्टरों  को  ज़ो  देश  में  शिक्षित  सभी  को  ऊची  तनख्वाह  देकर  विदेशों  में  जाने  के

 लिए  आकर्षित  करती  क्या  सरकार  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  के  लिए  यह  अनिवायं  करेगी

 कि  कुछ  समय  तक  डाक्टरों  और  टेकनिशियन्स  को  भारत  में  ही  काम  करना  पड़ेगा

 क्योंकि  देश  का  बहुत  सा  पैसा  उनकी  शिक्षा-दीक्षा  पर  खर्च  होता  है  ।

 भ्ली  शिवराज  थी०  पाटिल  :  इस  प्रकार  की  व्यघस्था  पहले  ही  भारत  में  हमने

 विज्ञान  के  क्षेत्र  में  बहुत  सारे  नये-नये  काम  शुरू  किए  हैं  जैसे  इलेक्ट्रानिक्स

 एटॉ  एनर्जी  और  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  काम  चालू  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  उन  क्षंत्रों  में  हमारे

 2
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 यहां  के  रहने  वाले  साइ  टिस्ट  पूरा  हिस्सा  लेकर  काम  इसके  अलावा  दूसरी  भी  सुविधायें
 देने  का  प्रयोजन  किया  है  ।

 श्रोमतो  माधुरी  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहूंगी  कि  गल्फ

 यू०  के०  और  फ्रांस  में  कई  डाक्टर  और  टेकनिशियन्स  कार्यरत  हैं  ।  वहां  की
 ऑडेनन्स  फंक्ट्रीज  में  भी  वह  कार्य  कर  रहे  क्या  उन्होंने  देश  में  आने  की  इच्छा  जाहिर  की  है
 यदि  हां  तो  उन्हींने  प्रमुख  रूप  से  कौन  सी  सुविधायें  प्राप्त  करने  की  मांग  की  क्या  सरकार  ने
 उन्हें  वह  सुविधायें  देने  का  आश्वासन  भी  दिया  है  ?

 ह

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  दूसरे  देशों  में  काम  करने  वाले  जो  लोग  उनको

 यहां  हमारे  देश  में  क्या  हो  रहा  उसके  बारे  में  अधिक  प्रमाण  पर  मालूमात  कराये  उन्होंने
 यहां  आने  की  इच्छा  भी  प्रकट  की  हमने  उनको  यहां  आने  पर  सुविधाएं  देने  की  भी  व्यवस्था
 की  उन्हें  यह  बताया  गया  है  कि  अगर  वह  यहां  आयेंगे  और  कोआपरेटिव  बेसिज  पर  इ
 नियर  या  अन्य  कोई  फैक्ट्री  लगाना  चाहेंगे  तो  एक  उन्होंने  खर्च  किया  तो  तीन  गवनेमेंट  की
 तरफ से  कंट्रीब्यूशन  होगा  यानि  कि  1:3  प्रपोशन  पर  कंट्रीब्यूशन  मिलेगा  ।  अन्य  सुविधायें  जेसे  जगह
 का  कम  किराया  आक्टराय  से  उनको  सहूलियत  सेल्स  टैक्स  से  सहूलियत  देना  आदि

 यह  सब  देने  के  लिए  स्टेट  गवनंमेंट  को  कहा  गया  है  ।

 [  अनुवाद  ]
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  टी०  बशीर  ।
 श्री  दक्ीर  :  हम  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  युग  में  रह  रहे  हमें  खुशी

 है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  21  वीं  सदी  के  भारत  के  बारे  में  सोचते  जब  विपक्ष  सत्ता  में

 वह  देश  को  पीछे  ले  जा  रहा  था  ।
 )

 जब  हम  आगे  बढ़ने  की  बात  करते  हैं  तो  उन्हें  बडा  गुस्सा  आता  राष्ट्रीय  विकास  के

 लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  भूमिका  को  सर्वाधिक  महत्ता  प्राप्त  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  यह
 बताना  चाहूंगा  कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  आयोजन  और  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  जनशक्ति

 के  अर्थव्यवस्था  के  विकास  में  उपयोग  में  अन्तर  प्रतिभा-पलायन  इसका  एक  प्रमुख  उदाहरण
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कल  ही  मैंने  बताया  था  और  फिर  आज  आप  वही  तरीका  अपना

 रहे  हैं  ।

 श्री  टी०  बशीर  :  यह  स्पष्ट  उदाहरण  आश्रितों  का  विशेषतया  कंप्यूटर
 विज्ञान  जैसे  क्षेत्रों  काफी  अधिक  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  बशीर  जी  यदि  आप  प्रइन  नहीं  पूछ  रहे  तो  मैं  आप  को  बोलने  की
 मति  नहीं  दू  गा  ।

 श्री  टो०  बश्ीर  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहदा  हूं'*"***'**
 एक  माननीय  सदस्य  :  प्रेतिभा  पलायन

 )
 श्री  टी०  बशोर  :  क्या  सरकार  का  उन  व॑ज्ञानिकों  द्वारा  जो  विदेश  जाना  चाहते  एक

 निर्धारित  अवधि  के  अनिवायं  राष्ट्रीय  सेवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 जाभतृह/है)ैएणएण७/++ ०»  आ  ख
 शो  शिवराज  वो०  पाटिल  :  यह  प्रस्ताव  किया  गया  लेकिन  इस  समस्या  के  प्रति  इक

 काफी  जागरुक  हैं  और  इस  संबंध  में  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  भी  स्पष्ट  किया  था  ।  हम  यह  चाह
 हैं  कि  हमारे  जो  वंेज्ञानिक  और  प्रौद्योगिकीकार  विदेशों  में  वह  ज्ञान  प्राप्त  करें  और  स्वदेज्ञ
 लौट  आएं  ।  उनका  बहुत  अधिक  स्वागत  किया  जाएगा  ।  अगर  वह  वापिस  आएंगे  तो  हम  उन्हें
 समस्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  कोशिश  करेंगे  ।  अगर  कुछ  वैज्ञानिक  और  अधिक  ज्ञान  प्राप्त

 करने  के  लिए  विदेश  जाना  चाहते  हैं  और  संसार  में  हो  रही  नई  घटनाओं  से  परिचित  होना  चाहते

 हैं  तो  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हमें  उन्हें  इसके  लिए  विदेश  जाने  से  रोकना  चाहिए  ।  हमें  इन  दोनों

 ही  के  बीच  संतुलन  रखना  है  और  इसी  संतुलन  के  द्वारा  हमने  उन्हें  जाने  दिया  है  और  साथ  ही

 हम  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  वह  वापिस  आएं  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  बात  सरकार  की  जानकारी  में

 है  कि  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  58  वर्ष  होने  के  कारण  प्रसिद्ध  जिनका  खासा  नाम  जैसे

 कि  बी०  ए०  आर०  सी०  के  वह  प्रतिनियुक्ति  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  जाते  हैं  और  वहां
 से  किसी  अन्य  देश  में  चले  जाते  हैं  ।  इस  संदर्म  में  मैं  सरकार  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह
 इन  प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  के  मामले  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  में  छूट  देंगे  जिससे  कि  वह  देश  में  सेवा
 कर  सके  ।

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  वास्तव  में  तो  हम  वैज्ञानिकों  को  न  केवल  58  वर्ष  की  आयु
 तक  अपितु  इसके  बाद  भी  सेवा  करने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  तथा  उन  द्वारा  56  साल  की  उम्र  में
 नौकरी  छोड़ने  का  प्रशन  ही  नहीं  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  56  की  उम्र  में
 नौकरी  छोड़कर  वह  किसी  दूसरे  देश  में  चले  जाते  अगर  ऐसा  कोई  एकाध  मामला  होगा  तो
 हम  उसे  देखेंगे  ।  हमारी  मंशा  यही  है  कि  वंज्ञानिकों  को  सबसे  ऊपर  रखा  जाए  और  युवा
 वेज्ञानिकों  को  भी  लिया  चूंकि  यूवा  वैज्ञानिक  नई  बातों  से  भली  भांति  परिचित  हो  जाते

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  वह  काफी  सहायक  होते  हमारा  दृष्टिकोण  यह  है
 कि  छन  वैज्ञानिकों  को  लिया  जाए  जो  अभी  युवा  हैं  और  साथ  ही  उन  वैज्ञानिकों  को  भी  रखा
 जाए  जिनमें  असाधारण  प्रतिभा  एक  निश्चित  आयू  के  पदचात्  उन्हें  निकाल  बाहर  न
 किया  जाए  ।

 डा०  जिता  सोहन  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  15  जून  अमरीका  की  इंडियन  नेशनल
 कांग्रेस  को  संबोधित  करते  हुए  कहा  था  आप  को  प्रोत्साहित  करेंगे  और  देश  वापिस  ले
 जाएंगे  ।”  इस  मैं  प्रंधानमंत्री  की  जानकारी  में  यह  लाना  चाहूंगा  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के  एक

 युवा  वैज्ञानिक  जिसने  कम्प्यूटर  के  सिलीकान  चिप  के  लिए  आईਂ  का  आविष्कार  किया
 को  मिचिगान  यूनिवर्सिटी  के  प्रोफेसरगण  परेशान  कर  रहे  वह  प्रधानमंत्री  से  मिलने  आये
 लेकिन  उनसे  मिल  नहीं  सके  ।

 मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसमें  हस्तक्षेप  करें  और  इस  युवा  वैज्ञानिक  के  लिए  कुछ
 करें  ।

 शओ  शिवराज  बो०  पाटिल  :  यह  एक  व्यक्ति  विशेष  का  मामला  है  और  अगर  हमें  इसके
 विवरण  दिए  जाते  हैं  तो  हम  इसकी  जांच

 4
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 लहसुन  का  चिकित्सकीय  महत्व

 ॥
 #  515.  आओ  पी०  श्रार०  कुमारमंगलम  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 |

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीका  आदि  जैसे  पश्चिमी  देशों  में  फंगस
 और  अन्य  प्रकार  के  रोगों  के  उपचार  के  लिए  लहसुन  को  महत्व  दिया  जा  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पांचवें  दशक  में  वैज्ञानिक  और  ओऔद्योगिक  अनुसंधान
 परिषद्  की  लाहोर  में  स्थित  प्रयोगशाला  ने  सर्वप्रथम  लहसुन  का  चिकित्सकीय  महत्व  स्थापित
 किया  था  और  प्रतिजीवी  सम्मिश्रण  पृथक  किया

 |  क्या  वैज्ञानिक  और  भौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्/भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान
 परिषद्  द्वारा  इसके  सबंध  में  नियंत्रित  क्षेत्र-परीक्षण  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  दी०  :  से  सभा  पटल

 पर  एंक  विवरण  रखा  गया  है  ।
 विवरण

 जी  इस  संबंध  में  समाचार  पत्न  में  सूचनाएं  हैं  ।
 चोथे  दशक  सी०  एस०  आइ०  आर०  के०  एस०  एन०  एल०  दत्ता

 और  ए०  कृष्णमाचारी  ने  लहसुन  का  सुव्यवस्थित  अन्वेषण  किया  था  और  प्रभाजन  और  विभाजन

 द्वारा  सक्रिय  नियम  अलग  किए  गए  थे  ।  दो  विशेष  सक्रिय  पदार्थ  एक  स्टाफी  लोकोक्कस  और  बी०

 कोली  के  विरुद्ध  समान  सक्रिय  और  दूसरा  स्टाफो  लोकोक््कस  के  विरुद्ध  अधिक  सक्रिय  अलग  किए

 गए  थे  ।
 ह

 हां  ।

 उठाए  गए  चरण  हैं  :--

 (1)  वर्ष  1957,  1958  और  1960  में  लहसुन  के  जीवाणु  रोधी  और  फफूँद  रोधी

 गुणों  और  इसके  नियमों  पर  सी०  एफ०  टी०  भार०  आइ०  एस०  आइ०  में
 अन्वेषण  किया  गया  लहसुन  के  सक्रिय  नियम  ग्रैम  ग्रैम  अग्राही  और  अम्ल  स्थायी

 जीवों  और  खमीरों  और  फफूंदी  के  विकास  में  भी
 अंतरानिरोधी  है  ।  लहसुन  के  अन्य  गुण  हैं--अनेकों  उपापचयी  एन्जाइम  नियंत्रण  हाइपोग्लाइसीमिक
 सक्रियता  व्लड  कैल्सियम  संवृद्धि  प्रति  सन्धिशोध  सक्रियता  प्राणी  प्रयोगों  के  बाद  लहसुन  के  बहुत
 सारे  प्रभावों  का  पता  चला  है  परन्तु  अन्तिम  मिर्णय  लेने  के  लिए  अभी  और  अधिक  जांच  पड़ताल
 की  आबद्यकता

 (2)  क्षेत्रीय  अनुसंघान  जम्मू  एस०  आइ०  द्वारा  कोलेस्टेरॉल
 अवनमन  सक्रियता  हेतु  लहसुन  के  उपयोग  पर  अध्ययन  किया  गया  ।  इन  परीक्षणों  के  परिणाम
 स्वरूप  एक  भारतीय  ओऔषध  निर्माता  को  इसकी  तकनीकी  जानकारी  दी  गई

 (3)  आइ०  सी०  एम०  आर»  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  ने  यह  बताया  कि  रोगजनक
 फन्नगी  के  25  पौधों  पर  लहसुन  प्रतिफफूंद  सक्रियता  दर्शाती  है  ।
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 (4)  आइ०  सी०  एम०  आर०  द्वारा  मनुष्यों  पर  किए  गए  चिकित्सीय  अध्ययन  से  यह
 जानकारी  प्राप्त  हुई  कि  10  से  20  दिन  तक  फंगसविक्षत  त्वचा  पर  लहसुन  से  निकाले  गए  पानी

 का  दो  बार  प्रयोग  करने  से  त्वचा  विक्षति  समाप्त  हो  जाती  है  ।
 श्री  पीं०  आर०  कुमार  मंगलम  :  अध्यक्ष  लहसुन  नामक  इस  अदुमुत  जड़ी  में

 न्न्न  व्यवधान  )
 नग्न

 श्री  चटर्जी  लहसून  पसंद  नहीं  करते  ।

 इस  अद्भुत  जड़ी  के  गुण  एकदम  स्पष्ट  हैं  जैसा  कि  उत्तर  में  भी  बताया  गया  है  ।  लेकिन

 दुर्भाग्य  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसका  उपयोग  भौषधिके  रूप  में  कोलेस्ट्रल  के  लिए  ही  किया

 जाता  है  जो  कि  उच्च  वर्ग  की  समस्या  हैन  कि  बहुसंख्थयक  जनता  की  ।  अगर  इसंका  उपयोग

 वास्तव  में  औषधि  के  रूप  में  विशेषतया  मोटेबोलिक  हाइपोग्लाइसिमिक
 रक्त  केल्शियम  में  वृद्धि  करने  आदि  समस्याओं  के  लिए  किया  जाए  जिसका  सामना  हमारे  देश

 की  जनता  कर  रही  है  तो  कैसा  रहेगा  ।

 मैं  मंत्री  जी  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  कब  लहसुन  का  सही  रूप  बहुत  सी  बड़ी
 बीमारियों  के  लिए  उपयोग  करने  जा  रहे  हैं  अथवा  क्या  इसका  उपयोग  केवल  अनुसंधान  और

 विकास  प्रयोगशालाओं  तक  ही  सीमित  रहेगा  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  लहसुन  का  इस्तेमाल  कुछ  गलत  रूप  से  भी  हो  सकता  है  ?
 श्री  शिवराज  बौ०  पाटिल  :  जो  लोग  गांवों  में  रहते  हैं  और  गरीब  वह  लहसुन  के  गुण

 अच्छी  तरह  जानते  सामान्यतः  वह  प्याज  और  लहसुन  का  प्रयोग  करते  हैं  और  इस  प्रकार

 वह  इसका  प्रयोग  पेट  की  बीमारियों  और  अन्य  रोगों  के  लिए  करते  लहसुन  में  जो  गुण
 विद्यमान  हैं  उनसे  पेट  के  रोगों  में  कुछ  राहृत  मिलती  है  और  जहां  तक  संभव  होगा  हम  इसे  लोगों

 तक  ले  जाएंगे  ।

 श्री  पो०  झार०  कुमार  संगलम  :  मेरा  प्रइन  यह  है  कि  वह  ऐसा  कब  करेंगे  क्या

 यह  एलोपेथिक  के  अन्तगंत  किया  जाएगा  अथवा  आयुर्वेदिक  के  ।  मंत्री  जी  ने  पहले  पूरक  प्रश्न  के
 उत्तर  में  शायद  आयुर्वेदिक  कहा  है  परंतु  मूल  विवरण  में  एलोपैथिक  कहा  गया  उनका  तात्पर्य
 किस  बात  से  है  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  बात  एक  ही  कुछ  भी  कह  लहसुन  के  गुण  तो  वही
 रहेंगे  ।  इस  समय  इसका  उपयोग  एलोपैथिक  की  जगह  आयुर्वेदिक  दवा  के  रूप  में  किया  जा

 रहा
 श्री  सी०  के०  कुप्पुस्वामो  :  हमारे  देश  में  लहसुन  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  इसकी  कमी  है  ?

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  मैं  कृषि  विभाग  से  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करूंगा  ।
 ञ्ली  सो०  पी०  ठाकुर  :  आयुर्वेद  में  लहसुन  के  बहुत  से  गुण  बताए  गए  हैं  लेकिन

 अब  तक  वैज्ञानिक  रूप  से  कोई  जांच  नहीं  की  गई  ।  किसो  भी  औषधि  के  बाजार  में  आने  से  पहले
 इसकी  कई  चरणों  में  जांच  की  जाती  क्या  मंत्री  महोदय  लहसुन  पर  प्रयोग  किए  जाने  के
 आदेश  देंगे  ?  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  बाजार  में  औषधि  के  रूप  में  आने  से  पूर्व
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 इस  पर  विभिन्न  चरणों  में  प्रयोग  किए  जायेंगे  ।  क्या  आयुर्वेदिक  दवा  में  बताए  गए  कुछ  गुणों  के

 अनुसार  इसका  बाजार  में  बेचा  जाना  उपयुक्त  है  ?  इसकी  विभिन्त  चरणों  में  जांच  की  जानी

 चाहिए  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  प्रकार  चरणों  में  जांच  कराएंगे  जिससे  कि  लहसुन  दवा  के  रूप  में
 बाजार  में  लाई  जा  सके  ।

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  किसी  भी  दवा  को  बाजार  में  लाने  के  लिए  अलग-अलग
 मानदंड  हैं  ।  एलोप॑थिक  दवा  के  बाजार  में  आने  के  मानदंड  कुछ  कड़े  आयुर्वेदिक  दवाओं  के
 मानदंड  कुछ  अलग  इसलिए  हैं  चूंकि  ज्षामान्यतः  वह  जड़ी-बूटियों  स ेबनाई  जाती  जहां  तक  इस
 दवा  का  संबंध  क्षेत्रीय  अनुसंघान  जम्मू  कश्मीर  में  इस  बारे  में  कुछ  प्रयोग  किए
 गए  हैं  ओर  डन््होंने  लहसुन  की  गोलियों  के  बारे  में  टेक्नालोजी  प्रस्तुत  की  है  ।  उन्होंने  इसे

 फ्ल॑ंसਂ  नाम  दिया  है  और  यह  बाजार  में  अधूुर्वेदिक  दवा  के  रूप  में  बेची  जाती  ऐसा
 करने  से  पहले  उन्होंने  इस  दवा  पर  इस  प्रकार  से  प्रयोग  किए  हैं  ज॑से  कि  किए  जाने  चाहिएं  ।

 हिन्दी
 झ्रादिवासी  उप-पोजना  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  तंत्र

 *  5]7  श्री  दिलीप  सिंह  भुरिया  :  क्या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आरम्भ  किए  गए  आदिवासी

 उप-योजना  कायेक्रमों  के  अन्त्गंत  किए  गए  कार्यों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इसके  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  क्या  उसके  लिए  केवल  घन  उपलब्ध  कराने  की  बजाय  आदिवासी

 उप-योजना  के  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  पृथक  तंत्र  स्थापित  करने  का  सरकार

 का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारो  बाजपेयी  )  :  जी

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  अनुसूचित  जनजातियों  के  थविकास  से  संबंधित
 कार्य  दल  ने  छठी  योजना  के  कायेक्रमों  की  समीक्षा  की  थी  ।  इसने  कहा  था  कि  योजना  अवधि  के
 दौरान  अन्य  कार्यक्रमों  क ेसाथ  गरीबी  की  दशा  से  ऊपर  उठने  के  लिए  परिवाराभिमुखी
 संरक्षणात्मक  और  शोषण  विरोधी  कानूनों  के  जन  जातीय  क्षेत्र  के  लिए  संस्थागत

 वित्त  की  व्यवस्था  किए  जाने  पर  बेहतर  ध्यान  दिया  गया  इसके  द्वारा  देखी  गई  महत्वपूर्ण
 खामियों  में  प्रति  परिवार  दी  गयी  सहायता  की  अपर्याप्त  मात्रा  थी  ।

 जी  श्रीमान  ।

 श्री  दिलोप  सिह  मूरिया  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  बिल्कुल  सीधी-साधी  भाषा  में
 मैं  मंत्री  महोदया  से  जानना  चाहता  38  सालों  की  आजादी  के  बाद  काफी  रुपया  खर्चे
 करने  के  बाद  भी  अगर  ज्यादा  लोग  हुए  तो आदिदासी  ही  पिछड़े  हुए  गरीबी  की
 रेखा  से  नीचे  तो  सबसे  ज्यादा  आदिवासी  ही  लोग  हैं  ।  अगर  कोई  एजेंसी  में  या  ठकेदार  के

 यहां  काम  करता  वहां  शोषण  होता  तो  आदिवासियों  का  होता  उनको  बन्धक  बनाकर
 रखा  जाता  बेंकों  में  ऋण  की  बात  तो  आदिवासियों  के  नाम  पर  ऋण  ले  लिया  जाता
 उनका  अगगूठा  लगाया  जाता  इतना  रुपया  ख्च  करने  के  बाद  भी  जो  परिणाम  हम  चाहते
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 आदिवासियों  की  तरक्की  के  वे  हम  प्राप्त  नहीं  कर  इसके  अलावा  सरकार  ने  माना

 है  कि  विकास  से  संबंधित  कायंदल  ने  कारयंक्रमों  की  समीक्षा  की  और  उसमें  पाया  कि  खामी  है  ।

 अगर  खामी  तो  सरकार  क्यों  एजेंसी  बनाकर  इसको  दूर  करने  की  कोशिश  नहीं  करती  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  जहाँ  तक  अलग  से  मशीनरी  बनाने  का
 सवाल  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  टी  ०एस०पी०  बनाया  गया  जिसको  ट्राइबल  सब-प्लान

 कहते  इसके  अन्तगंत  ट्राइबल  डवेलपमेंट  ब्लाक्स  में  अलग  से  प्रोजेक्ट  आफिससं  उनका

 छोटा  आफिस  होता  जो  ब्लाकवाइज़्  सारे  कामों  को  देखता  जिसके  द्वारा  ट्राइबल  एरियाज
 के  डवेलपमेंट  का  काम  होता  इसमें  दो  तरह  के  ब्लाक्स  एक  तो  वे  जहां  ज्यादा  इकठऊे

 :  लोग  रहते  हैं  और  दूसरे  मोडिफाइड  एरिया  डबेलपमेंट  एप्रोच  जिसमें  कुछ  पाकेट्स  होते  ऐसे
 245  क्षेत्रों  को  आइडेंटिफाई  किया  गया  जिसके  अन्दर  अभी  प्रोग्राम  होना  है  ।  इसके  अतिरिक्त
 स्पेशल  एसिस्टेंस  की  बात  सरकार  समय-समय  पर  फाइनेंशियल  इन्स्टीचयूट्स  के  माध्यम  से

 ट्राइबल  एरियाज  में  मदद  करती  है  ।  इसलिए  जनरल  एडमिनिस्ट्रेंशन  से  अलग  करके  मशीनरी

 बनाने  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  अलग  से  ध्यान  देने  की  बात  तो  लेकिन  अलग  से  कोई
 मशीनरी  बनाने  की  बात  नहीं  है  ।

 श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदया  ने  बताया  है  कि  ट्राइबल
 सब-प्लान  बनाया  लेकिन  सारा  का  सारा  काम  राज्य  सरकारों  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया

 कोई  ट्राइबल  अथारिटी  जो  आफिसर  काम  नहीं  करता  उसको  वहां  पोस्ट  कर

 इस  प्रकार  ट्राइबल  डिपार्टमेंट  सबसे  ज्यादा  शोषण  का  माध्यम  बना  हुआ  है  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  जो  दिल  से  सेवा  करना  चाहते  उनको  वहां  पोस्ट  करना  ऐसी  एजेंसी

 नहीं  बनेगी  तो  ट्राइबल  कैसे  आगे  बढ़ गे  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  अव्यक्ष  काम  जहां  पर  भी  होगा  स्टेट  में  होगा  और

 ट्राइवल  पाकेट्स  में  ही  यदि  किसी  के  माध्यम  से  किया  तो  यह  प्रइन  उठाया
 जा  सकता  है  '  दिल  से  कौन  काम  करता  कौन  नहीं  करता  यह  सब  देखने  के  हमारे

 यहां  मौनेटरिंग  सैल  वह  समय-समय  पर  मौनेर्टारंग  करता  रहता  जहां  पर  कन्संन्ट्र टेड
 ट्राइवल  हर  स्टेट  में  चीफ  मिनिस्टर  की  अध्यक्षता  में  कमेटी  बनी  हुई  कहीं-कहीं  पर

 ट्राइबल  मिनिस्टर  इंचाज्जं  वे  इस  कमेटी  के  माध्यम  से  इन  सब  कामों  को  देखते  जो
 कि  ट्राइबल  एरियाज  में  होने  चाहिए  ।  यदि  कहीं  पर  ढिलाई  काम  नहीं  हो  रहा  है  या  ट्राइबल
 क्षेत्र  क ेलिए  जो  पैसा  दिया  गया  उसको  ठीक  से  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  रहा  तो  इस  सब
 चीजों  को  एडवाइजरी  कमेटी  देखे  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 श्री  बसुदेव  झाचाय  :  उपयोजना  कार्यक्रम  केवल  एकीकृत  आदिवासी  विकास

 खंडों  या  एकीकृत  आदिवासी  विकास  खण्ड  गांवों  में  ही
 कार्यान्वित  किए  गये  एकीकृत  आदिवासी  विफरास  खण्डों  में  केवल  45  प्रतिशत  आदिवासी
 जनसंख्या  है  और  55  प्रतिशत  आदिवासी  जनसंख्या  इससे  वंचित  रह  गई  उन्हें  इस
 क्रम  का  लाभ  नहीं  मिला  देश  में  सभी  आदिवासियों  को  इसका  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  क्या
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 सरकार  का  विचार  एकीकृत  क्लादिवासी  विकास  खंड  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  यह
 कार्यक्रम  लागू  करने  का  है  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  सरकार  इसे  पहले  ही  लागू  कर  चुकी  है  और  जैसाकि
 मैंने  पहले  कहा  था  कि  240  एरिया  डबेलपमेंट  एप्रोचਂ  पॉकेटों  का  पता  लगाया  गया

 इसके  अतिरिक्त  22  नई  मूल  आदिम  जातियों  का  पता  लगाया  गया  एकीकृत
 वासी  विकास  खंडों  और  एरिया  डवेलपमेट  एप्रोचਂ  क्षेत्र  द्वारा  65-75  प्रतिशत

 अनुसूचित  जाति  जनसंख्या  को  सीधे  लाभ  मिलेगा  ।  मैं  पहले  भी  कह  चुकी  हूं  कि  जहां  आदिवासी
 छितरे  हुए  बसे  हैं  उन्हें  भी  इसके  अन्तगंत  लाया

 श्री  शरत  देव  :  आदिवासियों  के  लिए  उपलब्ध  की  गई  विशेष  धनराशि  के  अतिरिक्त
 राज्यों  की  वाषिक  योजनाओं  से  भी  कुछ  घनराशि  आदियासियों  के  विकास  पर  स्नरचं  की  जा  रही

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  में  विभिन्न  राज्यों  में  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  आदिवासियों  के  उत्थान  पर  इतनी  भारी  धनराशि  खर्च  करने  के

 बावजूद  भी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  स्तर  पर  वे  क्यों  नहीं  पहुंच  पाए  हैं  ।

 दूसरे  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्र  के

 लिए  दी  गई  धनराशि  को  राज्यों  द्वारा  अन्य  कार्यों  पर  खर्च  किया  जा  रहा  है  और  इसके  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  की  उपयुक्त  मंजूरी  भी  नहीं  ली  जाती  इस  संबंध  में  मैं  विशेषकर  उड़ीसा
 के  बारे  में  जानना  च'हता  हूं  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  समय-समय  पर  विभिन्न  सर्वेक्षण  किए  गए  हमारे
 निगरानी  कक्ष  के  अतिरिक्त  राज्य  सरकारें  भी  इन  सब  बातों  पर  नजर  रखती  यदि  माननीय

 सदस्य  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आदिवासी  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों

 के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  आपको  यह  बताती  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  जिनमें  उड़ीसा
 भी  शामिल  आदिवासी  कायंतक्रमों  के  मूल्यांकन  के  लिए  समय-सभय  पर  4-5  समितियां  नियुक्त
 की  गई  थीं  ।

 )
 श्रो  शरत  देव  :  मैं  विशेषकर  उड़ीसा  राज्य  में  अन्य  कार्यों  पर  धनराशि  खर्च  करने  के

 बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  मुझे  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 बंगलादेश  के  साथ  को  सोमा  पर  बाड़  लगाना
 *518.  श्री  भट्टसम  भीराम  मूति  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  होने  वाली  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  बंगलःदेश.के  साथ  लगने  वाली  सीमा

 पर  बाड़  लगाने  के  काये  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 क्या  इसके  संबंध  में  किन्हीं  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और
 यदि  तो  सरकार  का  क्या  उपचारात्मक  कदन  उठाने  का  विचार  है  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  भ्ररण  :  सड़क  आदि  के

 निर्माण  के  लिए  सर्वेक्षण  कायं  शीघ्र  ही  पुनः  शुरू  किया  जाना



 मौखिक  उत्तर  2  1986

 aft भट्टम श्रीराससृति : असम समभौते में कटीले तारों को बाड़ लगाने की व्यवस्था
 कोई  समस्यायें  सामने  नहीं  आई  हैं  ।

 प्रश्न  द्वी  नहीं  डठता  ।

 श्री  भट्टम  श्रीराससृति  :  असम  समभौते  में  कटीले  तारों  को  बाड़  लगाने  की  व्यवस्था
 कई  महीने  गुजरने  के  बाद  भी  इस  संबंध  में  कोई  भी  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  है  ?  इसके
 अतिरिक्त  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कार्य  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कंटीले  तारों
 की  बाड़  लगाने  संबंधी  सर्वेक्षण  और  निर्माण  कायं  शुरू  किया  था  और  बाद  में  इसे  बंद  कर  दिया
 गया  ?  यह  कार्य  अब  तक  पुनः  शुरू  क्यों  नहीं  हुआ  है  भर  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 श्री  अरुण  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  को  गलत  सूचना  मिली  काफी  बड़े  पैमाने  पर
 कार्यवाही  की  गई  हूँ  |  दो  महीने  पहले  हमने  असम  के  मुख्यमंत्री  से  विस्तृत  रूप  से  बातचीत  की

 जिसमें  इस  बात  का  संकेत  दिया  गया  था  कि  यदि  हमें  घुसपेठ  को  प्रभावशाली  ढंग  से  रोकना

 है  तो  केवल  कंटीले  तारों  की  बाड़  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  यदि  हमें  घुसपैठ  को  रोकना  है  तो
 बेहतर  निगरानी  रखने  के  लिए  हमें  असम  की  सीमा  पर  सड़कों  का  निर्माण  और  आबश्यक  मूलभूत
 व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।

 जो  हमने  कहा  उसे  असम के  मुख्यमंत्री  ने  भी  स्वीकार  किया  ।  हमने  एक  शक्तिशाली
 समिति  गठित  की  हमने  कार्यक्रम  तैयार  कर  लिया  है  और  गृह  मंत्रालय  का  एक  दल  इसी
 महीने  कुछ  ही  दिनों  में  इस  मामले  में  असम  सरकार  से  आगे  बातचीत  करने  के  लिए  असम
 जा  रहा  हम  इसी  महीने  सड़कों  के  बारे  में  सर्वेक्षण  कार्य  शुरू  कर  जब  हम  सड़कों  का
 सर्वेक्षण  कार्य  शुरू  करेंगे  तब  असम  सरकार  से  202  कि०मी०  लम्बी  सीमा  पर  विभिन्न  किस्म
 की  बाड़ों  के  बारे  में  बातचीत  करेंगे  ।

 श्री  भटटूम  श्रोराममूत्ति  :  असम  समभोते  की  मद  9  में  कंटीले  तारों  की  बाड़
 लगाने  की  व्यवस्था  मद  9  (2)  में  सड़क  निर्माण  की  व्यवस्था  है  ।  और  ये  दोनों  बातें  असम
 समभौते  में  निहित  अतः  मन््त्री  महोदय  द्वारा  यह  कोई  नया  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  है  जिसके
 बारे  में  असम  के  मुख्यमंत्री  से बातचीत  की  जा  रही  है  ।  जब्र  यह  समभौते  में  दिया  हुआ  है  जो

 की  को  हुआ  तो  कोई  कदम  क्यों  नहीं  उठाए  गए  हैं  ?  क्या  यह  सच  नहीं
 है  कि  वर्ज  इस वर्ष इस  के  बजट  में  लगभग  2.5  करोड़  रुपए  सड़क  बनाने  और  2.5  करोड़  रुपए
 कंटीले  तारों  की  बाड़  लगाने  के  लिए  आवंटित  किए  गये  थे  ?  अब  तक  यह  क्यों  नहीं  बनाई  गई
 है  ?  क्या  इस  वर्ष  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  धनराशि  आवंटित  की  गई

 झी  झ्रुण  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  पुनः  दोहरा  रहे  हैं  कि असम  समभौता

 हुआ  है  और  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  यह  कहता  हूं  कि  यह  वक्तव्य  बिल्कुल
 गलत  हमने  पर्याप्त  कार्यवाही  की  सड़क  और  बाड़  के  अतिरिक्त  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा
 बल  द्वारा  निगरानी  बढ़ाने  की  भी  हमने  योजना  बनाई  हमने  सीमा  चौकियों  की  संख्या  बढ़ाई

 बटालियनों  की  संख्या  बढ़ाई  है  और  इसके  लिए  एक  व्यापक  योजना  बनाई  है  ।  अब  आप  यह

 नहीं

 कह सकते कि तारीख को आपने यह किया था और 20 तारीख को यह किया जाना चाहिए । इन सब कार्यों में कुछ समय जब हम यह कह रहे हैं कि इस महीने हम यह
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 कार्य  शुरू  कर  रहे  हैं  तो  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  माननीय  क्या  चाहते  घनराशि  की
 कोई  कमी  नहीं  है  ।

 )
 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका

 है  ।  भांरत  और  बंगलादेश  के  बीच  सीमा  पर  कुछ  राज्य  विहीन  भूमि  है  और  कुछ  गांव  इससे
 प्रभावित  हो  सकते  यदि  गांव  प्रभावित  होते  हैं  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  गांवों  के
 लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ।

 श्री  श्ररुण  नेहरू  :  प्रइन  पूरी  तरह  से  मेरी  समभ  में  नहीं  आया  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  कह  रहे  हैं  कि  कुछ  गांवों  के  मामले  में  कुछ  समस्यायें  उत्पन्न  हो
 सकती  हैं  ।  इन  गांवों  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 श्री  भ्ररुण  नेहरू  :  इस  मामले  पर  असम के  मुख्यमंत्री  से बातचीत  हुई  है  ।  हमने  सीमा
 विकास  कोष  बनाया  है  ।  इस  संबंध  में  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  वास्तव  जब  हमारा
 दल  गुवाहाटी  जाएगा  तो  हम  अपेक्षित  क्षेत्र  के  लिए  भूमि  अजंन  के  बारे  में  भी  बातचीत  करेंगे  ।

 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  केवल  बाड़  लगाना  ही  इसका
 समाधान  नहीं  है  ।  नदी  मार्ग  भी  हैं  जहां  बाड़  नहीं  लगाई  जा  सकती  ।  ये  बाड़  और  खम्बों  को

 उखाड़  देगी  ।  उस  वन  क्षेत्र  में  पेशेवर  चोर  इस  बाड़  को  काट  इन  बातों  को  ध्यान  में

 रखकर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  अनेक  लोगों  के  इस  दृष्टिकोण  पर  विचार

 किया  है  कि  पूरी  योजना  निरथेक्र  साबित  होगी  ।

 श्री  ध्ररुण  नेहरू  :  बाड़  के  बारे  में  हमने  अपनी  आशंका  व्यक्त  कर  दो  है  ओर  बाड़
 लगाने  से  ही  वहां  समाधान  हो  जाएगा  ।  जब  तक  सुरक्षा  सेनाएं  वहां  नहीं  उस
 क्षेत्र  पर  निरन्तर  निगरानी  नहीं  रखी  यहां  निगरानी  चोकियां  नहीं  बनाई  उस  क्षेत्र
 की  निगरानी  के  लिए  सीमा  चौकियां  नहीं  बनाई  तब  तक  केवल  बाड़  लगाने  से  इस
 समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  इसलिए  हमने  असम  मेघालय  सीमा  के  साथ  बाड़  लगाने  के  लिए
 बड़ी  योजना  तैयार  की  परन्तु  इसके  लिए  हमें  पहले  मूलभूत  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  यदि

 हम  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  निगरानी  रखे  जाने  के  लिये  सड़क  बनाने  से  पहले  बाड़  लगा  देते  हैं
 तो  कोई  भी  व्यक्ति  अन्दर  आ  सकता  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  अनुपूरक  प्रश्न  चाहे  कोई  भी  उसका  उत्तर  एक  ही  है  ।

 )
 झध्यक्ष  महोदय  :  यह  रामबाण

 थी  दिनेश  गोस्वामो  ;  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  पिछले  बजट  में
 बाड़  के  लिये  आवंटित  की  गई  घनराशि  अब  तक  खचं  क्यों  नहीं  की  गई  और  क्या  यह  सच  है
 कि  असम  के  मुख्यमंत्री  क ेसाथ  बातचीत  के  दौरान  इस  बात  की  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  कि
 असम  लोक  निर्माण  विभाग  सर्वेक्षण  कार्य  कर  परन्तु  बाद  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस
 अनुमति  को  वापस  ले  लिया  ?  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  क्योंकि  इसकी  वजह  से  असम
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 के  लोगों  में  अनेक  आशकारयें  इस  प्रकार  की  उत्पन्न  हुई  हैं  कि सरकार  बाड़  या  सड़क  निर्माण  को
 गश्भीर  रूप  से  नहीं  ले  रही  है  ।

 श्रो  श्ररुण  हमने  असम  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  और  वास्तव  में  हमने  उनसे

 कहा  है  कि  जैसे  ही  हम  अनुमति  देते  हैं  हम  यह  कार्य  असम  लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंप  देंगे  ।

 यह  कायम  रहेगा  ।  परन्तु  वास्तव  में  हुआ  यह  है  कि  हमारे  से  सूचना  मेजने  से  पहले  ही असम

 कार  ने  सर्वेक्षण  शुरू  कर  दिया  था  ।  हमने  उन्हें  सूचित  नहीं  किया  था  क्योंकि  इस  मामले  पर  हम
 बांगलादेश  के  अधिकारियों  से  भी  बातचीत  कर  रहे  थे  ।  परन्तु  अब  एक  दल  जाएगा  और  जक

 भी  कार्य  शुरू  होगा  यह  असम  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  माननीय  सदस्य  ने

 पूछा  है-कि  आवंटित  धनराशि  को  पहले  क्यों  नहीं  खर्च  किया  गया  ।.

 एक  माननीय  सदस्य  :  मंत्री  महोदय  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  बच  रहे  हैं  ।

 श्री  अरुण  नेहरू  :  ऐसा  नहीं  मैं  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  नहीं  बच  रहा  मैं  यह  कह

 रहा  हूं  कि  काम  शुरू  प्रइन  का  उत्तर  देने  से  मैं  किस  प्रकार  बच  रहा  हूं  ?

 श्री  श्रमल  दत्त  :  वर्ष  1984  में  एक  समस्या  उत्पन्न  हुई  क्या  उसका  समाधान  कर

 दिया  गया  है  ?

 क्रो  झरुण  एक  समस्या  थी  और  इसी  वजह  से  हम  बांग्लादेश  अधिकारियों  से

 बातचीत  कर  रहे  हम  इसका  समाधान  करेंगे  ।

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  आप  इस  बांत  का  उत्तर  दे  रहे  थे  कि  घनराशि  क्यों  नहीं  खर्च  की

 गई  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।

 स्वेच्छिक  सेवा-निवृत्ति  को  योजना

 #519.  श्री  वी०एस०  विजय  राघवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  15  वर्षों  की  सेवा  के  पश्चात  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  स्वैच्छिक

 सेवा-निवुत्ति  के  संबंध  में  कोई  योजना  तैयार  की  जा  रही
 ५...  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संक्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०

 नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 शो  बी०एस०  विजयराघवन  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  स्वैच्छिक  सेवा-निवृत्ति
 ग्रोजना  के  अन्तर्गत  कितने  कमंचारी  सेवा  निवृत्त  हुए  हैं  और  क्या  ने  स्वैच्छिक  सेवा

 निवृत्ति  के  परिणामस्वरूप  हुई  दचत  का  कोई  आकलन  किया  है  ?

 क्रो  पी०  चिदस्बरम  :  विभिन्न  संवर्ग  नियंत्रक  अधिकारियों  को  स्वेज्छिक  सेवा  निवृत्ति
 का  अधिकार  दिया  गया  इस  बारे  में  पहले  प्रश्न  का  नोटिस  मुझे  सेवा  निवृत्त  हुए
 व्यवितयों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  करनी
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 श्री  वो०एस०  विजयराघवन  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  का  विचार  वतंमान
 योजना  को  बेहतर  बनाने  का  है  ताकि  सेवा  निवृत  होने  वाले  कंचारियों  के  लिए  स्वेच्छिक  सेवा

 निवृत्ति  अधिक  आकर्षक  बन  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  यह  नई  योजना  1977  में  शुरू  की  गई  योजना  शुरू
 होने  के  बाद  इसे  और  उदार  बनाया  गया  और  अब  हम  अनुमति  अथवा  बिना  भनुमति  के  सेवा

 निवृत  होने  वाले  कमंचारी  को  पांच  वर्ष  की  अधिक  सेवा  का  लाभ  दे  रहे  योजना  को  उदार
 गया  यह  योजना  9  वर्षों  से चल  रही  है  ।  इसे  और  अधिक  उदार  बनाने  का  अब

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  के०एस०  राव  :  आम  तोर  पर  यह  देखा  गया  है  कि  अधिकांश  व्यक्ति  जो  शिक्षा
 संस्थानों  से निकलकर  आते  हैं  अथवा  स्नातकोत्तर  डाक्टरेट  हैं  अथवा  कुछ  और  उनमें  अपनी
 प्रतिभा  के  आधार  पर  जीवन-यापन  करने  का  विश्वास  नहीं  इसलिए  ऐसे  अधिकारियों  को

 प्रोत्साहन  देना  बेहतर  होगा  जो  स्वेच्छा  से  सेवानिवृत्त  होते  निश्चित  रूप  से  उन्हें  केन्द्रीय
 सरकार  अथवा  संबंधित  राज्य  सरकार  से  प्रोत्साहन  मिलना  इसलिए  क्या  सरकार  उन्हें
 उद्योग  लगाने  अथवां  अपने  स्वय  के  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  विभिनन  क्षेत्रों  में  वित्तीय
 यता  अथवा  कुछ  रियायतें  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  कुछ  अतिरिक्त  सुविधायें  अथवा  कुछ  प्रोत्साहन
 देने  के  बारे  में  सोच  रही  है  ?

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मेरे  विचार  से  मैं  इस  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 और  निकोबार  ह्वोप  समुह  का  विकासਂ

 *521.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  वनों  की  सफाई  के  बारे  में

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  की  वतंमान  नीति  के  कारण  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  के
 विकास  और  गरीबी-निवा रण  कायंत्रमों  के  कार्यान्वयन  में  रुकावट  आ  रही  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  वेकल्पिक  व्यवस्था  करने  का
 विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 ओर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  नहीं  ।

 प्रशइन  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  रख  हमारे  प्रति

 अनुग्रहपूर्ण  नहीं  मुझे  उनसे  रुचिकर  उत्तर  की  अपेक्षा  थी  ।  प्रइन  यह  द  कि  द्वीप  समूह  क्षेत्र
 की  समस्याएं  भिन्न  प्रकार  की  वे  देश  के  अन्य  भागों  की  समस्याओं  से  भिन्न  हैं  ।  इस  द्वीप  समूह
 में  86  प्रतिशत  भूमि  वन  क्षेत्र  टै  जबकि  पूरे  देश  में  लगभग  22  प्रतिशत  भूमि  वन  क्षेत्र  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  13  प्रतिशत  भूमि  ही  वन  क्षेत्र  है  ।  ह
 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  यह  मनगढ़न्त  आंकड़े  यदि  आप  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप

 समूह  की  बात  करें  तो  वन  और  पर्यावरण  मंत्रालय  के  इस  रवेये  के  कारण  हमारे  सारे  विकास
 कार्यक्रम  में  बाधा  पहुंच  रही  अभी-अभी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  प्र॒इन  ही  पैदा  नहीं  होता  ।
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 pe, तन  तनत+-ैऔ  व  चई॒  व  वतन  नी  त  न्  रे  सफफअअइ$8अस6इअ
 मैं  उनसे  एक  बहुत  आसान  सवाल  पूछता  कया  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 दक्षिण  अदमान  में  मिलितिलक  नाम  का  एक  गांव  है  जहां  राजस्व  अधिकारियों  ने  ग्रामबासियों  को

 भूमि  आवंटित  की  थी  तथा  ग्रामवासियों  को  भूमि  काइतकारी  नियमों  के  अ  तगंत  उक्त  भूमि  पर
 कब्जा  मिला  था  ?  परन्तु  इतके  बाद  वन  विभाग  ने  दावा  किया  कि  यह  भूमि  उनकी  है  और  वन
 के  लिए  आरक्षित  और  ग्रामवासियों  को  उस  भूमि  से  बेदखल  होना  पड़ा  ।  इसलिए  कोई
 गरीबी-निवारण  योजना  लागू  नहीं  की  जा  सकी  ।

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  सरकार  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  बिल्कुल  सही  है  और  मैं  कहूंगा
 काफी  रुचिकर  है  क्योंकि  विभाग  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  से  द्वीप  समूह  के  विकास  में  कोई  बाधा

 नहीं  पहुंच  रही  जहां  तक  कुछ  द्वीप  समूहों  में  कुछ  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  सम्बन्ध  तो  मैं

 यह  जानकारी  दे  सकता  हूं  कि  विभाग  के  ध्यान  में  लाए  गए  चार  मामलों  में  से  तीन  मामलों  को

 पहले  ही  निपटा  दिया  गया  है|  जहां  तक  इस  विशेष  मामले  का  प्रइन  तो  इस  बारे  में  मैं
 कारी  एकत्र  करके  आपको  बताऊंगा  ।  परन्तु  इस  प्रकार  के  मामलों  के  लिए  पहले  ही  स्वीकृति
 प्रदान  कर  दी  गई  है  तथा  पीने  के  विकास  तथा  ऐसी  सभी  बातों  के  लिए  स्वीकृति
 दे  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।  परन्तु  हमें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  अ  दमान  और
 बार  द्वीप  समूह  मूल्यवान  वन  सम्पदा  से  भरपूर  और  यदि  हम  उस  म्ल्यवान  वन  सम्पदा  का
 प्रयोग  करें  तो  ऐसा  करने  से  वहां  का  विकास  हो  सकता  है  |  परन्तु  यदि  हम  बहुमूल्य  वन  सम्पदा
 को  नष्ट  करते  हैं  तो  विकास  नहीं  हो  सकता  ।  हम  उस क्ष  त्र  के  विकास  के  लिए  मत्स्य  पालन  जैसी
 अन्य  सुविधाएं  भी  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सनोरंजन  भकक्त  :  अभी-अभी  जंसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  मैं  भी  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  हम  वनों  को  नष्ट  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  परन्तु  यदि  हम  वहां  रहने  वाले
 व्यक्तियों  को  मूलभूत  सुविधाओं  स्रे  वंचित  रखें  तो  फिर  मेरे  विचार  से  वन  का  रख-रखाव  जनता
 के  लिए  लाभदायक  नहीं  सिद्ध  होगा  ।  निधन  वर्गों  के  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए  स्थान  प्रदान
 करने  का  कार्यक्रम  परन्तु  कुछ  क्षंत्र  में  आवास-स्थलों  के  लिए  कोई  राजस्व  भूमि  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  आवास  स्थल  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  भूमि  को  अनारक्षित  करना  पड़े  यदि  मंत्री
 महोदय  अब  यह  कहें  कि  उन  लोगों  को  समुद्र  में  बसाया  जाना  तो  यह  बात  तो  असम्भव  है  ।

 इसीलिए  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  एक  प्रइन  पूछ  रहा  हूं  कि इस  समय  देश  में  मरुस्थल  विकास

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  पवंतीय  क्षेत्र  विकास  आदि  के  लिए  अनेक  कायंत्रम  क्या  प्रधान  मंत्री
 द्वीप  वासियों  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  द्वीपसमूह  के  लिए  एक  विशेष  विकास  कार्यक्रम
 बनाने  पर  विचार  करेंगे  और  यह  देखेंगे  कि  इस  नीति  के  कारण  विकास  में  बाधा  न  पहुंचे  ?

 प्रधान  संत्रो  राजोबव  :  हम  इस  पर  पहले  ही  विचार  कर  रहे  हैं  और  ऐसा
 किए  जाने  वाला

 श्री  झांताराम  नायक  :  यह  ठीक  है  कि  पर्यावरण  की  रक्षा  करनी  है  और  अपनी  वन  संपदा
 को  भी  बचाना  परन्तु  सिचाई  परियोजनाओं  के  मामलों  तक  में  भी  जहां  वनों  को  काटना
 पड़ता  है  परन्तु  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  बाद  हरियाली  लगा  दी  जाती  आपका  मंत्रालय
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 ऐसे  वनों  की  कटाईं  पर  आपत्ति  कर  रहा  क्या  आप  इस  नोति  जहां  तक  कम  से  कम
 सिंचाई  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  पुनरीक्षा  करेंगे  ?  गोवा  में  यह  हो  रहा  है  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  प्रदन  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।
 श्री  शिवराज  बोी०  पाटिल  :  भारत  सरकार  की  नीति  एकदम  स्पष्ट  है  |  हमें  इस  बात  का

 अहसास  है  कि  वहां  वन  रहेंगे  और  साथ  ही  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  जाना
 सरकार  की  नीति  यह  है  कि  यदि  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  जाना  है  तो  सरकार
 उस  स्थान  पर  अथवा  उसके  आस-पास  अथवा  उपलब्ध  स्थान  पर  उतनी  ही  संख्या  में  अथवा  उसके

 कुछ  अधिक  संख्या  में  पेड़  लगाएगी  ।  ऐसा  करने  का  हमारा  उद्देश्य  वनों  का  संरक्षण  करना  है  ।

 नहीं  यदि  वन  नहीं  होंगे  तो  चाहे  हम  बांधों  का  निर्माण  करें  परन्तु  वर्षा  नहीं  होगी  और
 तालाब  में  पानी  नहीं  रहेगा  ।  और  वह  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  अततः
 वर्षा  का  होना  आवश्यक  है  ।  हमें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  होगी  ।

 भगवानपुर-नन्दोग्राम  जल  निकासो  योजना
 *522.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजता  आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  मिदनापुर  जिले  में
 नन्दीग्रम  जल  निकासी  योजना  के  संबंध  में  कुछ  स्पष्टीक रण  मांगे

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुआ  और
 योजना  की  वतंमान  स्थिति  क्या  है  ?

 योजना  संत्रालय  तया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  हां  ।  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  के  जरिए  ।

 और  योजना  आयोग  को  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  से  सूचना  प्राप्त  हुई  है
 जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  राज्य  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  ने  इस  स्कीम  का  अनुमोदन  कर  दिया

 ओर  उन्हें  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  से  24  1986  को  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  ।

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  मेरा  पहला  प्रशन  यह  है  कि  पहली  बार  यह  योजना  कब

 तेयार  की  गई  थी  और  इसे  मंजूरी  मिलने  में  कितना  समय  मैं  यह  भी  जानना  चाहुंगी  कि

 इसमें  विलम्ब  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  हैं  तथा  योनना  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 गई  है  ।
 '

 छो  ए०  के०  पंजा  :  यह  योजना  तत्कालीन  डा०  सिद्धार्थ  शंकर  राय  सरकार
 द्वारा  अप्रैल  1976  में  तंयार  की  गई  लगती  है  परन्तु  दुर्भाग्ववश  राज्य  सरकार  को  इसे  अन्तिम

 मंजूरी  देने  में  दस  वर्षों  की  लम्बी  अवधि  लगी  ।  प्रइन  के  पहले  भाग  का  उत्तर  तो  यह  हो  गया  ।

 दूसरे  का  उत्तर  यह  है  कि  यह  योजना  कुल  2.26  करोड़  रुपए  की  है  !

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  मेरा  दूसरा  प्रशन  यह  यदि  यह  योजना  6  अथवा  7  वर्ष  पहले
 स्वीकृत  की  गई  थी  तो  स्वीकृत  धतराशि  से  कितना  कार्य  किया  जा  सकता  था  तथा  इतने  वर्षों
 तक  लोगों  को  हुए  कष्टों  के  लिए  कोन  जिम्मेदार  है''*  )

 शो  ए०  के०  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एक  सांसद  के  प्रइन  के
 सम्बन्ध  में  संसद  सचिवालय  से  नोटिस  प्राप्त  होने  के  बाद  ह्वी  इस  योजना  को  मंजूरी  दी  गई  ।
 योजना  को  मंजूरी  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  हमने  तुरंत  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  हमें  यह
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 अननन-म-मन-नम-म-+-ननमनन

 सूचित  करने  के  लिए  है  टेलैक्स  भेजा  कि  उन्होंने  योजना  को  मंजूरी  देने  के  मामले  में  अभी

 तक  कया  इसके  बाद  ही  24  मार्च  को  हमें  मंजूरी  प्राप्त  यदि  योजना  को

 पहले  मंजूरी  दे  दी  गई  होती  तो  1982  के  मूल्य  स्तर  पर  यह  2.26  करोड़  रुपए  की  होती  ।

 अब  उन्होंने  योजना  को  वापस  कर  दिया  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  परिचम

 बंगाल  सरकार  विकास  कार्यों  के  लिए  कुछ  समय  देगी  +  ।  राज्य  सरकार  द्वारा

 किए  गए  विलम्ब  के  अब  हमारा  अनुभान  है  कि  इस  पर  दुगना  खर्चा

 कुमारों  ममता  बनर्जो  :  भगवानपुर  जल  निकासी  योजना  एक  बहुत

 महत्वपूर्ण  योजना  है  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  मिदनापुर  जिला  बहुत  पिछड़ा  हुआ  जिला  मैं

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगी  कि  राज्य  सरकार  में  इस  परियोजना  के  लिए
 1985-86  5-86  के  दौरान  कितनी  घनराशि  का  आवंटन  किया  है  ।

 थ्रो  ए०  के०  पंजा  :  जहां  तक  इस  योजना  का  संबंध  हमने  पूररू  पैड  तैयार
 करने  के  प्रयोजन  से  राज्य  सरकार  से  पूछा  है  कि  उसने  1985-86  और  1986-87  के  लिए
 कितनी  घनराशि  प्रदान  की  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मिदनापुर  जिले  को  कोई  महत्व  नहीं
 दिया  जा  रहा  इसलिए  यद्यपि  20  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  धनराक्षि  प्रदान  की

 गई  है
 ''

 )
 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  हर  बार  वे  केन्द्रीय  सरकार  का  दोष  निकाल  रहे  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  शाज्य  सरकार  वहां  बिल्कुल  असफल्न  रही  है  **
 )

 श्री  सेफुदोन  चोधरी  :  इसे  कार्यवाही  वुतांत  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।
 ***

 )
 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इसमें  कुछ  भी  असंसदीय  नहीं  है  |  क्या  इसमें  कुछ  असंसदीय

 है  जिसका  आप  विरोध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?
 भ्ली  ए०  के०  पंजा  :  इससे  लगता  है  कि  दूसरी  ओर  बेठे  सदस्य  चाहते  हैं  कि

 विकास  काये  में  हुए  10  वर्ष  के  विलम्ब  को  नजर  अंदाज  कर  दिया  )
 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  यद्यपि  परियोजना  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  राज्य

 द्वारा  विभिन्न  बाढ़  नियत्रण  परियोजनाओं  के  लिए  20  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  किन्तु
 वर्ष  1985-86  में  मिदनापुर  की  परियोजना  के  जिसके  अन्तर्गत  लगभग  12000  हेक्टेयर
 क्षेत्र  आता  केवल  5  लाख  रुपए  की  राशि  ही  रखी  गई

 )
 झली  सोमनाथ  चटर्जी  :  वे  राज्य  सरकार  की  निन््दा  कर  रहे  हैं  ।
 श्री  संफुद्दोन  चोघरी  :  वे  यह  कंसे  कह  सकते  है  ?

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सब  लोग  बेठ  जाइये  ।  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।
 प्रधान  संत्री  राजीव  :  योजना  राज्य  मंत्री  ने  बताया  है  कि  वर्ष

 1985-86  में  इस  योजना  के  लिए  केवल  5  लाख  रुपए  ही  रखे  गए  हैं  ।
 मैं  इस  संबंध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1986-87  के  लिए  आबंटित  राशि  शून्य

 )

 16



 12  1908  मौखिक  उत्तर

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  ऐसा  क्यों  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिये  ।  आप  इसका  विरोध  कीजिए  ।  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )
 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 )
 शो  सोमनाथ  शटर्जो  :  वे  हीन  भावना  से  ग्रस्त  इसीलिए  बचकाना  व्यवहार  कर

 रहे
 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइये  ।  आप  इसका  विरोध  कर  सकेते  मैं  इसे  बुरा

 नहीं  मानता  ।  आप  तय  कर  लीजिए  ।  यह  आपका  काम  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  सब  लोग  बैठ  जाइये  ।  मैं  बोल  रहा  हूं  ।

 .
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  किसी  की  भत्सना  क्यों  करूं  ?  आप  अपना  तक  देकर  इसका  विरोध

 कर  सकते  हैं  ।  आप  स्वतंत्र  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आंकड़े  आंकड़े  ही  हैं  |  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 )
 दाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  आंकड़े  दिए  गए  हैं  ।  मैं  उन्हें  नहीं  बदल  सकता  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  एक  मिनट  ।  अध्यक्ष  अभी  आपने  कुछ  टिप्पणी  की

 आपने  यदि  उन्होंने  किसी  राज्य  के  बारे  में  कोई  तक  दिए  तो आप  उतके  तकों  का  विरोध

 कर  सकते  हैं  ।  आप  राज्य  संबंधी  मामलों  पर  इस  समा  में  चर्चा  को  बढ़ावा  ही  दे  रहे  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कोई  बढ़ावा  नहीं  दे  रहा  हूं  |  मेरा  कहना  यह  नहीं  है  कि  इस  विषय

 पर  वाद-विवाद  किया  जाए  ।  वे  अपनी  ओर से  प्रइन  पूछ  सकते  मैं  उन  प्रश्नों  के लिए  अनुमति
 दे  सकता  बस  ।  वे  जानकारी  मांग  सकते  हैं  और  उन्हें  अन्य  बातों  के  संबंध  में  आंकड़े  प्रस्तुत
 करने  होंगे  ।

 मैं  उन्हें  मना  नहीं  करूंगा  ।  बात  यह  है  ।

 )
 झहष्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 )
 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आंकड़े  आंकड़े  ही

 )
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 श्री  सफुहोन  घौधरी  :  आपने  नियमों  का  स्वयं  ही  उल्लंघन  किया  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैंने  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  है  ।

 )
 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  इस  सभा  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकार  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं

 है  ।  वे  पश्चिम  बंगाल  के  हो  सकते  किन्तु  वे पदिचम  बंगाल  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  कर

 रहे  हैं  भौर  इनसे  यह  आशा  नहीं  की  जा  सकती  कि******

 ,
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बठ  जाइए  ।  अब  मुझे  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  पड़ेगा  ।

 जब  कोई  प्रइन  पूछा  जाता  तो  मुझसे  क्या  उम्मीद  की  जा  सकती  है  ?

 )
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  लगातार  कह  रहा  हूं  तो  आप  बेठ  क्यों  नहीं  जाते  ?  अपना

 स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  कुछ  तोर  तरीके  सीखिए  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ***

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  क्या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  यदि  सभा  में  कोई  प्रइन  पूछा  जाता  यदि  मंत्री  को  उक्त  प्रइन  के  संबंध  में  अपेक्षित
 कारी  तो  उसे  यह  जानकारी  देनी  पड़ती  है  ।  किन्तु  में  किसी  की  भी  बदनामी  और  निन््दा  नहीं
 चाहता  ।  मैं  यह  नहीं  चाहता  मैं  केवल  यह  चाहता  हूं  ।  यदि  विपक्ष  में  बेठे  मेरे  किसी  अन्य
 परियोजना  के  विकास के  बारे  में  प्रइन  पूछते  तो  उसे  तत्संबंधी  जानकारी  देनी  होगी  ।  यह  बहुत
 आसान  बात  है  ।

 )
 झरी  राजीव  गांधी  :  किसी  परियोजना  विशेष  के  लिए  अलग  रखी  गई  आबंटित

 राशि  के  बारे  में  एक  आसान  प्रश्न  पूछा  गया  जानकारी  हमारे  पास  है  यह  मेरा  विश्वास

 है  कि  यह  जानकारी  हमें  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  थी  ओर  यदि  यह  जानकारी  हमारे  पास  है
 तथा  यह  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  तो  हमारा  यह  कत्तंव्य  है  कि हम  यह  जानकारी  सभा  को  दें  ।

 )
 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कया  कर  सकता  हूं  ।

 भरी  राजीय  गांधी  :  मैं  आगे  यह  कह  सकता  हूं'*ਂ  )
 मैं  आपको  बता  दूਂ  कि  यह  अथवा  बंगाल  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  का

 भ्रइन  नहीं  है  ।
 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  शांति  शांति  ।
 )

 श्री  राजीव  गांधी  :  मैं  उत्तर  दूंगा  ।
 )

 झहाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  लगता  है  कि  रक्त  चाप  बहुत  अधिक  बढ़  रहा  शायद

 हमें  वह  लहसन  और  प्याज  मिलना  चाहिए  जिसके  बारे  में  हम  पहले  बात  कर  रहे  थे  ।
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 भ्रो  बसुदेव  झ्राचार्य  :  आप  ऐसा  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांति  बनाए  रखिए  |

 )
 झध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  प्रधान  मंत्री  जी  बोल  रहे  आप  क्या  सिद्ध

 करना  चाहते  हैं  ?

 भरी  राजीव  गांधी  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि'**

 )
 झरी  बसुदेव  झाचायं  :  आप  एक  दल  के  नेता  जैसा  बर्ताव  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  जी  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  जो
 जानकारी  दी  है  उसके  संबंध  में  कोई  बात  आपमान  जनक  नहीं  ।  मुझे  अपनी
 बात  पूरी  करने  दीजिए  ।  राष्ट्र  के  पास  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  योजना  हमारे  पास  धनराशि

 है  और  हम  जैसा  आवश्यक  समभंते  हैं  उसके  अनुसार  हमें  राशि  आबंटित  करनी  होती  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चरटर्जो  :  प्रत्येक  राज्य  के  संबंध  में  यही  स्थिति  है  ।

 श्री  राजीव  गांधो  :  अवश्य  ।  निश्चय  ही  आप  उसे  महत्वपूर्ण  नहीं  समभते  क्योंकि  आपने
 राशि  आबटित  नहीं  की  ।  यह  हमारा  दोष  नहीं  है  ।

 )
 शो  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपके  मंत्री  व्यंग्यात्मक  ढंग  से  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 )
 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  गलत  क्या  है  ?  मैं  नहीं  समझता  कि  इसमें  कोई  बात  गलत  है  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  यदि  किसी  सरकार  विशेष  ने  किसी  परियोजना  के  लिए  कोई

 भी  घनराशि  भाबंटित  नहीं  की  तो  यह  राज्य  परियोजना  को  महत्वपूर्ण  नहीं  समझ  सकता  ।
 ।  स्पष्टतः  राज्य  सरकार  यह  महसूस  नहीं  करती  कि  यह  परियोजना  महत्वपूर्ण  है  ।

 )
 झध्यक्ष  महोदय  :  हम  समर्थन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  विवाद  को  नहीं  समझ  सका  ।  कृपया  बैठ  जाइये  ।  बेठिए  ।  हमें

 )
 झी  सोसममाथ  चटर्जो  :  उन्हें  वहां  जाकर  लड़ने  दीजिए  ।

 )
 झष्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  है  ?  कृपया  बंठ  जाइये  ।  अपनी  सीट  पर  जाइये  ।

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कुमार  मंगलम  यह  बहुत  बुरी  बात  है  ।  बेठ  भाप  क्या  कर

 रहे  हैं  ?  बेठिए  |  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।
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 श्री  पी०  झार०  कुमार  मंगलम  :  यदि  वे  जाता  न्नाहते  तो  जाए  ।

 )
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  बेठिए  ।  कया  बंठने  की  कृपा  करेंगे  ?  मुझे  अपनी  बाल  कहने  दीजिए  ।

 चिल्लाइये  मत  ।  समस्या  यह  है  कि  आपको  समझना  चाहिए  ।
 झ्रध्यक्ष  सहोदय  :  कुमारी  ममता  कुपया  बंठ  जाइये  ।  मैं  एक  बात  कहना

 चाहता  हूं  ।
 यदि  किसी  राज्य  के  बारे  अर्थात्  कांग्नंस-इ  द्वारा  क्लासित  राज्य  के  बारे  में  कोई  प्रइन

 पूछा  जाता  है  और  किसी  परियोजना  विशेष  के  बारे  में  उक्त  प्रइन  बदि  आपने  पूछा  तो  उत्तर
 क्या  होता  ?

 थ्री  संफुद्दीन  घोघरी  :  वे  कोई  उत्तर  महों  देंगे  ।
 झ्ष्यक्ष  महोदय  :  क्यों  नहीं  देंगे  ?  यदि  वे  उत्तर  नही  देते  तो  यहां  मैं  हुं'*“आप  मध्य

 प्रदेश  के  बारे  में  प्रदन  महाराष्ट्र  के  बारे  में  गुजरात  के  बारे  में  पूछिए  ।  मैं  आपको
 उनसे  उत्तर  दिलवा  दू  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रंखवा  दू  प्रिय  मैं  आपको  वही  आजादी

 दू ंगा  ।  कोई  समस्या  नहीं  ।  कोई  भेदभाव  नहीं  ।  अमलदत्ता  मैं  आपको  अनुमति  दू
 नाथ  मैं  आपको  अनुमति  दू  गा  ।  मैं  आपको  अनुमति  मुझे  अवसर  मैं  इसे
 करवादू गा  ।  )

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  दू  गा  ।
 अगला  प्रइन  । ह

 प्रौद्योगिकी  विकास  निधि
 +524.  को  सो०  साधव  रेडडो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रायोगिक  संयंत्र  स्तर  पर  स्वदेशी  अनुसंधान  प्रक्रियाओं  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 धन  सपलब्ध  कराने  हेतु  प्रौद्योगिको  विकास  निधि  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  पी०  एल०  480  परियोजनाओं  जिनमें  से  कुछ  के  पेटेन्ट  वर्षों
 पहले  लिए  गये  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 ओर  अन्य  प्रयोगशालाओं  में  पहले  से  विकसित  ऐसी  प्रक्रिमाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  प्लोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  बिकास  परमाणु  इसक्ट्रामिको
 झोर  प्न  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वो०  :  सरकार ने
 शालाओं  में  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  वाणिज्यिक  दोहन  में  मार्गदर्शंक  प्रक्रिया  प्रदर्शन  एककों
 एवं  आदि  प्रंर्प  विकास  के  महत्व  को  मान्यता  दी  टी०  पी०  आई०  सी०  ने  राष्ट्रीय
 गिक  अनुसंधान  और  विकास  निधि  स्थापित  करने  की  आवद्यकता  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 कार्य  समूह  गठित  किया  है  |  कार्य  समूह  की  रिपोर्ट

 की  टी०  पी०  आई०  सी०  द्वारा  जांच  की  गई
 प्रस्तावित  निधि  में  मार्गंदशेक  संयंत्र  के  स्तर  से  स्वदेशी  अनुसंधान  प्रयासों  के  कोटि-उन्नयन

 के  लिए  सहायता  की  परिकल्पना  सरकार  ने  इस  पर  अभी  कोई  अ  तिम  निर्णय  नहीं  लिया

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।
 करो  सो०  साथब  रेडडो  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  देक्ष  में

 लित  वैज्ञ!निक  तथा  ओऔशद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  अनेक  प्रयोगशालायें  घन  के  अभाव से  ग्रस्त
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 हैं  और  वे  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  वे  पायलट  स्केल  में  बेंच  सके  अथवा  लेब  स्केल  प्रक्रियाओं
 को  उन्नत  बनाने  के  लिए  अग्रगामी  परियोजना  की  स्थापना  कर  सके  और  पायलट  स्केल  में  प्रक्रिया
 का  परीक्षण  किए  इनमें  से  अनेक  प्रयोगशालाएं  उन  उद्यमियों  को  प्रक्रियाओं  को  बता  रहे  हैं
 जो  कि  अपने  पंसे  से  प्रक्रियाओं  का  विकास  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  एन०  आर०  डी०  सी०
 उनसे  रायल्टी  और  तकनीकी  ज्ञानशुल्क  वसूल  कर  रहा  है  और  वे  उद्यमियों  द्वारा  व्यय  की  गई
 राशि  की  प्रतिपूर्ति  करने  से  इनकार  करते  हैं  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कामंदल  जिसका
 निक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  गठन  किया  गया  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 आर०  डी०  सी०  को  पर्याप्त  घनराशि  दी  जानी  चाहिए  ताकि  इस  घनराशि  का  इस्तेमाल  पायलट

 स्केल  से  संबंधित  प्रक्रियाओं  का  विकास  करने  के  लिए  देश  में  विभिन्न  प्रयोगशालाओं  में  किया

 जा  सके  ?

 क्री  शिवराज  थो०  पाटिल  :  प्रक्रियाओं  तथा  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  प्रयोगशा  लाओं  में
 किया  जाता  है  |  किन्तु  उन्हें  प्राप्त  किया  जाना  है  और  उन्हें  वाणिज्यिक  उपयोग  के  योग्य  बनाना

 है  ।  यदि  हम  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  एक  रुपया  व्यय  कर  रहे  तो  संयंत्र  प्रौद्योगिकी  के

 स्तर  का  विकास  करने  के  लिए  दो  रुपए  व्यय  करने  होंगे  और  फिर  तीन  रुपए  वाणिज्जयक

 गिकी  के  विकास  के  लिए  व्यय  करने  होंगे  ।  इस  समय  हम  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान
 परिषद  में  विकसित  प्रौद्योगिकियों  के  पायलट  स्तर  और  वाणिज्यिक  स्तर  का  विकास  करने  के

 लिए  भी  कुछ  धनराशि  व्यय  कर  रहे  किन्तु  सरकार  ने  बाहर  से  खरीदी  गई  मशीनरी

 और  प्रौद्योगिकी  के  संबंध  में  सीमाशुल्क  पर  उपप्रभार  लगाने  और  उस  धन  को  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी

 के  विकास  के  लिए  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  लिया  इस  तरीके  से  जो  कुछ  धन  प्राप्त  किया  जाएगा
 बह  उपलब्ध  हो  सकता  अंतिम  निर्णय  अभी  लिया  जाना  किन्तु  वर्तमान  स्थिति  के

 सार  हमने  लगभग  1200  प्रौद्योगिकियां  हासिल  की  हैं  और  वे  शुरू  की  जा  रही  हैं  ।

 श्रो  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि सरकार  को  इस  बात  की
 कारी  है  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 |  प्रनुवाद  ]

 और  उगे  व॒क्षों  का  ध्राकलन

 ¥516.  श्रीमती  डो०के०  भंडारी  :

 की  सईद  शाहबुद्दोन  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बतःने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गल  छः  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  लग्राये  और  वस्तुतः  पनपे  वृक्षों  की

 संख्या  का  कोई  स्वतंत्र  अनुमान  लगाया  गया  भर

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  मिकले  हैं  ?
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 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  और  विशेषकर  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 अवधि  से  आगे  स्वतंत्र  रूप  से  मूल्यांकन  करने  के  प्रयास  किए  गये  हैं  जो  छुटपुट  तथा  पूर्ण  रूप  से

 नियमित  नहीं  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  ये  मूल्यांकन  अपने  क्षेत्र  में  सीमित  हैं  जिससे  कोई

 विश्वसनीय  निष्कर्ष  नहीं  निकलते  हैं  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  को  भन्तर्राष्ट्रीय  सोमा  को  बन्द  करना

 +520.  श्री  बी०बी०  देसाई  :

 श्री  यज्ञवंत  राव  गड़ाख्त  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  साथ  लगने  वाली  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  को

 प्रभावी  ढंग  से  बन्द  करने  हेतु  तत्काल  कदम  उठाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 ताकि  विघटनकारी  तत्वों  की  घातक  गतिविधियों  की  जड़  को  नष्ट  किया  जा  और

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  पाकिस्तान  के  साथ

 की  सीमा  को  कब  बन्द  कर  दिया  जाएगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  पी०बी०  नरसह  :  और

 इस  संबंध  में  भारत  सरकार  ने  1985  में  पंजाब  में  उग्रवादी  तत्वों  की  गतिविधियों  में

 बढ़ोतरी  की  तरफ  पंजाब  राज्य  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किया  था  ।  इसके  उत्तर  में  पंजाब

 सरकार  ने  भारत  सरकार  से  सीमा  को  प्रभावी  ढंग  से  बन्द  करने  का  अनुरोध  किया  ।  इस

 सिलसिले  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर

 सीमा  सुरक्षा  बल  की  अतिरिक्त  कम्पनियां  तेनात  करके  तथा  गइत  आदि  को  गहन  करके  सीमा

 की  प्रभावी  ढंग  से  रक्षा  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपाय  इन  बलों  को  और  अधिक  अत्याधुनिक
 उपकरणों  से  लैस  किया  गया  यह  मानना  होगा  कि  सीमा  की  कारगर  निगरानी  का  काय॑े

 निरन्तर  चलने  वाला  काये
 सेना  के  लिए  कम्बलों  को  खरोद

 +523.  भी  के०डो०  सुल्तानपुरो  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेना  को  ऊनी  कम्बल  सप्लाई  करने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  1984  से  अब  तक

 कितनी  फर्मों  को  क्रयादेश  दिए
 इन  कम्बलों  की  खरीद  के  लिए  निर्धारित  छा्ते  क्या  और

 इन  कम्बलों  के  निर्धारित  मानकों  और  किस्मों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  झनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :  रक्षा

 मंत्रालय  ने  1985  में  थलसेना  के  लिए  बेरिक  कम्बल  टाइप  की  सप्लाई  का  आदेश  25  फर्मों

 को  दिया  था  ।  1984  में  ऐसे  कोई  आदेश  नहीं  दिए  गए  ।

 और  कम्बलों  के  लिए  निर्धारित  शर्तों  ओर  निबंधनों  तथा  निर्धारित  मानक

 शौर  गुणवत्ता  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  |  ग्रन्थालय  में  रखा

 देखिये  संख्या  एल०टो०  2532/86]
 पक्षियों  की  जातियां

 *525.  कली  आनन्द  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारत  में  पक्षियों  विशेशकर  जीवक  पक्षियों  किन  जातियों  के  लुप्त  होने  की
 आशंका

 प्रत्येक  जाति  की  अनुमानित  संख्या  कितनी
 इनकी  सुरक्षा  करने  तथा  इनको  पाल  कर  इनकी  उत्पत्ति  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 वि
 देश  में  गैर-सरकारी  पक्षी  पालकों  को  यदि  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  तो

 प्रधान  मंत्री  राजीव  :  फीजेंट्स  सहित  पक्षियों  की  ख़तरे  में  पड़ी
 प्रजातियां  जो  कि  वन्य  प्राणी  1972  की  में  उल्लिखित
 संलग्न  सूची  में  दिखाई  गई  हैं  ।

 खतरे  में  पड़ी  पक्षियों  की  संख्या  का  कोई  भी  देशब्यापी  विस्तृत  सर्वेक्षण  अभी
 तक  नहीं  किया  कुछ  अत्यधिक  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  की  संख्या  का  अनुमान  लगाया  गया
 है  जो  कि  निम्नलिखित  हैं  :

 सर्दियों  में  भारत  में  प्रवास  करने  वाले  सफेद  साईबेरियन  सारस  की  इस  वर्ष  संख्या
 का  अनुमान  लगभग  37

 गर्मियों  में  लद्वाख  में  प्रवास  करने  वाले  काली  गदंन  वाले  सारस  का  अनुमान  1983
 में  7

 ग्रंट  इण्डियन  से  ऊपर  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 फीजेंट्स  की  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  के  बन्दी  अवस्था  में  प्रजनन  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  के  एक  मशहूर  निजि  फीजेंट्स  प्रजननकर्ता  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 वन्य  प्राणि  1972  को
 को  संशोधित  सूचो  में  सम्मिलित  पक्षी

 फोजेंट्स
 ब्लड  फीजेंट्स
 चीर  फीजेंट्स

 ह्ाय,म  बार  बैकूड  फीजेंट्स
 मोनल  फीजेंट्स
 पीकाक  फीजेंट्स
 ट्रं  गोपान  फीजेंट्स
 व्हाईट  ईअर  फीजेंट्स

 झहन्प  पक्षी
 1.  अंदमान  टील
 2.  असम  बेम्बू  तीतर

 जा
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 .  बाज

 .  बंगाल  फ्लोरिकन

 .  काली  गर्दन  वाला  सारस

 «  ईस्ट  ब्हाइट  स्टार्क
 .  फारेस्ट  स्पाटड  आऊलेट

 .  प्रेट  इंडियन  बस्टडे
 :  ग्रेट  इंडियन  हानंबिल

 .  हाक
 .  हुंडेड  सारस
 «  हानंबिल

 होबरा  बस्टर्ड
 .  इंडियम  पाईड  हानंक्लि
 .  जैडन  कोजेंर
 .  लैमरगीयर
 .  लाजं  फाल्कन
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 .  लाजं  विसलिम  टील
 .  पहाड़ी  बटेर
 .  नारकोण्डम  हानंबिल

 .  निकोबार  मेगापोड
 .  निकोबार  कबूतर
 .  आसतप्र  या  मछली  खाने  वाला  ईगल
 .  पीले  सिर  वाली  बत्तख
 .  साइबेरिया  का  सफेद  सारस
 ,  तिब्बत  का  सफेद  कौआ

 .  सफेद  पेट  वाला  समुद्री  ईगल
 .  व्हाइट  स्पून  बिल

 .  व्हाइट  विंग  वुड  डक
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 वन  प्राणी  1972  के  में  पक्षियों  की  प्रजातियों  और
 उनसे  उत्पन्न  वस्तु  के  व्यापार  सहित  उन्हें  शिकार  और  व्यापार  से  पूरी  तरह  सुरक्षा
 प्रदान  की  जाती  है  ।

 (2)  खतरे  में  पड़ी  फीजेंट्स  और  अन्य  पक्षियों  की  प्रजातियां  पादप  और  वनस्पति  की  खतरे
 में  पड़ी  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  अभिसमय  के  में  उल्लिखित

 जिसके  अन्तगगंत  उनके  और  उनसे  उत्पन्न  उत्पादों  का  अन्तर्शाष्ट्रीय  व्याप्र  निषेध
 है  या  उसका  सख्ती  से  नियंत्रण  किया  जाता
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 देश  वर्तमान  निर्यात  नीति  भी  इन  पक्षियों  की  प्रजातियों  के  निर्यात  की  अनुमति  नहीं
 देती  ।

 वन  1980  किसी  भी  वन  क्षेत्र  क ेबिना  भारत  सरकार  की

 पू्रनुमति  गैर-वानिकी  प्रयोजनों  हेतु  दिक््परिवतेन  को  रोकता  है  और  इस  तरह  पक्षियों

 सहित  वन  पशुओं  के  वास-स्थलों  को  सुरक्षा  प्रदान  करता  विशेषकर  पारिस्थितिकीय
 तौर  पर  नाजुक  जो  कि  अधिकतर  खतरे  में  पड़ी  हुई  फीजेंट्स  प्रजातियों  का
 स्थल  है  ।

 देश  में  300  से  ऊपर  पाक  और  अभयारण्य  स्थापित  किये  गये  हैं  जिनमें  पक्षियों  सहित
 खतरे  में  पड़ी  हुई  प्रजातियों  को  और  उनके  वास-स्थलों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  रही
 है  ।  मध्य  प्रदेश  और  आन्श्र  प्रदेश  में  ग्रेट  इंडियन  बस्टर्ड  के  लिए
 विशेष  संरक्षित  क्षेत्र  बनाये  गये  हैं  ।  हिमाचल  जम्मू  एवं  नागालेंड  में

 फीजेंट्स  की  सुरक्षा  के लिए  अभयारण्य  बनाये  गये  साईबेरियन  सफेद  सारस  को

 राजस्थान  में  सुरक्षा  एवं  आश्रय  दिया  जा  रहा  है  क्योंकि  देश  में  इस  पक्षी  का  यही
 शरदकालीन  आवास  स्थल  है  ।  लद्दाख  में  सेना  के  सहयोग  से  काली  गर्दन  वाले  सारस
 के  संरक्षण  के  लिए  विशेष  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 नेशनल  पार्कों  और  अभयारण्यों  के  संरक्षण  के  लिए  भारत  सरकार  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  कर  रही  है  ।

 ह

 अधिक  नेशनल  अभयारण्य  और  विशेष  संरक्षित  क्षेत्रों  की  स्थापना  की  दृष्टि  से
 पक्षियों  सहित  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  के  वास-स्थलों  का  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  है  ।

 पक्षियों  की  कुछ  खतरे  में  पड़ी  हुई  प्रजातियों  की  स्थिति  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए
 बंबई  नेचुरल  हिस्ट्री  सोसाइटी  को  अधिकृत  किया  गया  है  ।

 देश  के  विभिन्न  चिड़ियाघरों  में  और  अरुणाचल  हिमाचल
 उत्तर  प्रदेश  और  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  बन्दी  अवस्था  में  प्रजनन  केन्द्रों  में

 बन्दी  अवस्था  में  खतरे  में  पड़े  पक्षियों  के  प्रजनन  के  लिए  प्रयास  कियेजा  रहे
 अरुणाचल  प्रदेश  में  वन्हाईंट  विंग  वुड  डक  की  बन्दी  अवस्था  में  प्रजनन  के  लिए  एक
 योजना  पर  काम  प्रगति  पर  है  ।

 भारत  झोर  फ्रांस  को  संयुक्त  परियोजनाएं

 *526  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  नियंत्रकों  और  उपकरणों  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  परियोजनाओं  की

 स्थापना  करने  हेतु  भारत  तथा  फ्रांस  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  बातचीत  हुई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कितनी  संयुक्त  परियोजनाएं  आरम्भ  की  जाने  वाली  हैं  और  कम्पनियों  द्वारा  चुने
 गये  विभिन्न  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियों
 जनाओं

 को  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 25
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 विज्ञान  झ्लोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलैक्ट्रॉनिकी
 श्र  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 कम्प्यूटर  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  के  क्षेत्र  में  जिसमें  औद्योगिक  इलेक्ट्रॉनिक  नियंत्रण  तथा

 यंत्रीकरणं  भी  ह्यामिल  संयुक्त  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  एक  भारत-फ्रांस  कार्यकारी

 दल  का  गठन  किया  गया  दिनांक  20  तथा  21  जनवरी  1986  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित
 कार्यकारी  दल  की  तीसरी  बैठक  में  औद्योगिक  नियंत्रण  तथा  यंत्रीकरण के  क्षेत्र  में  निम्नलिखित

 परियोजनाओं  का  पता  लगाया  गया  :
 ॥  °

 1.  वृहत्  आंकड़ा  अभिंग्रहण  प्रणाली

 «  पराध्वनिक  तथा  स्तर-मापी

 .  नियंत्रण  वाल्व  प्रौद्योगिकी
 /  प्रत्यक्ष  अंकीय  नियंत्रण  प्रणालियां
 .  ऑन-बोर्ड  वायुघान  यंत्रीकरण
 .  गैस  में  आद्र ता  का  परिमापन
 -  पाइप  लाइनों  के  लिए  मीटर  लगाने  की  प्रणाली

 भारत  फ्रांस  कार्यकारी  दल  ने  औद्योगिक  नियंत्रण  तथा  यंत्रीकरण के  क्षेत्र  में  तृतीय  विश्व
 के  देशों  में  संयुक्त  रूप  से  संपादित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  भी  पता  लगाया  जिसके
 अन्तगंत  हार्डवेयर  प्रणाली  इन्जीनियरी  तथा  साफ्टवेयर  के  क्षेत्र  में  प्रत्येक  की  शक्तियों  परस्पर
 आधार  पर  सुदृढ़  किया  जाएगा  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  चयन  के  प्रश्न  पर  दोनों
 पक्षीं  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  विशिष्ट  परियोजनाओं  को  अभी  तक  अन्तिम
 रूप  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  भारत  और  फ्रांस  की  कम्पनियों  के  बीच  बातचीत  हाल  ही  में  शुरू
 की  गई  है  |  इसके  परिणामस्वरूप  समय  अवधि  तथा  क्रियान्वयन  के  ऐसे  अन्य
 ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  संभावंना  है  ।

 राजस्थान  में  वन-क्षेत्र
 +528.  श्रो  जुकार  सिंह  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  की  वन  नीति  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  न्यूनतम  बन  क्षेत्र  के  मुकाबले  में
 राजस्थान  में  कुल  कितनी  भूमि  में  वन  क्षेत्र

 कितने  वन  भृभति  क्षेत्र  में  वास्तव  में  वन  हैं  और  पिछले  एक  दशक  के  दौरान  इस
 क्षेत्र  मे ंकितनी  वृद्धि  अथवा  कमी  हुई  और  इसके  क्या  कारण  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  भूमि  पर  वन  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  संत्री  राजीब  :  सरकार  द्वारा  रखे  जा  रहे  रिकार्ड  के  मुताबिक
 राजस्थान  में  342271.13  बगें  किलोमीटर  के  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  की  तुलना  में  वन  भूमि  का

 कुल  क्षेत्र
 31150.69  वर्ग  किलोमीटर  है  ।  जो  कि  राष्ट्रीय  वन  नीति  में  अनुबद्ध  33-1/3

 प्रतिशत  की  तुलना  में  9.1  प्रतिशत  बनता  है  ।
 ह  का
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 वर्ष  1980-82  के  दोरान  राष्ट्रीय  दूरस्थ  सम्बेदन  एजेंसी  द्वारा  वास्तविक  वन
 आवरण  के  अन्तगंत  क्षेत्र  का  मूल्यांकन  किया  यया  जो  कि  5972  वर्ग  किलोमीटर  है  और  कुल
 भौगोलिक  क्षेत्र  का  1.75%  1972-75  के  दौरान  इस  एजेंसी  द्वारा  लगाए  गये  पहले
 अनुमान  के  अनुसार  वन  आवरण  11,294  वर्ग  किलोमीटर  था  जो  कि  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  का
 3.30%  वन  आवरण  क्षेत्र  में  कमी  आने  का  मुख्य  कारण  वन  भूमि  का  गैर-वानिकी  प्रयोजनों
 के  लिए  उपयोग  था  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वन  आवरण  के  अन््तगंत  क्षेत्र  के  विस्तार  और

 सुधार  की  दृष्टि  से  विभिन्न  योजनाओं  अन्तगंत  70  करोड़  बांल  व॒क्षों  को  लगाने  का  प्रस्ताव

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  बनों  के  संरक्षण  और  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कार्यवाही
 कीजा  रही  है  :

 (1)  गैर-वानिकी  उपयोग  के  लिए  वनों  के  अवचालन  को  कम  से  कम  करने  की  दृष्टि
 से  वन  संरक्षण  1980  का  कड़ाई  से  लागू  करना  ।

 (11)  वृक्षों  की  गेर-कानूनी  कटाई  रोकने  के  लिए  भारतीय  वन  1927  और
 विभिन्न  अन्य  कानूनों  कटाई  रोकने  के  लिए  भारतीय  वन  1927
 ओर  विभिन्न  अन्य  कानूनों  को  कड़ाई  से  लागू  करना  ।

 (71)  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  के  जरिए  वन  संपदा  के  विकास
 और  सुथार  के  लिए  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करना  ।

 बालियापाल  में  रक्षा  उद्योग
 *529.  क्षीमती  जयन्ती  पटनायक  £  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  का  विचार  टेस्ट  रेंज  प्रोजेक्टਂ  के  कारण  बेदखल  हुए
 लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  हेतु  उड़ीसा  के  बालियापाल  क्षेत्र  में  बड़ा  कोई  रक्षा  उद्योग

 स्थापित  करने  का
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  भ्रनुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  श्ररुण  :  और

 उड़ीसा  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जहां  नए  रक्षा  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  राज्य  सरकार  ने  इस  काये  के  लिए  कुछ  स्थान  सुभाए  हैं  ।

 नेशनल  रेंज  की  स्थापना  के  परिणामस्वरूप  विस्थापित  होने  वाले  लोगों  को  बसाने  के  लिए
 उड़ीसा  सरकार  ने  कई  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  स्थापना  कां  प्रस्ताव  किया  है  ।  इन
 नाओं  में  प्रति  विस्थापित  परिवार  के  लगभग  एक  सदस्य  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  की
 योजना  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  की  स्थापना  के  लिए  प्रारंभिक  निवेश  के  रूप  में
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करेगी  ।

 विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों  को  सुरक्षा
 *530.  श्री  थिलास  सुत्तेसवार  :

 अझरी  सरफराज  झ्हमद  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विदेशों  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रखते  वहां  पर  स्थित

 भारतीय  दूतावासों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  विशेष  उपाय  किए  गए  और
 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  दूतावासों  पर  हमले  किए  जाने  की  कितनी

 घटनाएं  हुई  और  उनके  परिणाम  स्वरूप  किस  प्रकार  की  और  कितनी  हानि  हुई  ?

 विदेश  मंत्री  बी०>आर०  :  (1)  विदेशों  में  हम।रे  मिशनों  और  कर्मिकों

 की  सुरक्षा  की  जिम्मेदारी  गुरूप्तया  मेजबान  सरकार  की  होती  है  ।

 (2)  विदेशों  में  जब  भी  हमारे  मिशनों  को  कोई  खतरा  होता  है  तो  हम  उसकी  सूचना
 स्थानीय  प्राधिकारियों  को  देते  हैं  और  उनसे  विशेष  संरक्षण  देने  का  अनु रोध  करते  हैं  जिसे  मेजवान
 सरकारें  आमतौर  पर  उपलब्ध  करा  देती  कुछ  संवेदनशील  मिशनों  में  जहां  पर  कि  खतरा
 बराबर  बना  रहता  मेजबान  सरकारों  ने  स्वयं  अपने  ही  गार्ड  नियमित  आधार  पर  उपलब्ध

 कराए  हुए  हैं  ।

 (3)  हमने  अतिरिक्त  सुरक्षा  कमंचारी  तथा  उपकरण  उपलब्ध  करके  मिशनों  में  विभिन्न

 सुरक्षा  उपायों  को  भी  मजबूत  बनाया  सुरक्षा  के  विभिन्न  उपायों  की  निरंतर  समीक्षा  की
 जाती  है  ।

 गत  दो  वर्ष  के  दौरान  विदेशों  में  हमारे  मिशनों  पर  हमले  की  9  वारदातें  हुई  हैं  ।

 इनमें  से  दो  वारदातों  में  हमारे  सुरक्षा  कर्मी  जरूमी  हुए  थे  और  अन्य  वारदातों  में  मिशनों  के

 अहातों  और  सम्पत्ति  को  कमोबेश  नुकसान  पहुंचा  था  ।

 ]
 जनता  को  कठिनाइयों  के  मामले  जन  प्रतिनिधियों  द्वारा  उठाया  जाना

 *531.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रष्टाचार  को  कार्यकुशलता  के  स्तर  को  बढ़ाने  और  लोक  सम्पक॑  में
 शिष्टाचार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रशासन  को  पुनर्गंठित  करने  के  बारे  में  कार्य  योजना  तथा  दिशा
 निर्देशों  सरकार  ने  वास्तविक  कठिनाइयों  और  अन्याय  के  जो  जन
 निधियों  द्वारा  सरकारी  विभागों  के  साथ  उठाए  जाने  चाहिए  और  सरकारी  कमंचारियों  के
 गत  हितों  से  संबंधित  जो  जन  प्रतिनिधियों  को  सामान्यतः  सरकारी  विभागों  द्वारा

 वाही  के  लिए  छोड़  दिए  जाने  के  बीच  स्पष्ट  विभाजन  किया  गया

 यदि  तो  ऐसे  अनुदेशों/दिशा-निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  कया  उनकी  प्रति
 सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :
 प्रशासनिक  सुधारों  से  संबंधित  कार्य  योजना  और  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  मंत्रालयों/विभागों

 द्वारा  जनता  की  शिकायतें  दूर  करने  की  आवश्यता  पर  बल  दिया  जाता  इस  बात  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  जनता  से  वास्ता  रखने  वाले  प्रत्येक  मंत्नालय/विभाग  में  लोक  शिकायत  तंत्र  स्थापित
 करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  जहां  तक  सरकारी  कमंचारियों  की अलग  अलग  शिकायतों
 का  संबंध  है  इस  संबंध  में  उन्हें  शासित  करने  वाले  संगत  आचरण  नियगों  के  सरकारी
 कमंचारियों  पर  सरकार  के  अधीन  अपनी  सेवा  से  संबंधित  मामलों  में  अपने  हित  वद्धन  के  लिए

 28



 12  1908  लिखित  उत्तर

 वरिष्ठ  प्राधिकारी  पर  कोई  राजनैलिक  अथवा  अन्य  किस्म  का  प्रभाव  डालंने  या  ऐसा  करने  की
 कोशिश  करने  प्रर  पाबन्दी  है  ।

 भ्रइ्न  के  भाग  में  उल्लिखित  किस्म  के  कोई  ऐसे  अनुदेश|दिशानिर्देश
 विभागों  को  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  जिनमें  सुकाए  अनुसार  कोई  विभाजन  किया  गया  हो  ।

 *
 हरियाणा  ओर  पंजाब  के  बीच  ्ण्डीगढ़  संबंधी  विवाद

 *+532.  श्री  चिस  महाता  :

 थ्री  प्रकाश  वो  पाटिल  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चण्डीगढ़  को  पंजाब  और  हरियाणा  के  बीच  80  तथा  20  के

 अनुपात  में  बांट  कर  क्षेत्रीय  विवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  नये  भ्रस्ताव  पर  चिचार  किया
 जा  रहा  ॥

 यदि  तो  तस्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  और  क्या  यह  सच  है  कि  दोनों  राज्य

 कारें  इस  प्रस्ताव  पर  सहमत्त  द्वो  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  हरियाणा  तथा  पंजाब  के  बीच

 विवाद  के  समाघान  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  किस  अन्य  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  पी०  वी०  नरसह  :  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ह

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  समझौते  के  अनुसार  इन  मामलों  का  समाधान  करने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 इलेक्ट्रानिको  वस्तुप्रों  के उत्पादन  को  बढ़ावा  देना
 #523.  श्री  गुरदास  कामत  :

 भी  मुरली  धर  माने  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देश  में  इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  के  उत्पादन

 को  बढ़ावा  देने  के  काम  को  बहुत  अधिक  महत्व  दिया  जा  रहा  और
 यदि  तो  गहाराष्ट्र  राज्य  में  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्य

 सरकार  को  क्या  रियायतें  तथा  अन्य  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रासिको
 झोर  पझ्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 इलेक्ट्रानिक  इकाइयों  को  स्थापित  करने  तथा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  मामले
 सरकार  की  नीति  राज्यों  क ेलिए  एक  समान  जिसमें  महाराष्ट्र  राज्य  भी  शामिल

 महाराष्ट्र  राज्य  में  उपलब्ध  कराई  जा  रही  कतिपय  सुविधाओं  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 ट्रानिकी  क्षेत्रीय  परीक्षण  क्षत्रीय  सुपर  इलेक्ट्रानिकी  डिजाइन  तथा
 प्रौद्योगिकी  औरंगाबाद  ।  एक  सामान्य  नीति  के  रूप  में  राज्य  सरकारें  उद्योगों  की  स्थापना
 करने  के  लिए  अनुकल  वातावरण  बनाने  का  प्रयास  करती  हैं  ।  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  आवश्यकता
 पड़ने  पर  उचित  मार्मदर्शन  करता  है  ।
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 जिला  स्तर  पर  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों  को  स्थापना

 +534.  श्री  सुनील  वत्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  विचार  देश  में  जिला  अथवा  खण्ड  स्तर  पर  विज्ञान  और
 गिकी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  जिससे  ग्राभीण  विकास  कार्य  में  कार्य रत  अंभिकरणों  को
 तम  तकनीकी  जानकारी  उपलक़प्न  कराई  जा  सके  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कब  तक  इन  केन्द्रों  को  स्थापित  किए
 जाने  वी  संभावना  है  ?  ।

 विज्ञाम  और  संत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 घोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  सें  मंत्री  .  शिवराज  थी  :  और  विज्ञान
 प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  की  एक  योजना  है  जिसके  तहत  ग्रामीण  विकास  के  लिए  संगत  उपयुक्त
 ग्रौद्यो8ग्क्नी  से  संबंधित  सूचना  प्रसाश्ति  की  जा  रही  इस  योजना  के  19  ग्रामीण

 गिकी  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण  केन्द्रों  टी०  डी०  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  ।  तथापि

 इन  केन्द्रों  की  स्थापना  ब्जाक  या  जिला  स्तर  पर  नहीं  की  गयी  है  अपितु  विभिन्न  राज्यों  के  इनके
 अंतगंत  आने  की  संभावना  ::  2

 झ्रासाम  से  विदेशियों  का  निर्वासन

 4840.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 आसाम  में  उन  विदेशियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  आसाम  समभौते  के

 अन्तगंत  वहां  से  निर्वासित  किया  जाना  और
 क्या  इनः  विदेशियों  क्रो  वापस  बंगलादेश  में  भेजने  का  विचार  है  या  इस  बारे  में

 कोई  अन्य  योजना  है  ?
 संचार  मंत्रालय  के  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 ओर  समक्रोते  के तहत  जो  विदेशी  असम  में  2'5-3-1971  को  अथवा  उसके  बाद

 आए  उनका  प्रव्सी  द्वारा  1०83  के

 सार  पता  लगाया  जाना  है  ओर  उन्हें  विष्कासित  करना  इससे  कितने  लोगों  के  प्रभावित  होने
 की  संभावना  इसका  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं

 [  श्रनुवाद  ००.
 र  परियोजनाझों  की  संज्रोਂ

 4841,  री  मानिक  रेडेडो  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 क्या  बिना  सोचे-समंझे  आरंभ  की  गई  अनेक  घिकास  परियोजनाओं  का  पर्यावरण

 पर  प्रतिकूल  अभाव  पड़ा  है
 यदि  तो  क्या  सुधारात्मक  कदम  उंठाए  गए  और

 (a)  क्या  सभी  विकास  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  से  पूर्व  उनके  पर्यावरणीय  पहल
 पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ?

 पर्यावरण  श्रोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरं  हमान  :  ओर
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 न सन्ततते
 बिता  सोचे-समझे  बनाई  गई  प्रत्येक  परियोजना  का  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  प्रभाव  होता

 परियोजना  बनाते  समय  ही  सुधारात्मक  उपाय  करने  पड़ते  निर्माण  के  बाद  किए  जाने  वाले

 सुधारात्मक  उपाय  महंगे  होते  हैं  वथा  उनका  कार्यक्षेत्र  सीमित  होता
 इस  समय  जिन  विकास  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैः  उनमें  ये

 शामिल  हैं  ध्या;ि  बह
 --  छोटी  एवं  मकोली  सिंचाई  एवं  पन-बिजली  प्रियोजनायें
 -+  बड़ी  खनन  परियोजनायें
 --  ताप  बिजली  तथा
 --  भद्योगिक

 संवेदनशील  क्षेत्रों  में  लगाये  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  कुछ  विकास  परियोजनाओं  पूर  भी
 विचार  किया  जाता  है  ।

 उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मुनाफा/घाटा
 4842.  थ्रो  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  द्वारा  अजित  मुनाफों  तथा
 उनमें  हुए  घांटे  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  _

 योजन्त  मंत्रालय  तथा  खाद्य  क्षौर  नागरिक  में  राज्य  मंत्री  ए०

 :  और  योजना  आयोग  योजना  तैयार  करने  के  संबंध:में  उड़ीसा  राज्य
 सरकार  से  राज्य  सरकार  लोक  के  ब्रारे  में.सूचता  मांगी  थी  जिसमें  अन्य्र  बातों  के

 साथ-साथ  उपक्रमों  में  मुनाफे  और  घाटे  की  स्थित्ति  औ-ल्लामिल  थी  ।  कुछ  उपक्रमों  -  के  संबंध  में '
 ब्यौरे  प्राप्त  हुए  और  वे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ४

 के

 विवरण

 डपक्रमों  सें  मुनाफा/घाटा
 ह  ;  लाख  रु० र  है  अमल  ििश  जी  हलक  अर  लक  अि  शी  अशलिलि  जनक  लकी  कि विस  कल  4  ५५  .  ४

 क्रम  का  नाम  (+-),  कर  से  पूर्व  मुनाफा व  ere  ०.  ity  न्
 संख्या  हा  (--)  घाटा

 ही
 1984-85  1985-86  5-86

 अनंतिम  .  १.  अनुमान

 1.  इ  डस्ट्रियल  एण्ड  जा

 इत्वेस्टफ्रेंट  कारपोरेशन् भाफ  उड़ीसा-लि०  उस  (--)  11.41.  (+)  19.00

 .  2.  उड़ीसा  फाईनेनशियल  पा  व

 कारपोरेशन  (--)  1094.30  (--)  1127.10
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 क  फ्री  पु 4

 3.  इ  डस्ट्रियल  डिक्लमेंट  कारप्ोरेशन
 आफ  उड़ीसा  (+)  11.90  (+)  107.18

 4.  उड़ीसा  स्टेट  इलैबट्रोविक्स
 डिवलपमैंट  कारपोरेशन  (+)  10.80  (--)  20.20

 5.  उड़ीसा  इ  डस्ट्रियल  इनेफेरानस्ट्रकचर
 डिवलपमेंट  कारपोरेशन  (+)  195  (+)  20.06

 6.  फिल्म  डवलपमेंट  कारपोरेशन

 आफ  उड़ीसा  (--)  0.29  (--)  1.23

 ]
 छावनो  बोड़ों  का  खुनाव

 4843.  भी  झन्दुल  हस्नान  प्रन्सारी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  कितने  छावनी  बोर्ड  हैं  जिनमें  1980  से  22  1986

 तक  की  अवधि  में  चुनाव  कराए  गए  और  ऐसे  कितने  छावनी  बोर्ड  हैं  जिनमें  अभी  चुनाव  द्वोने
 ओर

 उक्त  अवधि  के  दोरान

 कानपुर  और  अम्बाला  छावनी  क्षेत्रों  से  चुने  गए  उन  पदस्यों  के  नाम  क्या

 हैं  जिन्होंने  उर्दू  मे ंशपथ  ग्रहण  की  थी  ?

 रक्षा  झ्नुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क््ररण  :

 1980  से  22  1986  की  अवधि  के  दौरान  79  छावनी  बोर्डो  में  चुनाव  किए  गए
 13  छावनी  बोर्डों  के  अभी  चुनाव  होने  हैं  ।

 दानापुर  छावनी  बोडड  से  चुने  गए  श्री  मोइन  अ  सारी  ने  उर्दू  में  दापथ  ली  ।

 ]
 झसम  में  उपद्र्यों  के  शिकार  व्यक्तियों  को  राहत  तथा  उनका  पुनर्वास

 4844.  भरी  सेयद  शहाबुद्दोन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  वर्ष  1983  के  उपगद्रवों  के  शिकार  व्यक्तियों  को  राहत  तथा  उनके  पुनर्वास
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कुल  क्रितनी  राशि  मंजूर  की  गई

 (@)  योजना  अथवा  उद्ेश्य-बार  उपयुक्त  राशि  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 भब  तक  लाभार्थियों  को  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  से  भारत
 सरकार  द्वारा  मदवार  अनुमोदित  व्यय  तथा  असम  सरकार  द्वारा  किए  गए  खर्च  का  विवरण
 संलरन

 |
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 लिखित  उत्तर  े  2  1986

 बंगाल  में  चरनी  नदो  में  प्रदूषणਂ

 4845.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगला  देश  में  दरसाना  स्थित  चीनी  मिल  द्वारा  निस्सारित

 औद्योगिक  अवशिष्ट  पदार्थों  से  पश्चिमी  बंगाल  में  चरनी  नदी  प्रदूषित  हो  रही

 यदि  तो  क्या  यहं  मामला  बंगाल  देश  के  साथ  राजनयिक  माध्यमों  से  अथवा

 गंगा  जल  संबंधी  बातचीत  के  दौरान  अथवा  अन्यथा  रूप  से  उठाया  गया  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  अपनी  2  वर्षीय  योजना  में  चरनी  नदी  शुद्ध  करने

 के  लिये  कोई  सहायता  देनी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  शोर  थन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 हां  ।

 हां  ।  राजनयिक  माध्यमों  तथा  भारत-बंगला  देश  संयुक्त  आयोग  के  माध्यम  से

 यह  मामला  उठाया  गया  है  ।

 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 उड़ीसा  में  झ्ादिवासी  परिवारों  को  विशेष  केन्द्रोय  सहायता
 4846.  श्रो  के  प्रधानी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  विशेष  रूप  से  सूखा  प्रवण  तथा  आदिवासी  क्षंत्रों  में  सहकारी
 ढांचा  बहुत  कमजोर  होने  के  कारण  उड़ीसा  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक
 4.83  लाख  शेष  आंदिवासी  परिवारों  को  40  रु०  प्रति  परिवार  की  दर  से  सहकारी  व्यवस्था  के
 अन्तगंत  लाने  की  दृष्टि  से  लगभग  1.87  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  केन्द्र
 से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजन  के  लिए  वर्ष  1. 86-87  के  दौरान
 कितनी  राशि  स्वीकृत  करने  का  है  ?  ह

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  उड़ीसा  सरकार  ने
 कारी  समितियों  में  3.85  लाख  अनुसूचित  जन  जातियों  के  परिवारों  के  नामांकन  के  लिए
 154.00  लाख  रुपए  की  सहायता  अनुदान  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 हिन्द  महासागर  में  चीन  का  झड़डा
 4847.  श्री  झ्वार०  एस०  भोये  :  ह

 श्री  दिलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सोवियत  रूस  तथा  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  की  भांति  चीन  भी  हिन्द  महासागर  में  अड्डा  स्थापित  करना  चाहता
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 क्या  यह  सच  है  कि  अपनी  योजना  के  दूसरे  चरण  में  चीन  का  विचार  अरब  सागर
 में  पनडुब्बियां  लगाकर  बंगाल  की  खाड़ी  के  उत्तरी  भाग  को  अपना  निशाना  बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 रक्षा  अनुसंधान  श्लोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :  और

 इस  बात  का  कोई  विश्वसनीय  संकेत  नहीं  है  कि  चीन  की  हिन्द  महासागर  में  अपना  बेस  कायम
 करने  या  बंगाल  की  खाड़ी  या  अरब  सागर  में  पनडुब्बियां  तैनात  करने  की  कोई  मंशा  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 [  श्रनुवाद  ]

 उड़ीसा  के  ढ़  काताल  जिले  में  तालचेर  में  मुकम्प  श्रोर  हलचल
 4848.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  ढ़ेंकानाल  जिले  में  तालेचर  क्षेत्र  में  पिछले  कुछ  समय  में  बार-बार

 भूकम्प  को  हलवल  की  स्थिति  बनी  हुई
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  भूकम्पों  के  कारण  हुई  हानि  का  ब्यौरा

 कया
 क्या  विशेषज्ञों  ने  इसका  कारण  जानने  के  लिए  क्षेत्र  का  दौरा  किया  है  और  यदि

 तो  क्या  निष्कर्ष  निकाले

 क्या  प्राधिकारियों  ने  इन  भूकम्पों  के  कारणों  का  निर्धारण  करते  के  लिए  आधुनिक
 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  किया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 :  और  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  जी  19

 वरी  1986  को  माध्यम  दर्जे/रीचर  पैमाने  पर  5  तक  परिमाण  का  एक  रिकार्ड  किया
 .  इसके  बाद  19  जनवरी  से  4  फरवरी  की  अवधि  के  दौरान  हलके  दर्ज  वेग  के  16  भटके  आये  ।

 और  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  मूकम्प  वैज्ञानिकों  एवं  भारतीय
 सर्वेक्षण  के  भू-वैज्ञानिकों  ने  प्रभावित  क्षंत्र  का  निरीक्षण  रिकार्ड  किए  गए  प्रेक्षणों  का

 आगे  और  विश्लेषण  किया  जा  रहा  ऐसा  अनुमान  है  कि  भूकम्प  पूर्व-पश्चिम  दिशा  में

 विन्यस्त  भ्रश  के  कारण  आया  था  ।  किसी  के  मरने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  कुछ  भवनों
 को  नुकसान  हुआ  है  तथा  मृकम्प  प्रभावित  क्षेत्र  के  कई  पक्के  व  कच्चे  मकानों  में  म ूकम्प  के  कारण

 आई  दरारों  को  देखा
 1986  की  मुख्य  घटना  के  अनुवर्ती  झटकों  को  रिकार्ड  करने  के  लिए

 '
 प्रभावित  क्षेत्र  में  एक  अति  संवेदशील  आधुनिक  मूकम्पमापी  लगाया  गया

 े  पाकिस्तानी  जेलों  में  युद्ध  बन्दी
 4949.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  काफी  बड़ी  संख्या  में  भारतीय  युद्ध  बन्दी  अब  भी  पाकिस्तानी
 जेलों  में  सड़  रहे

 |

 यदि  तो  उनकी  सख्या  क्या  और
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 उनकी  शीक्र  वापसी  या  अदलाबदली  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  या
 उठाए  जा  रहे  तो  वे  कया  हैं  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  झार०  :  और  ऐसा
 विद्वास  किया  जाता  है  कि  43  लापता  भारतीय  रक्षा  कामिक  1971  से  पाकिस्तान  की  जेलों
 में  हैं  ।

 उनको  भारत  वापस  लाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए  गए  हैं  और  किए  जा  रहे
 छठ  दशक  के  प्रारम्भ  के  वर्षों  में  बने  प्रलिल  भारतीय  व्यावसायिक

 प्रबन्ध  पूल  का  भंग  करना

 4850.  डा०  जो०  विजय  रामा  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छठे  दक्षक  के  प्रारम्भ  के  वर्षों  मे ंअखिल  भारतीय  व्यवसायिक  प्रबन्ध  पूल  का
 गठन  किया  गया  था  जिसे  बाद  में  मंग  कर  दिया  गया  और

 उक्त  पूल  को  मंग  करने  के  क्या  कारण  दिए  गए  थे  और  अब  स्थिति  में  क्या
 बर्तन  आ  गया  है  जिसके  कारण  नया  प्रबन्ध  पूल  बनाना  पड़ा  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :
 और  केन्द्रीय  प्रशासनिक  पूल  का  1957  में  मुख्यतया  इसलिए  गठन  किया  गया  था

 जिससे  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  के  अन्त  में  जो  120  से  अधिक  पदों  की  रिक्तियां  बच

 रहीं  थीं  और  जिन्हें  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  अन्य  फील्ड-सेवाओं  के  अधिकारियों  में  से
 सामान्य  प्रतिनियुक्ति  द्वारा  नहीं  भरा  जा  सकता  उनकी  कमी  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  तथापि
 राज्य  सरकारों  ने  इस  योजना  का  समर्थन  नहीं  किया  इस  प्रकार  हालांकि  पूल  का  गठन
 1957  में  कर  दिया  गया  तो  भी  राज्य  सरकारों  की  आनिच्छा  के  कारण  आगे  भर्ती  नहीं  की

 जा  सकी  ।  इस  योजना  की  1972  में  पुनरीक्षा  करने  पर  यह  पाया  गया  था  कि  जिन  कारणों  से

 पूल  का  ग़ठन  किया  गया  था  वे  कारण  अब  विद्यमान  नहीं  हैं  भौर  इसलिए  केन्द्र  में  प्रतिनियुक्ति  के

 लिए  अधिकारियों  के  उपलब्ध  न  हो  थाने  की  शंका  का  कोई  आधार  नहीं  रह  गया  इस

 पूल  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  और  जिन  अधिकारियों  को  पहले  ही  पूल  में  नियुक्त
 किया  जा  चुका  था  उन्हें  कार्याविधि  प्रणाली  के  अन्तर्गत  ले  लिया  गया  था  ।

 चल  रहे  प्रशासनिक  सुधारों  के  एक  अग  के  रूप  में  अब  इस  बात  पर  विचार  किमा  जा

 रहा  है  कि  क्या  भारतीय  प्रद्यासनिक  सेवा  के  केन्द्रीय  ओर  राज्य-दोनों  संवर्गों  में  और  साथ  ही
 केन्द्रीय  सेवाओं  के  संवर्गों  में  वरिष्ठ  पदों  क ेचयन  के  लिए  समान  और  कठोर  स्तर  अपनाए  जाएं  ।

 इस  संदर्भ  में  एक  एकीकृत  प्रबन्ध  पूल  की  स्थापना  करने  की  व्यवहायंता  पर  भी  विचार  किया
 जा  रहा  है  ।

 केन्द्रोय  यांत्िक  इ  जोनियरिग  प्रनुसंघान  संस्थान  में  नियुक्तियां
 4851.  भरी  संफुद्दीत  चोधरी  :

 आओ  गदाघर  साहा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  यांत्रिक  इंजीनियरिंग  दुर्गापुर  में  नियुक्तियां  वैज्ञानिक  तथा
 ओऔद्योगिक  अनुसंघान  परिषद्  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  विनियमों  के  निबंधनों  अनुसार  बनाए  गए

 नियुक्ति  नियमों  के  ढांचे  के  अनुरूप  की  जाती
 ह

 क्या  तकनीकी  पदों  पर  गैर-तकनीकी  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया  और
 यदि  तो  ऐसी  नियुक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिफो
 ओझोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  जी  हां  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  विनियमों
 के  निय+्तों  की  उपेक्षा  कर  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  हमारे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 उपग्रह  संघटक  उद्योगों  की  स्थापना

 4852.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपग्रहों  के  निर्माण  में  उपयोग  किए  जाने  वाले  उपकरणों  का  इस  देश  में

 निर्माण  किया  जा  रहा  है  अथवा  उनका  आयात  किया  जा  रहा
 क्या  सरकार  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  लिए  उपग्रहों  के  आवश्यक

 उपस्7रों  तथा  अन्य  उत्पादों  के  निर्माण  हेतु  उद्योगों  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  क्या  केरल  में  थुम्बा  में  अथवा  उसके  निकट  ऐसा  कोई  उद्योग  स्थापित

 किए  जाने  की  संभावना  है  ?
 ॥

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिकी
 शोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  उपग्रहों  के  लिए

 विस्तृत  उप-प्रणा्ी  डिजाइन  सहित  सम्पूर्ण  प्रणली  डिजाइनों  का  कार्य  देश  में  ही  किया  जाता

 विविध  उप-समुच्चयों  सम्पूर्ण  उपग्रहों  का  संविचरन  और  जांच

 का  कार्य  देश  में  ही  किया  जाता  अन्तरिक्ष  ग्रुण  वाले  इलेक्ट्रॉनिकी  उपस्करों  भौर  कुछ
 सामान  का  आयात  किया  जाता  है  ।

 अधिकांश  जरूरी  उपस्करों  और  साज-सामान  के  निर्माण  के  लिए  भारतीय  उद्योग

 में  उपलब्ध  क्षमताओं  के  उपयोग  के  अधिक  से  अधिक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए
 किसी  प्रकार  के  विशिष्ट  उद्योग  की  स्थापना  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  है  ।  विद्यमान

 संरचना  और  जो  देश  में  उपलब्ध  का  सर्वप्रथम  उपयोग  किया  ताकि

 उत्पादों  की  प्राप्ति  क ेलिए  समय  ढांचे  को  और  निवेशों  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।

 उपर्युक्त  के  प्रकाश  में  प्रघन  ही  नहीं  उठता  !

 दानापुर  छावनी  से  सिविल  क्षेत्र  के  वार्ड  संख्या  एक  से  चार  को  निकालना

 4853.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  दानापुर  बोर्ड  ने  दिनांक  25  1985  के  अपने  पत्र

 संख्या  11/25/1309  के  द्वारा  सिविल  क्षेत्र  के  वार्ड  सख्या  1  से  4  को  छावनी  बोर्ड  के  अधिकार
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 ,  क्षेत्र  से निकालने  के  लिए  अन्तिम  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  उन्हें  निकट  के  नगर  पालिका
 में  शामिल  करने  कौ  सिफारिश  की

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  मामला  सरकार  के  पास  वष्ष  1982  से  लंबित  पड़ा
 ओर

 यदि  तो  मामले  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  प्रनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररण  :  जी  हां  ।
 और  जी  नहीं  |  छावनी  बोडं  के  क्षेत्राधिकार  से  निकालने  का  प्रस्ताव  मध्य

 कमान  को  भेजा  जाना  मध्य  कमान  ने  परिवर्तन  का  सुकाव  दिया  था  और  छावनी  बोड्ड  के

 लिए  संगोधित  प्रस्ताव  केवल  25  1985  को  ही  भेजे  गए  ये  प्रस्ताव
 रक्षा  संपदा  के  माध्यम  से  मध्य  कमान  द्वारा  विचार  के  लिए  मंत्रालय  के  पास  भेजे  जाने  हैं  ।

 तमिलनाडु  के  मछुप्मारों  को  श्रनुसूचित  जाति/अ्नुसुचित  जनजाति  की

 सुची  सें  शासिल  करना
 4854.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  और  अन्य  तटवर्ती  राज्यों  के मछआरों  को  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  विस्तुत  संशोधन  के  संदर्भ
 में  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  तमिलनाडु  तथा  अन्य  तटवर्ती  राज्यों  के मछआरा
 समुदायों  को  अनुसूंचत  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  प्रस्ताव
 पर  विचार  किया  जा  रहा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान

 सूचियों  में  कोई  संशोधन  सविधान  के  अनुच्छेद  341 (2)  तथा  34-(2)  को  ध्यान  में  रखते
 ससद  में  अधिनियम  पारित  करके  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 उद्योगों  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  उपकरण

 4855.  श्री  सों  ०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूजीगत  बुनियादी  ढांचे  के  उद्योगों  में  विद्यमान  मशीनों  की  कार्येक्षमता  को

 बढ़ाने  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 कया  उद्योगों  को  अपनी  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिये  इनका  प्रयोग  करने  हेतु  उन्हें

 प्रेरित  किया  और
 यदि  तो  कैसे  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  संत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 शोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।
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 मूलसंरचनात्मक  उद्योगों  की  कायंकुशलता  में  सुधार  लाने  के  जिसमें  बतंमान

 पूजीगत  स्टाक  के  मूलसंरचनात्मक  उद्योग  भी  शामिल  इलेक्ट्रॉनिक  उपस्करों  के  प्रयोग  को
 बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  दो  प्रमुख  परियोजनायें  स्थापित  की  इन
 प्रयोजनों  क ेलिए  तीन  योजनागत  परियोजनायें  विद्यमान  हैं  :--

 (i)  समुचित  स्वचालन  संवध॑न  कार्यक्रम  ।

 (ii)  माइक्रोप्रोसेर  अनुप्रयोग  संवर्धन  कार्यक्रम  ।

 (iii)  खनन  इलेक्ट्रॉनिकी  के  लिए  आयोजना  तथा  प्रणाली  इन्जीनियरी  कक्ष  ।

 उपयु कत  योजनागत  परियोजनाओं  के  तद्वाघान  में  निम्नलिखित  कार्यकलाप  या  तो  शुरू
 कर  दिए  गए  हैं  अथवा  उनकी  योजना  को  अब  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 (i)  चीनी  उद्योग  में  देश  के  45  चीनी  संयंत्रों  में  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  का  समुचित

 अनुप्रयोग  किया  गया

 (ii)  खनन  इलेक्ट्रानिकी  के लिये  गठित  एक  आयोजना  तथा  प्रणाली  इंजीनियरी  कक्ष
 खनन  उद्योग  में  60  कोयला  खानों  में  प्रचालन  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए
 निक  उपस्कर  लगाने  के  कायंतक्रमों  को  क्रियान्वित  कर  रहा  है  ।

 (iii)  समुचित  स्वचालन  संवरध्धेन  क!/यंक्रम  द्वारा  सहायता  प्राप्त  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  माध्यम

 कार्यक्रम  ने काडिग  तथा  बुनाई  की  क्रक्रिया  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  वस्त्र  उद्योग  के  लिए

 इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  का  अनुप्रयोग  शूरू  किया  है  और  अब  इसका  क्रियान्वयन  10  से  भी  अधिक

 कपड़ा  मिलों  में  किया  जा  रहा
 ,

 (iv)  मोटर  नियंत्रण  सामग्री  संचालन  प्रबंध  तथा  प्रक्रिया  में  सुधार  लाने  के  लिए
 10  से  भी  अधिक  सीमेंट  के  संयंत्रों  में  इलेक्ट्रनिक  उपस्करों  का  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।

 (५४)  समुचित  स्वचालन  संवधंन  केन्द्र  अपने  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  माध्यम  से  उवंरक  संयंत्रों

 की  खासकर  उनकी  प्रक्रिया  में  सुधार  लाने  के  उन्हें  इलेक्ट्रनिकी  के  अनुप्रयोगों
 का  ब्ाभ  प्रदान  करा  रहा

 (vi)  समुचित  स्वचालन  संवर्धन  कार्यक्रम  केन्द्र  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के लिए  एकीकृत
 नियंत्रण  प्रणाली  की  एक  परियोजना  को  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  परामशं  से

 चला  रहा  इसके  ऐसे  भी  इलेक्ट्रानिक  उपस्कर  हैं  जिनका  प्रयोग  मशीनी  ओऔौजारों

 के  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  किया  जाता  जैसे  कि  सी  एन  सी  सी  ।

 लाइसेंस  प्रदान  करने  की  पद्यति  के  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  ऐसे  उपस्करों  का
 विनिर्माण  स्वदेश  में  करने  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  की  दिश्षा  में  बढ़ावा  दिया  है  ताकि  पू  जीगत

 मूल  संरचनात्मक  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  इन  प्रयोजनों  के  लिए
 निक  उपस्करों  का  विनिर्माण  करने  की  प्रक्रिया  में  लगभग  20  उद्योग  जुटे  हुए  आधे  दर्जन  से

 भी  अधिक  कम्पनियां  अपने  स्वदेशी  प्रयासों  के  माध्यम  से  उद्योग  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर

 रही  हैं  ।

 हां  ।
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 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  उद्योगों  को  यह  सलाह  देता  है  कि  वे  कार्यकुशलता  के  साथ

 ही  अपनी  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उन्नत  किस्म  के  इलेक्ट्रानिकी  उपस्करों  का  प्रयोग

 समुचित  स्वचालन  संवधेन  कार्यक्रम  तथा  माइक्रोप्रोसेसर  स्वचालन
 संवर्धन  कार्यक्रम  तथा  उनके  क्षेत्रीय  ये  सब  मिलकर  उद्योगों  को  पूजीगत  मूलसंरचनात्मक
 उद्योग  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  सलाह  देते  तकनीकी  विश्लेषण  रिपोर्टों  के
 माध्यम  से  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  सुरक्षा  में  सुधार  लाने  के  लिए  तथा  ऊर्जा
 की  बचत  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  को  अपनाने  के  बारे  में  उद्योगों  में  जागरूकता  पैदा
 करता  है  ।

 द्रीय  ई  घन  प्रनुसंघान  संस्थान  का  कार्य  करण
 4856.  श्री  बसुदेव  झ्ाचायं  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  केंद्रीय  ईघन  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  कितनी  तक

 जानकारी  और  पेटेन्ट  विकसित  किए  गए
 उक्त  अवधि  में  इन  प्रेटेन्टों  और  जानकारी  से  कितनी  आय  प्राप्त  हुई
 देश  में  कोयले  पर  आधारित  उद्योग  के  विकास  में  इस  संस्थान  का  क्या  मुख्य

 दान
 क्या  यह  संस्थान  गिरावट  की  ओर  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिकी
 झौर  भ्रतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  1982  से

 1985  तक  की  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  केंद्रोय  ई  घन  अनुसंघान  संस्थान
 घनबाद  द्वारा  विकसित  तकनीकी  जानकारी  और  पेटेन्टों  की  कुल  संख्या  15

 उक्त  अवधि  में  इन  पेटेस्टों  और  जानकारी  से  प्राप्त  आय  11.50  लाख  रुपए  है  ।

 द्वारा  कुछ  प्रमुख  योगदान  इस  प्रकार  हैं  :

 इस  संस्थान  ते  कोकिंग  कोयले  के  नए  साधनों  का  पता  लगाया  है  तथ्ग  विभिन्न
 गिक  उपयोगों  के  लिए  इनका  वर्गीकरण  किया  गया  ।  अधोवनीय  कोयले  के

 द्वारा  सज्जीकरण/परिष्करण  अध्ययन  पर  आघारित  14  घोवनशालाओं  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्नमों  में  स्थापित  किया  गया  यह  इस्प्रात  संयंत्र  के  लिए  घुले  हुए  कोयले  की  आपूर्ति  करेगा  ।
 ने  घटिया  किस्म  के  कोयले  का  उपयोग  कर  कोकिंग  कोयले  का  रेसा  संमिश्र

 तैयार  किया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उन्नत  किस्म  के  कोयले  के  संरक्षण  में  कटोती  की  जा

 सकती
 इसके  अतिरिक्त  ने  कोलतार  से  एन्थ्रासीन  महत्वपूर्ण

 रंजक  मध्यवर्ती  से  नेफ्घालीन  और  राखी  से  इमारती  ईट  |  कोकक्षोद

 धोवनशाला  के  बेकार  से  घरेलू  व  औद्योगिक  उपयोग  के  लिए  घुआं  रहित  ई  घन  के  रूप  में
 रोधी  ब्रिकफेट  और  पेलेट  उन्नत  बीहाइव  कोक  ओवन  घुआ  रहित  चूल्हा  निम्नताप
 करण  आदि  की  निर्माण  जानकारियों  का  विकास  किया  इनमें  से  कुछ  का  वाणिज्यिक  उत्पादन
 किया  जा  रहा  है  ।
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 जी
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 -  केन्द्रीय  रिजये  पुलिस  बल  में  महिलाओों  की  एक  बटालियन  बनाने  का  प्रस्ताव
 4857.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  गृह  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  आतंकवादियों  सहित  महिला  अपराधियों  से  निपटने
 के  लिए  एक  महिला  बटालियन  बना  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  आन्दोलनों  में
 लाओं  द्वारा  भाग  लेने  से  उत्पन्न  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  केन्द्रीय  रिजवं

 पुलिस  बल  एक  महिला  बटालियन  गठित  कर  रहा
 यह  बटालियन  गठित  की  जा  रही  है  ।

 भारत  कौ  छवि  प्रदर्शित  करने  के  लिए  प्ममरीकी  प्रचार  फर्म  को  किराए  पर  लेना
 4858.  श्री  दिनेश  सिह  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अमरीका  में  भारत  की  छवि  प्रदर्शित  करने  के  लिए  अमरीकी  प्रचार

 फर्म  को  किराए  पर  लिया  और

 (@)  उससे  पहली  प्रचार  फम  द्वारा  किए  गए  जन  संपक  की  सफलता  के  बारे  में  सरकार

 ने  क्या  मूल्यांकन  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  श्रार०  :  हां  ।

 अमरीकी  फर्म  के  साथ  जो  व्यवस्था  की  गई  है  वह  मँससं  पब्लिक  रिलेशन्स  एटेची

 हृटरनेशनल  इनक  वाशिगटन  नामक  फर्म  के  स्थान  पर  नहीं  है  ।  भारत  का

 राजदूतावास  वाशिंगटन  की  इस  फर्म  से  1965  से  संविदा  चली  आ  रही  है
 और  यह  अमरीकी  अमरीकी  के  अधिकारियों  तथा  जनमत  पर  प्रभाव  डालने  वाले

 वर्गों  के साथ  विशेषकर  द्विपक्षीय  आर्थिक  सहयोग के  क्षेत्रों  सम्पक  बनाए  रखने  में  मिशन  के

 प्रयासों  में  मदद  करती  है  ।  मंध्षसं  पब्लिक  रिलेशन्स  एटेची  इंटरनेशनल  इनक  )
 संतोषजनक  कार्य  कर  रही  है  जो  कि  उपयोगी  सिद्ध  हुआ  है  ।

 ह
 4859.  श्री  प्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  सौर  ऊर्जा  को  सिंचाई  प्रयोजनों  के लिए  मूमिंगत  जल  को  पम्प

 द्वारा  निकाले  जाने  सहित  विभिन्न  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  विद्यत  में  बदला  जा  सकता
 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितने  पम्प्सਂ  मंगाए  गए  हैं  भोर

 किस  किस  देश
 क्या  किसी  देश  ने  यह  पम्प  निःशुल्क  देने  का  प्रस्ताव  किया
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या
 क्या  इस  संबंध  में  कोई  प्रयोग  किया  गया  ह
 प्रत्येक  राज्य  को  अभी  तक  कितने  पम्पਂ  वितरित  किए  गए  हैं  और

 वे  किस  प्रकार  कार्म  कर  और
 श्र
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 क्या  उनका  काये  संतोषजनक  पाया  गया  है  और  यदि  तो  ऐसे  और  अधिक

 पम्प  प्राप्त  करने  और  उन्हें  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  विशेषकर  आदिवासी  क्षेत्रों  जहां  सिंचाई
 की  कम  सुविधायें  वितरित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झौर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  जी  हाँ  ।  सौर  ऊर्जा

 को  विद्युत  शक्ति  में  परिवर्तित  किया  जा  सकतां  जिसका  विभिन्न  प्रयोजनों  क ेलिए  उपयोग

 किया  जा  सकता  है  ।  इनमें  सिंचाई  और  पीने  के  लिए  भौम  जल  को  पम्प  सड़कों  पर  और

 घरों  में  प्रकाश  दूरदर्शन  और  रेडियो  चलाना  आदि  सम्मिलित  सौर  प्रकाश  वोल्टीय

 प्रणालियों  से  पैदा  हुई  विद्युत  शक्ति  का  उपयोग  विशेष  रूप  शुष्क  और  समुद्रतटीय
 क्षेत्रों  और  द्वीपीय  क्षेत्रों  में  निवास  करने  वाले  ग्रामीण  समुदायों  के  लिए  विशेष  रूप  से  लाभप्रद

 जहां  पर  पारम्परिक  ग्रिड  प्रणाली  की  विद्युत  शक्ति  सुविधापूर्वंक  एवं  किफायती  दरों  पर
 लब्ध  नहीं  करायी  जा  सकती  ।

 1986  के  मध्य  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  एक  सेनन््ट्रल  इलैक्ट्रोनिक्स
 लिमिटेड  ने  314  प्रकाश  वोल्टीय  पम्पन  प्रणालियां  तैयार  कीं  तथा  उनकी  आपूर्ति
 की  ।  इसी  तरह  सावेजनिक  क्षेत्र  के  एक  अन्य  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्ज  लिमिटेड

 ने  45  ऐसे  पम्पों  की  आपूर्ति  की  है  ।  ये  पम्प  सम्पूर्ण  देश  में  भेजे  गए
 इनमें  अधिकांशत:ः  उत्तर  पूर्व  में  लगाए  गए  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 से  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  314  पम्पों  का  राज्यवार  विवरण

 संलग्न  विवरण  एक  में  तथा  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  पम्पों  का  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण दो  में  दर्शाया  गया  स्थापित  की  गई  प्रणालियों  के  बारे  में  पिछले  दो  वर्षों  में  एकत्रित
 किए  गए  प्रम्ाणों  से  पता  चलता  है  कि  वे  बहुत  ही  संतोषजनक  ढंग  से  कर  रहे  हैं  ।  इन  प्रणालियों

 द्वारा  प्रदत्त  लाभों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  अच्छी  स्थानीय  सम्बद्धता  तथा  प्रभावी  प्रशिक्षण  की

 विशेष  आवश्यकता  है  ।  भविष्य  में  प्राप्त  होने  वाली  प्रणालियों  क ेअधिक  उपयोगिता  प्राप्त  करने
 के  लिए  सरकार  उत्पादन  की  गति  और  प्रशिक्षण  के  अवसर  बढ़ाने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठाने
 पर  विचार  कर  रही  इन  प्रणालियों  की  अधिक  संख्या  में  वितरण  की  अनुमति  प्रदान  करने  के

 लिए  सरकार  विभिन्न  सम्वद्धंनात्मक  उपायों  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 विवरण  एक
 सो०  झाई०  एल०  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  पम्प

 ऋ०  सं०  राज्य  संघ  क्षेत्र  झापूरित  जल  पम्प  प्रणालियों  की  सं०

 1.  आँध्र  प्रदेश  33
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2
 3.  असम  11
 4.  बिहार  14
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 भारतोय  समुद्र  विज्ञान  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 4860.  श्री  पालाकोंड्रायुड्  :  क्या  धान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  विशेाखापत्तनम  में  भारतीय  समुद्री  विज्ञान  संस्थान  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  की  प्रस्तावित  तारीख  क्या
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  प्रस्ताव  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिको
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वबो०  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समुद्री  विज्ञान  संस्थान  स्थापित  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 अभी  नहीं  ।

 राजसहल  पहाड़ियों  में  सोमा  बल  का  चांदमारो  क्षेत्र

 4861.  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्या  मृह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  बिहार  के  साहिबगंज  जिले  में  राजमहल  पहाड़ियों  क्के
 विस्तृत  क्षेत्र  में  अपना  चांदमारी  क्षेत्र  बनाने  का  निर्णय  किया  है  और  इससे  संधाल---पहाड़िया
 आदिवासियों  को  खतरा  उत्पन्न  हो  गया

 क्या  संथाल  पहाड़िया  आदिवासियों  ने  इस  निर्णय  को  बदलने  की  मांग  की
 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  जनता  की  मांग  को  देखते  हुए  आदिवासियों

 के  हितों  में  उपयु कत्र  चांदमारी  क्षेत्र  बनाने  संबंधी  निर्णय  को  बदलने  का
 यदि  तो  कब  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्ररुण  :  जी  श्रीमान  ।
 से  प्रशइन  ही  नहीं  उठते  ।

 [  भ्रनुबाद  ]
 भारतीय  पारपत्रों  की  वँच्यता  भ्रवधि

 4862.  श्री  झामन्द  पाठक  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  नये  पारपन्न  की  वेधता  की  अवधि  कितनी  होती
 समय  सीमा  रखे  जाने  के  क्या  कारण  और
 क्या  सरकार  का  विचार  ब्रिटेन  और  अन्य  देशों  की  तरह  भारतीय

 पन्नों  की  वैधता  की  अवधि  कुछ  और  अधिक  समय  तक  बढ़ाने  का

 विदेश  सत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०  झ्रार०  :  पांच  वर्ष  ।
 पासपोर्ट  एक  यात्रा  दस्तावेज  है  और  वह  कट-फट  भी  सकता  है  तथा  वीसा  आदि

 के  लिए  इसमें  सीमित  संख्या  में  ही  पृष्ठ  होते  इसलिए  इसकी  वेघता  के  लिए  एक  समय-सीमा
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 होना  जरूरी  है  ।  समय  के  साथ-साथ  व्यक्ति  के  चेहरे  में  भी  अन्तर  आ  जाता  है  ।  इन्हीं  व्यावहारिक
 कारणों  से  हमने  पासपोर्ट  के  लिए  पांच  वर्ष  की  वेघता  निर्धारित  की  है  जिसे  अगले  पांच  वर्ष  की
 वैधता  निर्धारित  की  है  जिसे  अगले  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  और  भी  वढ़ाया  जा  सकता

 जी  नहीं  ।  विश्व  के  अधिकांश  देशों  में  पासपोर्टों  की  वैधता  पांच  वर्ष  से  10  वर्ष
 तक  की  होती  है

 '

 पहाड़ो  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  जन-आतीय  क्षेत्रों  को शामिल  करना
 4863.  प्रो०  मारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  और  केन्द्र  सरकार  को  इस  आशय  का  कोई  अनुरोध  ग्राप्त

 हुआ  है  कि  ऐसे  जनजातीय  क्षेत्रों  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  भी  छठी  योजना  के  दौरान  आरंभ  किए

 गए  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  वायंक्रम  में  शामिल  किया
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  किए  जाने  की  संभावना  है  और  विलम्ब

 होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 ४  आंध्र  उड़ीसा  और  राजस्थान  सरकारों  ने  अपने  कुछ  क्षेत्रों  को  जो  आंशिक  रूप

 में  जन-जातीय  क्षेत्र  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 उनके  अनुरोध  इस  आधार  पर  नहीं  थे  कि  श्रस्तावित  क्षेत्र  जन-जातीय  क्षेत्र  हैं  बल्कि  इस  आधार

 पर  थे  कि  वे  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  ।

 और  पहाड़ी  क्षेत्रों  स ेसंबंधित  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इनके  वर्तमान  प्रचालन  के  बाहर  वाले  क्षेत्रों  को  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कायंक्रमों  के  क्षेत्र

 की  व्याप्ति  के  विस्तार  का  प्रइन  संघ  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  यह  अभ्यास  जनजातीय

 जनसंख्या  वाले  क्षेत्रों  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 जनसाधारण  के  लिए  सस्ते  टेलिविजन  सेट  श्लोर  कम्प्यूटर

 4864.  श्री  सलीम  झाई०  शेरवानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  जन  साधारण  को  सस्ते  कम्प्यूटर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठा

 रही  और
 क्या  ड्राई  बेटरियों  से  चलने  वाले  पोर्टेबल  टेलीविजन  सेंट  और  छोटे  कम्प्यूटरों  का

 उत्पादन  करने  की  कोई  योजना  है  ?
 ,

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रोनिको

 पोर  झन्तरिक्ष  बिभागों  में  रशज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  सरकार  ने  एक  नई

 कम्प्यूटर  नीति  की  घोषणा  की  जिसके  अन्तगंत  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रचलित  समतुल्य  कोमतों

 पर  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  कम्प्यूटरों  का  विनिर्माण  देश  में  ही  करने  पर  बल  दिया

 गया  किफायती  आधार  पर  उत्प/दन  करने  की  दृष्टि  सरकार  ने  उत्पादन  क्षमता  पर  लगे

 प्रतिबंध  को  लगभम  हटा  दिया  है  तथा  प्रौद्योगिकी  का  आयात  उदारता  पूर्वक  करने  की  अनुभति
 प्रदान  की  है  और  साथ  ही  बड़े  पैमाने  के  एकोकृत  परिषथों  हाई  रिजोल्यूशन
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 के  कंथोड़  किरण  ट्यूबों  तथा  बहुस्तरीय  मुद्रित  परिपथ  बो्डों
 सी०बी०  )  जैसे  महत्वपूर्ण  संघटक  पुर्जों  के  आयात  पर  लगने  वाले  सीमा-शुल्क  में  25%  तक  की  कटौती
 की  है  ।  इसके  कम्प्यूटरों  पर  लगने  वाले  उत्पादन  शुल्क  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  ये
 सब  कदम  स्वदेश  में  ही  विनिभित  किए  जाने  वाले  कम्प्यूटरों  की  कीमत  में  कमी  लाने  की  दृष्टि  से

 उठाए  गए  हैं  ताकि  उन्हें  आम  प्रयोगकर्ताओं  की  पहुंच  के  अन्त्गंत  लाया  जा  सके  ।  ऐसा  करने  से

 इनकी  मांग  बढ़ेगी  ।

 इस  समय  सरकार  की  शुल्क  सेल  बंटरियों  पर  चलने  वाले  सुवाहय
 दूरदर्शन  सैटों  का  विनिर्माण  करने  की  कोई  विशिष्ट  योजनाएं  नहीं  गत  वर्षों  म  मिनी

 कम्प्यूटरों/माइक्रोप्रोसरों  पर  आधारित  प्रणालियों  के  क्षेत्र  में  300  इकाइयों
 को  अनुमोदित  जारी  किए  गए  हैं  तथा  इनमें  से  कुछ  इकाइयों  ने  हाथ  द्वारा  प्रचालित  किए  जाने
 वाले  किस्म  के  कम्प्यूटर  का  विनिर्माण  करने  की  इच्छा  जाहिर  की  जो  शुष्क  बैटरियों  द्वारा
 चलाए  जा  सकेंगे  ।

 ]

 झोर  से  गंगा  में  प्रदूषणਂ
 4865.  श्री  जगदीश  झवस्थो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तरी

 और  दक्षिणी  ओर  से  गंगा  नदी  में  मिलने  वाली  नदियों  के  नाम  क्या  हैं  और  ये  नदियां  गंगा  नदी
 में  प्रदूषण  के  लिए  किस  सीमा  तक  उत्तरदायी  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 जल  प्रवाह  की  मात्रा  और  सीधे  गंगा  में  विसजित  होने  वाली  क्यूबिक  मीटर  प्रति
 सेकण्ड  से  अधिक  प्रवाह  का  वाधिक  वाली  नदियां  निम्नलिखित  हैं  :--

 न॒दी  के  बाएं  किनारे  से  (1)  रामगंगा

 (:)  गोमती

 (3)  घाघरा

 (4)  गण्डक

 (5)  बूढ़ी  गण्डक

 (6)  कोसी

 (1)  यमुना
 (2)  टोंस

 ु  (3)  सोन

 (4)  प्रुनपुन
 (5)  अजय

 (6)  रूपनारायण

 (7)  दामोदर

 (8)  हल्दी

 नदी  के  दाएं  किनारें
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 यमुना  नदी  के  ऊध्वंप्रवाह  के  कुछ  हिस्सों  में  प्रदूषण  की  मात्रा  को  लेकर  कुछ  मूल्यांकन
 किया  गया  है  लेकिन  इन  सभी  नदियों  द्वारा  गंगा  में  पहुंचाए  जाने  वाले  प्रदूषण  की  मात्रा  का  कोई
 मात्रात्मक  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 ]
 भुवनेश्वर  सें  कम्प्यूटरਂ  केन्द्र

 4866,  भ्री  श्रनादिचरण  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भुवनेश्वर  में  एक  कम्प्यूटरਂ  केन्द्र  स्थापित  करने  की
 योजना  मंजर  और  कार्यान्वित  की

 इस  परियोजना  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उपरोक्त  परियोजना  पर  कितनी  घनराशि  खर्च/आवंटित

 की  गई  है  और  प्रशिक्षण  और  भांकड़े  संकलन  १रियोजना  कायंत्रमों  के  बारे  में  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रोनिको

 झोर  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  भुवनेश्वर
 में  एक  बड़े  मेनफ्रेम  कम्प्यूटर  की  प्रतिष्ठापता  की  जा  रही  है  जो  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  के  अन्तगंत

 आने  वाले  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  की  पूर्वीय  क्षेत्रीय  सुविधा  के  रूप  में

 कार्य  करेगा  ।

 राष्ट्रीय  सूचना-विकास  केन्द्र  ने  उड़ीसा  सरकार  से  भुवनेश्वर
 में  एक  भवन  खरीदा  था  ।  1986  तक  इस  कम्प्यूटर  के  चालू  होने  को  आजा  उड़ीसा

 सरकार  के  अधिकारियों  के  लिए  दो  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  कार्यक्रम  चलाए  दिल्ली  स्थित  राष्ट्रीय

 सूचना  विज्ञान  केन्द्र  के  मुख्यालय  में  विकसित  यंत्रेतर-सामग्री  )
 में  इस

 दष्टि  से  परिवतेन  किया  जा  रहा  है  ताकि  पूर्वी  क्षेत्र  की  राज्य  सरकारों  के  लिए  भुवनेश्वर  में  लगे

 कम्प्यूटर  में  उनकी  जरूरतों  के  अनुसार  कार्यान्वित  किया  जा  सके  ।

 भुवनेश्वर  में  कम्प्यूटर  की  प्रतिष्ठापना  पर.अब  तक  709.45  लाख  रुपये  की

 राशि  खचं  की  गई  वर्ष  1986-87  के  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  )
 के  बजट  में  236  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  जो  पूवव  क्षेत्र  में  कम्प्यूटर  लगाने  और  उनका

 प्रचालन  यंत्रेतर-सामग्री  का  विकास  तथा  उक्त  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  कौ

 व्यवस्था  करने  एवं  आंकड़ा  प्रविष्टि  संबंधी  अनिवायं  सुविधाओं  पर  खर्च  किया  जाएगा  ।

 राजाकास/चकलिस  समुदायों  को  प्रनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करना

 4867.  थओ  सो०  के०  कुप्पु  स्वामी  :  क्या  कल्याण  संत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राजाकास/चकलिस  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों  को

 सूची  में  शामिल  करने  का
 क्या  इन  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  लिए  किसी

 राज्य  सरकार  से  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  से  राजाकास/चक-
 लिस  समुदार्ञों  को  आन्ध्र  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  टिप्पणियों  को  लोकहित  में  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 फिर  भी  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  की  सूचियों  में  प्रस्तावित  विस्तृत
 संशोधन  के  संदर्म  में  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्रस्तावों  सहित  उक्स  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विद्यमान  सूचियों  में  कोई  संशोधन
 संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  तथा  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संसद  में  अंधिनियम

 पारित  करके  ही  किया  जा  सकता

 भारत  इलक्ट्रानिक्स  लिसिटेड  को  गए  भाभा  परमाणु  श्रमुसंधान  केन्द्र  के  दल  के  निष्कर्ष

 4868.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  भाभा  परमाणु  अनुसन्धान  केन्द्र  के  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  1986

 गें  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  गाजियाबाद  का  दौरा  किया
 उनके  इस  दौरे  के  क्या  कारण

 क्या  इस  दल  ने  अपने  कोई  निष्कब॑  प्रस्तुत  किये
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 क्या  ये  कमंचारियों  को  उपलब्ध  किये  गये  और
 प्रबन्धकों  ने  इन  निष्कर्षो  पर  क्या  क!रंवाई  की  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  झ्ौर  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।
 भाभा  परमाणु  अनुसन्धान  केन्द्र  के  विशेषज्ञों  द्वारा  सप्लायरों  के  आहातों  में  देशी

 लीड  शील्डों  को  मजूर  किए  जाने  और  उपयोग  के  लिए  उनको  उपयुक्त  प्रमाणित  किए  जाने  के
 पश्चात्  उनकी  वास्तविक  परिचालन  स्थितियों  की  क्षमता  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  इस  दल  ने
 भारत  इलैक्ट्रानिक  लिमिटेड  का  दौरा

 और  इस  दल  ने  इन  लीड  शील्डों  को  उपयोग  के  लिए  उपयुक्त  प्रमाणित
 किया  है  और  परिचालन  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  सुरक्षित  होने  के कारण  इसकी  स्थापना  की  मंजरी हे

 जी  हां  ।  रिपोर्ट  को  कमंचारियों  के  प्रतिनिधि  को  दिखाया  गया
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सध्य  प्रदेश  में  पेड़ों  का  काटा  जाना
 4869.  श्री  सुभाष  यादव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  वात  को  जानकारी  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षो  के  दौरान  मध्य  प्रदेश
 में  अन्धाधुन्ध  पेड़  काटने  और  लगभग  पांच  एकड़  क्षेत्र  को  वक्षहीन  कर  दिए  जाने  से  उस  राज्य  के
 प्राकृतिक  पर्यावरण  और  जलवायु  में  तबदीली  आयी

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  येड़  लगामे  की  नई  परियोजनाएं आरम्भ  करने  का  है  ताकि  मध्य  प्रदेश  राज्य  की  जलवायु  को  रक्षा  ओर  संव्धेन  किया  जा  सके  ;
 यदि  तो  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  परियोजनाओं  को  अपने  हाथ  में  लेने  या  विदेशी
 सहायता  से  पूरा  करने  का  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियराउरंहमान  :  मध्य
 प्रदेश  में  1980-81  से  1984-85  के  वर्षों  के दौरान  8350.71  हैक्टेयर  वन-भूमि  को
 वानिकी  उपयोग  हेतु  दिकक््परिवर्तित  किया  गया  ।  उपग्रह  बिबावली  से  पता  चलता  है  कि  18353
 वर्ग  किलोमीटर  से  अधिक  का  वन-आच्छादित  क्षेत्र  1972  से  1982  तक  की  अवधि  के  दौरान
 समाप्त  हो  गया  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  इसके  कारण  पर्यावरण  अथवा  जलवायु
 में  किसी  हृद  तक  तबदीली  हुई

 भऔर  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्न  राज्य-योजना  एवं  योजना-भिन्न  स्कीमों  तथा
 केन्द्र  व  केन्द्र  से  प्रायोजित  स्कीमों  के  अन्तगंत  80  करोड़  बाल-पौधों  के  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव
 किया  गया  है  ।

 नहीं  ।  फिर  से  वृक्षारोपण  करने  वाली  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकार
 द्वारा  होता  है  जिसके  पास  इस  प्रकार  के  कार्य  के  लिए  अवसंरचना  होती  हैं  तथा  जिसके  अधिकार  .

 क्षेत्र  में  बन  होते
 रंगीन  टेलिविजन  सेटों  के  डिजाइन

 4870.  ञआऔरी  ढो०  किश्ञोर  चन्द्र  देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  प्रमुख  यूनिट  ने

 सी०ਂ  सहित  अधिकाधिक  सददेशी  पुर्जों  का  उपयोय  करके  रंगीन  टैलीविजन  सेटों  के

 डिजाइन  तैयार  किये
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकारी  में  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  अन्य  यूनिट  ने

 इसी  अवधि  के  दौरान  2,00,000  से  अधिक  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  के  लिए  सी०ਂ  और

 अन्य  पुर्जों  का आयात  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमसाणु  इलेबट्रॉनिको
 झौर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  भारत  इलेक्ट्रॉनिकी
 लिंसिटेड  ई  नामक  भारत  सरकार  के  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  ने  रंगीन  दूरदशंन
 रिसीवर  का  एक  डिजाइन  तैयार  किया  जिसमें  इसके  द्वारा  विकसित  एकीकृत  परिपथों  तथा

 अन्य  संघटक-पुर्जों  क ेसाथ  ही  स्वदेश  में  नि्भित  अन्य  संघठक  पुर्जों  का  इस्तेमाल  किया  गया  है  !

 े  और  इलेक्ट्रॉनिकी  ट्रंड  एण्ड  टेक्नोलाजी  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  टी०  एण्ड
 नामक  भारत  सरकार  के  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  ने  वर्ष  1985  के  दौरान  एकीकृत

 परिपथों  के  2,00,000  सेटों  तथा  रंगीन  दूरदर्शत  सेटों  के  लिए  कुछ  अन्य  विभिन्न  संघटक  पुर्जो
 की  अपेक्षाकृत  कम  मात्रा  का  आयात  करने  के  लिए  क्रयादेश  दिया  है  ।  इन  संघटक  पुर्जों  का  आयात

 रंगीन  दूरददंन  सेटों  के लिए  उनकी  प्रौद्योगिकी  तथा  दांड  न्रामਂ  टी०

 नामक  योजना  के  अन्तगंत  ई०  टी०  एण्ड  टो०  द्वारा  किया  जा  रहा  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स
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 लिमिटेड  द्वारा  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीवरों  का  डिजाइन  तैयार  करने  से  काफी  समय  पहले  ही

 ई०  टी०  एण्ड  टी०  ने  रंगीन  द्रदर्शन  सेटों  क ेलिए  इस  डिजाइन  को  अन्तिम  रूप  दिया

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  द्वारा  अपने  डिजाइन  की  घोषणा  करने  से  पूर्व  ही  ई०  टी०  एण्ड  टी०

 ने  इन  क्रयादेशों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  था  |  ई०  टी०  एण्ड  टी०  आयातित  संघटक-पुर्जों  के  स्थान
 पर  यथा  व्यवहाय॑  स्वदेश  में  निर्मित  पुओों  को  लगाकर  अपने  डिजाइन  का  क्रमिक  रूप  से
 करण  कर  रहा  है  ।  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ई०  द्वारा  तंथार  किया  गया

 डिजाइन  भी  ई०  टी०  एण्ड  टो०  के  विचाराधीन  तथा  मूल्यांकन  करने  के  यदि  वह

 उपयुक्त  पाया  गया  तो  उसे  सामग्री  प्रौद्योगिकी  तथा  बांड  नाम  नामक  योजना  के  जरिए  अपनाने  के
 सम्बन्ध  में  विचार  किया  जा  सकता

 नेत्रहीन  महिलाशों  के  लिए  रोजगार  झ्रौर  श्रन्य  सहायता
 4871.  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विकलांग  ओर  नेत्रहीन  महिलाओं  के  लिए  इस  समय  रोजगार  और  अन्य  सहायता
 प्रदान  करने  की  कौन  सी  योजनायें  चल  रही  और

 इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  ऐसी  महिलाओं  को  राज्य-वार  कितनी  सहायता  प्रदान
 की  जा  रही  है  और  ऐसी  महिलाओं  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरघर  :.  और  विकलांग
 व्यक्तियों  नेत्रहीन  पुरुष  और  महिला  शामिल  के  कल्याण  और  पुनर्वास  की  मुख्य
 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  फिर  विकलांग  महिलाओं  सहित  )
 के  पुनर्वास  के  लिए  त॑यार  किए  गए  कायंत्रमों  में  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  सहायता  दे  रही  विकलांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेत्रहीन  महिलायें  भी  शामिल  हैं  के
 लाभ  के  लिए  कई  कदम  उठाए  गए  हैं  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 रोजगार  :  केन्द्रीय  सरकार  और  सरकारी  उपक्रमों  में  ग्रुप  और  पदों  में  3
 शत  रिक्तियां  विकलांगों  के  लिए  आरक्षित  की  गई  हैं  जिनमें  से  मृक  बधिरों  तथा  अस्थि
 विकलांगों  के  लिए  एक-एक  प्रतिशत  रिक्तियां  आरक्षित  वर्ष  1984  के  दौरान  केन्द्रीय
 सरकार  के  कार्यालयों  और  सरकारी  उपक्रमों  में  ग्रूप  और  पदों  में  नियुक्त  नेत्रहीनों  की
 की  संख्या  जिनमें  नेश्रहीन  महिलायें  भी  शामिल  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मंत्रालय/विभाग  सरकारी  उपक्रम

 ग्र्प  ण्ग  ग्रृूप  ध्चच  ग्रप  नगर  ग्रप  न्घ
 1984  49  78  54  15

 (2)  ऐसे  कार्यों  का  पता  लगाया  गया  है  जो  नेत्रहीन  पुरुषों  और  महिलाओं  द्वारा  भली  *
 प्रकार  किये  जा  सकते  हों  ।  विकलांगों

 के  लिए  कुल  1100  उपयुक्त  श्रेणी  व  कार्यों  में  से  नेत्रहीनों
 के  लिए  पुरुष  और  महिलायें  शामिल  120  किस्म  के  विभिन्न  कार्य  निश्चित  किये
 गये  हैं  ।
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 (3)  ग्रुप  और  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  10  वर्ष  की  छट  दी  जाती

 (4)  विकलांगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  छिनमें  नेत्रहीन  और
 भी  शामिल  देश  में  22  विशेष  रोजगार  कार्यालय  स्थापित  किए  गए  सामान्य

 रोजगार  कार्यालयों  में  36  विशेष  सैल  बनाए  गए  हैं  जिनका  कार्य  केवल  विकलांगों  को  जिनमें

 नेत्रहीन  पुरुष  और  महिलायें  शामिल  हैं  रजिस्टर्ड  करके  रोजगार  उपलब्ध  कराना  वर्ष  1984
 के  दोरान  नेत्रहीनों  भर  सहित  विकलांगों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  जिन्हें
 रोजगार  कार्यालयों  और  विशेष  संलों  द्वारा  रोजगार  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  :

 वर्ष  नेत्रहीनों  सहित  नेत्रहीनों  व्यक्तियों  की  संख्या  जिनमें
 विकलांगों  की  संख्या  महिलायें  भी  शामिल  हैं

 1984  5730  245

 (5)  विकलांग  व्यक्तियों  की  अवशिष्ट  योग्यता  का  मूल्यांकन  करने  उन्हें  प्रशिक्षण  देने

 और  नियमित  रोजगार  पर  लगाने  के  लिए  14  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई

 वर्ष  1984  के  दौरान  व्यावसायिक  पुनर्वास  केन्द्रों  द्वारा  पुनर्वास  किये  गये  विकलांग  व्यक्तियों

 की  संख्या  निम्न  प्रकार

 र्कर्य  विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  नेत्रहीन  की  संख्या
 जिसमें  नेत्रह्दीन  शामिल  ईूं  और

 1984  4722  532

 (6)  विकलांग  व्यक्तियों  जिनमें  नेत्रहीन  महिलायें  और  पुरुष  भी  शामिल  के  रोजगार

 को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  भारत  सरकार  अत्यन्त  कुशल  कमंचारियों  और  विकलांग  व्यक्तियों  के

 जिनमें  नेत्रहीन  पुरुष  और  महिलायें  शामिल  हैं  उत्कृष्ट  नियोक्ताओं  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  देती

 शिक्षा  की  योजना  )

 (7)  विकलांगों  को  जिनमें  नेत्रहीन  मी  शामिल  हैं  को  विशेष  विद्यालयों  और  अन्य

 संस्थानों  में  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  उन्हें  शेक्षिक  तकनीकी  और  ब्यावसायिक्र  प्रशिक्षण
 था  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  प्रशिक्षण  की  सहायता  प्रदान  करने  के  नवीं  कक्षा  से  आगे

 वृत्ति|वजीफे  दिये  जाते  छात्रवृत्तियों  के  अलावा  नेत्रहीनों  छात्रों  को  जिनमें  महिलायें  भी

 शामिल  रीडर्स  भी  दिए  जाते  1984-85  के  दोरान  नेत्रहोनों  सहित  लाभ  प्राप्त

 करने  वाले  विकलांगों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  जिन्हें  छात्रवृत्तियां  दी  गई  :--

 वर्ष  लाभप्राप्त  करने  वालों  कीं  नेत्रहीन  पुरुष  और  महिलायें
 कुल  संख्या

 1984-85  13,560  1,515

 (8)  कल्याण  मंत्रालय  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  एक  योजना  चला

 रहा  है  ताकि  स्वयंसेवी  संगठन  नेत्रहीनों  सहित  पुरुष  और  महिलायें).बिकलांग  व्यक्तियों  के

 पुनर्वास  और  शिक्षण-प्रशिक्षण  के  लिए  अपने  कार्यंकलापों  का-विस्तार  कर  सके  ।  पिछले  वर्ष  के
 दौरान  नेत्रहीनों  के  लिए  ऐसे  संगठनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  जिन्हें  सहायता  और  अनुदान  दिया
 गया  है
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 वर्ष  नेत्रहीन  पुरुषों  और  महिलाओं  के  लिए  स्वीकृत  अनुदान
 संगठनों  की  संख्या

 1984-85  34  62.30  लाख

 (9)  सहायक  यंत्र  और  उपकरण  खरीदने  और  लगाने  हेतु  विकलांग  व्यक्तियों  की

 सहायता  उद्देश्य  विकलांग  व्यक्तियों  को  जिनमें  नेत्रहीन  महिलायें  और  पुरुष  भी  शामिल  विशेष

 सहायक  यंत्र  और  उपकरण  प्रदान  करना  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  25  से  1500  रुपए  तक

 के  सहायक  उपकरण  .750/-  रुपए  प्रतिमास  से  कम  आय  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  निःशुल्क  या

 751|-  रुपए  से  1500/-  रुपए  प्रतिमास  आय  वाले  विकलांग  व्यक्तियों  को  भआाघी  कीमत  पर  दिए

 जाते  वर्ष  1984-85  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  जिनमें  विकलांग  व्यक्तियों  और

 नेश्नहीनों  को  सहायता  दी  गई  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  लाभप्राप्त  विकलांग  नेत्रहीन
 व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  और

 1984-85  26,981  959

 अनन्य  रूप  से  महिलाओं  सम्बन्धी  सूचना  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ]
 ध्

 तमिलों  को  दुर्दशा  के  बारे  में  श्रमरीकी  प्रशासन  से  बातचीत
 4872.  श्री  बो०  शोभनाद्रीववर  राख  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  में  तमिलों  की  दु्दशा  के  बारे  में  अमरीकी  प्रशासन  से  कोई  बातचीत

 हुई  हि
 यदि  तो  इस  मामले  में  अमरीकी  प्रद्यासन  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 «  विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  सनत्री  के०  झार०  :  )  हां  ।  अमरीकी
 प्रशासन  के  साथ  बातचीत  में  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  के  सवाल  पर  भी  विचार  विमशं  किया
 गया  अमरीकी  पक्ष  को  यह  बताया  गया  क्ि  दोनों  पक्षों  क ेबीच  राजनंतिक  समभौते  कराने
 में  सहायता  :  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  कितना  वक्त  लगाया  है  और  कितने  व्यापक
 प्रयत्न  किए  हैं  ।  अमरीकी  प्रशासन  को  यह  भी  बताया  गया  कि  समस्या  का  सेनिक  समाधान  ढ़  ढने
 के  श्रीलंका  के  प्राधिक[रियों.के  रवेये  स ेसरकार  को  निराशा  और  चिन्ता  हुई  है  ।

 ह

 अमरीकी  सरकार  ने  यह  संकेत  दिया  कि  वह  ऐसी  राजनतिक  बातचीत  कराने  के
 भारत  के  प्रयासों  और  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करता  है  जिससे  बातचीत  के  जरिए  समभौता  खोजा
 जा  सके  ।

 लोक  शिकायत  विभाग  में  विचाराधीन  ह्पोलें
 4873.  श्री  एच०  एन०  नल््जे  गोड़ा  :  क्या  प्रथान  मंत्री  लोक  शिकायत  विभाग  में

 घीन  अपीलों  के  बारे  में  4  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2459  के  उत्तर  के  संबंध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्मचारियों-से  संबंधित  शिकायतों  को  संबंधित  विभागों  में  भेजने  के  बाद  अपीलकर्ताओं
 को  उनके  मामलों  की  जानकारी  देने  के  लिए  सामान्यतः  कया  कार्यवाही  की  जाती  और

 52



 12  1908  लिखित  उत्तर

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  ऐसी  और  कितनी  अपीलें  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :

 सरकारी  कमंचारियों  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  के  सेवा  मामलों  से
 संबंधित  अपीलों  पर  विचार  करने  के  लिए  समुचित  माध्यम  विद्यमान  हैं  तथा  इन  पर  संबंधित
 संगठनों  के  सेवा  नियमों  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती  सेवा  मामलों  से  संबंधित  जो  शिकायतें
 प्रशासनिक  सुधार  तथा  लोक  शिकायत  विभाग को  प्राप्त  होती  है और  उस  विभाग  द्वारा  समुचित
 प्राधिकारियों  को  भेजी  जाती  है  उनके  सम्बन्ध  में  यह  आशा  की  जाती  है  कि उन  पर  ऊपर  बनाए

 अनुसार  कःरंवाई  की  जाएगी  तथा  अपील  पर  लिए  गए  निर्णय  से  शिकायत  कर्ता  को  अवगत  करा
 दिया

 सेवा  मामलों  के  संबंध  में  तीन  मास  1985  से  1986)  के
 दौरान  28  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 रक्षा  सेनाओ्रों  द्वारा  नियुक्त  भारकों  श्रौर  टट्ट्य्रों  को  मज्री
 4874.  श्रो  पी०  नामग्याल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  सेनाओं  द्वारा  निदेशक  रक्षा  श्रम  प्रायण  के  माध्यम  से

 जम्मू  और  कश्मीर  के  लहाख  क्षेत्र  में  नियुक्त  किए  गए  भारकों  और  टट्टुओं  की  मजूरी
 लियन  क्षेत्र  में  इसी  काम  के  लिए  मिलने  वाली  मजूरी  से  बहुत  कम

 रक्षा  संस्थानों  में  भारकों  और  टट्टुओं  की  दैनिक  मजूरी  कितनी  है  ओर  उक्त  क्षेत्र
 में  सिविलियन  संस्थानों  की  तुलना  में  यह  दैनिक  मजरी  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रख

 कर  इस  क्षेत्र  में  भारकों  और  टट्टुओं  की  मजूरी  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  श्रनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  श्ररुम  :  लद्दाख
 क्षेत्र  में  रक्षा  स्थापन/ओं  द्वारा  कुलियों  को  दी  जा  रही  मजदूरी  की  दरें  सिविल  क्षेत्र  में  दी  जाने

 वाली  दरों  के  बराबर  लेकिन  टट्टुओं  के  लिए  दरें  सिविल  स्थापनाओं  द्वारा  दी  जाने  वाली

 दरों  से  कब  है  ।

 इन  दरों  की  तुलनात्मक  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 रक्षा  स्थापनाए  सिधिल  स्थापनाए

 (1)  कुलियों  को  प्रतिदिन  दी  ज्ञाने  वाली  मजदूरी  18  रु०  18  रु०

 (11)  चालक  सहित  टट्टू  के  लिए  प्रतिदिन  की  दर  20  रु०  30  रु०

 चालक  रहित  टट्टू  के  लिए  प्रतिदिन  की  दर  17  रु०  22  रु०

 और  कुलियों  और  टट्टुओं  के  लिए  मजदूरी  1  !986  से  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  है  ।  दरें  निर्धारित  कश्ते  समय  आवद्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  भें  बृद्धि  को  ध्यान  में  रखा

 में  हाइड़ो  कार्बन  के  उत्सजंन  का  प्रभावਂ
 4875.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  भर  में  इस  समय  वायुमण्डल  में  अनुमानित  कितने  हाइड़ो  कार्बन  का  उत्सजंन

 होता
 अगले  दस  वर्षों  में  इस  उत्सजंन  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 क्या  अगले  पांच  वर्षों  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  स ेहानिकारक  गैसों  की  निकासी  को

 रोकने  हेतु  कोई  उपाय  करने  की  योजना  और

 कितने  वर्ष  बाद  भारत  में  अम्ल  की  वर्षा  एक  वास्तविकता  बन  ज़ाने  का  भय  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  ओर

 देश  भर  में  वायुमंडल  में  हाइड्रों  काबंन  के  उत्सर्जन  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फिर

 एक  अनुमान  के  वर्ष  1983-84  तथा  1991-92  के  कुछ  महानगरों  में  मोटर-वाहनों
 के  कारण  हाइड्रो  काबंन  उत्सर्जन  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 सोटर  वाहनों  से  हाइड्रो-कार्बन  उत्सजंन  ठन/बर्ण॑)
 नगर  1983-84  1991-92

 दिल्ली  28,094  57,232
 बम्बई  21,795  37,502

 कलकत्ता  7,701  13,219

 मद्रास  7,953  15,990

 बगलौर  10,675  22,039
 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  :--

 --  वायु  निवारण  एवं  1981  के  प्रावधानों  के
 चिमनी  की  प्रमुख  स्नोत  से  उत्सर्जन  तथा  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  के  लिए  मानकों
 का  विनिर्धारण  किया  है  ।

 --  संवेदी  क्षेत्रों  में  स्थित  ताप  विद्यू  त  संयंत्रों  के  चिमनी  डिसल्फ्यू  राईजेशन  एककों
 की  अवस्थापना  के  लिए  प्रावधान  किए  जा  रहे  हैं  ।

 --  तप  विद्युत  सयंत्रों  के  संबंध  में  पर्यावरणीय  दृष्टिकोण  से  स्थानों  के  अनुमोदन  के  लिए
 प्रक्रिवओं  को  बनाया  गया  है  ।

 —  समय-समय  पर  परिवेशी  वायु  ग्रुणवत्ता  के  निर्धारण  के  लिए  एक  प्रबोधन  तंत्र
 किया  गया

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  देश  में  विभिन्न
 स्थानों  पर  एकत्रित  आंकड़ों  द्वारा  पता  लगता  है  कि  भारत  में  अम्ल  वर्षा  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  ।

 स्थापित

 समाज  कल्याण  योजनाझों  के  लिए  नियत  घनराशि  का  उपयोग
 4876.  श्री  सूल  चन्द  डागा  :  क्या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  यीजना  में  समाज  कल्याण  कार्यों  के  लिए  मद-वार  कितना  वित्तीय
 प्रावधान  किया  गया
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 क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  आकलन  किया  गया  है  कि  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  प्रत्येक  मद  के  लिए  उपबन्धित  राशि  उस  मद  पर  वास्तव  में  खच॑  की  और

 कुपोषण  और  खराब  स्वास्थ्य  का  शिकार  हुई  कितनी  महिलायें  और  बच्चे  अब
 शारीरिक  रूप  से  स्वस्थ  हो  गए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  और  एक  विवरण
 संलग्न

 क्योंकि  घनराशि  का  किसी  अन्य  कार्य  के  लिए  प्रयोग  में  नहीं  लाया  इसलिए
 प्रइदन  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण
 और  समाज  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  150

 करोड़  रुपए  के  प्रावधान  की  तुलना  में  योजना  के  दौरान  255.91  करोड़  रुपए  का  खर्च  किया
 गया

 मद-वार  परिव्यय  और  खर्च  निम्न  प्रकार  है  :--

 क्रम  सं०  मद  छठी  पंचवर्षोय  योजना  करोड़ों

 परिव्यय  खच

 केन्द्रीय  योजना

 1.  का  कल्याण  और  विकास  18.26  46.68

 2.  महिलाओं  का  वल्याण  और  विकास  51.09  70.54

 3.  विकलांग  व्यक्तियों  का  कल्याण  21.58  26.02

 4.  समाज  रक्षा  तथा  अन्य  4.75  3.54

 जौड़  95.68  146.78

 केन्द्रीय  श्रायोजित  योजनाएं

 महिलाओं  ओर  विकलांग  व्यक्तियों  क ेलिए  54.32  109.13

 जोड़  150.00  255.91

 ]
 तारापुर  परमाणु  बिजलींघर  का  कार्यकरण

 4877.  श्री  एच  ०एम०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ते  की  पर्यावरण  दशाਂ  1984-85,  के  संबंध  में  सैकंड

 सिटीजन्स  रिपोर्ट  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  कमेटी  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या

 क्या  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  तारापुर  विश्व  का  सबसे  खराब  निष्पादित

 माण  बिजलीघर  है  और  इसके  विश्व  में  सबसे  अधिक  प्रदूषित  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  होने

 का  अनुमान  लगाया  गया

 इस  संयंत्र  के  प्रथम  वर्षों  के  दौरान  यह  संयंत्र  कितनी  बार  बन्द  किया
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 क्या  रिएक्टर  लगातार  विकिरण  छोड़  रहो  और

 यदि  तो  संयंत्र  कारगर  कायकरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 और  भ्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  से  सरकार  ने

 की  पर्यावरण  दशाਂ  1984-85,  के  संबंध  में  सेकंड  सिटीजन्स  रिपोर्ट  देखी  है  किन्तु
 सरकार  उस  रिपोर्ट  में  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  बारे  में  कही  गई  बहुत  सी  बातों  से  सहमत

 नहीं  यह  बिजलीघर  16  वर्ष  से  भी अधिक  समय  तक  वाणिज्यिक  स्तर  पर  चलाया  जा  चुका
 है  और  इसमें  1985  तक  30,388  मिलियन  यूनिट  बिजली  पंदा  हो  चुकी  थी  ।  इस
 बिजलीघर  का  उपलब्धता-गुणक  16  वर्ष  से  भी  लम्बी  इस  अवधि  में  71  प्रतिशत  रहा  है  ।

 बिजलौघर  के  प्रचालन  के  आरंभिक  11  वर्षो  में  बिजलीघर  के  दोनों  यूनिटों  में  से  प्रत्येक  यूनिट
 के  बन्द  होते  की  केवल  34  बड़ी  घटनायें  हुई  बिजलीघर  से  निकले  विकिरण  की  मात्रा  उसके

 अनुमेय  स्तर  से  काफी  कम  ही  रही
 दंक्षिणी  राज्यों  द्वारा  श्रीलंका  से  स्वदेश  बापस  झाने  वाले  व्यक्तियों  का  पुनर्वास
 4878.  श्री  फे०घी०  हंकरगौड़ा  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  से  स्वदेश  वापस  आने  बाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  चारों
 दक्षिणी  राज्यों  का  कार्यनिष्पादन  संतोषजनक

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दक्षिणी  राज्यों  को  से  अब  तक  लौटे
 सभी  व्यक्तियों  को  पूरी  तरह  बसाने  के  निर्देश  दिए

 श्रीलंका  से  वापस  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  इन  राज्यों  न ेअब  तक
 क्या  कदम  उठाए

 क्या  सरकार  को  2.61  लाख  व्यक्तियों  के  स्वदेश  लौटने  की  आशा  है  जो  जल्दी  ही
 भारत  और

 पहले  भारत  आ  चुके  और  अब  आने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए  जायेंगे  ?
 प्राम्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  झ्रुण  :  श्रीलंका  से  स्वदेश

 वापस  आने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  चारों  दक्षिणी  राज्यों  का  कार्य  निष्पादन  कुल
 मिलाकर  संतोषजनक  है  ।

 भारत  सरकार  पुनर्वास  योजनाओं  की  गुणवत्ता  तथा  उनके  कार्यान्वयन  की  गति  को
 सुधारने  की  आवश्यकता  पर  बल  देती  रही  है  ।

 श्रीलंका  से  स्वदेश  वापस  आने  वाले  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  पौधे
 व्यापार|लघु  व्यवसाय  जैसी  अनेक  योजनायें  तथा  रिपेट्रिएट्स  कोआपरेटिव  फाइनेंस

 तथा
 डेवलपमैंट  बेंक  लिमिटेड  की  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  30.11.1985  तक  स्वदेश

 वापस  आते  वाले  89,865  परिवारों  को  तमिलनाइशु  1,962  परिवारों  को  आंध्र  प्रदेज्ञ
 1,599  परिवारों  को  केरल  में  तथा  988  परिवारों  को  कर्नाटक  में  बसाया  गया
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 1964  तथा  1974  के  समभौते  के  अनुसार  स्वदेश  वापस  आने  वाले  2.61  लाख
 व्यक्तियों  को  अपनी  प्राकृतिक  बढ़ोतरी  के  साथ  भारत  वापस  आना

 इस  समय  कोई  स्वदेश  वापस  आया  हुआ  व्यक्ति  पुनर्वास  कै  लाभों  की  प्रतीक्षा  नहीं
 कर  रहा  फिर  पुनः  बसाये  गए  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  के लगभग  20%  को  पूर्ण  लाभ
 दिया  जा  रहा  है  ।  भविष्य  में  आने  वाले  व्यक्तियों  को  विद्यमान  योजनाओं  तथा  राज्य  सरंकारों
 द्वारा  बनाई  गई  योजनाओं  द्वारा  पुनः  बसाया  जायेगा  ।

 पंजाब  में  सेना  के  लिए  भर्तो

 4879.  श्री  बलवंत  सिह  रासूवालिया  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  में  जवानों  की  भर्ती  करने  के  लिये  1986  में  एक  भर्ती  दल
 संगरूर  भेजा  गया

 यदि  तो  इस  दल  द्वारा  क्या  काय  किया

 क्या  सरकार  को  इस  दल  द्वारा  किए  गए  कार  के  संबंध  में  कोई  छिकायतें  प्राप्त
 हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उन  पर  कया  कारंबाई  की  गई  है  ?

 रक्षा  प्रनुसंधान  झ्योर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  क््ररुण  :  जी

 कानून  एवं  व्यवस्था  की  समस्याओं  के  कारण  भर्ती  को  रह  करना  पड़ा  ।

 हां  ।

 इस  शिकायत  में  भर्ती  में  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लगाए  गए  शिकायत  की  जांच

 की  जा  रही

 उड़ोसा  में  विभिन्न  थोजनाझों  के  श्रस्तगंत  लाभान्वित  श्रनुसुचित  जातियां

 झनुसूचित  जनजातियां

 4880.  श्री  श्नन््त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  परिवार  रहते
 हैं  और  उनमें  से  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  नियम  बंधित  श्रम  पद्धति  अधिनियम  और

 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  भर  समेकित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  कितने  परिवार

 लाभान्वित  हुए  और

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  परिवारों  को  लाभ  हुआ  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  गिरधर  :  और  1981  की

 गणना  के  उड़ीसा  राज्य  में  रह  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 परिवारों  की  संख्या  क्रशः  7,79,808  और  12,29,320  है  और  जो  विभिन्न  योजनाओं  के

 अन्तर्गत  लाभान्वित  हुये  हैं  उनकी  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :
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 योजना  लाभान्वित  परिवार

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियां

 -  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानून  36,790  39,855
 1985

 .  बंधक  मजदूर  उन्मूलन  अधिनियम  8,609  9,708
 1986

 11.  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंससियों  द्वारा  1,90,743  2,19,053
 कार्यान्वित  की  गई

 योजना  1980-85  के

 .  1984-85  5  के  दौरान  स्वरोजगार  योजनाएं  33,646  57,760
 बिज्ञान  सलाहकार  परिषद  के  सदस्यों  का  ब्योरा

 4881.  श्रीसतो  गीता  मुखर्जो  :

 झी  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  प्रधान  मंत्री  की  विज्ञान  सलाहकार  परिषद  को  पुनगंठित  किया  गया
 यदि  तो  नए  सदस्यों  के नाम  और  अन्य  ब्यौरा  क्या
 क्या  यह  सच  है  कि  उनमें  से  दो  विदेशी  इक्विटी  कंपनियों  से  और
 यदि  तो  उन्हें  परिषद  में  शामिल  करने  का  ब्यौरा  और  कारण  क्या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रोनिकी
 झोर  हन तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  और  जी  हां  ।
 प्रधान  मंत्री  की  विज्ञान  सलाहकार  परिषद  का  गठन  किया  गया  जिसमें  निम्नलिखित
 सदस्य  हैं  :--

 इंडियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  प्रो०  सी०  एन०  आर०
 राव  '  चेयरमंन  ।

 2.  टाटा  इन्स्ट्यूट  आफ  फनन््डामेंटल  में  खगोल  भौतिकी  के  प्रो०  श्री  जे०
 वी०  नरलीकर  ।

 3.  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  नयी  में  तंत्रिका  शल्य  के  प्रो०
 डा०  पी०  एन०  टंडन  ।

 sa awn +  राष्ट्रीय  वेमानिक  बंगलौर  के  निदेशक  प्रो»  आर०  नरसिहा  :
 -  हिन्दुस्तान  लीवर  बम्बई  के  चेयरमेन  डा०  ए०  एस०  गांगुली  ।
 -  इन्डियन  एक्सप्लोसिग्ज  मद्रास  के  महाप्रबन्धक  डा०  शेखर  राहा  ।

 *  इन्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  बेंगलौर  में  पारिस्थितिक  अध्ययन  केन्द्र  के
 प्रो०  एम०  डी०  गाडगिल  ।

 ब्ये
 90६5
 (४

 +

 जी

 डा० ए० एस० गाँगुली ओर डा० क्षेखर राहा क्रमशः हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और इन्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड से सम्बद्ध उन्हें परिषद् में उनकी विशेषता के कारण अपनी व्यैक्तिक हैसियत से शामिल किया गया है । 58
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 विदेश  कार्यालय  का  पुनर्गठन
 4882.  श्री  विजय  कुमार  मिश्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कार्यालय  के  पुनगंठन  का  काम  शुरू  कर  दिया
 क्या  पुनर्गठन  कार्य  के  लिए  मार्गनिर्देशक  के  रूप  में  पिल्लई  समिति  की  रिपोर्ट  का

 उपयोग  किया

 क्या  1984  में  प्रस्तुत  की  गई  सेन  समिति  की  दूसरी  रिपोर्ट  को  सावंजनिक
 रूप  से  प्रकाशित  कर  दिया  गया

 कया  सेन  समिति  और  पिल्लई  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  क्रियान्वित  की  गयी
 ओर

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  झार०  :  मंत्रालय  की  विशिष्ट
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ओर  इसके  कामकाज  को  अधिक  सुचारू  और  कारगर  बनाने
 के  उद्देश्य  स ेसमय-समय  पर  सामान्य  रूप  में  ही  मंत्रालय  के  कायं  संचालन  का  पुनर्गठन  किया
 जाता  है  ।

 जैसा  नीचे  में  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 और  पिल्ले  समिति  की  अधिकांश  सिफारिशों  पर  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार

 किया  था  और  जिन  पर  1966  से  ही  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई  थी  और  बराबर  चलती

 इन  सिफारिशों  में  शामिल  मिह्नों  को  और  अधिक  प्रशासनिक  एवं  वित्तीय  शक्तियां  प्रदान

 भारतीय  विदेश्ष  सेवा  के  कार्मिकों  के  विदेशी  भाषा  ज्ञान  में  आर्थिक  एवं  वाणिज्यिक  कार्य  पर

 भधिक  जोर  देते  हुए  विदेशों  में  प्रतिनिधित्व  में  विस्तार  की  कोंसली  मामलों  के  संबंध  में

 अनुदेशों  की  समीक्षा  और  सूचना  एवं  प्रचार  कार्य  को  बढ़ाना  आदि  ।

 जहां  तक  सेन  समिति  की  रिपोर्ट  का  सवाल  इसकी  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा

 रहा

 ]
 झमरीका  के  प्रवक्ता  के  वक्तथ्य  पर  सरकार  को  प्रतिक्रिया

 4883.  श्री  शान्ति  धारोवाल  :

 श्री  विष्णु  मोदी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनकी  हाल  की  अमरीका  की  यात्रा  के  दौरान  कांग्रेस  सीनेट

 फारेन  कमेटी  ”  की  एक  बंठक  में  अमरीका  के  प्रवक्ता  ने  मतदान  का  मुद्दा  उठाया  था  और
 आरोप  लगाया  गया  था  कि  अधिकांश  मामलों  में  भारत  ने  अमरीका  के  विरुद्ध  मतदान  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्ार०  :  सीनेट  की  विदेश
 संबंध  समिति  के  साथ  एक  बैठक  में  सीनेटर  डेनियल  वी०  मोहनिहान  ने  भारत  द्वारा  संयुक्त  राष््ट्र
 में  ममरीका  के  खिलाफ  मतः  देने  का  सवाल  उठाया  था  ।
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 इस  संबंध  में  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  हुए  बैठक  में  उपस्थित  सीनेटरों  को  यह  बताया

 गया  कि  भारत  संयुक्त  राष्ट्र  और  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों  में  मतदान  इस  आधार  पर  देता  है
 कि  हमारे  ग्रुट-निरपेक्ष  दर्जे  और  हमारी  विदेश  नीति  के  लक्ष्यों  के  संद्म  में  हम  उस  मसले  के

 संबंध  में  क्या  सोचते  हैं  ।

 |  श्रनु वाद  ]  ५
 सेनिक  बोर्ड  संगठन  को  सुदृढ़  करना

 4884.  श्री  प्रजय  सुशरान  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  सेनिक  बोड़  संगठन  को

 सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता
 |

 क्या  जिला  सैनिक  बोर्ड  के  सचिवों  का  दर्जा  द्वितीय  श्रेणी  से  बढ़ाकर  प्रथम  श्रेणी
 का  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  भोर

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  झ्नुसंघात  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  प्ररण  :  जी
 से  :  सैनिक  बोर्ड  संगठन  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  जिला  सैनिक  बोड्डों  के  सचिव  श्रेणी  1  के  राजपत्रित  अधिकारी  होने  चाहिए  ।  जिला
 सेनिक  बोर्ड  राज्य  सरकारों  के  विभाग  है  इसलिए  यह  मामला  उनके  साथ  उठाया  गया

 आन्ध्र  के  राजस्थान  और  पश्चिम
 बंगाल  राज्य  सरकारों  ने  जिला  सैनिक  बोर्डों  के  सचिवों  का  दर्जा  श्रेणी  |  अधिकारी  के  रूप  में

 बढ़ाने  की  सिफारिश  मंजूर  करके  उसे  कार्यान्वित  कर  दिया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  जिला
 सैनिक  बोर्डों  के  1800  रुपये  प्रति  माह  या  उससे  अधिक  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों  को  श्रेणी

 I  अधिकारी  बना  दिया  गया  सिक्किम  और  त्रिपुरा  में  जिला  सैनिक  बोर्ड  नहीं  है  |  शेष  राज्यों

 में  यह  सिफारिश  विचाराधीन  है  ।
 रक्षा  मंत्री  ने  भूतपूर्व  सेनिकों  की  समस्याओं  पर  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों

 के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  भेजे  गए  अपने  पत्र  में  और  केन्द्रीय  सैनिक  बोर्ड
 की  बेठकों  में  राज्यों  से  विशेष  तौर  पर  कहा  है  कि  सेनिक  बोर्ड  संगठन  को  फिर  से  अधिक  सुदृढ़
 बनाने  की  जरूरत  है  ।  ह

 में  बांधਂ
 4885.  झ्रो  क्रनूप  चन्द  शाह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  मे ंपालघाट  तालुका  में  कालवेला  के  निकट  सफाला
 में  बांध  परियोजना  को  वन  विभाग  ने  रोक  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 पर्यावरण  झोर  वन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  झसारी):(क)

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 छठी  झोौर  सातयों  पंचबर्थोष  योजना  में  वद्धि  वर  को
 4886,  श्री  रामाश्षय  प्रसाद  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  वृद्धि  दर  की  प्रत्तिशक्ता क्या  थी  और  सातवीं  योजना  के
 दौरान  यह  दर  कितनी  होने  की  संभावना  है  और  इसके  वर्ष-वार  भांकड़े  क्या  .

 क्ष्या  सातवीं  योजना  में  वृद्धि  दर  छठी  योजनावधि  से  थोड़ी  अधिक  भोर
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  शोर  तागरिक  पृत्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०
 :  राष्ट्रीय  आय  के  त्वरित  अनुमानों  और  वित्त  वर्ष  1984-85  के  लिए  संबंधित

 जोड़  के  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1980-85  की  अवधि  में  वास्तविक  राष्ट्रीय  आध  में
 ओसत  वाषिक  वृद्धि  5.2  प्रतिशत  के  लक्ष्य  के  मुकाथले  5.3  प्रतिशत  होता  छठी  योजना

 (1980-85)  में  विभिन्न  वर्षों  क ेलिए  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  वार्षिक  वृद्धि  1970-71
 की  कीमतों  पर  नीचे  बताई  गई  है  ।

 वर्ष  1970-71  की  कीमतों  पर  सकल

 राष्ट्रीय  उत्पादन  की  वा्धिक  संवृद्धि  दर

 1986-81  |  7.5

 1981-82  2  5.3

 1982-83  2.6

 1983-84  1.7

 1984-85*  5*  3.7

 +  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  के  त्वरित  अनुमान

 सातबीं  योजना  1985-90  का  उद्देश्य  1984-85  की  कीमत  पर  5  प्रतिशत  की  औसत
 वाषिक  वृद्धि  दर  प्राप्त  करना  पु

 सातवीं  योजना  में  5  प्रतिशत  की  लक्षित  भौसत  वार्षिक  वृद्धि  छठी  योजना  में

 वास्तव  में  प्राप्त  5.3  प्रतिशत  की  औसत  वाषिक  वृद्धि  दर  से  मामूली  सी  कम  है  ।

 यह  इस  वजह  से  है  कि  छठी  योजना  के  आधार  1979-80  में  राष्ट्रीय  आय

 सामान्य  से  काफी  नीचे  जबकि  सातवीं  योजना  के  लिए  आधार  वर्ष  1984-85  एक  सामान्य

 वर्ष  यदि  आजार  1979-80  का  प्रवृत्ति  मूल्य  द्वारा  समायोजन  कर  लिया  जाए  तो  छठी

 योजना  में  प्राप्त  सकल  देशीय  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  से  थोड़ी  सी  कम

 होती  है  ।

 संधुरु  केन्द्रीय  खाश्य  प्रोद्योगिको  प्रनुसंघान  संस्थान  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  का

 नामपुर  से  स्थातान्तरण
 4887.  शो  सुकुल  वासनिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार ने  मैसूर  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  अनुसंघान  संस्थान के  क्षेत्रीय

 केन्द्र  को  नागपुर  से  अन्यत्र  स्थानान्तरित  करने  का  कोई  निर्णय  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  दो०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]
 वियतनाम  को  सहायता

 4888.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिए  वियतनाम  को

 बीस  करोड़  रुपये  की  सहायता
 पेट्रोलियम  उत्पादों  और  कपड़ा  उद्योग  के  अतिरिक्त  वियतनाम  को  अन्य

 किन-किन  क्षेत्रों  में  सहायता  करने  वाला  और
 वियतनाम  उनके  बदले  में  तिलहनो  ओर  रबड़  के  अलावा  और  कौन-कोन  सी  अन्य

 “
 बस्तुए  भारत  को  निर्यात  और  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  जी  तथापि
 -  भारत  के  तेल  और  प्राकृतिक  गुंस  आयोग  और  म॑ससं  पेट्रो-वियतनाम  के  बीच  यह  समझौता  हुआ

 कि  दक्षिण  वियतनाम  के  तट  के  निकठवर्तो  क्षेत्रों  मे ंतेल  का  पता  लगाने  में  वे  परस्पर  सम्भावित

 सहयोग  कर  सकते  हैं  ।
 और  1985  में  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  के  दौरान  सरकार  से

 सरकार  के  आधार  पर  15  करोड़  रुपए  का  ऋण  देने  की  एक  नई  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  समझौता

 |  हुआ  था  |  जिन  क्षेत्रों  में  इस  ऋण  का  उपयोग  किया  जाएगा  उनका  फंसला  राजनयिक  माध्यमों
 से  वियतनाम  के  परामश्श  से  किया  जाएगा  ।  इस  सहायता  का  लक्ष्य  वियतनाम  की  उत्पादकता  तथा

 -  निर्यात  उद्यम  को  बढ़ाने  में  मदद  करना  है  ।  इससे  पहले  के  भारतीथ  ऋणों  का  उपयोग

 विद्यूत  इ  यात्री  डिब्बों  ओर  वेगनों  एवं  कपड़ा  मशीनरी  की  आपूर्ति  के  लिए  किया  गया  है  4
 वियतनाम  से  कच्चे  काजू  ओर  मूंग  आयात  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।  मात्रा  तथा
 कीमतें  भापसी  बातचीत  से  तय  की  जाएगी  ।

 पुनर्वास  बस्तियों  में  थड़ों/कुकानों  का  झ्राकंटन
 4889.  श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  पुनर्वास  बस्तियों  में  8000  रुपए  की  दर  पर

 दुकानों  के  आवंटन  के  लिए  1985  1986  में  बनाई  गई  योजना  के  अन्तगेंत
 कितने  व्यक्ति  पंजीकृत  हुए  हैं  और  पूर्ण  रूप  से  निर्मित  एवं  निर्माणाधीन  थड़ों  और  दुकानों  की
 क्षेत्रवार  संख्या  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत
 पंजीकरण  आमंत्रित  करते  समय  अपनाई  गई  प्रक्रिया  के  अनुसार  अपना  नाम  पंजीकृत  करवाने  वाले
 इच्छूक  व्यक्तियों  को  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिलित  निमित  बड़ों/दुकानों  का  नमूना  नहीं
 दिखाया  गया  भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिधर  :  से  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  शहरी  विकास  मंत्रालय  को  उपलब्ध  करायी  गयी  सूचना  के  थड़ों/दुकानों
 के  आबंटन  के  लिए  10  1986  तक  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  25,881  थी  ।

 थड़ों/दुकानों  के  निर्माण  की  योजना  1980  से  चल  रही  चूंकि  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किये  गये  विज्ञापनों  में  सभी  आवश्यक  ब्यौरे  दिये  जाते  हैं
 तथा  यें  थड़े/दुकानें  भिन्न-भिन्न  कालोनियों  में  विद्यमान  इसलिए  अपना  नाम  पंजीकृत  कराने  के

 इच्छुक  व्यक्तियों  को  इनका  निरीक्षण  करने  और  आवच्यक  ब्योरे  प्राप्त  करने  में  कोई  कठिनाई
 नहीं  होनी  चाहिए  ।

 पहले  से  निभित  और  निर्माणाधीन  थड़ों/दुकानों  तथा  सस््टालों  की  कालोनीवार  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 ऋ०  सं०  कालोनी  का  नाम
 1.  तिलक  नगर

 2  किलोकरी
 3
 4.  मादीपुर
 5.  सुल्तानपुरी
 6  नांगोली
 7  शक्रपुर
 8.  रघुबीर  नगर
 9...  हस्तसाल

 10.  जहांगीरपुरी
 11.  नारायणा
 12.  माता  सुन्दरी  रोड

 13.  अरुणा  कालोनी
 14.  नंद  नगरी
 15.  त्रिलोकपुरी
 16.  सनलाइट  कालोनी
 17.  >

 सीमापुरी
 18.  दक्षिणपुरी
 19...  दक्षिणपुरी  सिद्धार्थ  मार्कीट

 20.  सीलमपुर
 21.  कल्याणपुरी
 22...  संगम  पार्क

 .  23.  रंजीत  नगर
 24...  चन्द्रशेखर  आजाद  कालोनी
 25.  ज्वालापुरी
 26.  कालकाजी

 विवरण
 निर्मित/थड़ों/दुकानों  की  कुल  संख्या

 319
 10

 1180
 282
 420
 18
 198

 *  259
 77

 522
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 ऋ्र०  सं०  कालोनी  का  नाम  थष्टों/दुकानों/स्टालों  की  कुल  संख्या

 1  मंगोलंपुरी  196

 2  गोकुलपुरी  50

 3...  नन्द  नगरी  44
 4...  हिम्मतपुरी  200

 5  दक्षिणयुरी  257

 6  रघुबीर  नगर  60

 7  सुल्तानपुरी  114

 ]
 सें  नोलगिरि  में

 4890.  श्रौ  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की-कृषा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  नीलगिरि  में  वृक्षारोपण

 का  काय॑  बड़े  पेमाने  पर  हो  रहा  है  जिसके  लिए  भूमिगत  जल  भी  निकाला  जा  रहा
 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  भी  जानकारी  है  कि  राज्य  सरकार  ने  सलाह  दी

 है  कि  नीलगिरि  में  बक्षारोपण  को  बढ़ावा  न  दिया  जाए  ताकि  भूमिगत  जल  को  बचाकर  इसका
 प्रयोग  पीने  के लिए  किया  जा  झोर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  नीलगिरि  वृक्षारोपण  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कायेवाही  कश्ने  का  है  ताकि  इसके  परिणामस्वरूप  होने  वाली  कठिनाइयों  से  बचा  जा
 सकें  ? ह

 पर्यावरण  शोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  सरकार
 को  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  में  राज्य  में  कुछ  नीलगिरि  वृक्षाय्रेपण  का  कार्ये

 भूमिगत  जल  के  प्रयीग  पर  आधारित  है  ।

 हां  ।
 राज्य  सरकार  को  नीलगिरि  वृक्षारोपण  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  दी

 गई  संभव  उपायों  सरकारी  पौधशालाओं  से  नीलगिरि  की  आपूर्ति  को  तथा
 बड़े  पैमाने  पर  नौंलेगिरि  वृक्षारोपण  के  बुरे  प्रभावों  से  लोगों  में  जागरूकता  उत्पन्न  करना
 सम्मिलित  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिको  उत्पादों  के  विकास  के  लिए  ठेकें  औरं  भ्नुदान
 4891.  श्री  डो०बो०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिकी  उत्पादों  के  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  जानकारी  हेतु  ठेके/अनुदान  देने  की  एक  योजना

 यदि  तो  ब्ष  1983-84--1984-85  और  अप्रैल  1985  से  1985
 में  इलेक्ट्रानिकी  उत्पादों  के  अनुसंघान  और  विकास  के  लिए  जानकारी  संबंधी  कितने
 ठेके/अनुदान  दिये  गए  और
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 इन  ठेकों/अनुदानों  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 पधोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 जो  वित्तीय  सहायता  दी  गई  उसका  विवरण  नीचे  तालिका  में  दिया  गया  है  :

 रुपए

 1983-84  3-84  1984-85 5  अप्रैल  85  से  86

 अनुसंघान  तथा  विकास  कार्य  के  413  481  347

 के  लिए  सहायता
 प्रौद्योगिकी  विकास

 राष्ट्रीय  रेडार  परिषद

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद/राष्ट्रीय  रेडार  परिषद  द्वारा  दी  गई  सहायता  से  क्या

 परिणाम  निकले  उसका  ब्यौरा  संलग्न  वियरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  धनराशि  से  अनुसंधान  तथा  विकास

 के  समूचे  क्षेत्र  में  देश  की  क्षमता  पर  काफी  प्रभाव  पड़ा  विशिष्ठ  किस्म  के  हाड्डदेयर  तैयार

 करने  के  इसके  परिणामस्वरूप  क्षमताओं  के  सुदृढ़  केन्द्र  स्थापित  हो  सके  हैं  जिनका  प्रयोग

 बाद  में  प्रमुख  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  स्रोत  के  रूप  में  किया  गया  है  और

 साथ  ही  ऐसी  परियोजनांओं  के  लिए  आवश्यक  प्रशिक्षित  जनशक्ति  उपलब्ध  कराने  के  स्रोत  के  रूप

 में  भी  प्रयोग  में  लाया  गया  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  की  परियोजनाओं  द्वारा  तेजी  से

 चलाए  जा  रहे  कुछ  प्रमुस्त  कायंकलाप  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  बंबई

 (ii)  इलेक्ट्रानिकी  डिजाइन  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  ।

 (111)  प्रायोगिक  सूक्ष्म  तरंग  इलेक्ट्रानिकी  इन्नीनियरी  तथा  अनुसंधान  संस्था

 बम्बई  ।

 (iv)  इलेक्ट्रानिकी  स्विचन  प्रणाली  कार्यकलाप/टिलीमैटिक्स  दिकास  केन्द्र

 (५)  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  हैदराबाद  में  कम्प्यूटर  हार्डवेयर
 तथा  साफ्टवेयर  से  संबंधित  कार्यकलाप  ।

 (vi)  समुचित  स्वचालन  संवर्धन  कार्यक्रम  तथा  माइक्रो  प्रोसेसर  अनुप्रयोग  इन्जीनियरी

 कार्यक्रम  ।

 खनन  इलेक्ट्रानिकी  क ेलिए  आयोजना  तथा  प्रणाली  इन्जीनियरी  कक्ष  ।

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  के  अन्तगगंत  आने  वाले  कुछ  कार्यकलाप  जिनके  फलस्वरूप  या

 तो  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  अथवा  जिनका  वाणिज्यीकरण  किया  जाने  वाला  उनमें

 लिखित  शामिल  हैं  :
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 काकपिट  ध्वनि  एक्सल  प्रतिदर्श  150  मेगावाट्स
 वेव  एण्ड  ट्रंड  स्वचालित  परीक्षण  इलेक्ट्रानिक  जल  संलेखन  ई०ओ०

 टी०  क्रन  के  लिए  थाईरिस्टर  नियंत्रित  ए०सी०  तथा  डी०सी०  इनपुट/आउटपुट
 बायोसिगनल  संसाधन  तकनीक  तथा  माइक्रो  स्वचालित  आंकड़ा  संचालन

 टी  डी  तक  की  कम्प्यूटर  सूक्ष्मतरंग  संचार  अति  उच्च

 आवृत्ति  सचार  सूक्ष्मतरंग  इन्टीग्रा  सिरीज  का  प्रणाली  स्वायत्त
 प्रदर्श  सतत  स्वचालित  ट्रंन  सुरक्षा  ई०एम०्यू०  के  लिए  चापर  नियंत्रण  उपस्कर
 विभिन्न  बेंड  की  टी०आर०  तरल  क्रिस्टल  तरल  क्रिस्टल  निवति
 संपर्क  सुक्ष्मतरंग  विभिन्न  किस्म  की  सरलरेखी  सी०आर०  ट्यूबें
 लघु  सर्बों  घड़ी  चीनी  उद्योग  के  लिए  इलेक्ट्रानिकी  यंत्रीकरण  खनन
 कागज  तथा  देवनागरी  कम्प्यूटर  आदि  ।  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  की  सहायता
 के  जरिए  आवरण  डिजाइन  मोटी  तथा  पतली  फिल्म  सुक्ष्मपरिपथ  प्रयोगशाला  एल०एस०
 आई०  का  पूरा  लाभ  उठाने  के  लिए  कम्प्यूटर  पर  आधारित  डिजाइन  आदि  जैसी  आधुनिक
 सुविधाएं  स्थापित  कर  दी  गई  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  क्षेत्रों  मे ंजनशक्ति  तैयार  करने  के  अनेक
 कार्यक्रमों  को  भी  सहायता  दी  गई  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :  सेमीकंडक्टर

 प्रकाशिकी  अकीय  प्रतिबिम्ब  विद्यू त  कम्प्यूटर  पर  आधारित

 सूचना  प्रणाली  के  लिये  उन्नत  माइक्रोप्रोसेसर  अनुप्रयोग  आदि  ।

 प्रयोगिक  अनुसंधान के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  रेडार  परिषद  के  वित्तपोषण  के  जरिए  उच्च  शक्ति

 सूक्ष्मतरंग  वेद्यूत  चुम्बकीय  व्यतिकरण/वंद्यूत  चुम्बकौीय  व्यतिकरण/वंद्यू  त  चुम्बकीय
 सगतता  रेडार  क्लटर  परिमापन  एवं  माडलिंग  अकीय  सिगनल  चरणबद्ध  ऐरे

 फेज  काइटूनों  का  प्रयोग  करते  हुए  रेडियो  अपवतंकांक  रूपरेखा  तंतु
 प्रकाशिकी  समृद्रों  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  ध्वनि  संप्र  अन्तर्जलीय

 जे  वीय  ध्वनि  अन  जे  नीय  प्रतिबिम्बन  तथा  आई०  आ।र०  संसूचक  सामग्रियों  के  लक्षण
 निरूपण के  क्षेत्र  में  बहुमूल्य  कार्य  किए  गए  इन  परियोजनाओं  के  फलस्वरूप  देश  में
 विज्येपज्ञता  तैयार  करने  में  काफी  सहायता  मिली  है  तथा  विभिन्न  संस्थानों  में  प्रमुख  अनुसंघान
 दल  तैयार  हो  सके  हैं  ।

 जिन  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  जनशक्ति  प्रशिक्षण  परियोजनायें  शुरू  की  गई  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 सुक्ष्मत रंग  अन्तजेलीय  इलेक्ट्रानिकी  तथा  नौवहन  इलेक्ट्रानिकी  ।  इस  कार्यक्रम  के
 माध्यम  से  50  से  भी  अधिक  छात्रों  ने  एम०टेक०  की  उपाधि  प्राप्त  की  उन्हें  संबंधित  क्षेत्र  के
 विभिन्न  संगठनों  में  रोजगार  दिया  गया  है  ।

 इस  कार्येक्रम  के  जरिए  जिन  प्रमुख  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  गया  वे  इस
 प्रकार  सी०सी०डी०  तथा  एस०एस०डब्ल्यू०  युक्तियां  उच्च  शक्ति  के  पी०आई०एन०  फेज

 समुद्र  के  पानी  द्वारा  क्रियाशील  बनाई  जाने  वाली  टार्पेडो  एल०बेंड  संगत  रेडार

 वाहनों  पर  अवस्थित  अन्तर्जलीय  दूरदर्शन  अकीय  सोनार  रिसीवर  तथा
 आई०आई०-7०  स्वरित  युक्तियां  ।  इसके  परिणामस्वरूप  अनेक  तकनीकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
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 इस  कायेक्रम  के  माध्यम  से  जिन  उपस्करों  का  विकास  किया  गया  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 वायु  दिशा  सूचक  अति  उच्च  आवृत्ति  दूरी  मापन  वायु  मार्ग  चौकसी

 परिलुद्धता  अभिगमन  स्वचालित  परीक्षण  उपस्कर  तथा  एक्स-बेंड  रेडार  बीकन  ।

 इन  परियोजनाओं  से  अब  तक  प्राप्त  उत्पादन  का  अनुमानित  मूल्य  लगभग  22  करोड़  रुपए
 प्रकाश  गृहों  तथा  प्रकाश  पोतों  के  लिए  विकसित  रेडार  ट्रांसपोंडर  बीकनों  का  क्षेत्रीय  मृल्यांकन  कर
 लिया  गया  प्रतिध्वनि  गंभीरता  वैद्यूत  चुम्बकीय  शिप  अवक्त  डी०एम०ई०  तथा

 एनालाग/अ कीय  भूकम्पलेखी  से  संबंधित  परियोजनायें  लगभग  पूरी  हो  चुकी  इसके

 एस-बेड  मंग्नेट्रान  गैर-दिशा  सूचक  हवाई  अड्डा  चौकसी  रेडार  तथा  एम०एस०टी०  रेडार

 के  विकास  का  काये  चल  रहा

 दिल्ली  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  हारा  मासलों  को  निपटाया  जाना

 4892.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  पास  लंबित  सरकारी  कमंचारियों  के  कितने  मामलों  को

 1985  में  गठित  प्रशासनिक  न््यायाधिकरण  को  अर  तरित  कर  दिया  गया

 क्या  दिल्ली  में  प्रशासनिक  न््यायाधिकरण  के  माध्यम  से  शीघ्र  न्याय  दिलाने  के

 लिए  नियुक्त  किए  गए  कर्मचारियों  की  संख्या  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  से  स्थानांतरित  किए  गए
 मामलों  को  निपंटाने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  से  मामलों  के  अतरण  के  पश्चात  प्रशासनिक

 न््यायाधिकरण  ने  कितने  मामलों  पर  निर्णय  दिया  है  ?
 ह

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  पी०  :  दिल्ली  उच्च

 न्यायालय  से  1986  के  अन्त  तक  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  दिल्ली  न्यायपीठ

 के  अन्तरित  किए  गए  मामलों  की  संख्या  1641

 केन्द्रीय  प्रशानिक  अधिकरण  की  दिल्ली  न्यायपीठ  के  लिए  मंजूर  किए  गए
 चारियों  की  संख्या  पर्याप्त  समझी  गई  है  ।

 उपयुक्त  पर  उल्लिखित  मामलों  में  से  1986  के  अन्त  तक  42

 मामले  निपटा  दिए  गए  ।

 शोबा  के  लिए  प्रशासनिक  न्यायाधिकारण  पोठ

 4893.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 कार  का  विचार  गोवा  में  एक  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  गठित  करने  का  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  गोवा  में  कोई  न्याय  पीठ  स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  तथापि  सरकार  को  जब  कभी  किसी  स्थान  पर  न््यायपीठ  की  आवश्यकता  होगी  तो
 ओर  न्यायपीठे  स्थापित  करेगी  या  ऐसे  स्थान  पर  न्यायपीठ  की  परिभ्रमण  बंठक
 की  व्यवस्था  करेगी  ।
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 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिको  परिषद  हारा  झारम्भ  को  जाने
 बाली  भनुसंधान  परियोजनायें

 4894.  श्रो०  के०  के०  तिवारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विज्ञान
 ओर  ओऔद्योगिकी  अनुसंघान  परिषद  की  प्रयोगशालाओं  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 प्रारम्भ  की  जाने  वाली  नई  अनुसंघान  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 झ्रोर  भ्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  पी०  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  जिन  परियोजनाओं |  क्षेत्रों  में  नई  शुरूआत  का  प्रस्ताव  की  सूची  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई  है  ।  सातवीं  योजना  के लिए  सी०  एस०  आई०  आर०  के  कार्यकारी  दल  द्वारा  बताये  गए

 क्षेत्रों  परियोजनाओं  को  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  क्रियान्वित  किया  जा  रहा
 विवरण

 वेज्ञानिक  तथा  झ्रोश्योगिक  अ्रनुसंघान  परिषद  परियोजनाएं/क्षेत्र  जहां
 सातवों  पंच-वर्षोय  योजना  के  दोरान  नई  शुरूआत  का

 प्रस्ताव  है  ।
 भोतिकी  तथा  सानक
 --  वायविकी  उपग्रप
 --  परिशुद्धि  मापन  तथा  मूल  नियत  मेजरमेंट  एण्ड  फन््डामैंटल

 .  --+  रेडियो  तथा  वायुमंडलीय  )  रेडियो  तरभ्रों  का  संचरण  _— रेडियो तथा वायुमंडलीय (एटमोसफेंरिक ) विज्ञान: रेडियो तरभ्रों का संचरण 111  तथा
 सब  पा  प्रौद्योगिकी

 --  अ  तजलीय  ध्वानिकी
 --  गणितीय  माडलिंग  तथा  यंत्रेतर  सामग्री  विकास
 --  संघनित  पदार्थ  भौतिकी  मंटर  पहलू

 पैक्टस  )
 इलक्ट्रानिकी  तथा  इलेंक्ट्रोनिक  सामग्री
 --  तथा  खाद्य  संसाधन  संयंत्रों  में  सूक्ष्म  संसाधित  का  अनुप्रयोग
 --  डाटा  हाइवे  का  प्रयोग  करके  कलर  ग्राफिक  डिसप्ले  सिस्टम  सहित  वितरित  अकीय  प्रक्रम

 नियंत्रण
 --  मशीनों  से  ध्वनि  संचार
 --  हाई  पावर  ट्रं  वलिग  वेव  ट्यूब्स  (  x  200
 उपकरणन
 --  प्रक्रम  नियंत्रण  ओषधियों  तथा  रसायनों  तथा  पेट्रो  रसायनों

 इत्यादि  के  लिए  माइक्रोप्रोसेसर  आधारित  इलैक्ट्रोनीय  उपकरणन
 —  चिकित्सा  उपकरणन  संचार  में  फाइबर  आप्टिवस
 --  होलो  ग्रोफीय  प्रकाशीय  भ्राप्टिकल  अवयवों  का  विकास
 --  समुद्री  उपकरणन
 --  ध्वानिकी  टॉमोग्राफी
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 हपरम्परागत  ऊर्जा  स्रोत
 --  सौर-ऊर्जा  पर  आधारित  अवातानुकूलित  भण्डारण  प्रणाली  ।

 सुभौतिकी
 --  समुद्री  भूवेश्ञानिक  अध्ययन
 --  भूकम्प  विज्ञान  कें  लिए  अन्वेषण  भूकम्प  विज्ञान  के  लिए  सुक्ष्मपरिष्कृत  साफप्टवेयर  |

 कम्प्यूटर  वैज्ञानिकों  का  एक  नया  दल  बनाने  का  प्रस्ताव  है  जिसे  अन्वेषण  विपरिवतंन
 और  सामान्य  कम्प्यूटर  मॉडलिंग  में  विशेषज्ञता  सहित  अन्य  द्वारा  सहायता  का

 समर्थन  मिलेगा  ।
 --  हिन्द  महासागर  की  चुनी  हुई  असंगत  भूपपंटी  विशेषताओं  के  समुद्री  भूभीतिक  अध्ययन  ।

 समुद्र  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको

 —  अपतट  विकास  से  संबंधित  समुद्र  इजीनियरी  अध्ययन  ।
 --  हिन्द  और  बंगाल  फंन  की  वृद्धि  और  भारत  के  पश्चिमी  और  पूर्वी  द्वीपोय  सिरों  से  उनका

 संबंध
 --  समुद्रों  का  सुदूर  संवेदन

 रसायन
 —  नवीन  नाशकमारों  की  खोज  के  लिए  आण्विक  डिजाइन
 —  कार्बोनाइलेशन  प्रौद्योगिकी

 ह

 --  प्राकृतिक  निक्षेपों  से  पोटाश  लवण
 --  पेट्रोरसायनों  के  लिए  कंडन्सेट  प्राकृतिक  गैस  तरलों  का  आक्सीकरण
 ---  गर्मनिरोधक  स्टीरोईडों/एस्टरों  के  लिए  प्रक्रम  प्रौद्योगिकी  और  उनका

 आयोडीनयुक्त  ब्रीमोक्रिप्टिव  और  अन्य

 दूसरे  उत्पाद  जिनकी  राष्ट्रीय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  क ेलिए  आवश्यकता  पड़ती  है  ।

 पेट्रोलियम
 --  मूलमूत  और  अनुप्रयुक्त  घषंण  वेज्ञानिक  अध्ययन
 --  गैर-न्यूटोनियन  तरलों  की  द्रबगति  की  ओर तेल  क्षेत्रीय  ररप्तायनों  का विकास
 --  पेट्रोलियम  परिष्करण  और  उत्पाद  विकास  में  मास  स्पेक्ट्रोमीट्री  का  अनुप्रयोग
 --  संइलेषित  गँस  का  तरल  ई  घन  और  रसायनों  में  परिवतंन

 पॉलिसर  विज्ञान  श्लोर  इ  जोनियरी
 --  संभ्नारण  प्रतिरोध  के  लिए  विलेपन  में  उपयोग  के  लिए  बहुलकें

 प्राकृतिक  उत्पाद  रासायनिको

 --  जैविक  रूप  से  सक्रिय  समुद्री  जीव-जन्तु  और  वनस्पति  की  रासायनिकी

 तेल  झोर  बसा
 --  अश्वाद्य  तेल  की  खली  का  उपयोग
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 विद्य  त  रासायनिकी
 --  भद्वास  यूनिट  में  विद्यूतरसायन  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लिए  सलाहकार  केन्द्र  ।

 फसलोपरांत  प्रौद्योगिकी
 --  समुद्रो  खाद्यों  का विकास

 घमड़ा
 --  जूतों  पर  अनुसंधान
 --  चमड़े  के  परिधान

 प्राकृतिक  उत्पाद  झोर

 --  हेटेरोसिस्ट  अंतर  का  शरीर  क़िया  विज्ञान  और  आनुवांशिकी  नियमन  नाइट्रोजन  स्थिरीकरण
 और  नील-हरित  शवालों  में  अमोनिया  उपपाचन

 --  खारीकक्षारीय  मिट्टियों  और  खारी/क्षारीय  जलीय  सिंचित  क्षेत्रों  के  लिए औषधीय  और  संगघ
 फसलों  पर  अनुसंधान

 ह

 --  क्रोमोसोम  और  आनुवंशिक  इ  जीनियरी  हरा  औषधीय  और  संगध  पोधों  का  उन्नयन

 प्नुप्रयुक्त  ज ेविकी

 --  औधोगिक  कीट  विज्ञान  :

 खाद्य  संरक्षण  के  लिए  जैविक  कीट  नियंत्रक  कारकों  का  विकास  ।
 --  परजीवी  विषाणु  उष्णकटिबंधीय  रोगों  के  निवारक

 टीके
 ---  उपापचयक  असमथंता  जैसे  ऐथिरोरक्लेरोसिस  और  छाया  पोषकों

 के  जैसे  आइनोसिटाल  एसिड  और  के  योगदान  का  अध्ययन
 —  चाय  निर्माण  में  सम्मिलित  एन्जाइमों  का  नांईट्रोजन  कैलसेस

 के  उपोत्पादों  का  उपयोग
 --  जैविकी  सुन्दरबन  क्षेत्रों  से जेवसक्रिय  पदार्थों  का विलगन  और  अभिलक्षणीकरण  केवल

 अकेले  और  संयुक्त  चिकित्सा  में  मात्र  मेफ्लोक्दीन  के  क्लिनिकल  परीक्षण
 --  ट्रांसमीशन  ब्लॉकिंग  और  मेरोजोआइट  वे  ब्सिनों  विकास
 --  हाईब्रीडोमा  तकनीक  द्वारा  एंस्टअमीबा  हिस्टोलिक  प्रतिजनों  का  शुद्धिकरण  और

 अभिलक्षणीकरण
 ---  टाक्स  जीन  की  क््लोनिंग  पूवंजिनित
 ---  मानवीय  फाइब्रोब्लास्ट  और  आनुवंशीकौय  इ  जीनियरीकृत  इ  टरफेरोन्स  ।

 जेब  प्रोश्ोगिकी
 --  मुख्य  कार्यकलापों  के  अ  तगंत  सृक्ष्मजीवियों  का  सन्निरीक्षण  और  प्रभावी  वाणिज्यिकरण

 योग  के  लिए  प्रक्रम  का  विकास  होगा  ।
 --  मुक्त  और  निईचलीकृत  प्रणालियों  का उपयोग  कर  नवीन  पेनिसिलीनों

 मैटिक  संश्लेषण  ।
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 .  --  समुद्री  शवालों  का  अध्ययन
 --  नि३चलीकृत  एन्जाईमों  का  उपयोग  से  नैदानिक  स्ट्रिप्स  ।
 --  लिग्नों  सेलुलोस  से  एलकोहल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  रिकोम्बीनेट  DNA  तकनीकों  का

 झपयोग  ।
 --  आनुवंशिक  इ  जीनियरी  के  अनुसंधान  में  रिस्ट्रिकशन  एन्जाईमों  और  अन्य  सूक्ष्म  रसायनों  का

 उत्पादन  ।
 ---  औद्योगिक  व्यर्थ  को  मीथेन  में  ऊर्जा  प्राप्ति  के  साथ-साथ  बहिः  स्राव  निपटाम  के  रूप  में  जेब

 रूपांतरण  पर  एक  नई  शुरूआत  की  जायेगी  ।  यह  आशा  की  जाती  है  कि  यह  काग्र  क्रारंभिक
 संयंत्र  स्तर  पर  प्रा  रंभ  किया

 ध्रोषधि  श्लोर  मेषज
 --  नवीन  CNS  और  CVS  सक्रिय  कारकों  के  अभिकल्पन  के  लिए  कम्प्यूटर-ग्राफिक्स  द्वारा

 अणु-प्रतिरूप  का  उपयोग  ।
 --  केन्द्रीय  ओपायड  ग्राहियों  पर  अध्ययन
 ---  संहिलष्ट  पेप्टाईड  वेक्सिन

 संरचना  झोर  सड़क
 --  द्रांसमीशन  लाइन

 मीनारों  के  विश्वसनीय  और  आर्थिक  अभिकल्पन  से  इस्पात  की  समुचित  बचत
 --  संरचना-इ  जीनियरी  समस्याओं  में  लेसर  होलोग्राफी/स्पेक्ल  इ  टरफेरोमीट्री  मेंक॑निक्स

 तकनीकों  का  विकास  और  उन्नयन  ।
 ---  संरचनात्मक  विश्लेषण  में  संभाव्य  डिजाइस  विधियों  का  उपयोग  और  अपतटीय  संरचनाओं

 का  अभिकल्पन
 --  जहाजों  और  निमग्नकों  में  दृढ़  खोलों  की  निपात  शक्ति  का  निर्धारण  ।
 --  जहाज  के  हल  और  समुद्री  इजन  कपकों  के  गतिक  अनुक्रिया  का  मानांकन

 यांत्रिक  इ  जीनियरी  श्लौर  मशीनरी  विकास

 --  विद्यत  संयंत्रों  की  स्थिति  की  मानीटरी
 --  रोल्ड  फुल्लिकाओं  बिल्लेटस/स्लैब्स  पर  स्टाम्पिग  जँसे  जोखिमपूर्ण  कार्यों  के  लिए

 ओद्योगिक  रोबोटों  का  विकास
 --  धातु-पूर्ण  उत्पादन  और  स्प्रे  शुष्कन  के  लिए  ध्वानिक  प्रणालियों  का विकास

 घातुकर्म

 ह

 --  बहुधात्विक  सल्फाईडों  का  अन्वेषण  ।

 १),

 खनन
 --  सीसी  और  जिंक  के  जीवाणीय  खनन का  क्षेत्रीय  परीक्षण
 --  कोयले  का  भूमि  के  अन्दर  गैसीकरण  ।
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 --  खान  जल-जोखिमों  को  जांच-पड़ताल  और  उपचारात्मक  उपाय-(जल  निर्मात  और  इसकी
 किस्म  का

 पैर्योविर्णोय  प्रौद्योगिकी
 --  कम्प्यूटर  की  सहायता  से  अभिकल्प  पर्यावर्णीय  प्रणाली  और  माडलिग  प्रतिरूपण  अध्ययन
 -+-  जैलाशय  भमूककम्पीय  अध्ययमे
 --  एलरजिनों  आदि  के  संदर्भ  में  पारस्थितिक--विषदव॑ ज्ञानिक  अध्ययन  ।

 कैस्प्यूटर  सहाय्य  भ्रध्ययने  ॥
 --+  पोते  उष्मा-विनिमयकों  आदि  के  लिए  कम्प्यूटर  सहाय्य  अभिकल्प  का  विकास
 --  अतः  कार्य  विश्लेषण  के  लिए  साफ्टवेयर  पैकेजों  का विकास  और  माइक्रो  और  मिनी

 टरों  के  उपयुक्त  R.C.  (?.  संरचनाओं  के  मध्यम  और  बृह॒द  स्तर  की  प्रणालियों  का

 ,  कल्पन  ग्रतिक  विष्लेषण  ।

 पांकिस्तान  झोर  चोन  के  कब्जे  सें  भारतीय  राज्य  क्षेत्र
 4895.  भी  हरिहर  सोरन  :  क्या  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुल  कितना  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  पाकिस्तान  और  चीन  के  कब्जे  में

 उन  क्षेत्रों  को  पाकिस्तान  और  चीन  से  वापिस  लेने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  संत्रालय में  राज्य  संत्री  के०  आर०  :  जम्मू  वकाश्मीर

 राज्य  में  पाकिस्तान  के  अवध  कब्जे  में  जो  भारतीय  क्षेत्र  है उसका  कुल  क्षेत्रफल  लगभग  78,000
 वर्ग  किलोमीटर  (30,200)  वग  है  |  इसके  अतिरिक्त  पाकिस्तान  ने  पाकिस्तानी  अधिकृत

 कांइिमीर  में  लगभग  5120  वर्म  किलोमीटर  (2000  वर्ग  क्षेत्र  को  मार्च  1963  के  चीन

 पाकिस्तान  के  तहत  गैर  कानूनी  रूप  से  चीन  को  सौंप  दिया  था  ।

 चीन  के  अवैध  कब्जे  में  जो  भारतीय  क्षेत्र  ह ैउसका  कुल  क्षेत्रफल  लगभग  38,000  वर्ग

 किलसिंटर  (14,500  वर्ग  है  ।

 और  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जम्मू  व  काइमीर  के  एक  भाग  पर
 सस््तान  के  अवैध  कब्जे  से  उत्पन्न  मसले  को  शिमला  समभौते  के  अनुसार  शांतिपूर्ण  द्विपक्षीय  बातचीत
 के  माध्यम  से  सुलकाया  जाए  ।

 जहां  तक  चीन  का  सवाल  है  भारत  सरकार  आंप॑ंस  में  बातक्षीत  करके  शांति  पूर्वक  यह्
 प्रयास  करती  रही  है  कि  चीन  ने  जिस  इलाके  पर  गैर  कनूनी  कंब्जा  कर  लिया  है  उसे  हासिल  कर

 लिया  जाए  |  सरकार  ने  चीन  सरकांर  के  साथ  सीमा  के  सवाल  पर  आधिकारिक  स्तर  की  बातचीत

 शुरू  कर  दी  है  ।
 ग्रामीणों  में  नशीली  दवा  खाने  को  लत

 4896.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  ग्रामीण  सांस्कृतिक  दिल्ली  द्वारा  हाल  ही  में  किए

 गए  अध्यबन  से  यह  पता  चला  है  कि  सामान्य  ग्रामवार्सियों  में  नशीली  दंचाओं  और  अल्कोहल  का

 सबन  करने  की  लत
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 यदि  तो  गुजरात  और  तमिलनाडू  सहित  देश  के  विभिन्न  भागों  में  नशीली
 दवाओ  के  सेवन  संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 कल्याण  मंत्रालय  में  उपभंत्री  गिरधर  :  ओर  भारतीय

 अन्तर्राष्ट्रीय  ग्रामीण  सांस्कृतिक  केन्द्र  दिल्ली  द्वारा  स्थल  पर  ही  दी  अध्ययन  किया
 गया  था  जिसमें  केवल  दिल्ली  ओर  हरियाणा  के  44  माँव  शामिल  ग्रुजरात  और  तमिलनाडु

 सहित  दूसरे  राज्यों  के  संबंध  में  उन  द्वारा  इस  प्रकार  का  कोई  भी  अध्ययन  नहीं  किया  गया  था  ।
 उपरोक्त  सर्वेक्षण  के  अनुसार  44  गांवों  में  1,07,716  की  कुल  जनसंख्या  की  तुलना  में  शराब
 पीने  के-आदी  व्यक्तियों  की  संख्या  7,691  (7.14  और  नशीली  दवाओं  का  सेवन  करने

 वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  270  (3.9  पाई  गई  ।
 ह

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण
 1.  सरकार  मदिरापान  की  बुराइयों  और  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  जन

 संचार  माध्यम  के  जरिए  प्रचार  करके  लोगों  को  शिक्षित  करने  और  शिक्षाप्रद  प्रचार  हेतु  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  अनुदान  सहायता  देकर  प्रोत्स।हित  करने  के  कार्य  में  निरन्तर  प्रयत्नशील  है  ।

 2.  समाज  कल्याण  कार्यक्रम  के  बारे  में  जागरुकता  पंदा  करने  के  लिए
 नामक  रेडियो  प्रायोजित  कार्यक्रम  14-11-1983  से  शुरू  किया  गया  इसमें  मदिरापान  और

 नशीली  दवाओं  का  सेवन  न  करने  के  बारे  में  भी  प्रचार  किया  जाता

 ,  3.  छात्र  समुदाय  के  लाभ  के  लिए  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  मंत्रालय  द्वारा  1983-84  के

 दौरान  नशीली  दवाओं  और  मदिरापन  निषेध  पर  निबन्ध  और  वाद  विवाद  प्रतियोगिताओं  का

 आयोजन  किया  गया  ।

 4.  प्रचार  को  और  अधिक  रुचिकर  बनाने  के  लिए  9  क्षेत्रीय  टी०वी०  केन्द्रों  के
 साथ  इस  मंत्रालय  द्वारा  1984-85  में  विश्वविद्यालयों  में  टी०बी०  नाटक  प्रतियोगिताएं  प्रायोजित

 की  गई  प्रत्येक  क्षेत्र  में  पहले  तीन  पुरस्कार  क्जिता  दलों  को  3,000/-

 रुपए  और  2,000  के  नकद  पुरस्कार  दिए  इसके  अतिरिक्त  प्रत्येक  मेजबान

 विद्यालय  को  का  सहायता  अनुदान  दिया

 5.  राज्य  सरकारों  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  से  आग्रह  किया  गया  है  कि  विश्वविद्यालय

 के  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  करें  कि  वे  विश्वविद्यालय  कम्पस/होस्टलों  में  मदिरापन  और  नशीली

 दवाओं  के  दुरुपयोग  पर  विशेष  निगरानी  रखें  ।  आगे  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  शैक्षिक

 संस्थाओं  में  इन  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में  जब  कभी  कोई  जानकारी  मिले  तो  राज्य

 में  कानूनी  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  तुरन्त  सूचित  किया  राज्य  सरकारों  से  यह  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  जिन  शैक्षिक  और  प्रेरणा  दायक  कार्यक्रम  शुरू  करें  ताकि  लोगों  को  स्वापी  नशीली

 दवाओं  और  सा|इकोट्रापिक  सब्सटान्तिज  के  सेवन  की  आदत  से  छूटकारा  दिलाया  सके  ।

 6.  नशीली  औषधियों  के  व्यसनियों  के  उपचार  के  लिए  इस  समय  प्रर्याप्त  सुविधाएं  नहीं

 हैं  ।  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  3-1-86  को  एक  विशेषज्ञ  समित्ति  का
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 गठन  किया  है  जो  इस  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  और  तीन  मास  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करेगी  ।  फिर  उपचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  ने  22-6-85  से  8-12-85  5

 तक  की  अवधि  के  दौरान  एक  स्वयंसेवी  संगठन  के  माध्यम  से  पहले  ही  नशीली  दवाइयों  की  आदत

 छुड़ाने  के लिए  4  कैम्प  लगाए  इस  तरह  का  एक  कंम्प  1985  में  दिल््लौ  में

 लगाया  गया  था|  नशीली  दवाओं  के  व्यसनी  लगभग  202  व्यक्तियों  को  इससे  लाभ  हुआ  ।  हाल

 ही  में  और  ऐसे  कंम्पों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 7.  हाल  ही  में  30-12-1985  को  दिल्ली  स्थित  4  स्वयंसेवी  संगठनों  को  नशीली  दवाओं

 के  क ेलिए  7  परामझं  केन्द्रों  की  स्वीकृति  दी  गई  ये  परामश  केन्द्र  पुनर्वास  की

 उपचार  स्रोतों  संबंधी  जानकारी  सप्लाई  अन्य  पुनर्वास  केन्द्रों  के  साथ  समन्बय

 आंकड़े  एकत्रित  आंकड़ों  का  प्रचार  प्रवर्तन  एजेंसियों  के  साथ  सम्पर्क  करने

 तथा  अलग-अलग  और  ग्रुप  थरापी  आदि  में  सहायता  करने  जंसे  विभिन्न  पहलुओं  पर  ध्यान  देंगे  ।
 8.  टी०टी०  रंगानाथन  किलिनिकल  रिसचे  फाउन्डेशन  मद्रास  ने  सामाजिक  कार्यकर्ताओं

 के  लिए  20  से  24  1986  तक  नशीली  दवाइयों  के  दुरुपयोग  से  संबंधित  पांच  दिवसीय

 अनुस्थापन  कार्यक्रम  का  आयोजन  किया  यह  एक  निजी  संस्था  है  और  नशीली  दवाओं  के

 व्यसन  उपचार  और  मदिरापान के  क्षेत्रों  में  सराहनीय  कायं  कर  रही  इस  प्रयोजन  के  लिए
 आवश्यक  धनराशि  मंत्रालय  द्वारा  प्रदान  की  गई  थी  ।  इस  अनुस्थापन  कायंक्रम  में  दिल्ली  से  19

 सामाजिक  कार्यकर्ताओं  ने  भाग  लिया  ।  इन  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार
 यह  अनुस्थापन  कार्यक्रम  बहुत  ही  लाभदायक  रहा  है  ।  ऐसा  ही  एक  दूसरा  कारयंक्रम  1986

 में  आयोजित  किया  जा  रहा  है  ।

 9.  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  स्थिति  की  समीक्षा  और  प्रबोधन  करने  तथा

 रात्मक  उपायों  की  सलाह  देने  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालयी  दल  का  गठन  किया  गया  है  ।  कल्याण

 मंत्रालय  के  सचिव  इसके  अध्यक्ष  हैं  और  वित्त  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालयों

 तथा  शिक्षा  विभाग  के  प्रतिनिधि  इसके  सदस्य  हैं  ।  न

 10.  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  सम्बन्ध  में  सावधानी  पूर्वक  प्रचार  अभियान  नियोजन

 के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  एक  ग्रुपਂ  की  स्थापना  भी  की  गई

 11.  हाल  ही  में  बनाए  गए  अधिनियम  अर्थात्  नारकोटिक  ड्रग्स  एंड  साईकोट्रपिक
 सब्सटान्सिज  1985,"  जो  देश  में  14-11-85  से  लागू  किया  नशीली  दवाओं  के

 अवैध  व्यापार  के  लिए  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  उक्त  अधिनियम  के  दंडात्मक  उपबंधों

 के  विज्ञापन  के  लिए  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  प्रचार  अभियान  चलाने  का  काये  भी

 करता  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  धनराशि  की  व्यवस्था  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  की  गई

 कम्प्यूटर  लगाना

 4897.  श्री  झ्लार०  अष्णानम्बो  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बीमा  इंडियन

 एयर  इ  कोयला  और  बेकिंग  ज॑से  विभिन्न  उद्योग  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटर  लगाने  से

 देश  में  रोजगार  के  अवसरों  पर  उनका  प्रभाव  पड़ा  और
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 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  इसका  रोजगार  के  अवसरों
 पर  किस  प्रकार  प्रभाव  पड़ा  और

 क्या  इस  प्रकार  की  कम्प्यूटर  नीति  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  रोजगार
 के  अवसरों  की  सुनिश्चितता  के  साथ-साथ  कम्प्यूटरों  के  द्वारा  आयश्यक  आधुनिकीकरण  को
 हित  किया  जा  सके  !

 िज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झौर  धन  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वीਂ  :  सरकार  इस  बात

 पर  विश्वास  नहीं  करती  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  कम्प्यूटरीकरण  लागू  होने  के  देश  में

 रोजगार  की  स्थिति  पर  समग्र  रूप  से  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 प्रोफेसर  दांडेकर  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  समिति  ने  इस  संबंध  में  अध्ययन  किया

 इस  सिलसिले  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  समय-समय  पर  श्रम  मंत्रालय  के  साथ  सलाह
 मशविरा  करके  और  आगे  भी  अध्ययन  किया  है  ।

 1984  को  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  कम्प्यूटर  तथा  बाद  में  अद्यतन

 बनाए  इसको  रखने  का  अभिप्राय  जिन  क्षेत्रों  में  उत्पादकता  बढ़ाई  जा  सकती  है  और  इसके  साथ

 ही  कम्प्यूटरीक रण  के  कारण  रोजगार  के  अवसरों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता  उनमें  समुचित

 आधुनिकीकरण  लाने  के  लिए  कम्प्यूटरीकरण  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देना  इलेक्ट्रानिकी  विभाग

 कम्प्यूटरीकरण  के  प्रस्तावों  की  जांच  करते  समय  अनुप्रयोगों  की  अनिवायंता  की  विशेष  रूप  से

 जांच  करता  जिन  अनुप्रयोगों  के  फलस्वरूप  मात्र  मानत्र  श्रम  शक्ति  को  स्चालित  बनाया  जाता

 है  और  उससे  श्रमिकों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  उन्हें  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाता  ।  केवल

 ऐसे  कार्य  जिन्हें  मानवीय  प्रक्रिया  स ेएक  निद्दितत  समय-सीमा  में  नहीं  किया  जा  अथवा

 ऐसे  कार्य  कलाप  जहां  कम्प्यूटरीकरण  के  जरिए  प्रचालन  की  काय्यंकुशलता  में  वृद्धि  होती  है  और
 जो  प्रत्यक्ष  रूप  स ेआम  जनता  के  लिए  लाभकारी  है  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाता  इसके  साथ

 ही  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  उत्पादन  कर्ता  संगठन  को  कम्प्यूटर  प्रणालियों  की  खरीद  करने  के  लिए

 अनुमति  प्रदान  करते  समय  उक्त  आशय  का  आइवासन  प्राप्त  करना  ताकि  इस  बात  का

 सुनिश्चय  हो  सके  कि  कम्प्यूटरीकरण  का  श्रमिकों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  और  कम्प्यूटरीकरण
 के  लाभ  उन्हें  मिल  सके  ।

 ०  ध्ाई  ०ए०  एजेन्ट्स  फर्म  मेड  राजीव्स  ह  डियाਂ  शोष॑क  से
 प्रकाशित  समाचार

 4898.  प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1986  के  आफ  इंडियाਂ

 सस्करणਂ  में  सी०  आई०  ए०  एजेंटस  फर्म  मेड  राजीव्स  इडियाਂ  शीषंक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  उक्त  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  यह  जानकारी  सही  है  कि  जिस  कंपनी
 ने  राजीव्स  इ  फिल्म  बनाई  उसके  मालिक  भूतपूर्व  सी  आई०  ए०  एजेंट  श्री  मैक्स  हुगेल

 और
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 ग्रदि  तो  क्या  भूतपूर्व  सी०आई०ए०  एजेंट  और  फिल्म  निर्माण  गतिविधियों  के

 बीच  इस  प्रकार  के  निकट  संपक  से  राष्ट्रीय  हितों  और  सुरक्षा  को  नुकसान  नहीं  पहुंचेगा  ।

 विदेश  म  त्रालय  में  राज्य  मत्री  कैे०  झार०  :

 टेलीविजन  वृत्तचित्र  का  भारतਂ  जैक  एण्डरसन  फाइल  क्षौर  इष्टरनेशनल
 सिण्डिकेशन्स  इनक्रारपोरेटिड  ने  मिलकर  बनाया  यह  सत्य  है  कि  इण्टरनेशल  सिण्डिकेशन्स

 इनकारपोरेटिड  एस०  के  अध्यक्ष  मैक्स  हा,गल  21  1981  से  14

 14  1981  तक  सी०  आई०ए०  में  एक  अधिकारिक  पद  पर  थे
 जी  नहीं  ।  भारत  में  किसी  फिल्म  विर्माता  को  फ़िल्म  बनाने  के  लिए  आने  की

 मति  देने  से  पूर्व  सरकार  हमेशा  ही  राष्ट्रीय  हितों  की  म्लरक्षा  और  सुरक्षा  संबंधी  अपेक्षाओं  की

 दृष्टि  से  उपयुक्त  प्राधिकारियों  से  जानकारी  प्राप्त  करने  की  सामान्य  अपनाती  यह
 टेलीविजन  टीम  जब  भारत  आई  थी  उस  समय  प्रत्येक  सुरक्षा  सावधानी  बरती  गई  थी  ।

 थोरियम  के  भण्डार

 4899.  श्री  ब्रो०  एस०  कृष्ण  ध्रय्यर  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 किन  किन  स्थानों  में  थोरियम  के  भंडारी  का  पता  चला  और
 श्ोरियम  के  मंडारों  को  निकालने  के  लिए  कया  कायंवाही  कौ  गई  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मं  त्रालय  तथा  सहास्ागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  प्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  म  ञ्नी  (  क्रो  शिवराज  बी०  :  थोरियम  के  मंडार

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  प्राए  गए  हैं  :  आन्ध्र  तमिलनाडु  केरल  तथा  महाराष्ट्र  के

 तटवर्ती  क्षेत्र  बिहार  के  राँची  पश्चिमी  बंगाल  के  पुरुलिया  तमिलनाडु  के  कन्याकुमा री
 और  तिरूनलवेलि  जिलों  के  तथा  केरल  के  अपतट  और  भीलों  की  सतहों  के  झ्रांतरिक  भाग

 इडियन  रेअर  अथ्से  लिमिटेड  जो  कि  परमाणु  कर्जा  विभाग  के  नियंत्रणाधीन
 कारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  है  तमिलनाडु  के  कन्याकुमारी  जिले  में  मानवलाकुरुचि  में  और  उड़ीसा  के
 गंजम  जिले  के  छत्रपुर  में  स्थित  उड़ीसा  खनिज  उद्योग  समूह  में  लगे  खनिज  शोधन  संबंत्रों  की

 सहायता  से  थोरियम  तथा  अन्य  भारी  खनिज  निकालता  और  अलग  करता  केरल  राज्य
 कार  का  एक  उपक्रम  मंसस  केरल  मिनरल्स  एंड  मंटल्स  लिप्टेड  भी  क्विलान  जिले  में  चवारा  में
 लगे  अपने  सयंत्रों  मे ंखनिज  अलग  करता

 भूमि  को  हानिਂ
 4900.  झरी  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रत  पांच  वर्षों  के  दोरान  बांधों  में  गाद  ओद्योगिक  एकक  स्थापित
 अधिक  भूमि  पर  कृषि  किये  सड़कें  बनाए  जाने  तथा  अवध  रूप  से  वृक्षों  के  गिराए  जाने  के
 कारण  राज्य-वार  कितने  लाख  हेक्टेयर  वन  भूमि  की  हानि  और

 वन  कटाई  की  वर्तमान  वाधिक  दर  कितनी  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मर  त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  जिश्नाउरंहमान  :  और
 वन  क्षाति  अथदा  वृक्षों  की  अवेधासमिक  कटाई  से  होने  वाली  वा्िक  क्षति  के  ब्यौरे  उपलब्ध

 नहीं  वन  1980  के  प्रावधानों  के  अंतगंत  वर्ष  1980-81  से

 16
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 1984-85  के  दौरान  वन-भूमि  का  गेर-वानिकी  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  को  एक  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।  समरूप  गैर-वानिकी  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि  के  प्रयोग  की  वर्तमान  सीमा
 प्रतिवर्ष  लगभग  6500  हेक्टेयर  है  ।

 विव  रण
 बन  1980  के  प्रावधानों  के  श्र  तगंत  वर्ष  1980-81  से

 1984-85  5  के  दौरान  गंर-वानिको  उद्देश्यों  में  परिवर्तित  को  गई  वनमृूभि
 कऋ०  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  क्षेत्रफल  हैक्टेयर  में

 1.  आंध्र  प्रदेश  711.878
 3.  असम  534.250
 3.  बिहार  664.273
 4...  ग्रुजरात  1670.120
 5.  हरियाणा  1.200
 6.  हिमाचल  प्रदेश  197.306
 7.  जम्मू  और  कद्मीर  न

 8.  कर्नाटक  698.910
 9  केरल  511.596

 10.  मध्य  प्रदेश  8350.710
 11.  महाराष्ट्र  3861.050
 12.  मणिपुर  0.340

 13.  मेघालय  169.120
 14.  नागालेंड

 न

 15.  उड़ीसा  5874.156

 16.  पंजाब  2.650

 17.  राजस्थान  3128.090

 18.  सिक्किम  -249.050

 19.  तमिलनाडु  528.580

 20.  त्रिपुरा  44.492

 21.  उत्तर  प्रदेश  704.760,
 22.  पश्चिम  बंगाल  103.410

 23.  अश्णाचन  प्रदेश  378.980

 24.  अडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  196.900

 25.  चण्डीगढ़
 न

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  140.340
 27.  दिल्ली

 न

 28.  दमन  एवं  दीव  66.017
 29.  मिजोरम  --

 30.  पांडिचेरी
 न

 31.  लक्षद्वीप
 --

 कुल  :  28,788.178

 77
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 ]
 शजहीनों गैनों  के  लिये  हिन्दौ  झ्ाशुलिपि  कोड

 4901.  भी  केशव  राव  पारधी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  फार  विजयुअली  देहरादून  ने

 हीनों  के  लिये  हिन्दी  आशू  लिपि  कोड  तैयार  किया

 यदि  तो  इस  कोड  को  तैयार  करने  में  कितने  आशुलिपि  विशेषज्ञों  की सहायता
 ली

 इस  कोड  का  उपयोग  करने  वाले  संस्थानों  के  नाम  कया  हैं  और  इनके  द्वारा  नेत्रहीन
 व्यबिलयों  को  रोजगार  मिलने  में  किस  सीमा  तक  सहायता  और

 इस  हिन्दी  आशुलिपि  को  अब  तक  किलने  नेत्रहीन  व्यक्ति  चुके  सीख  हैं  और  उनमें

 से  कितने  लोगों  को अब  तक  रोजगार  उपलब्ध  कराया  गया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  हां  ।
 लगभग  10  आशू  लिपि  और  ब्रेल  विशेषज्ञों  से  १रामश  किया  गया  ।
 और  राष्ट्रीय  दृष्टिबाधिताथं  देहरादून  और  अखिल  भारतीय  नेत्रहीन

 संघ  ने  इस  कोड  को  प्रयोग  में  लाना  शुरू  किया  है  और  24  नेत्रहीन  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया

 इनमें  से  11  नेत्रहीन  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया

 )
 केन्द्रोय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  को  झौर  शाखायें

 4902.  डा०  जिन््ता  मोहन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न््यायाधिकरणों  की  और  शाखाएं  शीघ्र  ही  खोली

 और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :

 ओर  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  पांच  न्याय  दिनांक  1-1-1985  को  नई
 मद्रास  तथा  न्यू  बंबई  में  स्थ।पित  की  गई  थीं  ओर  अधिकरथ  की

 तीन  और  नन््यायपीढें  दिनांक  3-3-1986  को  बंगलोर  और  मुबाहाटी  में  स्थापित  की  गई

 ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  30-6-1986  तक

 पटना  और  कटक  में  सात  ओर  न्याय  पीठें  स्थपरपित  की  जायें  ।

 भारतोय  सांल्यिकोय  सेवा  में  वरिष्ठता  क्रम  का  निर्धारण
 4903.  डा०  डो०एम०  रेडडो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सीधे  भर्ती  किए  गए  और  विभागीय  तोर  पर  पृदोल्नत  अधिकारियों  के  वरिष्ठता
 कऋरम  के  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  1986  को  दिए  गए  निर्णय  के  अनुसार
 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  श्रेणी  एक  के  अधिकारियों  का  सीधे  भर्ती  किए  गए  अधिकारियों  के

 साथ  वरिष्ठता  क्रम  निर्धारित  करते  समय  अब  उनकी  स्थानापन्न  सेवा  अवधि  को  भी  ध्यान  में
 रखा  और

 18
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 क्या  सरकार  का  विचार  उच्चतम  न्यायालय  के  उक्त  निर्णय  के  आधार  पर  इसी
 प्रकार  के  अनेक  पर  निर्णय  करने  का  है  ?

 योजवा  तथा  खाद्य  ्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०के०  :

 उच्चतम  न्याग्रालस  ने  ।!  1986  को  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  एक  प्रक्रिया
 निर्धारित  की  है  अनुसार  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  ग्रे  ड-1५  में  अब  तक  पदोन्नत
 अधिकारियों  का  सीधे  भर्ती  किये  गये  अधिकारियों  के  साथ  व्रिष्ठता  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 सेवा  में  सम्मिलित  पद्रों  पर  गई  मिरन्तर  स्थानापनन  सेवा  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित
 किया  णाना

 ॥

 निर्णय  मामले  से  संबंधित  तथ्यों  एवं  परिस्थितियों  के  विशेष  संदर्म  में  अतः
 उसमें  दिये  गए  निर्देशों  को  अन्य  इसी  प्रकार  के  मामलों  अथवा  सेवाओं  में  लागू  करने  का  प्रइन

 नहीं  उठता  ।

 सीधे  निम्ुक्त  और  बिभागोय  रूप  से  पदोन्तत  कर्ंचारियों  को  पारस्परिक
 वरिष्ठता  निर्धारित  करना

 4904.  श्री  सोसमजी  भाई  डामोर  :  क्या  प्रधान  संत्री  सीधे  नियुक्त  और  विभागीय  रूप  से

 पदोन्नत  कर्मचारियों  की  पारस्परिक  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गए
 देशों  के  बारे  में  ।4  1984  के  अतारांकरित  प्रइन  संख्या  2835  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  ए०  जनादन  बनाम  भारत  सरकार  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 1983  को  दिये  गये  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सीधे  नियुक्त  किये  गये  और  विभागीय

 रूप  से  पदोन्नत  कमंचारियों  की  पारस्परिक  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  संबंधी  अनुदेश  जारी  कर

 दिए  गये
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  और

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  घोषणा  की  है.कि  सरकारी  सेवा  में  सीधे  नियुक्त  एक
 चारी  को  वरिष्ठता  के  किसी  भी  सिद्धांत  द्वारा  उस  पदोन्नत  कर्मचारी  से  वरिष्ठ  नहीं  किया  जा

 सकता  जिसने  अनेक  वर्ष  सेवा  की  है  क्योंकि  यह  मनमानी  है  और  संविधान  के  अनुच्छेद  15  और

 16  का  उल्लंघन  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  खिवस्बरस्  )
 से  हां  ।  दिनांक  7  1986  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  35014/2/80

 स्थापना  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जाती

 [  प्रन्यालय  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2533/86  ]

 ख़ाड़ो  के  ब्रेणों  में  करने  वाली  महिलाझों  के  साथ  दास  जेसा  व्यवहार
 4905.  के  ०-.बी०  भ्ाम्नस  :  क्या  विदेश  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  संबंध  कोई  शिक्रायत  प्राप्त  हुई  है  कि  खाड़ी  के  देशों  में  घरों  में  नौकरों
 के  रूप  में  काम  करने  वाली  महिलाओं  के  साथ  दास  जैसा  व्यवद्वार  किया  जाता  और
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  के०  श्रार०  :  ओर

 नहीं  ।  हमें  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  कि  महिला  मजदूरों  के  साथ  गुलामों  जैसा

 व्यवहार  किया  जा  रहा  है  |  खाड़ी  देझ्ों  में  स्थित  हमारे  कुछ  मिशनों  को  समये  समय  पर

 ऐसी  शिकायतें  मिलती  रहती  हैं  जो  भारतीय  महिला  घरेलू  नौकरों  कै  साथ  दुव्यंवहार  तथा
 वेतन  की  अदायगी  न  करना  या  वेतन  से  कम  भुगतान  अधिक  काम  लेने  आदि  से

 संबंधित  होती  हैं  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  को  हमारे  मिशन  मामले  को  नियोक्ताओं  के  साथ  उठाते

 हैं  ताकि  एक  सोहादंपूर्ण  समझौता  किया  जा  सके  ।  यदि  यह  पाया  जाता  है  कि  किसी  नियोक््ता  का
 रवेया  सहयोगपूर्ण  नहीं  है  तो  मामले  को  स्थ्रानीय  विदेश  कार्यालय  के  साथ  उठाया  जाता  है  या

 शिकायतकर्ताओं  को  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  श्रमिक  न्यायालयों  में  जाएं  ।

 साधान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  भ्रन्तरिक्ष  प्रौद्योगिको  की  उपयोगिता
 4906.  प्रो०  वाई०  एस०  महाजन  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विकसित  की  जा  रही  तरिक्ष  प्रौद्योगिकौ  से  मूमि  की  क्षारता  का  पता
 लगाकर  और  उसके  लिए  उपचारात्मक  कदम  उठाकर  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में

 कितनी  मदद
 क्या  अ तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  वृक्षहीन  वन  क्षेत्रों  में  कल  लगाने  में  भी  सहायक  हो  सकती

 है  जिससे  बाढ़ों  की  रोक-धाम  होगी  और  वन  सम्पदा  और

 यदि  तो  हमारे  अतरिक्ष  वैज्ञानिकों  ने  इन  क्षेत्रों  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  की
 है  और  कितने  खर्चे  पर  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  त  था  महासागर  परसाणु  इलेक्ट्रोनिको  भ्रौर
 श्रतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  मृ-तथ्य  आंकड़ों  के
 साथ  उपग्रह  आंकड़ों  का  उपयोग“करते  हुए  मूसि  उपयोग/मूमि  आच्छादन  मृदा  साहचर्य

 लवणता  और  क्षारीय  खड्ड  श्र  णियों  इत्यादि  को  निरूपित  करने  वाले  मानचित्रों
 का  निर्माण  किया  जा  सकता  भूमि  की  जलाक़्ान्त  क्षेत्रों  इत्यादि  को  दर्शाने
 वाले  मानचित्रों  का  भी  निर्माण  किया  जा  सकता  कृषि  फसल  के  अभिनिर्धारण  और  क्षेत्रफल

 के आंकलन  के  लिए  भी  अध्ययन  चल  रहे  इनमें  से  कई  उपयोगों  से  महत्वपूर्ण  सूचना
 प्राप्त  होती  जिससे  कृषि  की  योजना  बनाने  में  सहायता  मिलती  है  ।  जबकि  सुदू  र  संवेदन
 रित  तकनीक  ऐसी  उपयोगी  सूचना  तीव्रता  से  तैयार  करने  में  सहायक  हो  सकती  समस्याओं
 को  वास्तव  में  सुलझाने  और  उपचारी  कदमों  को  उठाने  का  कार्य  उपयुक्त  कार्यकारी  एजेंसियों
 द्वारा  किया  जायेमा  ।  आगामी  वर्षों  में  कई  महत्वपूर्ण  कृषि  संबंधी  प्राचलों  का  पता  लगाने  के  लिए
 कई  और  सुदूर  संवेदन  परीक्षणों  को  करने  की  भी  योजना  बनाई  गई

 अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  आवधिक  रूप  में  वन  क्षेत्रों  के मानचित्रण  में  उपयोगी  होगी  ।
 अन्तरिक्ष  प्रतिबिम्बकिपां  अनाच्छादित  क्षंत्रों  के  बारे  में  सही  सूचना  प्रदान  कर  सकती  हैं  और  इस
 प्रकार  वनरोपण  के  लिए  क्षत्रों  के  निर्घारण  में  और  वनरोपण  कार्यक्रम  के  मानीटरन  में  भी
 यता  प्रदान  कर  सकती  हैं  ।
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 अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  को  वन  बाढ़  जल
 कृषि  भूमि  जल  का  पता  लगाने  इत्यादि  से  संबंधित  कई  क्षंत्रों  में  उपयोग  में  लाया  जा

 रहा  कुछ  उपयोग  तो  प्रचालनात्मक  चरणों  में  पहुंच  चुके  हैं  और  इन्हें  प्रयोक्ताओं  द्वारा

 मित  रूप  में  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  कुछ  और  उपयोगों  को  प्रचालनात्मक  प्रयोग  में  लाने

 की  थोजना  बनाई  गई  है  ।  ऐसे  कुछ  उन्नत  परीक्षणों  को  भी  आयोजित  किया  जा  रहा  जो  कि

 अब  अनुसंधान  के  स्तर  पर  हैं  और  उपयोगों  के  स्तर  पर  पहुंच  सकते  है  ।  विविध  एजेंसियों  द्वारा

 विभिन्न  आवश्यकताओं  के  लिए  प्रयुक्त  की  जा  रही  इस  जटिल  प्रौद्योगिकी  में  लागत  पक्ष  का

 आंकलन  करना  कठिन  है  ।

 ]
 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  जिलों  के  लिए  वर्ण  1986-87  के  लिए

 योजना  प्रावधान

 4907.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  योजना  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  योजना  आयोग  को  राज्य  के  आठ  पव॑तीय  जिलों  के  लिए
 1986-87  की  प्रारूप  वाषिक  योजना  में  कुल  कितनी  धनराशि  का  प्रास्ताव  किया

 क्या  यह  धनराशि  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  घनराशि  से  अधिक

 यदि  तो  दोनों  धनराशियों  में  कितना  अन्तर  है  तथा  वाधिक  योजना  में  कम
 परिव्यय  राशि  स्वीकृत  करने  के  क्या  कारण  और

 क्या  योजना  आयोग  वर्ष  1986-87  के  लिए  परिव्यय  राशि  में  वृद्धि  करने  पर
 विचार  कर  रहा  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए“के०
 से  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्र  की उप-यो जना  1986-87  अभी  राज्य  सरकार से  प्राप्त

 होनी  है  ।  वाषिक  के  दस्तावेज  उत्तर  प्रदेश  के  पवंतीय  क्षेत्र  की
 7  का  आकर  222  करोड़  रु०  बताया  गया  राज्य  योजना  से  प्राप्ति  और

 विद्ेष  फ्ेन्द्रीय  सहायता  के  बीच  कोई  दितरण  नहीं  बताया  गया  है  ।  योजना  आयोग  द्वारा  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  को  उनकी  पव॑ंतीय  क्षेत्र  के  लिए  आवंटित  की  गई  विशेष
 केन्द्रीय  सहायता  120  करोड़  रु०  पिछले  वर्ष  उक्त  राशि  108.55  रु०  थी  ।  इस
 प्रकार  इसमें  11.45  करोड़  रु०  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  लिए  बंदी  श्रथवा  फरार  प्रमाण  पत्र  जारो  करना

 4908.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  के  लिए  आवेदन
 करने  वाले  लोगों  के  लिए  बंदी  अथवा  फरार  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  संबंधी  नियमों  में  कोई
 परिवतंन  किये

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  ने  बिहार  के  कुछ  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिए  इस  प्रकार
 के  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  अधिकार  को  वापस  ले  लिया

 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामनियास  :  भौर
 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  बोजना  1972  के  अन्तर्गत  कोई  स्वतंत्रता  सेनानी  जो  मिरफ्तारी

 वारण्ट  पर  भूगिगत  यातना  का  दावा  करता  के  लिए  सरकारी  अभिलैखों  से  दस्तावेजी  साक्ष्य
 जैसे  अदालती  दस्तावेज  अथवा  उसको  अपराधी  घोषित  करने  वाले  कार्यकारी  आदेश  प्रस्तुत  करने
 आवश्यक  इस  सम्बन्ध  में  1-8-1980  से  लागू  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के
 अन्तर्गत  इस  सीमा  तक  छूट  दी  गई  भ्री  कि  यदि  सरक/री  अभिलेश्व  उपलब्ध  नहीं  हैं  तो  स्वतंत्रता
 सेनानी  किसी  प्रतिष्ठित  स्वतंत्रता  सेनानी  जिस  ने  स्वयं  कम  से  कम  5  साल  के  कारावास  की  सजा

 मुगती  से  उसके  व्यक्तिगत  ज्ञान  से  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  कर  सकता  जिसे  उसकी  यातना  के
 समन  में  कम  करके  2  वर्ष  कर  दिया  गया  लेकिन  सक्षम  प्रमाणकर्ता  द्वारा  जारी  किये  गए
 प्रमाणपत्र  केवल  तभी  स्वीकार्य  हैं  जबकि  काय॑  क्षेत्र  अर्थात  स्वतंत्रता  संघर्य  के  दौरान  प्रमाणकर्ता
 तथा  आवेदक  का  जिला  एक  ही  हो  ।

 2.  जेल  यातना  पर  आधारित  दावों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  यदि
 सरकारी  अभिलेख  उपलब्ध  नहीं  हैं  तो  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  सम्बन्ध  में  कम  से  कम  एक  वर्ष  के
 कारावास  की  सजा  काटने  वाले  किन््हीं  दो  केन्द्रीय  पेंशन  प्राप्त  कर्ताओं  जिन्होंने  ताम्रपत्र  प्राप्त
 किये  हैं  से  सह-बन्दी  प्रमाणपत्र  स्वीकायें  1972  की  योजना  के  अन्तर्गत  ऐसे  सह-बन्दी
 प्रमाण-पत्र  केवल  वर्तमान  अथवा  भूतपूर्व  विधायकों  से  ही  स्वीकार्य  थे  ।

 से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  कि  कुछ  राज्यों  के  कुछेक  प्रमाणकर्ताओं  ने  फरार
 .  होने  अथवा  सह-बन्दी  होने  के  प्रमाण-पत्र  बगैर  सोचे  सनभे  दिये  सा[वधानी  से  जांच  करने  पर

 मालूम  हुआ  कि  इनमें  से  कुछ  ने  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  प्रमाणपत्र  दिए  थे  जिन्होंने  मालूम  होता  है
 कि  स्वतत्नता  संघर्ष  में  भाग  नहीं  लिया  इसलिए  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  ऐसे
 कर्ताओं  द्वारा  जारी  किये  गये  प्रमाण-पत्रों  पर  सम्मान  पेंशन  देंने  के  लिये  विश्वास  न  किया

 ]
 शोनगर  के  विकास  के  लिए  घनराशिਂ

 4909.  श्री  जनक  राज  गुप्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  सरकार  श्रीनगर  तथा  काइमीर  में  डल  कील  को  राष्ट्रीय
 सम्पत्ति  के  रूप  में  घोषित  करेगी  और  इसे  प्रदूषण  तथा  लुष्त  होने  से  बचाने  हेतु  इसके  विकास  के
 लिये  घनराशि  उपलब्ध

 यदि  तो  ओर
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  श्र  से  )
 डल  भील  को  एक  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  के  रूप  में  घोषित  क्रने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  राज्य
 सरकार  ने  64.00  करोड़  रुपए  की  कुल  लागत  से  एक  योजना  तंयार  की  है  जो  तीन  चरणों  में
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 फैली  राज्य  सरकार  के  1978  में  तथा  1983-84  में  चरण  [|  पर  कार्य
 किया  गया  किन्तु  निधियों  के  अक्रव  के  कारण  प्रगति  धीमी  रही  राज्य  सरवार

 एशिया  विकास  बेक  से  वित्तीय  सहायता  फ्राप्ठ  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  तैयार-किया  है  ।

 रंगीन  टेलीविजन  सेट

 4910.  श्री  चिरंजीलाल  शर्मा  :  क्या  प्रश्नान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रंगीन  टेलीविजन  सेटों  की  किस्म  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  और

 क्या  इनके  आयात  पर  लगे  प्रतिबंधों  को  हटाने  का  कोई  विचार  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 ओर  पह्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्म  मंतो  शिवराज  वी०  :  स्वदेश  में  बने  रंगीन

 दूरदशंन  सेटों  की  क्वालिटी  को  सुधारने/उसका  इत्मीनान  करने  की  दृष्टि  से  इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 ने  जो  विभिन्न  कदम  उठाए  उनका  ब्यौदा  नीचे  दिए  अनुसार  है  :

 उन  विशिष्टियों  का  जो  बाद  में  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वार
 भअपनाई  गई  ।  ॥
 प्रत्येक  विनिर्माणकर्ता  के  पास  कितने  न्यूनतम  परीक्षण  उपस्क्र  होने  चाहिए  तथा  उसक्री

 न्यूनतम  उत्पादन-क्षमता  किलनी  होनी  इसका  पता  लगाना  ।

 आरम्भतः  दिल्ली  तथा  कलकत्ता  स्थित  इलेक्ट्रानिकी  क्षेत्रीय  परीक्षण  ग्रयो  गशालाओं  में  परीक्षण

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  ।

 प्रत्येक  विनिर्माता  से  सेटਂ  के  आधार  पर  सीमित  अनुमोदन  प्रदान  करना  ।

 विभिन्न  विनिर्माण  कर्ताओं  को  विकास-कार्य  संबंधी  सहायता  प्रदान  करना  या  एक  से
 अधिक  मानदण्डों  .  के  ताकि  परीक्षण  के  परिमणार्मों  क ेआधार  पर  उनके
 सेटों  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाथा  जा  सके  !

 रंगीन  दूरदर्शन  रिसीबरों  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  होने  वाले  कुछ  संघटक-पुर्जों  का  परीक्षण

 करने  के  लिए  सुविधायें  प्रदान  करना  ।

 रंगीन  दूरदर्शन  सेटों  की  क्वालिटी  में  और  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  विभिन्न  पहलुओं  पर
 उद्योग  को  आवश्यक  सूचना  ओर  जानकारी  उपलब्ध  कराना  ।

 इस  संबंध  में  निम्नलिखित  और  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 एक  प्रमाणीकरण  योजना  चालू  करने  की  योजना  बनाई  जा  रही  प्रमाणीकरण  योजना
 के  चालू  करने  के  आर्सम्भिक  कदम  के  रूप  प्रत्येक  विचिर्माणकर्ता  अन््तंगंत  रंगीन

 दुरदक्षंन  सेटों  क ेलगभग  80  प्रतिशत  उत्पादन  को  लाया  से  कोई  भी  तीन  सेट  चुने
 जाने  से  संबंधित  कार्यकबाप्र  झुरू  किया  जा  रहा  इन  सेटों  का  भारतीय  मानकों  की

 संपूर्ण  विद्विष्टियों  क्रे  अनुसार  परीक्षण  किया  जाएगा  ।

 बम्ब्ई  तथा  बंगलौर  में  रंगीन  दूरदर्शन  रिप्लीव्रर  सेटों  का  परीक्षण  करने  की  दृष्टि  से  सुविधाएं
 जुटाई  जा  रही  हैं  ।
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 3.  महत्वपूर्ण  एवं  निर्णायक  किस्म  के  संघटक-पुर्जों  के  लिए  विशिष्टियां  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 उनको  उद्यतन  बनाया  जा  रहा  त्ताकि  इंन  संघटक-पुर्ों  का  परीक्षण  करने  के  लिए
 क्षण  की  व्यापक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।

 नहीं  ।
 ह

 प्रदेश  में  उच्योगों  हारा  पेड़  लगानाਂ
 491!  श्री  टीं०  वाल  गौड़  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कागज  उद्योग  और  रेयन  उद्धोग  को  यूकेलिप्टस  और

 दूसरे  हल्की  लकड़ी  की  भारी  मात्रा  में  आवश्यकता  होती  है  जिसके  कारण  बड़े  पैमाने  पर  पेड़ों  को
 काटा  जाता  ह

 आन्ध्र  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  उच्योग  चल  रहे  हैं  और  सामाजिक  वानिकी  योजना  के

 पेड़  लगाने  के  लिये  उन  उद्योगों  को  कितने  ऋण  दिए  गए
 योजना  की  क्रियान्विति  के  लिये  इन  उद्योगों  को  कितनी  भूमि  आवंटित  की  गई

 और
 ह

 क्या  ये  उद्योग  ऋण  और  सरकार  से  किये  गये  वादे  के  अनुसार  पेड़  लगाने  के
 क्रम  को  गंभीरता  से  ले  रहे  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  भसन्त्रालय  सें  राज्य  स्त्री  जियाउरंहमान  :  यह
 सच  है  कि  कागज  एवं  रेयन  उद्योगों  को  वनों  से  यथेष्ट  मात्रा  में  यूकेलिप्टस  तथा  अन्य  नरम
 काष्ठ  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 आझापटिक्स  प्रौद्योगिकोਂ
 4912.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  प्रधान  सन्त्रीं  यह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  इलेक्ट्रानिकी
 और  दूरसंचार के  क्षेत्र  में  आप्टिक्सਂ  प्रौद्योगिकी  प्रयोग  करने  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 कर  रही
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  फाइबरਂ  की  सर्वोत्तम  प्रौद्योगिकी  और  स्वदेशी
 उत्पाद  तथा  देश  में  उपलब्ध  अन्य  पद्मतियां  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रभावी  कदम  उठाए
 ओऔर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  सन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 पोर  प्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सनन््त्रों  शिवराज  बो०  :  और  तंतु
 प्रकाशिकी  प्रौद्योगिकी  में  एक  और  विकल्प  उपलब्ध  जिसके  अन्तर्गत  सूक्ष्मतरंग

 तथा  उपग्रह  का  प्रयोग  करके  वर्तमान  संचार  नेटवर्क  को  कुछ  और  लाभप्रद  बनाया
 जा  सकता  सातवीं  योजना  के  दोरान  स्थापित  किये  जाने  वाले  नेटवर्क  के  कुछ  अश  का

 जहां  कहीं  वह  लागत  की  दृष्टि  से  कम  तंतु  प्रकाशिकी  प्रौद्योगिकी  के  माध्यम  से
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 करने  की  योजना  विभिन्न  परियोजनाओं  को  अल्तिम  रूप  देने  के  पदचात  ब्यौरे  तैयार  किए
 जानें  हैं  ।

 और  स्वदेशी  उत्पादन  का  आधार  स्थापित  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  प्राप्त
 करने  के  उद्देश्य  से  हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  तथा  मध्य  प्रदेश  इलेक्ट्रानिकी  विकास  निगम  तामक
 साव॑जनिक  क्षेत्र  की  दो  कम्पनियों  ने  टेंडर  आमन्त्रित  किए  प्राप्त  टेंडरों  पर  विभिन्न  चरणों
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मूल्य  वृद्धि  क ेकारण  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  धन  के  श्रावंटन  में  वद्ध
 4913.  श्री  ई०  श्रय्यपू  रेड्डी  :  क्या  योजना  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  और  फरवरी  1986  में  घोषित  मूल्यवृद्धि  के  कारण  योजना  आयोग

 द्वारा  स्वीकृत  राज्य  योजनाएं  आवंटित  धनराशि  की  सीमा  के  भीतर  अपने  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर
 और  .

 क्या  योजना  आयोग  राज्यों  को  उनकी  वार्षिक  योजनाओं  की  राशि  में  समानुपातिक

 वृद्धि  करने  की  अनुमति  देगा  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०के०
 :  नहीं  ।  राज्यों  द्वारा  राज्यों  की  वाधिक  योजनाओं  के  वास्तविक  लक्ष्यों

 समग्र  मूल्य  नीति  को  ध्यान  में  योजना  आयोग  के  साथ  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप  दिया
 जाता  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दक्षिणो  दिल्ली  में  हथियार  बनाने  के  कारखाने  का  पकड़ा  जाना

 4914:  श्री  ध्मं  पाल  सिह  सलिक  :

 श्री  एन०  डेनिस  :

 श्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :
 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 डा०  गौरो  शंकर  राजहंस  :

 श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :

 प्रो०  रास  कृष्ण  मोरे  :

 थ्री  सुरेश  कुरूष  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  11  1986  के  टाइम्सਂ  के  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  10  1986  को  दक्षिणी  दिल्ली  में  निश्चित  निशाना
 मारने  के  प्रयोग  में  आने  वाले  मध्य  श्र॑णी  के  हथियारों  के  पुर्जे  बनाने  वाले  एक  आधुनिक  हथियार
 बनाने  का  कारखाना  पकड़ा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 क्या  कोई  गिरफ्तारियां  की  गई  और
 मामले  में  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 श्रीमान्  ।

 9-3-86  को  दिल्ली  पुलिस  ने  दक्षिणी  दिल्ली  में  सायदलजाब  गांव  में  एक  मर

 पर  छापा  मारा  और  अनधिकृत  हथियारों  के  चोरी  छिपे  बनाए  जाने  के  कार्य  का  पता  लगाया  ।

 भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  परिष्कृत  रिवाल्वरों  और  पिस्तौलों  के  लिए  प्रयोग  में  आने  वाले  हैण्डग्रिप्स
 के  पूरे  बने  हुए  357  जोड़े  बरामद  किए  गए  ।  इसके  अतिरिक्त  176  पूर्ण  ड्िल

 गोल  कास्टिंग  तथा  अमेरिका  में  बने  6  परिष्कृत

 मोल्डस  बरामद  किए  गए  ।
 ह

 मौके  पर  2  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  एक  व्यक्ति  को  बाद  में  गिरफ्तार

 किया
 शस्त्र  अधिनियम  की  धारा  25/27/29/30/54/59  के  अधीन  एक  मामला  दजे

 किया  गया  मामले  की  जांच-पड़ताल  के  दौरान  थाना  नांगलोई  के  अन्तगंत  गांव  मु  डका  में

 एक  ऐसी  ही  इकाई  का  भी  पता  लगाया  गया  है  जहाँ  से  पिस्तोल  के  बटों  के  पूरे  बने  हुए  कुछ
 हैण्ड  ग्रिप्स  बरामद  किए  गए  इस  सम्बन्ध  में  दो  और  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  ।

 झन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  इजेक्ट्रानिकी  सामान
 4915.  5.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रानिकी  सामानों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  अथवा  यथा  संभव  उसके  समकक्ष

 मूल्यों  पर  और  अन्तर्राष्ट्रीय  गुणवत्ता  के  इलेक्ट्रानिकी  सामान  मुहैया  कराना  वतंमान  इलेक्ट्रानिकी
 नीति  का  घोषित  लक्ष्य

 (@)  यदि  तो
 अब  तक  इस  लक्ष्य  को  किस  ह॒द  तक  प्राप्त  कर  लिया  गया

 क्या  इलेक्ट्रानिकी  से  संबंधित  राजस्व  संबंधी  हाल  के  किए  गए  उपायों  से  इस  लक्ष्य
 की  प्राप्ति  में  सहायता  मिली  और

 यदि  तो  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  इन  उपायों  के  प्रभाव  पर
 चिन्ता  व्यक्त  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  झन््तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  शिवराज  बी०  :  हां  ।

 इस  दिशा  में  हासिल  की  गई  प्रगति  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :

 (1)  अच्छी  क्वालिटी  के  स्वदेशी  कम्प्यूटर  अब  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  से  2-3  गुना  अधिक

 मूल्य  पर  उपलब्ध  हैं  जबकि  पहले  ये  4-5  गुना  अधिक  मूल्य  पर  उपलब्ध  हुआ  करते  थे  ।  इसके
 जब  स्वदेश  में  अधिक  मात्रा  में  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  तब  कम्प्यूटरों  के  मूल्यों  में  ओर

 अधिक  कमी  आने  की  संभावना  है  ।

 (2)  शुल्कों  तथा  करों  में  छूट  देने  के  फलस्वरूप  हमारे  कुछ  किस्म  के  श्याम  तथा  श्वेत
 और  रंगीन  दूरदर्शन  के  कारखानागत  मूल्य  जहाज  पर्यन्त  निःशुल्क  आधार  पर  आयातित
 रंगीन  दूरदशन  सेटों  की  तुलना  में  अधिक  आकर्षक  हो  गए  किन्तु  हमारे  दूरदर्शन

 |
 सेटों  की

 क्वालिटी  तथा  विश्वसनीयता  में  ओर  सुधार  लाने  कीं  जरूरत्  इस  दिद्या  में  अन्य  बातों  के

 86



 12  1908  लिखित  उत्तर

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  परीक्षण  तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के
 गंत  देशव्यापी  परीक्षण  तथा  गुणवत्ता  नियंत्रण  नेटवर्क  के  जरिए  ध्यान  दिया  जा  रहा

 हाल  के  आ्थिक  उपायों  से  कुछ  मामलों  में  यथा  स्थिति  न्यूनाधिक  मात्रा  में  पूर्वंबत
 बनी  हुई  लेकिन  रंगीन  दूरदर्शन  (36  सेमी०  से  अधिक  आकार के  पर्दे  जैसे  कुछ  मामले

 ही  अंपवाद  स्वरूप  जहां  उत्पादन  शुल्क  600  रु०  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 उत्पादन  शुल्कों  में  वृद्धि  होते  के  फलस्वरूप  ऐसी  वस्तुओं  की  मांग  पर  पड़ने  वाले
 प्रभाव  के  बारे  में  उद्योग  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  के  भ्रस्थगित  मामलों  को  पुनः  चालू  करना
 49  श्री  सुदर्शन  दास  :  क्या  गृह  सन्त्री  असम  में  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  के

 भस्थगित  मामलों  को  पुनः  चालू  करने  के  बारे  में  5  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 1472  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  के  निरस्त  किए  गए  1774

 मामलों  में  से  अनेक  लोगों  के  पास  प्रमाणित  पत्र  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  में  भी  पेंशन  बहाल  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रास  निवास  :

 और  राज्य  सरकार  मे  526  मामलों  में  पेंशन  अद्यतन  बहाल  करने  की  सिफारिश  की  है
 और  इनमें  से  52  मामलों  में  पेंशन  बहाल  कर  दी  गई  है  ।

 हिन्दुस्तान  एरोताटिक्स  लिमिटेड  श्लौर  भारत  इलेक्ट्रानिक्स
 लिमिटेड  का  विस्तार

 4917.  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्या  रक्षा  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  और

 भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  और  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुख  :  इस  समय

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  परमाण्  ऊर्जा  संयंत्र

 4918.  श्री  चरनजीत  सिह  वालिया  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  चयन  समिति  ने  उस  राज्य  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 की  स्थापना  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  करने  के  लिए  पंजाब  का  दौरा  किया
 यदि  तो

 इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  पाए  गए  स्थानों  के  नाम  क्या

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  पंजाब  में  इस  योजना  को  कब  और  किस  स्थान  पर  शुरू
 किया  और

 उस  परियोजना  को  शुरू  करने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर  2  1986

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  हां  ।

 1984  में  ।

 से  उत्तरी  विद्युत  क्षेत्र  के  बारे  जिसमें  पंजाब  भी  शामिल  स्थल-चयन
 समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 उड़ोसा  में  राक्षेट  प्रक्षेपण  केन्द्र
 4919.  श्री  बजमोहन  महन्ती  :  क्या  रक्षा  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बालियापल  राकेट  प्रक्षेपण  केन्द्र  के  संबंध  में  रक्षा  मन्त्रालय  के  अधिकारियों

 और  उड़ीसा  से  प्रतिनिधियों  के  साथ  कोई  विचार  विमशं  हुआ  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 और
 इस  परियोजना  को  कब  शुरू  करने  का  विचार  है  और  यह  कब  तक  पूरी  हो

 र
 क्या  सरकार  को  वहां  के  लोगों  द्वारा  अपनी  सुरक्षा  की  आशंका  को  लेकर  व्यक्त

 किए  गए  भारी  रोष  की  जानकारी  है  और  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  अनुसंघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  अरुण  :  उड़ीसा
 में  राष्ट्रीय  रेंज  पंरियोजना  स्थापित  करने  के  बारे  में  उड़ीसा  के  प्रमुख  नागरिकों  के  साथ  कई  बार
 विचार-गिमश  हुआ  है  ।

 परियोजना  काम  शुरू  करने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  इस  योजना  अवधि  में
 परियोजना  के  बड़े  भाग  के  पूरा  हो  जाने  की  सभावना  है  ।

 लांचिग  एवं  परीक्षणों  के  लिए  रेंज  सुरक्षा  की  आवश्यकताओं  के  सभी  पहलुओं  को
 ध्यान  में  रखकर  राष्ट्रीय  रेंज  सुविधा  की  योजना  बना  गई  है  |  नजदीकी क  क्षेत्र  की  सुरक्षा  के
 लिए  किसी  खतरे  की  बात  पूर्णतः  निराधार  है  ।

 रोपण  कार्यक्रमਂ
 4920.  डा०  के०  जी०  श्रदियोडो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वन  रोपण  के  लिए  राज्य  वार  कितने  प्रतिशत  हरित  भूमि  उपलब्ध  है  और
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  भूमि  में  वन  रोपण  किया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हरित  भूमि  में  वन  रोपण  करने  संबंधी  क्या
 प्रस्ताव  और  वन  रोपण  के  लिए  किस  जाति  के  पौधे  लगाने  का  प्रस्ताव

 कया  हरित  भूमि  में  वन  रोपण  के  प्रयोजन  हेतु  पवन  अवरोधक  के  रूप  में  रक्षा
 पट्टियां  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 पर्यावरण  और  वन  सम त्रालय  में  राज्य  सत्रो  जियाउरंहमान  :  कृषि

 सांख्यिकी  (1980-81)  )  लगभग  12
 मिलियन

 हेक्टेयर  को  स्थाई  चारागाह  तथा  अन्य  चराई  की
 भूमि  के  रूप  में  दर्शाती  हाल  ही  में  इस  तरह  की  भूमियों  का  कोई  विशेष  सर्वेक्षण  नहीं  हुआ
 है  ।  इन  भूमियों  पर  अनाधिकार  निम्नीकरण  आदि  हो  रहा  है  भतः  देश  वन  रोपण  के
 लिए  उपलब्ध  चराहगाह  भूमि  का  विस्तार  और  उसका  राज्यवार  प्रतिशत  मालूम  नहीं  है  ।
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 बिजाई  आदि  से  चरागाहों  को  दोबारा  लगाना  परती  भूमि  विकास
 प्रयत्नों  का  एक  हिस्सा  उपचार  किया  जाने  वाला  निर्धारित  क्षेत्र  तथा  उनमें  उगाई  जाने  वालो
 प्रजातियों  का  चयन  स्थानीय  परिस्थितियों  पर  निर्मेर  करेगी  तथा  उसे  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों
 द्वारा  हर  साल  निर्धारित  किया  जायेगा  |  पत्ते  के  रूप  में  चारा  प्रदान  करने  वाली  नेजातियां

 सिस्सू  शेडा  आदि  जैसी

 अच्छे  चारा  देने  वाली  घास  तथा  चारे  की  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।
 और  रक्षक  पट्टियों  का  बनाया  जाना  सामाजिक  वानिकी  का  एक  हिस्सा  है

 तथा  यह  स्थान  विशेष  की  परिस्थितियों  पर  निर्मर  करेगा  ।

 राज्यों  हारा  हिन्दी  को  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  किया  जाना

 4921.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  गृह  स  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  समूचे  प्रशासन  का  कार्य  अपनी  राजभाषा  में  करने  में  क्या  बाधाएं  आ
 रही

 सरकार  ने  सभी  राज्यों  द्वारा  हिन्दो  को  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  करने  के

 लिए  अब  तक  कया  प्रयास  किए  और

 भारत  के  कौन  कौन  से  राज्य  हिन्दी  को  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  नहीं  कर
 रहे  हैं  ? े

 मानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मन्त्रो  पी०  बी०  नरसह  :  संविधान

 की  व्यवस्थाओं  क  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  की  राजभाषा  हिन्दी  केन्द्रीय  सरकार  के  काये  में

 हिन्दी  का  प्रयोग  अधिक  से  अधिक  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  लेकिन  राजभाषा  अधिनियम

 1963  के  अंतर्गत  बनाए  नियम  8  (1)  के  अनुसार  कर्मचारी  को  हिन्दी  या  अ ग्रेजी  में  काम  करने

 की  स्वतंत्रता  है  ।
 और  संविधान  के  अनुच्छेद  345  के  अनुसार  राज्यों  को  अपनी-अपनी

 भाषा  चुनने  का  अधिकार  इसी  प्रकार  राजभाषा  अधिनियम  के  अतर्गत  संघ  के  सरकारी

 प्रयोजनों  के  लिए  अ ग्रेजी  का  प्रयोग  तब  तक  स्वीकार  किया  गया  है  जब  तक  सभी  राज्यों  के

 विघान  मंडल  अ ग्र॑जी  का  प्रयोग  समाप्त  करने  के  लिए  संकल्प  पारित  नहीं  कर  देते  ।

 कोचीन  तथा  कालोकट  स्थित
 क्षेत्रीय

 पारपत्र  कार्यालयों  में  पासपोर्ट  के  लिए
 लम्बित  पड़े  श्रावेदन  पत्र

 4922.  श्री  पी०  एम०  सईद  :
 श्री  सुरेश  कुरुप  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कोचीन  तथा  कालीकट  स्थित  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालयों  में  इस
 समय  पासपोर्ट  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  आवेदन-पत्र  अन्तिम  कार्यवाही  के  लिए  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 पासपोर्ट  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  विशेषकर  लक्षद्वीप  द्वीप  समूह  के  आवेदकों  के

 आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  और  अ  तिम  कार्यवाही  हेतु  कब  से  लम्बित  पड़े
 कोचीन  और  कालीकट  पारपत्र  कार्यालय  में  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होने  वाले

 बिलम्ब  को  कम  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  औरਂ
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 वर्ष  1980  से  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  कोचीन  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय
 से  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  हैं  ?

 विदेश  भन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  के०  झर०  :

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  पुलिस  की  रिपोर्ट  समय
 से  प्राप्त  नहीं  होती  ।  कुछ  मामलों  पासपोर्ट  आवेदक  अध्री  सूचना दे  देते  हैं  जिसे  हासिल  करने
 की  वजह  से  देर  हो  जाती  है  ।

 ।  1986  को  विचार  के  लिए  छोष  पासपोर्ट  आवेदन-पत्र
 पासपोर्ट  कोचीन  --  12,327
 पासपोर्ट  कालीकट  --  10,611
 लक्षद्वीप  समूह  में  विचारार्थ

 आवेदन  पत्र  —  15

 यह  सभी  मामले  तीन  महीने  से  विचारार्थ  पड़े  हैं  ।
 पासपोर्ट  पुलिस  रिपोर्ट  न  मिलने  के कारण  या  आवेदन-पत्रों  में  ही  दी

 गई  अधूरी  सूचना  के  कारण  विचाराथ्  पड़े  पासपोर्ट  कार्यालय  पुलिस  प्राधिकारियों  तथा
 पोर्ट  आवेदकों  को आवधिक  रूप-से  स्मरण  करा  रहा

 1980  ---  72,104
 1981  —  1,37,875
 1982  ---  1,49,043
 1983  --  1,49,789

 शरणार्थो  पुनर्वास  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन
 4923.  श्री  विष्णु  सोदी  :

 श्री  शान्ति  धारीवाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  शरणार्थियों  ने  जम्मू  और  काइमीर  पश्चिम  बंगाल

 ओर  अन्य  राज्यों  में  आवासियों  के  लिए  खोले  गए  शिविरों  में  शरण  नहीं  ली  है  और  उनका
 पुनर्वास  भी  नहीं  किया  गया  ९

 यदि  तो  सरकार  ने  पहले  निर्णय  लिया
 सरकार  ने  दण्डकारण्य  परियोजना  में  शरणाथियों  और  आदिवासियों  को  दी  जा

 रही  सहायता  असमानता  दूर  करने  के  लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  और
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  राज्य  शरणार्थी  पुनर्वास  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने

 में  रुचि  नहीं  ले  रहे  हैं  ओर  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  सरकार  ने  इस  संबंध  में
 बया  निर्देश  जारी  किये  हैं  ?  ॥

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  )  और  सरकार
 की  नीति  के  अनुसार  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  नए  आप्रवासी  और  विस्थापित
 1965  और  1971  के  भारत-पाक  युद्ध  के  दौरान  भारत  आए  थे  और  जिन्होंने  राहत  शिविरों
 में  शरण  ली  वे  राहत  और  पुनर्वास  सहायता  के  पात्र  हैं  ।
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 दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  आंदिवासियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  मात्रा  में  वृद्धि
 करने  के  प्रस्ताव  पर  गत  समय  में  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  हुआ  और  1983  में  प्रति  परिवार
 को  पहले  दी  जाने  वाली  3,500  रुपए  की  सहायता  राशि  को  बढ़ाकर  5,075  रुपये  कर  दिया

 गया  है  |  यह  एकीकृत  जनजाति  विकास  कायेंक्रम  के  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  द्वारा  दी
 जाने  वाली  राशि  के  अतिरिक्त  है  ।  ं

 शरणाथ्ियों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारें  अनेक  योजनाएं
 कार्यान्वित  करती  रही  है  ।  कुछ  राज्यों  में  कतिपय  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  की  गई  प्रगति
 आशा  के  अनुरूप  नहीं  रही  ।  भारत  सरकार  संबंधित  राज्य  सरकारों  पुनर्वास  कार्य  को  जल्दी

 पूरा  करने  के  लिए  जोर  देती  रही  है  ।

 [  भनुवाद  |
 भारत  में  रक्षा  संबंधी  ब्यय

 4924.  प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारत  में  रक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  कितना  व्यय  होता
 इसकी  तुलना  में  पाकिस्तान  और  चीन  में  प्रति  व्यक्ति  व्यय  कितना  और

 क्या  वर्तमान  आवंटन  करते  समय  रक्षा  आवश्यकताओं  का  पूरा  ध्यान  रखा

 गया  है  ?

 रंक्षा  श्रनुंसंघान  भ्रोर  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  भारत

 में  1983-84  में  रक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  व्यय  लगभग  87  रुपये  था  ।

 !985-86  के  सैन्य  संतुलन  के  अनुसार  1983  में  पाकिस्तान  में  रक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति

 व्यय  22  अमरीकी  डालर  चीन के  बारे  में  इसके  सुनिश्चित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  सैन्य

 संतुलन  1984  के  अनुसार  चीन  में  रक्षा  पर  प्रति  व्यक्ति  व्यय  1982  के  लिए  9  अमेरिकी  डालर

 थाजो  112  रु०  बनता  है  ।
 रक्षा  के  लिए  आबंटन  करते  समय  सुरक्षा  परिवेश  और  साधनों  की  कमी  को  ध्यान  -

 में  रखा  जाता  ह

 राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  कार्यंकरण  की  समीक्षा

 4925.  डा०  गौरीशंकर  र'जहंस  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  का  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कैंडेट  कोर  के  कार्यंकरण  की  समीक्षा  किस  तरीके  से  की
 और

 सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  जिससे  कैडेट  कोर  प्रभावी
 तरीके  से  काये  कर  सके  ?

 रक्षा  अनुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  संक्रो  अरुण  :  से
 सरकार  का  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  कार्यों  की  समीक्षा  के  लिए  एक  मूल्यांकन  समिति  स्थापित  करने
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 का  प्रस्ताव  उस  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  को  अधिक

 कारगर  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए

 कम्प्यूटरों  के  माध्यम  से  सामाजिक  झ्राथिक  झांकड़े

 4926.  श्रोमतो  बसवराजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिला  स्तर  से  ही  सामाजिक  आथ्थिक  आंकड़े  कम्प्यूटरों  के  माध्यम  से  एकत्र  ,
 करने  को  बढ़ावा  देने  हेतु  एक  सूचना  तंत्र  विकसित  करने  की  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उक्त  काये  कब  से  शुरू  करने  का  और

 यह  किस  प्रकार  लाभदायक  होगा  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परिसाणु  इलेक्ट्रोनिको  झोर
 पन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  और  जी  हां  ।
 जिक  एवं  आर्थिक  आंकड़ों  के  कम्प्यूटरीकरण  को  जिला  स्तर  से  ही  .  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से एक
 सूचना  नेटवक  विकसित  करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  द्वारा  क्रियान्वयन  किया
 जा  रहा  है|

 सूचना  प्रणालियों  को  सुव्यवस्थित  करने  और  उनका  विकास  करने  में  भारत  सरकार  के

 मंत्रालयों/विभागों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 में  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  की  स्थापना  की  इसके  अनुसरण  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान
 केन्द्र  कम्प्यूटर  विषयक  आवश्यक  हाड्डवेयर  प्रतिष्ठापित  करता  तथा  उसके  लिए  आवश्यक
 सॉफ्टवेयर  विकसित  करता  आंकड़ा  बेंकों  का  विकास  और  भनुरक्षण  करता  आंकड़ों  का
 कम्प्यूटर  की  सहायता  से  विश्लेषण  करता  है  और  सरकारी  अधिकारियों  एवं  कमंच।रियों  को
 कम्प्यूटर  तथा  प्रणाली  विश्लेषण  की  पद्धतियों  पर  प्रशिक्षण  देता  है  ।

 अपने  प्रथम  चरण  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  ने दिल्ली  स्थित  विभिन्न  सरकारी
 भवनों  में  25  कम्प्यूटर  प्रतिष्ठापित  किये  हैं  जिन्हें  एक  बड़े  प्रोषक  कम्प्यूटर  के  साथ  नेटवर्क  के
 रूप  में  जोड़ा  इसने  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  के  लिए  150  से  भी  अधिक  :  कड़ा  बेंकों  का
 विकास  किया  है  ।  दूसरे  चरण  नामक  इस  नेटवर्क  का  विस्तार  क्षेत्रीय  स्तर  पर
 किया  जा  रहा  है  और  मुवनेश्वर  तथा  हैदराबाद  में  सुपर/बड़े  मेनफ्रेम  कम्प्यूटर
 लगाए  जाएंगे  ।  इसके  इस  नेटवर्क  के  अन्तंत  राज्यों  की  राजघानियों  तथा  कुछ  अन्य
 महत्वपूर्ण  नगरों  में  मिनी/सुपर  मिनी  कम्प्यूटर  लगाए  जाएंगे  ।  इन  कम्प्यूटरों  को  उपग्रह  संचार
 प्रणालियों  के जरिए  एक-दूसरे  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव  जिला  स्तर  पर  छोटे  कम्प्यूटर
 प्रतिष्ठापित  करने  का  भी  प्रस्ताव  आरम्भतः  100  जिलों  को  इसके  अन्तगंत  लाया  जाएगा
 जहां  छोटे  कम्प्यूटर  लगाए  जाएंगे  ओर  इन्हें  सूक्ष्म  भू-केन्द्रों  क ेसाथ  जोड़ा  जाएगा  ।
 इसका  वितरण  सारे  देश  में  समान  रूप  से  किया  जाएगा  ।  अन्य  जिलों  में  भी  आवश्यकतानुसार
 ऋरमिक  रूप  से  छोटे  कम्प्यूटर  लगाए  जाए  क्षेत्र  स्तरीय  तथा  राज्य  स्तरीय  कम्प्यूटरों  का
 प्रतिष्ठापन  वर्ष  1986  के  अन्त  तक  कर  दिया  जाएगा  जिला  स्तरीय  कम्प्यूटरों  का
 प्रतिष्ठापन  वर्ष  1987  के  अन्त  तक  कर  दिया
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 जिला  स्तरीय  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  निम्नलिखित  सामाजिक  एबं  आथिक  भनुप्रयोगों
 के  लिए  करने  की  योजना  है  :

 (i)  योजनाबत  परियोजनाओं  की  नियमित  रूप  से  निगरानी  ।

 (ii)  ग्रामीण  विकास  सूचना  प्रणाली  ।

 (iii)  कृषि  सूचना  प्रणाली  ।

 (iv)  जल  तथा  सिंचाई  सूचना-प्रणाली  ।

 (५)  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  धूचना  प्रणाली  ।

 भू-अभिलेख  सूचना  प्रणाली  ।
 उद्योग  सूचना  प्रणाली  ।

 उपयुक्त  अनुप्रयोगों  से  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  होने  वाले  विलम्ब  को  कम

 साधन-ख्रोतों  क ेआबंटन  का  अनुकूलतन  उपयोग  उत्पादकता  बढ़ाने  तथा  जिला

 राण्य  स्तरीय  और  राष्ट्र  स्तरीय  आयोजना  में  सहायता  मिलेगी  ।

 गेर  योजना  परिष्यय
 4927.  श्री  श्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  योलना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  और  चालू  वर्ष  का  गेर-योजना  परिव्यय  कितना

 क्या  इसमें  लगातार  वृद्धि  हो  रही  और

 गदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्र  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एू०  के०

 :  विवरण  संलग्न
 जी  हां  ।  ह
 योजनेतर  ब्यय  में  मुख्यतः  प्रशासकीय  ब्याज  की

 आथिक  पूरी  हो  चुकी  योजना  स्कीमों  पर  वचनबद्ध  व्यय  और  सामान्य  मुल्य  स्तर  में

 वृद्धि  के  कारण  हुई  है  ।  सरकारी  व्यय  को  नियंत्रित  करने  के  उपाय  सातवीं  योजना  दस्तावेज  में

 दिए  गए  वर्ष  1986-87  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  बजट  पेश  करते  हुए  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री

 ने  इस  दिशा  में  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों  के  बारे  में  भी  बताया  ।

 विवरण

 विभिन्न  योजना  भ्रवधियों  के  लिए  राज्यों  झ्ोर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का

 यवोजनेतर  राजस्व  व्यय  ><

 जज
 ज>आ-

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  (1951-56 )  4,277

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  (1956-61)  6,790
 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  (1961-66 )  13,367
 तीन  वाधिक  योजनाएं  (1966-69)  )  12,832
 चोथी  पचवर्षीय  योजना  (1969-74) )  34,499
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 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1974-79)  67,926
 वार्षिक  योजना  (1979-80)  20,356
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  171,791
 वार्षिक  योजना  के  अनुमान  (1985-86)  53,190

 (><  योजना  लेखे  से  संबंधित  वर्तमान  परिव्यय  शामिल  ।

 ]
 नेताजी  सुभाष  चर्र  बोस  की  प्रस्थियां

 4928.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  जापान  के  एक  मन्दिर  में  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  अस्थियां

 पड़ी
 यदि  तो  उन्हें  भारत  वापस  लाने  के  लिए  सरकार  कोई  कदम  उठा  रही

 भौर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  क्वरुण  :  जापान  में  राकोजी

 मन्दिर  में  रखी  क्षस्थियों  की  प्रमाणिकता  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  यह  सिद्ध  नहीं  किया  गया  है
 कि  वे  नेताजी  सुभाषचन्द्र  बोस  की  ही  हैं  ।

 जी  श्रीमान्  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 [  प्रनुवाद
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  44

 4929.  श्री  क्रजय  विश्वास  :  क्या  रक्षा  मनत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सख्या  44  का  वर्तमान  विशिष्ट  विवरण
 क्या  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  मानक  मानदण्ड  क्या  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  44  के  मामले  में  मानक  मानदण्डों  के  अपनाने  में  क्या

 कठिनाई  है  ?

 रक्षा  झनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  सनन्त्रों  श्रवण  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  44  की  वर्तमान  विशिष्टियां  जो  एकल  मार्गी  राष्ट्रीय  राजमांगं  के  ही
 समान  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  मैदानी  एवं  उत्तार-चढ़ाव  वाले  क्षेत्र  में  निर्माण  की  चौड़ाई  9  मीटर  है  और  पहाड़ी
 क्षेत्र  में  7.45/7.05  मीटर  है  जो  सड़क  के  चट्टानी  या  अस्थिर  भागों  पर  निमंर

 (2)  वाहन  मार्ग  की  चौड़ाई  3.75  मीटर

 त्रिपुरा  में  25  कि०मौ०  कौ  लम्बाई  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  44  की  चौड़ाई  12  मीटर

 है  ओर  झड़ंजे  की  चोड़ाई  7  मीटर  है  और  मेघालय  में  61  कि०मी०  की  लम्बाई  के  लिए  खड़ंजे
 की  चौड़ाई  5.5  मीटर  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  में  बख्तर-मेदो  झ्रार्म  पीयसिंग  के
 विभिन्न  साडलों  का  प्रदर्शन

 4930.  श्री  झ्रमल  दत्त  :  कया  रक्षा  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  1984  और  नेहरू  में

 भेदी  के  विभिन्न  माडल  प्रदर्शित  किए  गए
 क्या  यह  उपकरण/तकनीकी  विवरण  गुप्त  माने  जाते

 यदि  तो  इन  वस्तुओं  को  किस  प्रकार  सार्वजनिक  रूप  से  प्रदर्शित  किया  गया
 ओर  उनके  बारे  में  जानकारी  दी  और

 सरकार  ने  शासकीय  गोपनीयता  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्ति  अथवा  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  क्या  कारंवाही  की  है  अथवा  आरम्भ  की  है  ?

 रक्षा  भ्नुसंधान  श्रोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्ररुण  :
 पीयसिग  फिन्स  नामक  कोई  युद्धोपकरण  नहीं  है  जैसा  कि  प्रश्न  में  बताया  गया  है  ।

 लागू  नहीं  होता  ।

 लाग  नहीं  होता  ।

 लागू  नहीं  होता  ।

 एक  इन्जन  वाले  हेलीकाप्टरों  को  दो  इनजन  वाले  हेलोकाप्टरों  से बदलना
 4931.  भ्ो  के०एस०  राब  :  क्या  रक्षा  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  प्रकार  के  कार्यों  क ेलिए  भारत  में  एक  इन्जन  वाले  अनेक

 हेलीकाप्टर  प्रयोग  किए  जा  रहे
 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक  इन्जन  वाले  हेलीकाप्टर  उतने  सुरक्षित  नहीं

 हैं  जितने  कि  दो  इन्जन  वाले  और

 एक  इन्जन  वाले  हेलीकाप्टरों  को  धीरे-धीरे  दो  इन्जन  वाले  हेलीकाप्टरों  से  बदलने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्रुण  :  जी  हां  ।

 और  एक  इन्जन  वाले  हेलीकाप्टर  पुराने  समय  के  हैं  ओर  इनका  उपयोग

 पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंहोता  है और  वहां  काम  आते  हैं  जहां  दो  इनजन  वाले  हेलीकाप्टरों  का  प्रयोग

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  एक  इन्जन  वाले  हैलीकाप्टरों  और  दो  इन्जन  वाले

 हेलीकाप्टरों  के  बीच  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  तुलना  करते  समय  इस  वास्तविकता  पर  भी  ध्यान  दिया
 जाना  इस  कारण  भारतीय  वायु  सेना  में  एक  इनजन  वाले  हेलीकाप्टरों  का  प्रयोग  जारी

 रहेगा  ।  फिर  अन्ततः  एक  इन्जन  वाले  हेलीकाप्टरों  को  दो  इम्जन  वाले  हेलीकाप्टरों  से
 बदलने  की  योजना  है  जिनका  निर्माण  देश  में  होगा  । ह

 पझ्रायुध  कारखानों  हारा  रक्षा  उत्पादों  का  निर्माण
 4932.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  सु  ज्ञी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितमे  आयुध  कारखाने  हैं  और  वे  कह्डां-कहां  स्थित  हैं  तथा  सरकारी  क्षेत्र
 के  उन  एककों  अथवा  उपक्रमों  की  संख्या  कितनी  है  जो  कुल  रक्षा  उत्पादों  का  60  प्रतिशत  से
 अधिक  उत्पादों  का  निर्माण  करते
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 क्या  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  के  दौरान  रक्षा  सहायक  उत्पादों  के
 निर्माण  और  सप्लाई  के  लिए  छोटे  पैमाने  के  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  क ेकारखानों  को अधिक  अवसर

 दिया  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  उत्पादन  झ्लोर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  देश  में  34

 भायुध  निर्माणियां  स्तर  की  निर्माणियों  के  इन  निर्माणियों  का  स्थान
 संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  रक्षा  उपक्रमों  की  संख्या  पांच  है  जिनमें
 60  प्रतिशत  से  अधिक  मूल्य  का  उत्पादन  रक्षा  मदों  का  किया  जाता  है  ।

 और  :  आयुध  निर्माणियों  ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षा  उपक्रमों  दोनों  द्वारा
 छोटे  पैमाने  के  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  को  उत्पादन  और  रक्षा  की  सहायक  मदों  की  सप्लाई
 के  आडडर  देकर  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  बशतें  कि  वे  गुणवत्ता  की  अपेक्षित  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करें  और  माल  समय  पर  सप्लाई  करें  ।  लेकिन  आर्डर  उनके  द्वारा  बताई  गई  प्रतियोगी  दरों
 पर  दिया  जाता  है  ।  इस  समय  अपनाई  जाने  वालों  यह  नीति  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 भी  जारी  रहेगी  ।

 ॥  विवरण
 1.  अम्युनिशन  11.  मशीन  दूल्स  प्रोटोटाइप

 किरकी  अम्बरनाथ
 2.  कोरडाइट  12.  मेटल  एंड  स्टील

 3.  हाई  एक्सप्लोसिव  13.  आड्डनेंस

 किरकी  अम्बाभरी

 4.  आड्डंनेंस  14.  ओआड्डनेंस
 मंछारा  )  अम्बरनाथ

 5.  आईंनेंस  15.  आडडनेंस

 लांंदा  भूसवाल
 6.  आडडनेंस  16.  आड्डनेंस

 देह  रोड  दम  दम  बंगाल )
 7.  आड्ड्नेंस  17.  आड्डनेंस  केबल

 इटारसी  चण्डीगढ़  शासित

 8.  बाड्ंनेंस  18.  आडडंनेंस

 वारनगांव  कटनी

 9.  आर्डनेंस  19.  भाड्डनेंस

 खमरिया  देहरादून
 10.  .  ग्रे  आयरन  20.  आडंनेंस
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 21.  गन  कंरिज  28.  व्हीकल
 जबलपुर  जबलपुर

 22.  फील्ड  गन  29.  हैवी  व्हीकल
 कानपुर  आवडी

 23.  गन  एण्ड  शैल  30.  क्लोथिग

 कोसीपुर  आावडी
 24.  आड्डनेंस  31.  आर्डनेंस  क्लोथिंग

 कानपुर  (3०  शाहजहांपुर
 25.  आडडनेंस  32.  आई्डनेंस  इक्विपमेंट

 तिरुचिरापल्त्री  कानपुर  (3०
 26.  राइफल  33.  आडनेंस  पेराशूट

 ईशापुर  कानपुर
 27.  स्माल  आमंस्  34.  आड्डनेंस  इक्विपमेंट

 कानपुर  (3०  हजरतपुर

 झोखला  झोद्योगिक  क्षंत्र  में  खोरियां  शोर  डकंतियां

 4933.  क्री  कमल  नाथ  :  कया  गहमंत्री  यह्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ओखला  भौद्योगिक  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  चोरियां  और  डकतियाँ

 हुई  हैं  ।
 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  में  कितने  मामले  दर्ज  हुए
 क्या  किसी  मामले  में  अपराधी  पकड़े  गए  और

 इन  चोरियों  और  डकैतियों  से  प्रभावित  युवा  उद्यमियों  में  विश्वास  की  भावना  पैदा
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 और  ओखला  ओद्योगिक  क्षत्र  में  चोरियों  तथा  डकतियों  में  अवांछित  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।
 1984  तथा  1985  के  दौरान  चोरी  तथा  डकैती  के  सूचित  किए  गए  मामलों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है  :

 1984  1985
 1.  चोरी  85  64
 2.  डकंती  2  2

 वर्ष  1985  के  दोरान  चोरी  और  डक॑ती  के  मामलों  में  13  व्यक्तियों  को  पकड़ा
 गया  ।

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  चोरियों  और  डकंतियों  के  शिकार  युवा  उद्यमियों  में  विश्वास

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  पुलिस  सतकंता  बढ़ाना  ।

 (2)  पेंदल  तथा  चलती  फिरती  कड़ी  गत  ।
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 (3)  वाकी-टाकी  सैटों  तथा  वायरलैस  से  सुसज्जित  मोटर  साइकिलों  पर  सशस्त्र  गइत  ।

 (4)  होटलों  अतिथि  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  तथा  अपराधियों  के  छिपने
 के  स्थानों  की  कड़ी  जांच  ।

 (5)  सावंजनिक  सभाओं  तथा  सड़क  वाहनों  तथा  सामान  इत्यादि  की  जांच  ।

 (6)  जिला  तथा  अपराध  शाखा  द्वारा  चलाए  गए  डकती  विरोधी  अभियान  ।

 (7)  अपराधियों  के  विरुद्ध  निवारक  कायेगाही  तथा  अपराध  रोकने  के  लिए  निष्कासन

 कारंबाई  तथा  अन्तर्जिला  तथा  अन्तर्राज्योय  बैठकों  को  बढ़ाना  ।

 (8)  पुलिस  को  अपराधियों  का  पता  लगाने  तथा  पकड़ने  में  सहायता  देने  के  लिए  विशेष

 पुलिस  अधिकारियों  की  नियुक्ति  ।

 वनों  में  श्रनधिकार  कब्जा
 4934.  श्री  ए०  जे०  थी०  बो०  सहेश्वर  राव  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगेकि  :
 केरल  तथा  अन्य  राज्यों  में  आरक्षित  वनों  पर  कितना  अनधिकार  कब्जा  किया

 गया
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  वन  विकास  तथा  परिस्थितिकी  के  हित  में  आरक्षित  वन

 भूमि  पर  से  अनधिकार  कब्जा  करने  वालों  को  हटाने  हेतु  राज्यों  के  लिए  कोई  योजना  या  मार्ग

 निर्देश  तैयार  किए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  अनधिकार  कब्जा  करने  वालों  को  वहां  से  हटाने  के  बाद  उनका  पुनर्वास  करने

 के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरहमान  :  केरल

 ने  सूचित  किया  है  कि  अनुमानित  20805  हेक्टेयर  क्षेत्र  अनधिकार-प्रवेश  के  अधीन  आता  है  ।

 सिक्किम  एवं  मिजोरम  को  छोड़कर  अन्य  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  वन  आरक्षित  भूमि  के

 कुल  क्षेत्र  का  6,79,827  हेक्टेयर  अनधिकार-प्रवेश  के  अन्तगंत  होने  की  सूचना  है  ।

 और  सभी  राज्यों  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  हैं  ताकि  ऐसे

 धिकार  प्रदेशों  के  विस्तार  का  मूल्यांकन  किया  जाए  और  यह  पता  लगाया  जाये  कि  इसे  कैसे

 त्रित  किया  जा  सकता

 नहीं  ।

 में  हाथी  ध्रमयारण्य

 4935.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  प्रषान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  डड़ीसा  सरकार  की  संयुक्त  सहायता  से  हाथी  अभयारण्य
 बनाने  के  लिए  मुवनेदवर  के  पास  260  किलोमीटर  का  एक  सया  वन्य  जीवन  रूण्ड  बनाया  गया

 यदि  तो  इस  संयुक्त  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  और
 उसमें  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  का  हिस्सा  कित्तना-कितना
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 इस  परियोजना  पर  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और ह

 इस  परियोजना  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है और  अब  तक  कितना  काम  पूरा  हुआ  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  म॒त्री  :  जियाड  रहमान  प्रन्सारी )
 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  मुख्य  रूप  से  हाथियों  के  संरक्षण  के  लिए  भुवनेश्वर  के

 पास  चान्दका  दाम्पडा  अभयारण्य  की  स्थापना  की  जिसके  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  वित्तीय

 सहायता  दी  है  ।
 राज्य  सरकार  ने  इस  अभयारण्य  के  लिए  एक  परियोजना  तैयार  की  है  जिसमें  इसे

 में  पूरा  किये  जाने  के  लिए  5.08  करोड़  रुपये  का  अनावर्ती  व्यय  और  56.50  लाख  रुपये
 का  आवर्ती  व्यय  शामिल  यद्यपि  केन्द्र  सरकार  चुनिंदा  वन्यप्राणी  अभयारन्यों  में  अनावर्ती  व्यय
 की  कुछेक  अनुमोदित  मदों  पर  50  प्रतिशत  की  सीमा  तक  वित्तीय  सहायता  सुलभ  करती  है  और

 इसने  इस  अभयारण्य  के  लिए  ऐसी  सहायता  दी  फिर  भी  केन्द्र  सरकार  इस  अभयारण्य  को  दी
 जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  की  सीमा  के  लिएं  वचनबद्ध  नहीं  ।

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  में  अनावर्ती  व्यय  की  चुनिंदा  मदों  क ेलिए  16  लाख

 रुपए  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गयी  थी  ।  इसमें  केन्द्र  सरकार  का  अश  आधा  इसमें
 31.1.1985  तक  9.79  लाख  रुपये  की  धनराशि  उपयोग  में  लायी  गयी

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 उद्देश्य  :
 जैवकीय  हस्तक्षेप  से  चन्दका  तथा  दाम्पडा  संरक्षित  वन  क्षेत्रों  को  सुरक्षित  करने  तथा  इस

 क्षेत्र  के  अन्तगंत  55  वन्य  हाथियों  तथा  अन्य  पशुओं  के  लिए  उपय् कत  निवासों  की  व्यवस्था  करना

 है  ।  क्षेत्र  को  वन्यप्राणि  पयंटन  परिसर  में  परिवर्तित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 परियोजना  की  प्रनुमानित  लागत
 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  508.00  लाख  रुपये  अनावर्ती  तथा  3  वर्ष  से  अधिक

 59.50  लाख  रुपये  आवर्ती

 परियोजना  का  स्थान
 परियोजना  पुरानी  गंगनम  सड़क  के  पष्टिचम  के  मुवनेशवर  से  लगभग  15

 दूरी  पर  चांदका  तथा  दाम्पडा  के  मध्य  स्थित  अन्य  वन्य  प्राणियों  जैसे  काकड़
 तथा  अन्य  छोटे  प्राणियों  के  इस  क्षेत्र  में  अभी  भी  55  जंगली  हाथी  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  निर्माण  कार्यों  का विजरण

 परियोजना  में  निम्नलिखित  निर्माण  कार्यों  को  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।

 (1)  विशिष्ट  वृक्ष  प्रजातियों  तथा  घास  का  पौधरोपण  |

 (2)  डीप-ऐलिवेन्ट-प्रूफ  खाई  ।

 (3)  कंकरीट  तथा  मखरला  ब्लाकों  सहित  उपर्युक्त  को  भरना  ।

 (4)  शुष्क  रोड़ी  दीवार  पर  आवरण
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 (5)  विद्यमान  नहरों  तथा  टेंकों  के  उत्खनन  अवरोध  बांधों  द्वारा  जल  मिकास  का  निर्माण  ।

 (6)  विद्यमान  सड़कों  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  भीतरी  सड़कों  का  निर्माण  ।

 (7)  खाई  की  सुरक्षा  के  लिए  खाई  पर  कांटेदार  पट्टियों  तथा  अन्य  प्रजातियों  का  रोपण  ।

 (8)  तेजी  से  उगने  वाली  खाद्य  घासों  के  सोपण  सहित  चराग्रहों  का  निर्माण  ।
 राज्य  सरकार  के  अनुसार  पूरे  किए  गए  निर्माण  कार्यो  का  विवरण  निम्न  प्रकार  से  है  :

 मद  वर्ष  1984-85  5  के  दौरानस्वीकृत  राशि  31.1.86  तक  उपयोग  की  गई  राशि

 1.  बिद्यू त  बाढ़  3  लाख  रुपये  3  लाख  रुपये
 2.  निवास  का  विकास  2  लाख  रुपये  199998.63  रुपयें
 3.  सड़कों  का  मिर्माण  2.5  लाख  रुपये  132555.35  रुपये
 4.  टेंकों  की  खुदाई  2  लाख  रुपये  98100.17  रुपये
 5.  उपस्करों  का  क्रय  1  लाख  रुपये  12358.74  रुपये
 6.  ट्रोली  सहित  ट्रैक्टरों  का  क्रय  2.5  लाख  रुपये  236000.57  रुपये
 7.  भूमि  अर्जन  3  लाख  रुपये  कुछ  नहीं

 16  लाख  रुपये  9.79  लाख  रुपये

 ]

 कुछ  झखिल  भारतीय  सेवाहों  के  गठन  में  विलम्य

 4936.  श्री  ननन्द  लाल  चौधरी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 भारतीय  चिकित्सा  सेवा  ओर  स्वास्थ्य  भारतीय  इन्जीनियरिंग  सेवा  और

 भारतीय  शिक्षा  सेवा  जेसी  कुछ  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  गठन  में  विलम्त्र  होने  के  क्या  कारण
 और

 इन  सेवाओं  का  कब  तक  गठन  किए  जाने  की  सम्भावना  है
 लोक  शिकायत  तथा  ेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  :

 और  किसी  नई  अखिल  भारतीय  सेवा  के  गठन  के  संबंध  में  निर्णय  केवल
 राज्य  सरकारों  से  परामश  करने  के  बाद  ही  किया  जा  सकता  चूकि  नई  अखिल  भारतीय
 सेवाओं  के  मठन  के  प्रइन  पर  राज्य  सरकारों  के  बीच  कोई  ग्रतेक्य  नहीं  है  हसलिए  इस  सम्बन्ध  में
 अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  के  साथ
 अभी  भी  परामह्रों  करने  में  लगी  हुई  है  ।

 प्रधान  सन््त्री  को  विदेश  यात्रा  घर  हुआ  व्यय
 4937.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  विदेश  संत्री  प्रधान  मंत्री  की  विदेश  यात्रा  पर

 हुए  ब्यय  के  बारे  में  4  1985  के  अतासंकित  प्रइन  संख्या  2584  के  उत्तर  के  संबंध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  14  से  28  1985  तक  प्रधान  मंत्री  की  पांच
 देशों  की  यात्रा  पर  विमान  भोजन  साहित्य  आदि  पर  हुए  व्यय
 का  ब्यौरा  क्या  है  ।
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  प्रधान  मंत्री  की  14  से
 28  1985  तक  की  पांच  देशों  की  यात्रा  पर  सरकार  ने  जो  खर्च  किया  था  वह  इस
 प्रकार  था  :

 हवाई  जहाज  के  टिकट  1,52,73,966.90  रु०  से  1,52,00,000  एयर  इ  डिया
 के  चार्टर  पर  ख्  किया  गया  परिवहन  15,59,535.65  भोजन  और  आवास  व्यवस्था
 पर  29,05,68  1.70  स्वागत  समारोह  5,28,730.08  साहित्य  2,66,733.13
 इसके  अलावा  हाट  लाइन  संचार  लिंक  पर  11,24,024.92  खच॑  किए  गए  थे  ।  वे  कुछ
 बिल  शामिल  नहीं  हैं  जो  अभी  एण्ड  टी  कम्पनी  न्यूयाकं  से  आने  बाकी  ।  विविध
 खर्चा  52,709.95  का  था  ।

 ]
 प्व॑तोय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का  प्रस्ताव
 4938.  श्री  पी०ए०  एन्टनी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  पव॑तीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किए  और

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  तागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  हां  ।  राज्य  सरकार  ने  केरल  में  पश्चिमी  घाट  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  लिए

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 केरल  सरकार  ने  पदिचमी  घाट  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  प्रस्वाव  प्रस्तुत  किए
 इन  प्रस्तावों  में  पौध-फसलों  और  वन  रोपण  और  लघु  पिचाई
 ओर  सड़कों  के  विकास  की  स्क्रीमें  शामिल  पश्चिमी  घाट  क्षेत्र  में  अनुमोदित  स्कीमों  के
 न्वयन  के  लिए  केरल  की  सातवीं  योजना  के  लिए  राज्य  सरकार  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के
 रूप  में  23.80  करोड़  रु०  की  राशि  अनुमोदित  की  गई  इसके  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 क्रम  सं०  क्षेत्रक  सातवीं  योजना  के  लिए  प्रनुमोदित
 परिव्यय  २०  )

 मू-संरक्षण  सहित  कृषि  हे
 936.00

 2.  रबड़  पौध  सहित  बागवानी  और  पौध  फसलें  2380.0
 3.  लघु  सिंच  ई  252.77
 4.  वन  733.79
 5.  सड़कें  :236.50.
 6.  जल  पूर्ति  38.98
 7.  परिचिमी  घाट  एकक  5.75
 8.  सर्वेक्षण  और  मूल्यांकन  27.57...

 जोड़  2380.0
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 के  बन्तरघट्टा  सफारो  पाक  में  शेरਂ

 4939.  झ्लो  श्रीकान्तदत्त  नर्रासहराज  वाडियार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 कर्नाटक  में  बननरघट्टा  लायन  सफारी  पाक  में  कितने  शेर

 इस  समय  देश  के  अन्य  लायन  सफारी  पार्को  में  कितने  छ्षर

 क्या  सरकार  का  विचार  बन्नरघट्टा  लायन  सफारी  पार्क  का  विस्तार  करने  का
 गत  तीन  वर्षों  में  बननरघट्टा  लायन  सफारी  पार्क  के  विकास  पर  कितनी  घनराश्ि

 खर्च  की  गई  और
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमास  :  से
 राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ऋणो  देज्ञों  द्वारा  ऋण  दाता  बेंकों  से  ब्याज  को  दर  कम  करने  का  झनुरोष
 4940.  श्री  पी०झआर०  कुमार  संगलस  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ग्यारह  लातीनी  अमरीकी  ऋणी  देश  अपनी  अर्थव्यवस्था  को  अस्तब्यस्त  होने
 से  बचाने  के  उद्देश्य  से  ब्याज  की  दरें  काफी  और  शीघ्र  कम  करने  के  लिए  ऋणदाता  बेंकों  से
 रोध  और

 ॥

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  देशों  को  अपना  नैतिक  और  अन्य
 थेन  देने  का  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  के०  झार०  :  लातिन  अभरीकी
 ऋणी  देशों  जो  कि  ग्रूप  के  सदस्य  हैं  इस  बात  का  आद्धान  किया  है  कि

 का  समाधान  ढू  ढने  के  लिए  व्यापक  उपाय  किए  जाएं  जिसमें  ब्याज  की  दरों  में  पर्याप्त  रूप
 से  कमी  करना  भी  शामिल  है

 '  उनके  संदेश  ओऔद्योगीकृत  देशों  की  सरकारों  एवं  वाणिज्यिक  बेंकों
 और  वित्तीय  संस्थाओं  को  भेजे  गए  हैं  ।

 भारत  ने  ग्रुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  आन्दोलन  तथा  77  देशों  के  समूह  जैसे  मंचों  पर
 इन  देशों  के  साथ  अपनी  एकजुटना  प्रदर्शित  की  है  ।

 वेज्ञानिक  झनुसंधघान  विभागों  का  विलय
 4941.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  प्रधान  मंन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  चार  संस्थाएं  आदि  अर्थात  प्रधान  मंत्री
 के  वैज्ञानिक  प्रधान  मंत्री  की  वैज्ञानिक  सलाहकार  महानिदेशक  वैज्ञानिक
 ओर  ओद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विज्ञान  संबंधी  नीति
 तैयार  करती  हैं  तथा  सरकार  की  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करती

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालयों  के  अतिरिक्त  अनेक  सरकारी  मंत्रालय  और
 विभाग  भी  वेज्ञानिक  अनुसंधान  के  लिए  जिम्मेदार

 क्या  इन  विभिन्न  विभागों  आदि  का  एक  विस्तृत  वैज्ञानिक  अनुसंघान  विभाग  में
 विलय  करने  का  विचार  और

 ह

 A
 (

 102
 ध



 12  1908  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उनके  क्रियाकलापों  का  विभाजन  क्या  है  और  उनके  बीच  तालमेल
 की  क्या  व्यवस्था  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परसाणु  इलेक्ट्रोनिकी
 झोर  प्रन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  जी  इन
 संस्थाओं  के  नामतः  प्रधान  मंत्री  के  वेज्ञानिक  प्रधान  मंत्री  की  विज्ञान  सलाहकार

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  के  महानिदेशक  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 अलग-अलग  काये  और  दायित्व  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  ये  चारों  संस्थाएं  विज्ञान  नीति
 बनाने  तथा  सरकार  की  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  के  काये  में  लगी  हैं  ।

 जी  हां  ।  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  अं  तगंत  परमाणु  ऊर्जा  से  लेकर  अ

 मूल  विज्ञान  इत्यादि  अनेक  विषय  आते  अतः  यह  दायित्व  सरकार  के
 अलग  विभागों  और  एजेंसियों  का  जो  कार्य  आवंटन  नियमों  के  अतगंत  विशिष्ट
 विषयों  के  लिए  उत्तरदायी  हैं  ।

 अलग-अलग  विभागों  को  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  एक  विभाग  में  मिला  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  सहीं  है  ।

 प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  को  आबंटित  विषय  उस  विभाग  का  दायित्व  है  और  विभाग

 द्वारा  कार्य  का  निष्पादन  निर्धारित  सरकारी  कार्यंविधि  के  अनुसार  किया  जाता  जिसमें  सामान्यतः

 विभिन्न  योजना  आदि  के  साथ  परामझशे  करना  होता  सभी  संबंधित

 विभागों  के  बीच  समन्वय  सचिवों  की  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  लिए  मंत्रिमण्डल

 समिति  इत्यादि  जैसी  विभिन्न  क्रियाविधियों  के  जरिये  सुनिश्चित  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवाश्रों  के  झ्नधिकारियों  को  संख्या

 4942.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय

 सांख्यिकीय  सेवा  में  इस  समय  ग्रे  ड-बार  कितने  अधिकारी  हैं  ?

 योजना  संत्रालय  तथा  खाद्य  ध्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  पीछे  जब  9:1:1985  को  संवर्ग  में  अधिकारियों  की  संख्या  का  पुनरीक्षण  किया  गया

 था  उस  समय  भारतीय  साँख्यिकीय  सेवा  में  प्राधिकृत  स्वीकृत  अधिकारियों  की  संखरूया  निम्नलिखित
 प्रकार  से  थी  :--

 21
 49

 175

 ग्रंड-]५  333

 भारत-दक्षिण  कोरिया  सहयोग  समाचार

 4943.  श्री  झ्ानन्द  सिंह  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  कोरिया  के  प्रधानमंत्री  के
 आगामी  दौरे  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच

 हस्ताक्षर  किये  जाने  वाले  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  भारत  और  दक्षिण  कोरिया  सहयोग
 संबंधी  प्रोटोकॉल  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 103
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 यदि  तो  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  किन  विशेष  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  का

 आदान-प्रदान  किया  और

 उक्त  प्रोटोकॉल  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  धोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  भ्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  जी  नहीं  ।  दक्षिण
 कोरिया  के  प्रधानमंत्री  के  हाल  ही  के  दौरे  के  दौरान  भारत  और  दक्षिण  कोरिया  के  बीच  सहयोग
 की  किसी  उपसंधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  1986  में  दक्षिण  कोरिया  के

 एक  प्रतिनिधिमंडल  के  भारत  के  दौरे  के  दौरान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  में  आपसी  सहयोग  पर
 विचार  विमर्श  किया  गया  था  ।

 और  दोनों  पक्षों  के  सामग्री  धातू  चूर्ण  अध्वंसात्मक  परीक्षण
 उच्च  भेषजीय  इलैक्ट्रोनिक्स  और  ऊर्जा
 और  संसाधनों  के  क्षेत्रों  में  संगव  सहयोग  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  वि्येषज्ञता  और

 सूचना  का  वैज्ञानिकों  द्वारा  एक  दूसरे  के  देशों  के  संगोष्ठियों  भौर  सम्मेलनों
 में  भाग  लेना  तथा

 संयुक्त  अनुसंधान  दोनों  पक्षों  के  बीच  अन्योन्यक्रिया  के  संभव  तरीके  होंगे  ।
 प्रदेश  सरकार  द्वारा  वन  1980  का  उल्लंघन

 4944.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  के

 बिना  तथा  वन  1980  के  उपबंधों  का  स्पष्ट  उल्लंघन  करके  बौद्ध  घाट
 परियोजना  के  विभिन्न  निर्माण  कार्यों  के  लिये  75  हेक्टेयर  वन  भूमि  का  दुरुपयोग  करने  पर  अपनी
 गंभीर  चिन्ताਂ  व्यक्त  की

 यदि  तो  इस  पर  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 क्या  यह  सच  है  कि  वनों  को  बेरोक-टोक  नष्ट  किया  जा  रहा  और
 यदि  तो  सरकार  का  इसे  किस  प्रकार  से  रोकने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जिधाडरंहसान  :

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  सरकार  के  वन  विभाग  द्वारा  पहले  ही
 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  की  अनुमति  दी  गई  थी  तथा  की  गई  कारंवाई  हालांकि  कानूनी
 अपेक्षा  के  अनुरूप  नहीं  थी  फिर  भी  जनहित  में  थी  जिससे  जल-विद्य त्त परियोजना  का  शीक्र
 कार्यान््वयन  हो  अतः  इसमें  कोई  दुर्भावना  शामिल  नहीं  है  ।

 इस  पर  कोई  सूचना  नहीं  है  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  की  मूमिका  के  बारे  में  जानकारों  देना
 4945.  डॉ०  ए०के०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  को  अधिकांश  लोगों  को  भले  ही  शिक्षित  आधुनिक  विकास  की
 जानकारी  देने  में  मदद  करने  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  की  भूमिका  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  क्या  लोगों  को  इनकी  जानकारी  देने  के  लिए  इन  उपकरणों  को  गांवों
 में  पहुंचाने  क ेलिए  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 104



 12  1908  (  शक  )  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोध्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको

 परोर  प्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  यी०  ओर ह

 इलेक्ट्रॉनिक  उपस्करों  के  प्रयोग  के  संबंध  में  अधिकांश  व्यक्तियों  को  आधुनिक  विकास
 की  जानकारी  देने  के  उदेश्य  से  जो  उपाय  किए  गये  हैं  उनके  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 (i)  द्रांजिस्टर  रेडियो  को  प्रयोग  नगरों  तथा  ग्रामों  में  हो  रहा  दूरदशशन  सेटों  का
 भी  प्रयोग  हो  रहा  है  ।

 (ii)  इलेक्ट्रानिक्स  ट्रेंड  एण्ड  टेक्नोलाजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  एण्ड
 नामक  भारत  सरकार  के  उपक्रम  मे  वीडियो  कंसेट  प्लेयरों  तथा  रंगीन  दूरदर्शन
 सेटों  क ेजरिए  आम  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  टेलीटीच  नामक  एक  योजना

 आरंभ  की  है  जिसमें  श्रव्य-दृश्य  सहायक  उपकरणों  का  प्रयोग

 किया  जाता  ऐसे  सेटों  को  परीक्षण  के  तौर  पर  कुछ  ग्रामों  तथा  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  प्रतिष्ठापित  करने  का  प्रस्ताव

 (iii)  इलेक्ट्रानिक  दुग्ध  विश्लेषकों  का  उत्पादन  देश  में  हो  रहा  है  और  उनका  प्रयोग

 अधिकाधिक  बढ़ता  जा  रहा

 (1४)  प्रामों  में  सामुदायिक  दूरदर्शन  सेटों  तथा  डायरेक्ट  रिसीप्ट  सेल्स

 को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  गये  ताकि  ग्रामों  में  रहने  वाले  लोग  शैक्षणिक

 कार्यक्रमों  को  देख  सकें  ।  विभिन्न  राज्यों  में  लगभग  2000  डी०आर०एस०  तथा  2000

 वी०एच०एफ०  सेट  प्रतिष्ठापित  किये  गए  हैं  ।

 जाली  यीजा  जारी  करने  वाले  गिरोह  का  पकड़ा  जाना
 4946.  ञझ्ली  लक्षण  सलिक  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  जाली  वीजा  जार

 करने  वाले  गिरोह  पकड़  गए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसमें  शामिल  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  और
 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निवारक  कायंवाही  की  है  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  प्ररुण  :  और  जाली

 वीसा  जारी  करने  वाले  गिरोह  के  बारे  में  केन्द्र  में  कोई  आंकड़े  संकलित  नहीं  किए  जाते  क्योंकि

 इस  प्रकार  के  अपराधों  से  संबंधित  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  और  संघ  शासित

 क्षेत्र  प्रशासन  उत्तरदायी  जहां  तक  दिल्ली  का  संबंध  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान

 दिल्ली  पुलिस  ने  इस  प्रकार  के  16  मामले  दर्ज  किए  हैं  ।

 इन  मामलों  के  ब्यौरे  जनहित  में  बताए  नहीं  जा  सकते  :

 सरकार  ने  निम्नलिखित  निवारात्मक  उपाय  किए  हैं  :
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 (i)  इस  प्रकार  के  अवैध  कार्यों  को  रोकने  के  जिए  श्रम  नई  दिल्ली  अन्तगंत
 का  संरक्षणਂ  का  एक  कार्यालय  का  कर  रहा  है  ।

 (ii).  जैसे  ही  इस  प्रकार  के  मामले  पुलिस  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  आते  हैं  अभियुक्त
 के  विरुद्ध  कानून  के  अन्तबंत  तत्परता  से  कारंवाई  की  जाती

 (iii)  इस  प्रकार  के  मामलों  का  पता  लगाने  और  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  दिल्ली
 दिल्ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा  के  अन्तगंत  एक  घोखाधड़ी-विरोधी  एकक

 काये  कर  रहा  है  ।

 झा  डमान  समुद्र  में  नौकाएं  भोर  मत्स्य  नौकाएं
 4947.  श्री  मनोरंजन  भकक्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अंडमान  समुद्र  में  विदेशों  की  कितनी  नौकाएं/मत्स्य  नौकाएं
 पकड़ी  गई  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  प्रकार  पकड़े  गए  प्रत्येक  पोत  का  कैसे  निपटान
 किया  और

 ह

 डकक्त  पोतों  में  कया  सामान  पाया  गया  और  उस  सामान  का  कैसे  निपटान  किया
 गया  ?

 |
 रक्षा  श्रनुसंधान  शोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररण  :  अडमान

 क्षेत्र  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तटरक्षक  संगठन  द्वारा  निम्नलिखित  विदेशी  मत्स्य

 ट्रालर  पकड़े  गए  :--

 वर्ष  पकड़ी  गई  मत्स्य  नोकाओ्ों  को  संख्या
 1983-84  श्न्य
 1984-85  5  4
 1985-86 6  15

 अदालत  द्वारा  इन  वाहनों  को  जब्त  करने  के  लिए  आदेश  देने  के  बाद  अ  डमान  और

 निकोबार  प्रशासन  द्वारा  उपकरणों  सहित  इन  वाहनों  का  निपटान  किया  जाता

 पकड़ी  गई  ऐसी  नौकाओं  में  पकड़ी  गई  फिशिंग  अन्य
 सामान  तथा  कारगो  की  मर्दे  मछलियों  की  कीमत  का  मूल्यांकन  मत्स्य

 सर्वेक्षण ”  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  किया  जाता  है  और  इन्हें  अदालत  के  आदेशों  के  अधीन  बेच  दिया
 जाता  जब  अदालत  आदेश  देती  है  तो  नोकाभों  के  साथ  अन्य  सामान  उनकी  बिक्री  का

 भी  जब्त  किया  जाता  है  ।

 और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  राजस्व  गांव  से  ग्रामवासियों  को  निकालनाਂ
 4948.  झली  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्व  माइलतिलक  में  अ'डमान  और  निकोबार  भूमि
 सीमा  विनियमन  के  अ  तमंत  वर्गीकृत  ग्रामवासियों  जिन्हें  कब्जे  के  अधिकार  प्राप्तथे  को  अब  वन
 विभाग  द्वारा  इस  आधार  पर  खाली  कराने  की  धमर्क  दी  जा  रही  है  कि  उनके  रिकाड्ड  के  अनुसार

 यह  आरक्षित  वन  और
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्यः  प्रतिक्रिया  है  ?
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 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बिहार  में  भर्ती  केन्द्र

 4949.  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  छोटा  नागपुर  संथाल  परगना  क्षेत्र  में  कितने  सेना  भर्ती  कार्यालय  हैं  और
 उनका  ब्योरा  क्या  है

 वर्ष  1980  से  इन  केन्द्रों  में  प्रतिवर्ष  कितने  व्यक्ति  हर  श्रेणी  में  भर्ती  किए  गए
 क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  मे ंऔर  अधिक  भर्ती  केन्द्र  खोलने  का
 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  श्रनुसंधान  भौर  बिकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  क््ररुण  :  बिहार  के

 छोटा  नागपुर  तथा  संथाल  परगना  इलाके  के  लोगों  को  भर्ती  के  लिए  रांची  तथा  कटिहार  में

 तीन  शाखा  भर्ती  कार्यालय  हैं  ।

 इस  सूचना  को  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  भर्ती  के  लिए  वतंमान  शाखा  भर्ती  कार्यालय  पर्याप्त  समझे

 जाते  हैं  ।
 :  बिहार  में  जनजातीय  विकास  के  लिए  धनराशि

 4950,  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्या  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  में  बिहार  राज्य  के  जनजातीय  विकास  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजनाओं  का

 ब्यौरा  क्या  और
 जनजातीय  विकास  के  लिए  स्वेच्छिक  एजेन्सियों  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा

 या हद
 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिघर  :  बिहार  सरकार  को  कृषि

 डेरी  ग्रामीण  और  लघु  उद्योग  और  वानिकी  आदि  ज॑ँसे  विभिन्न

 क्षेत्रों  मे ंपरिवारोन्मुख  एवं  आय  उत्पन्न  करने  वाली  योजनाओं  के  लिए  जनजाति  उपयोजना  क्षेत्रों

 को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  1985-86  के  लिए  1964-41  लाख  रुपये  की  राशि  दी

 गई  ।  इसके  राज्य  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  विशेष  योजनाओं  की

 लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  275  (1)  के  अन्तगेंत  रु०  204.34  लाख

 की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  नामतः  मंद्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  ।  जाति  और

 अनूसचित  जनजाति  के  लड़कों  और  लड़कियों  दोनों  के  पुस्तक  बंक  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  लड़कों  और  लड़कियों  दोनों  के  और  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण
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 अनुसूचित  जनजातियों  के  के  अन्तगंत  इस  मंत्रालय  द्वारा  1985-86  के  दौरान  क्रमशः
 95.15  लाख  3.50  लाख  रु०  और  1.90  लाख  रु०  की  राशि  दी

 वर्ष  1985-86  में  रामकृष्ण  मिशन  विवेकानन्द  जमहोदपुर  को  1.30  लाख
 रु०  की  धनराशि  दी  गई  ताकि  वह  छात्र-गृह  और  तकनीकी  कार्यंशाला  चला  सके  ।  इसके  अलावा

 रामकृष्ण  मिशन  तपेदिक  रांची  को  पांच  बिस्तरों  का औषधालय  चलाने  के  लिए
 44,  719  रु०  स्वीकृत  किये  गये  ।  ह

 सेंसिग  एप्लोकेशन  सेंटरਂ  को  स्थापना  के  लिए  सहायता

 4951.  श्री  चिन्तामणी  जैना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1985
 के  दौरान  सेंसिंग  एप्लीकेशन  सेंटਂ  की  स्थापना  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा  झोर

 निको  ओर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  :  देश  में  कुछ  शैक्षिक
 संस्थानों  सहित  कई  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  द्वारा  सुदूर  संवेदन  उपयोगों  को
 किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सहायता  में  मुख्यतया  वित्तीय  सहायता  सामान्य  मार्गदर्शन
 प्रदान  जिसमें  कम्प्यूटर  प्रणालियों  को  प्राप्त  करने  में  सहायता  प्रदान  करना  भी  शामिल  है
 भौर  सुदूर  संवेदन  तकनीकों  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  शामिल  है  ।  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में
 अन्तरिक्ष  विभाग  तथा  विविध  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  एवं  एजेंसियों  द्वारा  प्रदत्त  वित्तीय

 यता  से  पांच  क्षेत्रीय  सुदूर  संवेदन  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  |  कई  केन्द्रीय  एजेंसियों  ने  भी
 विविध  सुद्र  संवेदन  उपयोग  संबंधी  क्रियाकलापों  को  निधि  प्रदान  की  है  ।

 देश  में  सांप्रदायिक  दंगे
 4952.  झो  लितामणि  जेमा  :

 श्रों  मोहन  भाई  पटेल  :

 भी  बनातवाला  :

 श्री  धर्मंपाल  सिह  सालिंक  :

 श्री  सुभाष  यावव  :

 श्री  हन्नान  सोल्लाह  :

 भ्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  गृहमंत्री  यह  बेताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1985  के  दौरान  देश  में  सांप्रदायिक  दंगों  की  कितनी  घटनाएਂ  हुई  ;
 उपय् कक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  सांप्रदायिक  दंगों  में  कितने  लोग  मारे

 और
 सरकार  देश  में  सांप्रदायिक  दंगों  की  बढ़ती  प्रवृत्ति  को  रोकने  हेतु  क्या  उपाय  कर

 रही  है  ?
 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  झ्ररण  नेहरू):(क)  और  इस  मंत्रालय

 के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  वर्ष  1985  के  दौरान  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगों  की  5
 घटनाएं  हुई  जिनमें  252  व्यक्तियों  की  जानें  इन  हताइतों  में  से  237  गुजरात  राज्य  में
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 आरक्षण  विरोधी  आन्दोलन  के  संबंध  में  हुई  साम्प्रदायिक  घटनाओं  से  10  आन्ध्र  प्रदेश  से  और  5
 उत्तर  प्रदेश  से  संबंधित  हैं  ।

 चू  कि  कानून  और  व्यवस्था  की  जिम्मेवारी  प्राथमिक  रूप  से  राज्य  सरकारों  की

 संबंधित  राज्य  सरकारों  ने  स्थिति  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कानून  के  अन्तगंत  उपयुक्त
 निवारक  और  दण्डात्मक  उपाय  किए  केन्द्र  सरकार  सलाह  और  मार्ग  दर्शन  है  और
 जब  कभी  मांग  की  जाती  है  तो  केन्द्रीय  अर्थ  सैनिक  बल  उपलब्ध  कराती  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  इस
 संबंध  साम्प्रदायिक  हिंसा  को  रोकने  और  नियंत्रित  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को
 विस्तृत  दिशा-निर्देश  भी  परिचालित  किए  हैं  ।

 इस  संदर्म  में  मतपर्व  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा-गाधी  के  15  सत्री  कार्यक्रम  की  राज्य
 सरकारों  को  सिफारिश  की  गयी  थी  ।  द्वाल  ही  19  1986  को  केन्द्र  सरकार  ने

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  का  पुनंगठन  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  देश  में  साम्प्रदायिक

 सोहादं  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  तरीकों  का  सुझाव  देगा  ।

 पहाड़ी  श्रौर  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता

 4953.  पो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  योजना  सघंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  छठी  योजना  में  पहाड़ी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के लिए  राष्ट्रीय
 और  राज्य  राजमार्गों  और  नई  रेलवे  लाइनों  सहित  परिवहन  की  आधारभूत

 सुविधाओं  का  प्रावधान  करने  के  लिए  कोई  प्राथमिकता  दी

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किस  तरह  की  प्राथमिकता  दी  गई  है  ओर  इस  क्षेत्र  में

 छठी  योजना  के  दौरान  कौन-कौन  सी  नई  परियोजनाओं  का  निर्माण  कायं  आरम्भ  किया  गया  है
 तथा  निर्माण  लागत  आदि  उन्हें  पूरा  करने  की  लक्षित  अवधि  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सातवीं  योजना  के  दोरान  ऐसी  चालू  परियोजनाओं  के  निर्माण  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  पर्याप्त  प्राथमिकता  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  क्षेत्रों  का आथिक  विकास  तेज  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०के०

 :  योजना  और  विकास के
 प्रयोजन  के  पहाड़ी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  को  एक  पृथक

 भौतिकी-भौगोलिक  स्वरूप  में  स्वीकार  किया  जाना  उनके  समग्र  समन्वित  विकास  के  लिए

 उनकी  और  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  जिसमें  परिवहन  आधार  संरचना  का  प्रावधान

 शामिल  है  ।  देश  में  ऐसे  क्षेत्रों  का  विकास  साथ  वाले  मंदानी  इलाकों  से  अलग-धलग

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  इन  मैदानी  इलाकों  के  साथ  उनकी  अथंब्यंवस्था  और  पारिस्थितिकी  का

 महत्वपूर्ण  संबंध  इस  प्रकार  के  क्षंत्रों  के  विकास  की  कार्यनीति  छठी  योजनां  के  दस्तावेज  के

 अध्याय  25  में  बताई  गई  थी  ।

 से  :  सातवीं  योजना  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  चल  रही  आवश्यक
 परियोजनाओं  को  पूरा  करने  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  राज्य  योजनाओं  में  उपलब्ध  संसाधनों जाग  जा
 के  भीतर  पहाड़ी  क्षंत्रों  और  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंसड़क  विकास  को  उपयुक्त  प्राथमिकता  दी  जा  रही
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 पहाड़ो  और  पिछड़े  क्षेत्रों  को  क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  आध्यर  संरचना  विकास  से  लाभ
 मिला  है  ।  छठी  योजना  में  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  शुरू  की  गई  नई  रेलवे  लाइनों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए

 गए  हैं  :---

 लागत  पूरा  करने  को  लक्ष्य  तिथि
 रु०  )

 1.  जम्मूतवी-उधमपुर  68.68  ४8वीं  संसाधनों
 की  उपलब्धता  के  तहत

 2.  नांगल  बांध-तलवाड़ा  और  मुकेरियन-तलवाड़ा  37.68

 साइंडिग  आरंभ  करना

 .  जोगीघोपा  से  गोहाटी  तक

 एक  बड़ी  रेलवे  लाइन  के  साथ

 ब्रह्मपुत्र  पर  जोगीघोपा  87.75
 में  रेल  व  सड़क  पुल  का  निर्माण

 जहां  तक  सड़क  नेटवर्क  का  संबंध  राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  राज्य  राजमार्भों  से  वर्तमान
 सड़क  व्यवस्था  के  वर्गीकरण  का  पता  चलता  है  ।  छठी  योजना  में  300  करोड़  Go  की  अनुमानित
 लागत  से  2176  किलो  मीटर  दूरी  के  राष्ट्रीय  राजमागे  पूर्वोत्तर  श्चंत्र  में  शुरू  किए  गए  ।
 इनकी  सूची  नीचे  दी  गई  है  :--

 3.

 इम्फाल-सिलचर-बदरपुर
 2.  सिलचर-एजावल-लु गलेट
 3.  ईटानगर  से  सम्पर्क
 4.  उत्तरी  मुख्य  मांगें

 5.  पैकन-तूरा-डालू
 6.  पाएवं  मार्ग  बंगाल  और  आसाम  में  आने  वाले  भाग  )
 सड़क  निर्माण  कायं  आम  तौर  पर  चरणों  में  पूरे  किए  जाते  हैं  और  इनमें  मोटे  तौर  प्र

 कमियों  को  दूर  करने  और/अथवा  व्यवस्था  के  उन्नयन  से  संबंधित  निर्माण  कार्य  शामिल  होते  हैं  । *
 ये  निर्माण  कार्य  यातायात  की  आवश्यकताओं  और  धनराक्षियों  की  उपलब्धता  के  आघार  पर  शुरू
 किए  जाते  चू  कि  ये  निर्माण  कायं  भाम  तौर  पर  सुपरिभाषित  बड़ी  परियोजनाओं  के  स्वरूप
 के  नहीं  होते  इसलिए  इन  निर्माण  कार्यों  से  संबंधित  सूक्ष्म  आंकड़े  अलग-अलग  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  स्वरोजगार  के  लिए  तेयार  करने  की  योजना

 पग्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रक्षामंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  देश  के  किसी  नये  जिले  में  भूतपूर्व  सैनिकों

 को  स्वरोजगार  के  लिए  तैयार  करने  की  योजना  लाग  की  है
 यदि  तो  ऐसे  जिलों  के  राज्यवार  नाम  क्या  जहां  यह  योजना  लाग  की  गई

 है  तथा  वहां  यह  किन-किन  तारीखों  से  लागू  की  गई  और
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 यदि  तो  उन  जिलों  के  नाम  कया  हैं  जहां  इस  योजना  को  लागू  किया  जाना
 विचाराधीन  है  और  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  उन  जिलों  में  जहां  इस  योजना  के
 आरम्भ  किये  जाने  से  अब  तक  यह  लागू  की  गई  है  इसके  का्यंकरण  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  प्रनुसंधान  गौर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  जी  नहीं  ।
 प्रएइन  ही  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  प्रत्येक  राज्य  के  एक
 ओर  जिले  में  इस  योजना  को  लागू  किया  जा  रहा  है  ये  उन  छः  राज्यों  में  से  वे  पांच  राज्य  हैं
 जिनमें  यह  योजना  पहले  से  ही  चल  रही  है  ।  इसी  तरह  1986-87  के  वित्तीय  वर्ष  से

 आंध  प्रदेश  और  मणिपुर  राज्य  के  एक-एक  जिले  में  इस  योजना  लागू  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 है  क्योंकि  इन  राज्यों  न ेइस  योजना  का  विस्तार/उसे  लागू  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  और  इन
 पर  आने  वाली  लागत  को  भारत  सरकार  के  साथ  दोयर  करना  मान  लिया  है  ।

 इस  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  सेवानिवृत  हो  रद्दे  सेवा  कामिकों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बसे

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  है  ताकि  उनको  रोजगरर  प्राप्त  करने  या  अपने  घरों  के

 नजदीक  स्व-रोजगार  स्थापित  करने  के  लिए  तंयार  किया  जा  सके  ।  जिन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के

 लिए  यह  योजना  बनाई  गई  थी  उनकी  पूर्ति  के  लिए  यह  पूरी  तरह  उपयुक्त  पाई  गई  है  ।

 विदेशों  में  बसे  भारतीय  राष्ट्रिकों  का  पंजीकरण

 4955.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  विदेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  पश्चिम  एशियाई  देशों  में  भारतीय  दूताबासों  द्वारा  कितने  भारतीय  राष्ट्रिकों
 को  पंजीकृत  किया  गया

 प्रत्येक  दूताबासों  के  कान्स्युलर  अनुभाग  में  व्यक्ति

 उन  भारतीय  राष्ट्रिकों  की  अनुमानित  प्रतिशत  क्या  है  जिन्हें  पंजीकृत  किया  गया

 ;  भौर  हि

 हे  क्या  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  राष्ट्रिकों  का  पं  जीकरण  अनिवाय॑ं  करने  का  विधार  है
 विदेश  सत्रालय  में  राज्य  संत्रोी  के०  झर०  :  से

 31.3.86  तक  की  स्थिति  के  बारे  में  भारतीय  मिशनों  और  विदेश  स्थित  केन्द्रों  से सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सूचना  एकत्र  होते  ही  यथा  शीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जी  नहीं  ।
 झ्राविवासी  क्षेत्रों  मे ंविकास  योजनायें

 4956.  श्री  पोयूष  क्या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  आदिवासी  विकास  योजनाओं  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  और  भारी  मात्रा  में  अन्य  भादान  उपलब्ध  कराये  जाने  के  बावजूद  आशा  से

 कहीं  कम  परिणाम  प्राप्त  हुए
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  और  उपचारात्मक  उपाय  सुभाने  के  लिए  सरकार

 का  विचार  आदिवासी  क्षेत्रों  के  संसद  सदस्यों  की  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  स्थापित  करने

 का  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 फल्याण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिधर  :  और  छठी  योजना  के
 दौरान  27.59  लाख  जनजातीय  परिवारों  को  आर्थिक  सहायता  देने  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  इस
 अवधि  के  दौरान  39.67  लाख  जनजातीय  परिवारों  को  सहायता  दी  गई  4  अनुसूचित  जनजाति  की

 जन-संख्या  में  साक्षरता  की  दर  1971  में  11.30%  से  में  16.3590  हो

 अनुसूचित  जनजाति के  मेद्रिकोत्तर  छात्र  वृद्धि  के  लाभ  प्राप्त  कर्त्ताओं  की  संख्या  1972-73  में
 28200  से  बढ़कर  1982-83  में  119480  हो  गई  ।  आई  सी  डी  लघु  सिंचाई  सहित
 स्वास्थ्य  और  पौष्टिक  आह्लर  जंसे  क्षेत्रों  में  किए  गए  निवेश्ञों  से  जनजातीय  क्षेत्रों  में  मूल
 संरचनात्मक  सुविधाओं  में  सुधार  हुआ  ।

 और  जी  नहीं  श्रीमान्  ।  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जन-जातियों  के

 कल्याण  के  लिए  पहले  ही  एक  संसदीय  समिति  जो  समय-समय  पर  जनजातीय  विकास  के
 विभिन्न  कायंक्रमों  का  परीक्षण  करती  इसके  अतिरिक्त  जनजाति  विकास  कायंक्रमों  पर  विचार
 विमद्  करने  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  समय-समय  पर  अनुसूचित  जनजाति  समुदायों  के  संसद  सदस्यों
 की  बैठक  भी  की  जाती  हैं  ।

 कम्प्यूटरों  के  लिए  लाइसेंसशुदा  क्षमता
 4957.  शी  सलीस  इकबाल  शेरवानोी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कम्प्यूटरों  के  निर्माण  हेतु  कितनी  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  और  प्रत्येक
 निर्माता  को  किस-किस  प्रकार  के  कम्प्यूटरों  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  और

 आशय  पत्रों/लाइसेंसों  के  कार्यान्वयन  की  स्थिति  क्या  है  ?

 विज्ञान  शोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिछी
 प्न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  कम्प्यूटरों  का

 विनिर्माण  करने  के  लिए  1985  तक  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों/औद्योगिक  लाइसेंसों  के
 ब्यौरे  जो  उत्पादन-क्षमता  को  दर्शाते  हैं  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दिए  गए  हैं
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2534/86)  इसमें  लघु  क्षेत्र  में  इकाइयों  को  दिए  गए
 अनुमोदन  शामिल  नहीं  हैं  ।

 101  कम्पनियों  में  से  उत्पादन  कर  रही  शेष  कम्पनियों  को
 पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  देने  के  संबंध  में  विभिन्न  स्तरों  पर  कारंवाई  चल  रही  है  । |

 केन्द्रीय  ग्लात  झोर  सिरंसिक  अ्रनुसधान  कलकत्ता  द्वारा
 विकसित  नया  विकल्प

 4958.  श्री  लक्षण  मलिक  :

 डा०  जो  विजय  रामाराव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  ग्लास  और  सिरेमिक  अनुसंघान  कलकत्ता  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  एक  ऐसे  नए
 पदार्थ  का

 विकास  किया  गया  है  जिसका  इस्तेमाल  लकड़ी  के  विकल्प  के  रूप  में  निर्माण  और
 सजावटी  कार्यों  क ेलिए  किया  जा  सकता  और

 इस  नए  पदाथे  के  बाजार  में  कब  तक  तथा  कितनी  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  की
 सम्भावना  है  तथा  इससे  कितनी  लकड़ी  की  बचत  होगी  और  इस  संबंध  में  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 विज्ञान  श्रोर  प्रौद्योगिकी  म  त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मत्री  (  भी  शिवराज  थी०  :  कांच
 लित  जिप्सम  सम्मिश्रण  एक  नया  पदार्थ  जिसे  केन्द्रीय  काँच  और  सिरेमिक

 अनुसंधान  कलकत्ता  में  विकसित  किया  गया  जिसका  उपयोग  निर्माणात्मक  और
 बटी  पेनलों  में  लकड़ी  के  विस्थापंक  के  रूप  में  किया  जा  सकता  है  ।

 सम्मिश्रण  की  तकनीकी  जानकारी  के  लिए  हाल  ही  में  एक
 कर्त्ता  को  लाईसेंस  दिया  गया  जिसने  अभी  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  करना  है  ।
 अन्य  उद्यमियों  को  इसका  लाईसेंस  देने  के  प्रयास  जारी  हैं  ।  विस्थापित  लकड़ी  की  मात्रा  लागत

 आश्िक  तथा  सम्मिश्रण  की  स्वीकायंता  पर  निर्मर  करेगी  जिसे  अभी  निर्धारित  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर्स

 4959.  श्री  के०  वी०  शंकर  गौड़ा  :

 श्री  सत्येन्द्र  नारायणसिह  :  क्या  गृह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर्स  को  मिजो  नेशनल  फ्रंट  के  समकक्ष

 प्रदान  नहीं  करना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्ररुण  :  और  सरकार  ने

 मिजो  नेशनल  फ्रंट  को  ऐसा  कोई  दर्जा  नहीं  दिया  है  ।

 विकलांगों  के  लिए  देश  में  बनी  ब्रेल  झ्ाशुलिपि  मशीन

 49560.  श्रो  मानिक  रेड्डी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रैल  आशुलिपि  मशीन  का  देश  में  विकास  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इससे  विकलागों  के  लिए  रोजगार  में

 कितना  सुधार  होने  की  सम्भावना  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाविधि  के  दौरान  इससे  कितने  व्यक्तियों  के  लाभान्वित  होने
 की  सम्भावना  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  सें  उपमंत्रो  गिरिधर  :  हां  ।

 ब्रैल  आशुलिपि  मशीन  से  दृष्टिहीन  व्यक्तियों  को  आशुलिपि  सीखने  में  सहायता

 मिलेगी  जिससे  उन्हें  आशुलिपिक  के  रूप  में  रोजगार  के  नए  अवसर  प्राप्त  होंगे  ।

 व्यक्तियों  की  संख्या  का  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 भूतपूर्व-सेनिकों  को  चिकित्सा

 4961.  झरी  भ्रजय  सुझरान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  को  सेना  के  अस्पतालों  में  निःशुल्क  चिकित्सा  सुविधा
 प्राप्त  है

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  अस्पताल  उनके  घरों  से  बहुत  दूर  स्थित
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 क्या  सरकार  भूतपूर्व  सैनिकों  को  सभी  सरकारी  अस्पतालों  से  निशुल्क  चिकित्सा
 प्राप्त  करने  की  कल्याण  सुविधा  का  विस्तार  करेगी  और  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  इन  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  कोई  भी  सरकारी  अस्पताल  निशुल्क  सहायता  देने  से  इन्कार  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  अ्रनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  भूतपूर्व
 सेनिक  पेंशनरों  तथा  उनके  परिवार  तथा  जिन  मृतक  सेना  काभिकों  के  परिवार  परिवार-पेंशन

 प्राप्त  करते  हैं  वे  सेना  अस्पतालों  में  नि:शुल्क  चिकित्सा  उपचार  पाने  के  हकदार  हैं  ।  रोजगार
 पर  लगे  पेंशनर  इस  सुविधा  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  का  सेना  अस्पतालों  से  बहुत  दूर  निवास  स्थान  हो
 सकता  है  ।

 और  राज्यों  द्वारा  प्रशासित  सरकारी  सिविल  अस्पतालों  में  भूतपूर्व  सैनिकों
 को  उसी  तरह  की  नि:शुल्क  चिकित्सा  उपचार  की  सुविधा  प्राप्त  है  जिस  तरह  की  सुविधा  स/मान्य
 आदमी  को  मिलती  लेकिन  जम्मू  और  सिक्किम  तथा

 त्रिपुरा  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  विशेष  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ
 विशेष  अनुदेश  जारी  किये  हैं  जो  सामान्य  आदमी  को  उपलब्ध  सुविधा  से  अधिक  होंगी  ।

 प्रनुसुचित  जातियों  झनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विकास  पुस्तिका
 काई  )  का  प्रावधान

 4962.  श्रो  श्रनादि  चरण  दास  :  क्या  कल्याण  मसन्त्रो  विकास  पुस्तिका
 का  प्रावधान  करने  के  संबंध  में  अनुसूचित  लातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  संबंधी  संसदीय
 समिति  की  सिफारिशों  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  संबंधी
 संसदीय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  विकास  पुस्तिका  काड्ड  )  का  प्रावधान  करमे  का  निर्णय  किया  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  सिफारिश  कार्यान्वित  की  गई  है  तथा  करने  का
 विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिघर  :  और  मई  1980
 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभ  प्राप्त  कर्त्ताओं

 सहित  सभी  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  पर  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यंत्रमों  के  प्रभाव  के  प्रबोधन  के

 लिए  एक  विकास  पत्रिका  निर्धारित  की  गई  थी  ।  छठी  योजना  के
 अन्त  तक  अधिकांश  राज्यों  ने  विकास  पत्रिका  वितरित  कर  दी  थी  ।

 फंक्शनल  डिजीटल  टेलीविजन  संट्सਂ
 4963.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराद्र  :  कया  श्रधान  मंत्री  फंक्शनल  डिज़ीटल

 विजन  सेट्स  मेड  बाई  जापानਂ  शीषंक  के  बारे  में  18  अप्र  1984  के  तारांकित  प्रश्न  722
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ि
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 क्या  टेलीविजन  सैटोंਂ  के  बारे  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  गठित
 कार्यदल  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशें  क्या  हैं  और  सरकार  ने  उन  पर  क्या
 निर्णय  लिए  हैं  कार्यवाही  की  और

 देश  में  फंक्शनल  डिजीटल  टेलीविजन  सैट्सਂ  कब  तक  प्रारंभ/निर्माण  किए
 जाने  की  संभावना  है  ?

 बिज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रोनिकी
 झोर  श्न  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  ओर  चुंकि
 अंकीय  दूरदशंन  एक  उभरती  हुई  प्रौद्योगिकी  अतः  विदेशी  विनिर्माणकर्ता  इसके  विभिन्न

 तकनीकी  एवं  आ्थिक  पहलुओं  पर  जानकारी  देने  के  लिए  अनिच्छुक  इलेक्ट्रानिकी
 विभाग  द्वारा  गठित  कायंदल  इस  विषय  में  अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दे  पाया  है  ।

 चूंकि  इस  समय  एनालॉग  रंगीत  दूरदर्शन  सेटों  की  मांग  बढ़  गई  अतः  आवदयवक

 संघटक-पुर्जों  को  स्वदेश  में  ही  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  प्रयास  किए  जा  रहे  अतः  अभी

 समय  नहीं  आया  कि  अंकीय  दूरदशंन  के  संवधधंन  का  कार्य  किया  जा  सके  ।
 टेलीविजन  के  मूल्य

 4964.  श्री  बी०बी०  देसाई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  !986-87  में  बजट  में  प्रस्तावित  वृद्धि  के कारण  रंगीन  और  ब्लैक  एण्ड

 न्हाइट  टी०वी०  सेटों  के  मूल्य  1700  रुपए  और  700  रुपए  बढ़  गए
 यदि  तो  क्या  टी०बी०  सेटों  के  मूल्थों  में  वृद्धि  स ेसरकार  का  गरीब  लोगों  को

 संचार  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  संबंधी  कार्यक्रम  प्रभावित  नहीं  और

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  निर्माताओं  को  टी०वी०  सैटों  के  मूल्य
 बढ़ाने  की  अनुमति  देने  पर  विचार  कर  रही  है  क्योंकि  यह  आम  आदमी  के  लिए  संचार  का  सबसे
 सस्ता  साधन  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रा  निकी
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  जी  वर्ष
 1986-87  के  केर्द्रीय  बजट  के  प्रस्तावों  36  से०मी०  से  अधिक  बड़े  पर्दे  वाले  रंगीन  दूरदशंन
 रिसीवरों  के  लिए  उत्पाद-शुल्क  में  ८00  रु०  की  वृद्धि  की  गई  कीमतों  की  वृद्धि  के  विषय  में
 शीघ्रता  से  किए  गए  सर्वेक्षण  के  बाद  पता  चला  है  कि  दिल्ली  में  रंगीन  दूरदशंन  सेटों  की  कीमतों
 में  लगभग  660  रु०  से  700  रु०  तक  की  वृद्धि  हुई  बिक्री  करों  तथा  अन्य  स्थानीय  करों  की
 दरें  हर  राज्य  में  अलग-अलग  हैं  ।  अतः  विभिन्न  राज्यों  में  प्रचलित  बाजार-भाव  में  वहां  प्रचलित
 बिक्री-करों  एवं  स्थानीय  करों  के  अनुसार  घट-बढ़  होगी  ।  जहां  तक  :6  से०मी०  के  पर्दे  से अधिक
 बड़े  आकार  के  द्याम  तथा  दवेत  दूरदशान  सेटों  का  प्रइन  इनमें  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई
 इसके  अलावा  36  से०मी०  पर्दे  के  आकार  के  ध्याम  तथा  श्वेत  दूरदशंन  सेटों  के  मामले  में  उत्पाद

 शुल्क  नहीं  लगता  प्रसारण  अभिग्रहण  के  लिये  वार्षिक  लाइसेंस  शुल्क  समाप्त  करने
 के  एवज  में  सभी  दूर  दर्शन  सेटों  पर  100  रु०  का  अतिरिक्त  उत्पादन-शुल्क  अवध्य  लगाया
 जाता  )
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 नहीं  ।  क्योंकि  श्याम  तथा  इवेत  दूरदशंन  सेटों  की  कीमतों  पर  आमतौर  पर

 कोई  असर  नहीं  पड़ा  है  ।

 यह  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।
 दिल्ली  में  कोझापरेटिद  बेंक  का  लूटा  जाना

 4965.  निर्मला  कुमारी  शकतावत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  में  हाल  ही  में  कोआपरेटित्र  बेंक  लूटे  जाने  की  जानकारी
 यदि  तो  कुल  कितनी  घनराशि  लूटी

 ह

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किन्हीं  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और
 क्या  सरकार  का  विचार  बेंकों  में  खजांचियों  के  साथ  सुरक्षा  गार्ड  तैनात  करने  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 सहकारी  बेक  में  कोई  लूटपाट  नहीं  हुई  लेकिन  वेश्य  सहकारी  दाक  दिल्ली  के

 जिनके  साथ  सहायक  कोषाध्यक्ष  तथा  चपरासी  श्री  ब्रिज  किशोर  की  देना  विजय

 शकरपुर  में  3,25,000/-  जमा  करने  के  लिए  जाते  समय  तीन  लड़कों  द्वारा  राहजनी
 की  गई  थी  ।  ब्रिज  किशोर  को  छरा  घोंपने  के  बाद  लुटेरों  ने  वह  ब्रीफकेस  छीन  लिया  जिसमें

 उक्त  घन  और  चम्पत  हो

 कूल  3,25,000  रुपए  की  घन  राशि  लूटी  गई  थी  ।
 पांच  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  लूटा  हुआ  घन  बरामद  कर  लिया

 गया
 सरकार  द्वारा  बैंकों  को  पहले  ही  सलाह  दी  गई  थी  कि  कोषाध्यक्षों  द्वारा  धन  लाने

 ले  जाने  के  उनके  साथ  सशस्त्र  गा  तेनात  किए  जायें  ।  आगे-जन-हित  के  बचाव  के  विचार
 से  बेंकों  और  स्थानीय  पुलिस  के  बीच  लगातार  विचार  विमश्श  किए  जाते

 भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  द्वारा  विकसित  एयर
 प्रखर  एटोमाईजिंग

 4966.
 ओमतो

 डी०के०  भंडारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४
 क्या  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादून  के  वैज्ञानिकों  ने  एक  उपयोगी  एयर

 भ्रंसर  एटोमाइजिंग  बनंरਂ  का  विकास  किया
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  विकास  का  देदय  के  भीतर  तथा  निर्यात  के  लिये  किस  प्रकार  उपयोग  किया
 जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  धोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिक
 पझोर  झ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  पो०  :  जी

 क्षमता  :  100  कि०ग्रा०|घंटा  दहन  दर

 ईघन  :  एच  वी  ग्रंड  फर्नेस  तेल

 बायुदाब  :  400-700
 A  #  हक  सशकद्क  ०  »  An

 टने  डाउन  शनुपात  :  1:10
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 परीक्षणों  कै  बीच  ई  धन  बचत  :  10-25  प्रतिशत
 सामग्री  :  बॉडी  सी  स्प्र  गन-एम  एस/एस  एस

 यह  जानकारी  पेट्रोलियम  कन्जरबेशन  रिसर्च  एसोसियेशन  के
 माध्यम  से  विमोचित  की  जा  रही  है  ।  यह  जानकारी  एक  पार्टी  को  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  और
 इस  पार्टी  ने  उद्योग  के  लिए  अब  तक  1000  बनंरों  की  अदायगी  की  देश  के
 अन्य  भागों  की  पार्टियों  को  इस  जानकारी  का  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  सक्रिय  रूप  से  विचार
 किया  जा  रहा  है  |  इन  ज्वालकों  को  भारत  में  तथा  यू  एस  एस  आर  के  व्यापार  मेले  में  प्रदर्शित
 किया  जा  चुका  है  ।  पेटेन्ट  देश  में  और  विदेश  यथा  यू  के  और  फिलिपीन  में  फाइल  किए  गए  हैं  ।

 विदेश  की  कुछ  पार्टियों  ने  इन  बनंरों  में  विशेष  रूचित  दर्शायी  है  ।

 ]  ॥
 मध्य  प्रदेश  में  झ्ादिवासी  उप-योजना  के  प्रन्तगंत  नए  क्षत्र

 4967.  श्री  दलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  आदिवासी  उप-योजना  के

 अन्तगंत  कुछ  नए  क्षेत्र  लाए  गए  हैं  या  केवल  वर्तमान  आदिवासी  उपयोजनाएं  जारी  और

 यदि  आदिवासी  उप  योजना  के  अन्तर्गत  नए  क्षेत्रों  को
 लाया  गया  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है  ?
 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  जन-जाति  उप-योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  कोई  नया  क्षेत्र  नहीं  लाया  गया

 राज्य  सरकार  को  जनजाति  बाहुलय  वाले  समूहों  का  पता  लगाने  की  सलाह  दी  गयी  भर्थात

 5,000  जनजाति  जनसंख्या  वाले  क्षेत्र  और  जिसमें  50%  जनसंख्या  अनुसूचित  जनजाति  की  ही  ।

 यदि  राज्य  सरकार  पता  लगाती  है  और  इस  प्रकार  के  सक्षम  क्षेत्रों  को  जनजाति  उप-योजना  में

 सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  करती  है  तो  वतंमान  क्षेत्र  में  परिव्तेन  हो  सकता  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 ह

 हिन्दी  शार्टहैंड  तथा  टाइपिंग  में  प्रशिक्षित  कम  चारी

 4969.  श्रो  केशबराब  पारधी  क्या  गृह  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  कुल  कितने  कर्मचारियों  को  हिन्दी

 शार्टहैंड  तथा  टाइपिग  में  प्रशिक्षण  दिया  गया

 उनमें  कितने  कर्मचारियों  की  सेवायें  हिन्दी  कार्य  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जा

 रही
 उनमें  से  कुल  कितने  कमंचारियों  को  50  रुपये  प्रति  माह  का  विद्येष  वेतन  दिया

 जा  रहा

 पा  te  ऐसे  स्टेनोग्राफर्स  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  हिन्दी  माध्यम  से  परीक्षा  उत्तीर्ण

 की  है  लेकिन  उनकी  सेवाएं  अ  ग्रंजी  कार्य  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जा  रही  और

 (३)  ऐसे  स्टेनोग्राफर्स  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  भर््नंजी  माध्यम  से  परीक्षा  उत्तीर्ण

 की  है  और  उनकी  सेवाएं  हिन्दी  कार्य  में  उप्रयोय  में  लाई  जा  रही  हैं  ?
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 सानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मन्त्री  पो०  थी०  नरसिह  जब  से

 हिन्दी  शिक्षण  योजना  का  प्रारम्भ  हुआ  उसके  अन्तगंत  हिन्दी  आशुलिपि  और  हिन्दी  टाइपिंग
 में  7675  तथा  40853  अग्न॑जी  आशुलिपिकों  तथा  अग्र॑जी  टाइपिस्टों  को  प्रशिक्षण

 दिया  जा  चुका  है  ।  .
 से  हिंदी  शिक्षण  योजना  के  अन्तगंत  केवल  अ  ग्रेजी  जानने  बाले  स्टाफ  को

 ही  हिंदी  आशुलिपि/टाइपिंग  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  और  इस  प्रकार  उनके  दैनिक  काय॑  के

 अतिरिक्त  आवश्यकतानुसार  समय-समय  पर  उनकी  सेवाएं  हिन्दी  कार्य  के  लिए  भी  ली  जाती  हैं  ।

 मंत्रालयों/विभागों  और  उनके  सम्बद्ध  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  इस  संबंध  में  अलग  से  कोई

 भांकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।  हिन्दी  आशुलिपिकों/टाइपिस्टों  को  अग्र॑जी  में  प्रशिक्षित  करने  की  कोई
 योजना  नहीं  है और  उनके  द्वारा  अग्नेजी  में  कार्य  करने  के  बारे  में  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा

 जाता
 भध्य  प्रदेश  में  डशोगों  के  लिए  पोजना  शावंटन  सें  कटोतोी

 4970  श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  उद्योग  विभाग  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 शामिल  करने  के  लिए  155  करोड़  रुपये  का  एक  प्रस्ताव  भेजा  जिसे  घटाकर  146  करोड़
 रुपये  कर  दिया  गया  है

 यदि  हां  तो  क्या  यह  कटौती  मध्यम  और  बड़े  उद्योगों  के  संबंध  में  की  गई  और

 यह  कटोती  किस  आधार  पर  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  नहीं  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 [  झ्रमुवाद  ]
 भारत  हैवी  इलंबट्रीकल्स  लिमिटेड  द्वारा  ब्रोडर  रिएक्टरਂ  के  लिए

 बड़े  उपकरणों  तथा  संघटकों  की  पूरति
 4971.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हैवी  इलैक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  ने  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  बन  एए  जाने
 वाले  प्रस्तावित  500  मेगावाट  फ़ास्ट  ब्रीडर  रिएक्टरਂ  के  लिए  बड़े  उपकरणों  और
 संघटकों  का  विकास  करने  तथा  उनकी  सप्लाई  करने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  क्या  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  यह  पेशकश  स्वीकार  की
 क्या  यह  सच  है  कि  ने  40  मेगावाट  के  ब्रीडर  टैस्ट  रिएक्टरਂ  के

 लिए  उपकरण  बनाये
 यदि  तो  500  मेगावाट  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टरਂ  कंब  तक  बनाया

 और
 इस  पर  कुल  कितनी  राषि  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 विज्ञान  श्लोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाण
 न  में  राज्य  भंत्र

 णु  इलेक्ट्रानिको
 पोर  झ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  अन्य  पक्षों  के  अलावा
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 मंसस  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  से  भी  सम्पर्क  किया  गया  तथा  उन्होंने  प्रोटोटाइप  फास्ट  ब्रीडर

 रिएक्टर  के  लिए  अपेक्षित  अभियांत्रिकी  के  विकास  के  प्रयास  में  शामिल  होने  में  अपनी  रुचि

 दिखाई  है  ।

 इस  संबंध  में  निणंय  काम  को  पूरा  करने  के  लिए  बताएं  गए  लागत  तथा
 अभियांत्रिकी-विकास  कार्यक्रम  में  शामिल  होने  के  इच्छुक  उद्योगों  के  घास  उपलब्ध  आधारभूत
 व्यवस्था  तथा  अन्य  सुविधाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लिया  जाएगा  ।

 हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  रिएक्टर  माध्यमिक  ताप
 वाष्प  जनित्र  तथा  टर्बी  आल्टरनेटर  जैसे  संघटक/उपस्कर  दिए  हैं  ।  ह

 ऐसी  संभावना  है  कि  500  मेगावाट  क्षमता  के  प्रोटोटाइप  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर
 के  निर्माण  और  प्रचालन  का  कांम  अगले  दशाब्द  के  अन्त  में  लगभग  पूरा  कर  दिया

 प्रोटोटाइप  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  की  पूंजीगत  लागत  अनुमानों  के
 लगभग  सात  सौ  बीस  करोड़  रुपए  होगी  ।  लागत  का  अनुमान  लगाते  समय  1982  के

 मूल्य-स्तर  को  आधार  माना  गया  है  तथा  आयात  की  जाने  वाली  सामग्री  पर  देय  सीमा  शुल्क  इसमें
 शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  अनुमानित  लागत  में  ई  घन  की  लागत  भी  शामिल  नहीं  है  ।

 सेना  की  यदियों  के  लिए  कपड़े  की  खरोद
 4972.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 उन  कपड़ा  भिलों  के  नाम  क्या  हैं  जो  सेना  की  वर्दियों  के लिए  कपड़ा  सप्लाई  कर

 रही
 इस  बारे  में  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  ख  होती
 क्या  गैर  सरकारी  कपड़ा  मिलों  से  भी  कोई  खरीद  की  गई  और

 इस  सप्लाई  के  लिए  किस  स्तर  और  किस्म  का  कपड़ा  निश्चित  किया  गया
 रक्षा  भ्रनुसंघान  श्रौर  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररण  :  सेना  की

 वर्दियों  के  लिए  विभिन्न  प्रकार  के  कपड़  की  खरीद  महानिदेशक  पूर्ति  एवं  निपटान  के  माध्यम  से
 की  जाती  जिन  फर्मों  ने  महानिदेशक  पूर्ति  एवं  निपटान  के  माध्यम  से  अपेक्षित  कपड़े  की  पांच

 मुख्य  किस्मों  की  सप्लाई  की  है  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
 198  .-86  में  महानिदेशक  पूर्ति  एवं  निपटान  के  माध्यम  से  खरीदे  गए  कपड़े  की

 पांच  किस्मों  पर  लगभग  52.93  करोड़  रुपए  का  ख्

 हां  ।

 इन  पूर्तियों  क ेलिए  मानक  एवं  गुणवत्ता  संलग्न  विवरण  में  बताए  गए
 घित  विनिर्देशों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 ह॒

 न्

 विवरण

 कपड़  को  किस्म  झोर  संबंधित  विनिर्दिष्टयां

 किस्सि  विनिदिष्टि
 1.  शाटिंग  अ  गोला  ड्रंब  आई  एस  8331--1976
 2.  सरज  बँटल  ड्रेस  आई  एस
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 3.  सिल्यूलर/ओ  जी/खाकी  अपवाद  में  आर  एस  1144/80  और

 जिरष्टिव  शटिम  काटन  डिसरप्टिव  के  लिए  डी  एम  एस  आर  डी

 ई/टी  एण्ड  जी

 4.  ओ  जी/खाकी  |डिसरष्टिव  अपवाद  में  आई  एस  177-1977  और

 ड्रिल  काटन  डिसरप्टिव  के  लिए  डी  एम  एस  आर  डी

 ई/टी  एण्ड  जी
 5.  ओ  जी/खाकी/डिसरप्टिव  आई  एन  डी/टी  और

 काटन  के  वीव  पोलीस्टर  डिसरप्टिव  के  लिए  डी  एम  एस  आर  डी
 के  सादे  वस्त्र  ।  ई/टी  एण्ड  जी

 डन  मिलों  के  नाम  जो  उपरोक्त  कपड़े  को  पांच  किस्मों  को  सप्लाई  करते  हैं
 «  बी  आई  सी  और  उनकी  यूनिटें/मिले  ।
 «  एन  टी  सी  ओर  उनकी  यूनिदें/मिले  ।
 «  ओ  सी  अमृतसर  ।

 .  ओसवाल  वूलन  लुधियाना  ।

 ,  बिन्नी  बंगलौर  ।
 .  बाम्बे
 .  बिन्नी  मद्रास  ।
 -  मोरारजी  बम्बई  ,

 .  बम्बई  ।

 »  हुक्म  चंद  इ  दौर  ।
 .  माघव  काटन  कलकत्ता  ।
 -  जे०  सी०  टी०  फगवाड़ा  ;

 «  मफतलाल  बम्बई  !
 .  चन्द्रप्रभा  देवास  ।

 15.  नवसारी  काटन  नवसारी  ।
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 सामालिक  संगठनों  द्वारा  कन  का  दुरुपयोग '
 4973,  शी  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  श्वस्कार  को  देश  में  कितने  सामाजिक  संगठनों  के
 विरुद्ध  धन  के  दुरुपयोग  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कस्याण  सम्त्रालस  में  उप  सल्त्रौ  शगिरिधर  :  भर  अखिल
 भारतीय  मद्य  निषेद्य  समिति  द्वारा  धन  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कुछ  आरोप  सही  पाए  गए  हैं  ।
 महिलाओं  पर  अत्याचार  रोकने  औरਂ  मद्यनिषेष  के  लिए  शिक्षा  कार्यों  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों  को
 सहायता  योजना  के  अन्तगेत  अनुदान  बन्द  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 f
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 अभी  हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भी  इस  संगठन  के  विरुद्ध  कुक  गंभीर  आरोपों

 की  सूचना  इस  मंत्रालय  को  दी  राज्य  सरकार  इस  मामले  की  जांच  कर  रही  कल्याण
 मंत्रालय  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  इस  मामले  में  की  गई  कार्यवाही  से

 मंत्रालय  को  अवगत  कराए  उनके  छत्तर  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  धन  के  दुरुपयोग  की  आम  शिकायतें  निम्नलिखित  संगठनों

 के  विरुद्ध  प्राप्त  हुई  हैं  स्वयंसेवी  संगठनों  को  संगठनात्मक  सहायता  की  योजना  के  अन्तगंत

 इस  मंत्रालय  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  :--

 (1)  नव  जाग्रती  विद्यालय  संचालन
 श्री  राजस्थान  ।

 .  (2)  राष्ट्रीय  महिला  रिवर  बेक

 लखनऊ  ।

 (3)  कैन्द्रीय  नेहरू  स्मारक  लखनऊ

 (4)  कर्नाटक  वेलफेयर  कर्नाटक

 (5)  गांधी  शांति  कलकत्ता

 शिकायतों  के  अनुसरण  में  उपरोक्त  सगठनों  को  आगे  सहायता  देगा  बन्द  कर  दिया  गया

 एक  संगठन  से  जिसके  विरुद्ध  विशेष  रूप  से  छिकायत  प्राप्त  हुई  अनुदान  सहावता  की
 राशि  वसूल  भी  कर  ली  गई  है  ।

 ]
 झाय  की  ह्धिकतम  सोसा  निर्धारित  करना

 4974.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  पोजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आय  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  ऋदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का  भी  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  उसकी  मुरूण-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 घोजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  भर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ए०के०
 से  आय  को  अधिकतम  सीमा  लागू  करने  का  अथवा  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई

 कानून  पेश  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकारों  को  बन  कठाई  के  लिए  प्रनुमतिਂ
 4975.  श्रोमतो  अयस्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधात  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बहुत  से  राज्यों  में  नई  सिंचाई
 नाओं  के  कार्याल्वयन  में  विलम्ब  वनों  की  कटाई  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति  में  देरी

 के  कारण  हो  रही
 क्या  उन  परियोजनाओं  को  शीघ्रता  से  स्वीकृति  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का

 विचार  सम्बन्धित  राज्य  मुख्यात्रयों  में  अपने  प्रतिनिधि  भेजकर  राज्य  स्तर  पर  मामले  पर
 विमशं  करके  इन  प्रस्तावों  की  मौके  पर  ही  स्वीकृति  देने  की  प्रक्रिया  अपनाने  का  और
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 (1)  क्या  नई  उच्च  तरंग  लाइनें  बिछाने  के  कार्य  में  भी  इसी  प्रकार  की

 देरी  हो  रही  है  जिससे  राज्यों  में  विद्युत  की  सप्लाई  पर  प्रभाव  पड़  रहा  कया  केन्द्रीय  सरकार
 का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  विशेष  मार्ग  निर्देशों  क्रे  अन्तगंत  इस  मामले  में

 वनों  कौ  कटाई  का  अधिकार  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  देने  का  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  वन
 1980  के  अन्तगंत  यदि  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जिसमें

 *
 इयक  सूचनायें  समाविष्ट  तो  निर्णय  लेने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होता  है  ।

 मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  केन्द्र  सरकार  सभी  सम्भव  सहायता  देने  के  लिए

 इच्छुक  है  ।

 मुख्यतः  आवश्यक  सूचना  देर  से  प्रस्तुत  करने  के  कारण  होते  वन
 1980  के  तहत  राज्य  सरकार  को  शक्तियां  प्रत्यायोजित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इससे  अधिनियम  का  वास्तविक  प्रयोजन  निष्फल  होगा  ।

 ]
 शादियों  के  श्रवसर  पर  शामियानों  संबंधों  सुरक्षा  उपाय

 4976.  श्री  बिलास  सुत्तसेवार  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  दिल्ली  प्रशासन  को  शादियों  के  अवसरों  पर  लगाये  .  जाने  वाले
 शामियानों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  दिल्ली  अग्निशमन  सेवा  संगठन  से  कब  सुझाव  प्राप्त  हुये

 क्या  मुख्य  सुभाव
 सरकार  द्वारा  उन  पर  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  और
 यदि  अब्र  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 संचार  मन्त्रालय  के  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 10  198  को  दिल्ली  में  अम्बा  के  पीछे  लगे  पंडाल  में  लगी  आग  के  बाद  दिल्ली
 अग्नि  शमन  सेवा  ने  संबधित  प्राधिकरणों  ज॑से  दिल्ली  नई  दिल्ली  नगर  दिल्ली

 छावनी
 बोर्ड  और  दिल्ली  नगर  निगम  को  टेण्टों  और  पंडालों  जैसे  अस्थाई  ढांचों  में  किए  जाने

 वाले  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  में  विस्तृत  निर्देश  जारी  किये  अस्थाई  ढांचों  को  लगाने  के  लिए
 अनुमति  देते  समय  इन  निर्देशों  का  पालन  किया  जाना  है  । (8)

 इन  निर्देशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  प्रकार  के  ढाचों  में  प्रयोग  की  जाने
 वाली  सामग्री  भूमि  से  ढांचे

 की
 छत  तक  गैर  ज्वलनशील  सामग्री  से  बनी  दीवारों  द्वारा

 रसोई  घर  को  अलग  आसानी  से  उपलब्ध  जल  व्यवस्था  आदि  निर्धारण  किया  गया  है  ।
 अस्थाई  ढांचों  के  लिए  स्वीकृति  देते  समय  स्थानीय  निकायों  द्वारा  इन  का

 पालन  किया  जाएगा  ।  ऐसा  किया  जा  रहा

 चालू  में  अग्नि  निवारक  और  अग्नि  सुरक्षा  विधेयक  1986  86  के द्वारा  संसदीय  विधायन  रखना  चाहती  है  |  अग्नि  सुरक्षा  विनियमनों  का  अनुपालन  न  करने
 के  लिये  सख्त  दण्ड  देने  के  लिये  प्राधिकरणों  को  शक्ति  प्राप्त  होगी  ।

 ओ
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 [  भ्रनुवाद  ]
 जम्मू  ओर  कष्मीर  में  दंगों  क ेकारण  जान-माल  को  हानि

 977.  श्री  विलास  घुस  सवार
 प्रो०  मधु  वण्डव्ते
 श्री  सरफराज  झहसद  :
 झो  शमर  राय  प्रधान  :

 श्री  कमल  नाथ  :

 श्री  प्रकाश  थी  पाटिल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  महीतों  के  दौरान  जम्मू  और  कदमीर  के  कितने  स्थानों  पर  दंगे  भड़के

 ओर  इसके  कारण  कितनी  जान-माल  की  हानि

 (@)  राज्य  में  राज्यपाल  शासन  लागू  होने  से  पहले  हुई  साम्प्रदायिक  हिंसा  और
 अत्याचारों  की  आवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  सरकार  इस  बारे  में  कोई  जांच  आयोग  नियुक्त  करने  के  पर  विचार
 कर  रही  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  में  पाकिस्तानी  सक्षिय  हैं  और

 वहां  बिना  पासपोर्ट  के  बहुत  से  व्यक्ति  रह  रहे
 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 झ्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्ररुण  :  और  :  प्रश्न
 की  विषय  वस्तु  प्राथमिक  रूप  से  राज्य  सरकार  से  संबंधित  है  ।

 और  :  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  जम्मू  और  कश्मीर  जांच  आयोग
 1962  के  उपबंधों  के  तहत  कानून  और  व्यवस्था  की  घटनाओं  की  जांच  के  आदेश  देने  के

 लिए  सक्ष+  है  ।

 और  :  राज्य  सरकार  को  विदेशी  नागरिकों  का  पता  लगाने  भौर  अवंध  प्रवेश
 के  खिलाफ  कारंदकाई  करने  के  लिए  सांविधिक  शक्तियां  पहले  ही  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 कोचोन  नौसेनिक  झडडे  की  परिवार  कल्याण  केन्द्र
 झोौर  एकोकृत  बाल  स्वास्थ्य  योजना

 4978.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  नौसैनिक  अड्डे  के  परिवार  कल्याण  केन्द्र  और  एकीकृत  बाल  स्वास्थ्य
 योजना  में  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 क्या  अन्य  सरकारी  परिवार  कल्याण  योजनाओं  में  काम  आने  वाले  कमंचारियों  की

 तुलना  में  उनके  वेतन  आदि  बहुत  कम  और

 यदि  तो  उनके  वेतन  आदि  को  अन्य  सरकारी  विभागों  के  कमंचारियों  के  बराबर
 स्तर  पर  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 े
 झ्रनुसंघान  झोर  विकास  थिभाग  में  राज्य  संत्री  भ्रूण  :  इनकी  संख्या

 आठ
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 ओर  :  इनके  वेतन  और  भक्तों  का  मुगतान  कमान  कल्याण  निधि  से  किया
 जाता  है  जो  एक  गैर  सरकारी  निधि  है  और  जिसका  उपयोग  नौसेना  कामिकों  के  कल्याण  के

 लिए  होता  है  |  तदनुसार  नियमित  सरकारी  सेवा  में  उनके  समकक्ष  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  से

 इनके  वेतन  और  भत्ते  कम  लेकिन  इनके  कार्यभार  एवं  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  वेतन  तथा  भत्तों  को समय-समय  पर  बढ़ाया  जाता  है  ।

 प्रदेश  में  बोधधाट  पस-बिजली  परियोजना  का  निर्माणਂ
 4979.  श्री  बलवन्त  सिह  राम्वालिया  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  बोघधाट  पन-बिजली  परियोजना  जो
 अभी  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  के  लिए  75  हैक्टेयर  भूमि  में  बन  की  कटाई  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  वनों  की  कटाई  करते
 के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  और  वनों  को  और  भागे  न  काटने  के

 अनुदेश  जारी  किये
 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  कारंवाई  की  गई  और
 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहसान  :

 हां  ।

 और  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  सरकार  के  वन  विभाग
 द्वारा  पहले  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  थी  और  की  गई  कारंबाई
 हालांकि  कानूनी  अपेक्षा  के  अनुरूप  नहीं  फिर  भी  जनहित  में  थी  जिससे  जल  परियोजना  के
 शीघ्र  कार्यानत्रयन  हो  इसमें  कोई  दुर्भावना  शामिल  नहीं

 ]
 *

 इण्डियम  रिसोट  सेॉन्सत  उपग्रह  उपयोग  कार्यक्रम  की  उपयोजन  परियोजनायें
 4980.  श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रिमोट  सेन्सिग  उपग्रह  उपयोग  कार्यक्रम  यू०
 ने  सम्बद्ध  राज्य  और  केन्द्रीय  एजेंसियों  के सहयोग  से  आठ  उपयोजन  परियोजनायें  प्रारम्भ

 को
 यदि  तो  वह  कार्यक्रम  किन  राज्यों  और  केन्द्रीय  एजेंसियों  के  साथ  मिलकर

 तैयार  किया  गया  है  और  आठ  उपयोजन  परियोजनाएं  कौन-कौन  सो  और
 इन  आठ  उपयोजन  परियोजनाओं  की  अब  तक  की  उपलब्धियां  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोश्योगिको  मंज्ञालय  तथा  महासागर  परमाणु
 :  निकोझोर  पह्रतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  क्षियराज  वी०  :  )

 और  1.1  भारतीय  सुद्र  संवेदन  उपग्रह-उपयोग  कार्यक्रम
 के  अन्तगगंत  16  उपयोग  परियोजनाएं  जिन्हें  विविध  केन्द्रीय  और  राज्य  सरका  रकी

 एजेंसियों  के  सहयोग  से  अन्तरिक्ष  विभाग  द्वारा  प्रारंभ  किया  गया
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 1.2  उपयोग  परियोजनाएं  निम्न  प्रकार  की  हैं  :--
 प्रचालनात्मक  उपयोग  परियोजनाएं
 अधं-प्रचालनात्मक  उपयोग  परियोजनाएं
 प्रायोगिक  उपयोग  परियोजनाएं  और

 विकास  परियोजनाएं
 इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  प्रधालमात्मक  उपयोग  परियोजनाएं
 1.  बाढ़  मानचित्रण  )
 2.  क्षेत्रीय  भौगोलिक  मानचित्रण  जी०
 3.  भूमि  जल  अन्वेषण  अध्ययन  डब्ल्यू०  ई०

 (1)  प्रध॑-प्रचालनात्मक  उपयोग  परियोजनाएं  ए०
 1.  मूमि  उपयोग  मानचित्रण  यू०
 2.  मृदा  मानचित्रण  ओ०
 3.  भूमि  निम्नीकरण  अध्ययन  डी०

 4.  हिम  मानचित्रण  एन०
 5.  सूखा  मानीटरन  आर०  एम०  )

 (iii)  प्रयोगिक  उपयोग  परियोजनाएं  ए०
 1.  फसल  उत्पादन  भविष्यवाणी  पी०
 2.  वन  मानचित्रण  और  क्षति  संसूचन  एम०  डी०
 3.  जल  गुण  मानीटरन  क्यू०
 4.  जल  विभाजक  लक्षणचित्रण  एस०
 5.  तटीय  पर्यावरण  का  मानीटरन  सी०

 6.  समुद्री  मत्स्य-पालम  ए०

 (iv)  तकनोक  विकास  परियोजनाएं  डी०
 1.  फसल  प्रतिबल  संसूचन  एस०

 2.  फसल  उत्पाद  प्रतिरूपण  वाई०

 अन्तरिक्ष  विभाग  की  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  आर०  एस०  ए०  )
 नात्मक  उपयोग  परियोजनाएं  और  अधर-प्रचालनात्मक  उपयोग  परियोजनाएं  कर  रही  हैं  तथा
 अन्तरिक्ष  विभाग  का  अन्तरिक्ष  उपयोग  केन्द्र  प्रायोगिक  उपयोग  परियोजनाओं  और  तकनीकी
 विकास  परियोजनाओं  को  कर  रहा  है  ।

 2.  लगभग  70  जो  कि  आन्ध्र  अरुणाचल

 हिमाचल  जम्मू  और  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  पश्चिमी  बंगाल  इत्यादि  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 में  राज्य/केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  और  एजेंसियों  का  प्रतिनिधित्व  करते  16  उपयोग
 योजनाओं  व।ले  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  उपयोग  कार्यक्रम  को  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सुदूर
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 संंवेदन  एजेंसी  और  अन्तरिक्ष  उपयोग  केन्द्र  क ेसाथ  सहयोग  कर  रहे  अभी  तक  50  से  अधिक

 प्रयोक्ताओं  ने  अन्तरिक्ष  विभाग  के  साथ  समभौता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  संलग्न

 ।  इस  प्रकायेक्रम  में  अधिक  प्रयोकता  विभागों  को  धामिल  करने  के  लिए  कायंवाई  की  जा

 रही
 3.1  यह  कार्यक्रम  चल  रहा  है  तथा  इसके  पूरा  होने  में  कुछ  समय  सभी  सोलह

 परियोजनाओं  के  लिए  संबद्ध  उपग्रह  आंकड़े  एकत्र  किए  जा  रहे  इन  आंकड़ों  क ेविस्लेषण  और

 अथंनिवंचन  का  कायं  प्रगति  में  प्रायोगिक  उपयोग  परियोजनाओं  और  तकनीक  विकास

 योजनाओं  के  लिए  भावश्यक  गणितीय  सूत्रों  और  मॉडलों  का  विकास  किया  जा  रहा  कुछ
 परियोजनाओं  के  लिए  हवाई  सर्वेक्षण  किए  जा  रहे  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह-उपयोग
 कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  प्रयोक्ता  विभागों  के  संसाधन  वैज्ञानिकों  को  नियमित  आधार  पर  सुदूर
 संवेदन  में  7  सप्ताह  और  12  सप्ताह  की  अवधि  वाले  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  राष्ट्रीय  सुदूर
 संवेदन  एजेंसी  आर०  एस०  ओर  अन्तरिक्ष  उपयोग  केन्द्र  मे ंआयोजित  किए  जा

 रहे  हैं  ।
 3.2  उपयोग  परियोजनाओं  के  कम  लागत  के  विविध  अथंनिवंचन  उपकरण  और

 संवेदकों  का  विकास  तथा  भारतीय  उद्योग  को  इनकी  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  भी  भारतीय  सुदूर
 संवेदन  उपग्रह-उपयोग  कार्यक्रम  का  भाग  है  ।  इनमें  जम  प्रकाशीय  उच्च
 आवर्ध॑न  प्रव्धंक  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 विवरण
 भारतोय  सुदूर  संवेबन-डपयोग  कार्यक्रम  उपयोग  परियोजनायें  प्रन्तरिक्ष  विभाग  के

 साथ  समभोता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  फरने  वाली  एजेंसियों  को  सची '
 परियोजना  सहयोगी  एजेंसी  स्थिति

 1985)  )
 बाढ़  मानचित्रण  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  पटना  समभौता-ज्ञापन

 )  सिंचाई  बिहार  ब्रह्मपुत्र  हस्ताक्ष रित  ।

 गोहाटी  हि
 क्षेत्रीय  भूविज्ञानीय  खान  ओर  भूविज्ञान
 मानचित्रण(आर०जी  राजस्थान

 भूविज्ञान  और  खान  गुजरात
 पेट्रोलियम  खोज  हु
 ओ०एन०जी०सी  ०

 खान  उड़ीसा  हु
 भूमि  जल  अन्वेषण  भूमि  जल  राजस्थान  7
 अध्ययन  भूमि  जल  मध्यप्रदेश

 भूमि  जल  कर्नाटक  »
 भूमि  उपयोग  मानचित्रण  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  राजस्थान

 जादहशपमपपेभपपभथपथपथ,ि:८ैथथ:,/:ििथयथभ/:पभि)िभि।ज+-तहतहनम  /
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 ।  2

 )  कृषि  त्रिपुरा  ५,
 योजना  महाराष्ट्र

 मृदा  मानचित्रण  उड़ीसा  सुदूर  संवेदन  उपयोग  केन्द्र  |

 )
 अखिल  भारतीय  मृदा  तथा

 मूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  फ

 म॒दा  सर्वेक्षण  और  मूमि  उपयोग  आयोजना

 का  राष्ट्रीय  ब्यूरो  फ

 भूमि  निम्नीकरण  अध्ययन  कृषि  राजस्थान  फ
 केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  र्
 केन्द्रीय  मृदा  लवणता  अनुसंधान  संस्थान  कि
 अखिल  भारतीय  मृदा  और  भूमि  उपयोग

 नई  दिल्ली  भ»

 मुदा  संरक्षण  मणिपुर  हि

 मृदा  सरक्षण  त्रिपुरा  ए

 मृदा  संरक्षण  अरुणाचल  प्रदेश  फ

 हिम  मानचित्रण  पावर

 )  जम्मू  तथा  काश्मीर  कि
 राज्य  विद्युत  हिमाचल  प्रदेश  कर

 हिम  तथा  हिमधाव  अध्ययन  संस्थान  कर

 सूखा  मानीटरन  भारतीय  मौसमविज्ञान

 )  नई  दिल्ली  ।  ”

 राहत  आंध्र  प्रदेश  ५»

 फसल  उत्पादन  चावल--उड़ीसा  सुदूर  संवेदन  उपयोग  केन्द्र  »

 भविष्यवाणी  गेहूं--पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  n
 हरियाणा  कृषि  विश्वविद्यालय  का

 वन  मानचित्रण  और  क्षति  वन  मध्य  प्रदेश  ५,

 संसूचन  वन  कर्णाटक  ५

 ०डी  ०)  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  की  एम०पी०  परिषद्  कि
 कर्णाटक  सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी  कि

 जल  गुण  मानीटरन  उत्तर  प्रदेश  सुदूर  संवेदन

 ०क्यू  ०एम०  )  उपयोग  केन्द्र  ण
 इनको  आंध्र  विश्वविद्यालय  "
 जम्मू  और  काइमीर  सरकार
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 जलविभाजक  लक्षण  चित्रण  अखिल  भारतीय  मृदा  तथा  मूमि

 ०-एस०सी  ०)  उपयोग  सर्वेक्षण
 उत्तर  प्रदेश  सुदूर  संवेदन  उपयोग  लखनऊ

 जे०एन०  कृषि  जबलपुर
 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  की  एम०पी०  परिषद्
 सुदूर  संवेदन  उपयोग  जम्मू  और  काइमीर

 तटीय  पर्यावरण  का  कर्णाटक  सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी
 मानीटरन  विज्ञान  क्री  उन्नति  के  लिए  कर्णाटक  एसोसिएसन

 कर्णाटक  राज्य  वायु  और  जल  प्रदूषण  बोड्डं

 समुद्रीमत्स्य  पालन  भारतीय  मत्स्यपालन  सर्वेक्षण

 }
 फसल  प्रतिबल  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय

 केन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  कटक
 दिल्ली

 फसल  पंदावार  प्रतिरूपण  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय
 कटक

 दिल्ली

 1980  के  प्नन्तगगंत  पिथोरामढ़  जिले  में  कालेज  भवन  के
 निर्माण  को  झनुमतिਂ

 4981.  कली  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पिथौरागढ़  जिला  में  डिग्री  कालेज  भवन  के
 निर्माण  का  प्रस्ताव  वन  1980  के  उपबन्धों  के  अन्तग्गंत  आवष्यक  स्वीकृति
 प्रदान  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  को  एक  से  अधिक  बार  भेजा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ये  प्रस्ताव  उन्हें  किन-किन  तारीखों  को  प्राप्त  हुए  और
 प्रत्येक  बार  स्वीकृति  प्रदान  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  जिस  स्थान  पर  यह  भवन  बनाने  का  विचार  वहां  एक  भी
 पेड़  नहीं  है  ।

 क्या  इस  भ्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  न  किये  जाने  के  कारण  स्थानीय  लोगों  में
 अधिनियम  के  विरुद्ध  रोष  और

 (3)  यदि  तो  यह  सुनिद्िचत  करने  के  लिए  कि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  न
 सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  ६  ?
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 पर्यावरण  झ्ौर  वन  म  त्रालय  में  राज्य  भरत्री  जिश्ाउरंहसान  और

 नहीं  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  21.2.1985  को  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें

 पिथौरागढ़  जिले  में  लोहाघाट  में  एक  राजकीय  डिग्री  कालेज  के  निर्माण  के  लिए  3.86  हेक्टेयर
 वन  भूमि  के  दिवपरिवतंन  हेतु  वन  1980  के  अन्तर्गत  पूर्व  अनुमोदन  मांगा
 गया  था  ।  राज्य  सरकार  से  2.3.1985  को  कुछेक  अनिवायं  ब्यौरे  तथा  स्पष्टीकरण  मांगे  गये  थे
 जो  कि  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  क्षेत्र  वक्ष-विहीन  .-
 और  इस  मामले  पर  मांगी  गयी  अनिवाय  अतिरिक्त  सूचना के  प्राप्त  होने  पर

 विचार  किया  जाएगा  ।

 980  के  प्रन्तगंत  स्वीकृति  के  लिए  प्ननिर्णीत  पड़ी  योजनाएं ”
 4982.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  विभिन्न  राज्यों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि वन

 1980  के  उपबंधों  के कारण  नियोजित  योजनाओं  के  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  विलम्ब  हो
 रहा

 यदि  तो  इत  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे
 क्या  वर्ष  1980-81  के  दौरान  मंत्रालय  को  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  स्वीकृत  निर्माण

 कार्यों  के  बारे  में  इस  अधिनियम  के  नियमों  के  अंतगंत  आवद्यक  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  ठो  क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  स्तर  पर  ऐसे  प्रस्तावों  को  निपटारा
 करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहसान  झ्न  ऐसी
 कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 प्रशइम  ही  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 नहीं  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 पाकिस्तान  के  स  ए  ब्रिठिश  हथियार

 4983.  भरी  यशबंतराव  गड़ाख  पाटिल  ;

 ही  घमंपाल  सिह  सलिक  :

 भरी  सुभाव  यादव  :  क्या  विदेशमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1986  के  टाइम्स  आफ  इ डिया  में  प्रकाशित
 इस  आछ्यय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पाकिस्तान  की  ब्रिटेन  से  420  मिलियन
 पौंड  मूल्य  के  टेंक  टरेट्स  तथा  हथियार  खरीदने  की  संभावना  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  के०  झार०  :  सरकार  ने  भारतीय
 ओर  ब्रिटिश  समाचार  पत्रों  में  इस  आशय  की  खबरें  देखी

 सरकार  उन  सभी  घटनाओं  पर  बराबर  निगरानी  रखती  जिनका  देश  की  सुरक्षा
 पर  प्रभाव  पड़  सकता  हो  ।

 ]
 भारत  में  पाकिस्तानी  जासूसों  की  गतिविधियां

 4984:  भरी  मूलचन्द  डगा  :  कया  गृहमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  जासूस  धीरे-धीरे  भारत  में  अपनी  गतिविधियां  तेज

 कर  रहे  हैं  और  इस  समय  भारतीय  जेलों  में  कितने  पाकिस्तानी  जासूस  बन्दी
 पाकिस्तानी  जासूसों  के  भारत  में  घुसपेठ  के  स्रोत  क्या  हैं  और  भारत  में  प्रवेश  के

 लिए  उनके  द्वारा  क्या  तरीका  अपनाया  जाता  और
 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?

 पान्तरिक  सुरक्षा  थिभाग  में  राज्यमंत्रो  झ्ररण  :  और  आवदयक

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  और
 सरकार  इस  संबंध  में  समय-समय  पर  उचित  कायंबाही  करती

 [  प्रनुवाद  ]
 भारतोय  प्रशासमिक  सेवा  श्धिकारियों  के  लिए  प्रामोण  समस्याप्रों

 सम्बन्धी  लघु  पाठ्यक्रम
 4985.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 हरी  गुरुदास  कामत  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  वरिष्ठ  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  कें  अधिकारियों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों

 की  समस्याओं  से  परिचित  कराने  के  लिए  लघु  पाठ्यक्रम  आयोजित  कर  रही
 यदि  तो  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लम्बे  समय  तक  वास्तविक  नियुक्तियां

 संगत

 सरकार  द्वारा  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  की  समस्याओं  से
 समुचित  रूप  से  परिचित  कराने  के  लिए  उन्हें  वहां  नियुक्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा
 सकते  और

 इस  सम्बन्ध  में  किये  जा  रहे  उपायों  का  ब्यौरा  कया
 कासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मन््त्री  :  पी०  :

 जी  हां  ।  यह  मंत्रालय  वरिष्ठता  के  सभी  स्तरों  पर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के
 अधिकारियों  के  लिए  एक  सप्ताह  का  पुनदचर्या  पाठ्यक्रम  आयोजित  कर  रहा  है  ।  इन  पाठ्यक्रमों
 में  से  कुछ  पाठ्यक्रमों  का  सम्बन्ध  ग्रामीण  विकास  की  समस्याओं  के  सांथ

 ॥

 से  राज्य  सरकारों  के  अधीन  पदों  पर  नियुक्ति  पूरी  तरह  राज्य  सरकारों  की
 जिम्मेदारी  होती  है  ।  फिर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सीधी  भर्ती  के  अधिकारियों  के
 कैरियर  विकास  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए
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 इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  अधिकारियों  को  पर्याप्त  फील्ड  अनुभव
 प्रदान  करने  पर  भी  जोर  दिया  गया  है  ताकि  उन्हें  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  लोगों  की  समस्याओं  की

 समुचित  जानकारी  प्रदान  की  जा  सके  |  केन्द्रीय  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के
 कारियों  के  कैरियर  विकास  की  दृष्टि  राज्यों  में  उनके  स्थानन  की  पद्धति  की  समय-समय  पर

 पुनरीक्षा  करती  है  तथा  जहां  आवश्यक  होता  है  समुचित  सुझाव  देती  इसके  अतिरिक्त  भारत

 सरकार  के  अधीन  पदों  पर  नियुक्ति  करते  समय  अधिकारियों  द्वारा  फील्ड  नियुक्तियों  में  प्राप्त

 अनुभव  को  ध्यान  में  रखा  जाता  वस्तुतः  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  किसी  भी  अधिकारी  को

 निदेशक  के  स्तर  तक  की  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  तब  तक  विचार  नहीं  किया

 जाता  है  जब  तक  उसके  पास  न्यूनतम  फील्ड  अनुभव  न  हो  ।

 के  कारण  विभिन्न  जीव  जन्तुझों  का  विनाशਂ
 4986.  श्री  सोमनाथ  श्थ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थया  सरकार  .  का  ध्यान  दिनांक  10  1986  के  जागरण  में

 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बंताया  गया  है  कि  देश  में

 प्रदषण  के  कारण  विभिन्न  नदियों  में  जीव-जन्तुओं  का  विनाश  हो  रहा  है  और  टोंस

 तथा  सासर  खड़ेरी  नदियों  के  किनारे  बसे  नगरों  तथा  शहरों  में  बढ़ती  जनसंख्या  में  प्रदूषण  स्तर

 बहुत  बढ़  गया
 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 देश  में  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  झ्रौर  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्री  जियाउर  हँमान  अ्र  :

 हे  राज्य  सरकार  को  इस  की  छानबीन  करने  के  लिए  तथा  उचित  कार्यवाही
 करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 देश  में  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  उठाये  जा  रहे  कदमों  में  ये  शामिल  हैं  :--

 —  उद्योगों  को  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  उपाय  स्थापित  करने  के  लिए  राजी  कियः  जा  रहा  है  ।

 4054  बड़े  एवं  मभौले  जल  प्रदूषणकारी  उद्योगों  में  से  2076  उद्योगों  ने  निस्सरण  उपचार

 संयंत्र  लगा  लिए  हैं  ।
 _  बड़े  प्रदषणकारी  उद्योगों  के  लिए  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानक  निर्धारित  किये  गए  हैं  तथा  उनके

 चरणबद्ध  कार्यान्वयन  के  लिए  कायंक्रम  प्रारम्भ  किए  गए
 --  गुणवत्ता  स्तर  के  मूल्यांकन  के  लिए  देश  की  नदियों  की  जल  गरुणबत्ता  का  लगातार  प्रबोधन

 किया  जा  रहा  है  ।
 —  दैश  की  सभी  प्रमुख  नदियों  के  बेसित  एवं  सब-बेसिन  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।
 ---  निस्सरणों  एवं  उत्सजंनों  के  मानक  निर्धारित  किये  गये  हैं  तथा  उद्योगों  को  निर्धारित  मानकों

 का  पालन  करने  के  लिए  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 —  दोषी  उद्योगों  क ेखिलाफ  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  तथा  *

 --  प्रदूषण  नियंत्रण  की  प्रणालियों  को  लगाने  तथा  भीड़भाड़  वाले  क्षंत्रों  से  प्रदूषणकारी  उद्योगों
 को  स्थानान्तरित  करने  पर  कर-प्रोत्साहन  दिए  जाते
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 कलेक्टर  के  रूप  में  सफल  कार्यकाल  पूरा  करने  वाले  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के
 अ्रधिकारियों  को  विशेष  सान्यता

 4987.  झो  सोसनाथ  रथ  :
 आरो  गुरुदास  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलेक्टर  के  रूप  में  सफल  कार्यकाल  पूरा  करने  वाले  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 के  अधिकारियों  को  पदोन्नतियों  के  मामले  में  विशेष  सान््यता  देने  के लिए  सरकार  को  कोई
 अमभ्यावेदन  मिले

 यदि  तो  इस  सुझाव  को  क्ियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  पो०  :

 से  जी  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  एक  ग्रेड  से  दूसरे
 ग्रेड  में  पदोन्नतियां  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  पात्र  अधिकारियों  के  रिकार्डों  के  समय  मूल्यांकन
 के  आधार  पर  की  जाती  हैं  ।  कनिष्ठ  वेतनमान  से  वरिष्ठ  वेतनमान  में  पदोन्नतियां  सेवा  की  अवधि
 तथा  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपयुक्तता  के  आघार  पर  और  चयन  ग्रेड  तथा  उससे  ऊपर  की
 पदोन्नतियां  वरिष्ठता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योग्यता  के  आधार  पर  चयन  द्वारा  की  जाती  हैं  ।

 क्षेत्रीय  पारपन्न  दिल््लो  सें  पारपत्र  के  लिए  लंबित  पड़े  ब्रावेदन
 4988.  श्री  लिरंजीलाल  शर्मा  :  क्या  घिदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  पारपत्र  दिल्ली  में  पारपत्र  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित  पड़े
 और

 उन्हें  शीघ्र  निपटाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !
 बिदेद  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०  झार०  :  1  1986

 पासपोर्टों  के लिए  लंबित  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  12,335  थी  ।
 पासपोर्ट  आवेदन-पन्नों  के  लंबित  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  संबंधित  प्राधिकरण

 से  पुलिस  की  स्वीकृति  नहीं  मिली  कुछ  मामलों  आवेदन-पत्र  अधूरे  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 अधिकारी  को  समय-समय  पर  पुलिस  प्राधिकरण  और  पासपोर्ट  आवेदक  को  स्मरण  कराने  के  निदेश
 दिए  गए  हैं  ।

 मृतपूर्थ  सेनिकों  की  समस्या
 4989.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  रक्षा  मनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  की  पेंशन  में  सेवानिवृत्ति  के  बाद  विभिन्न
 सेवाओं  में  पाश्विक  अपनी  पैतृक  भूमि  प्राप्त  करने  अथवा  किरायेदारों  आदि  से  अपने  मकानों
 को  झ्ाली  करवाने  में  असफलता  जैसी  विभिन्न  समस्याओं  के  कारण  भूतपूर्व  सैनिकों  में  व्याप्त  भारी
 असंतोष  के  प्रति  ध्यान  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भूतपूर्व  सैनिकों  के  संगठन  से
 कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
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 यदि  तो  उनकी  समस्याओं  का  संतोषजनक  समाधान  ढूढ़ने  के  लिए  सरकार  ने
 क्या  निर्णय  किए  हैं  और  प्रत्येक  निणंय  कब  तक  कार्यान्वित  करने  की  संभावना  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  अपेक्षित  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रक्षा  श्रनुसंघान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  झ्रुण  :  सरकार  को

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्या  और  पुननियोजन  किरायेदारों  से उनके  मकान  तथा  भूमि  उन्हें
 वापस  दिलाने  ज॑से  मामलों  में  उनके  दृष्टिकोण  की  जानकारी

 इस  विषय  में  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  हैं  ।
 और  :  इनमें  से  प्रत्येक  समस्या  के  बारे  में  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 (i)  वतंमान  पेंशन  नीति  के  अन्तर्गत  विभिन्न  तिथियों  को  सेवानिवृत्त  होने  वाले  रक्षा
 कार्िकों  द्वारा  ली  जाने  वाली  पेंशन  की  राधि  में  भिन्नता  हो  सकती  है  क्योंकि
 पेंशन  सेवानिवृत्ति  क ेसमय  मिलने  वाली  गणनीय  परिसंपतियों  तथा  की  गई  सेवा
 के  वर्षों  की  संख्या  पर  निर्मर  करती  लेकिन  अब  चतुर्थ  वेतन  आयोग  पहले  के
 पेंशन  पाने  वालों  और  भविष्य  में  पेंशन  पर  जाने  वालों  के  पेंशन  ढांचे  पर  विचार
 करेगा  ।

 (ii)  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  में  उन  मदों  का  पता  लग!या  जा  रहा  है  जिनमें

 पूर्व  सैनिकों  को  पुतनियोजित  किया  जा  सकता  है  :

 सेना  कामिकों  की  सेवानिवृत्ति  पर  उनके  मकानों  तथा  भूमि  की  वापसी  संबंधित
 राज्य  के  कानूनों  के  विषय-क्षेत्र  मे ंआती  है  |  फिर  रक्षा  मंत्रालय  शहरी
 विकास  मंत्रालय  का  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  बात  के  लिए  पत्र  व्यवहार  चल

 रहा  है  कि  वे  भाड़ा  नियंत्रण  अधिनियमों  और  अभिषघृति  कानूनों  में  आवश्यक

 घान  करें  ताकि  सेवानिवृत्ति  पर  मूउपूर्व  सैनिक  अपने  मकानों  तथा  भूमि  को  वापस
 ले  सके  ।  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  आवासीय  संपति  के  बारे  में  अपने  कानूनों  में

 पहले  ही  आवश्यक  प्रावधान  कर  दिए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  के जिलों  के लिए  घनराशि

 4990.  श्रो  गुरुवास  कामत  :  क्या  योजना  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसद  सदस्यों  को  उनके  प्रतिनिधित्व  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  उसी  प्रकार

 निर्धारित  धनराशि  आबंटित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  है  जैसे  महाराष्ट्र
 सरकार  की  जिला  योजना  विकास  परिषद्  द्वारा  राज्य  के  जिलों  के  विकास  के  लिए  दी  जाती

 बभौर

 ्ज्ल्ट

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे

 दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 1980  के  प्रन्तगंत  बन  साफ  करनाਂ

 4991.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  परियोजनाओं  के  लिए  वन
 1980  के  अन्तगंत  वन  मूमि  साफ  करने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  राज्य  सरकार  को  कुछ  नये

 अनुदेश  भेजे
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौटा  क्या  और
 उन  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  सन््त्री  जियाउरंहमान  :  और
 1985-86  को  जारी  किए  गए  परिपत्रों  के  ब्यौरों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभापटल

 पर  रखा  जाता  है  ।
 राज्य  सरकारों  ने  कोई  प्रतिक्रिया  सूचित  नहीं  की

 विवरण
 बन  1980  के  अर  तगंत  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  के  सम्बन्ध  में  हाल

 हो  में  जारो  किए  गए  परिपत्रों  के  ब्योरे  ।
 परिपन्न  संख्या  एवं  दिनांक  विषय

 1.  सं०  8-98  ०  केन्द्रीय  सरकार  ऐसी  किसी  परियोजना  को
 दिनांक  19.11.85  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  जिस  पर

 अधिनियम  के  तहत  बिना  पूर्व  अनुमोदन  के
 कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया

 2.  दिक-परिवतंन  के  लिए  प्रस्तावित  बन  भूमि
 दिनांक  21-11-85  के  समतुल्य  गैर-वन  भूमि  में  प्रतिप्रक

 पौघरोपण  की  एक  व्यापक  योजना  प्रस्ताव
 सहित  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  ।

 3.  |  प्रस्ताव  के  साथ  एक  लागत-लाभ  विश्लेषण
 दिनांक  13-1-86  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  ।

 सरकार  की  संजूरो  के  लिए  लम्बित  पड़ो  सध्य  श्रदेश  को  सिचाई  योजनायेंਂ
 4992.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  और  सिहोर  जिलों  की  छोटी
 ओर  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  वन  1980  के  अन्तगंत  वन
 काटने  के  कुछ  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  काफी  समय  से  लंबित  पड़  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भौर
 परियोजना-वार  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इन  मामलों  की  वतंमान  स्थिति  क्या

 पर्यावरण  झोर  बन  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन््त्री  जियाउरंहमान  :
 वन  1980  के  तहत  कटाई  के  लिए  प्राप्त  प्रस्तावों  को  जो  अपूर्ण  होते

 हैं  तथा  जिनके  बारे  में  राज्य  सरकार  तीन  सप्ताह  की  अवधि  के  अन्दर  जरूरी  प्रस्तुत  नहीं
 करती  उन  प्रस्तावों  को  समाप्त  कर  दिया  जाता  यदि  बाद  में  जरूरी  सूचना  प्राप्त  कर  दी
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 जाती  है  तो  उन  पर  फिर  से  विचार  किया  जाता  रायसेन  एवं  सिहोर  जिले  से  प्राप्त  लघु  तथा

 मध्यम  सिंचाई  पंरियोजनाओं  के  प्रस्ताव  जिनको  समाप्त  कर  दिया  गया  है  उनका  विस्तृत  ब्यौरा

 लोक  सभा  पटल  पर  रखे  विवरण  में  दर्शाया  गया  है।इस  समय  इन  जिलों  से  आये  हुए  इस

 तरह  का  कोई  भी  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं  विदिशा  जिले  से  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विवरण

 जिला  क्षेत्र  उद्देश्य  दिनांक  जब  से  राज्य
 सरकार  से
 करण  की  प्रतीक्षा  है  ।

 4.  रायसेन  पिपलाई  जलाद्याय  का  निर्माण  30  1984

 2.  रायसेन  18.380  नागरी  जलाशय  परियोजना  16  1985
 का  निर्माण

 3.  रायसेन  47.438  परसोरा  जलाशय  परियोजना  7  1986
 |  का  निर्माण

 4.  रायसेन  17.980  रामपुरा  जलाशय  परियोजना  7  1985
 का  निर्माण

 5.  रायसेन  32.535  नन््दखो  जलाशय  परियोजना  25  1985
 का  निर्माण

 6.  रायसेन  20.00  जुकारपुर  जलाशय  परियोजना  8  1985
 का  निर्माण

 7.  रायसेन  79.027  मांडिया-खेड़ा  जलाशय  परियोजना  -8  1985

 का  निर्माण
 8.  रायसेन  20.36  भीम-वाटिका  जलाशय  परियोजना  28  1985

 का  निर्माण

 9.  सिहोर  45.3  शामपुर  जलाशय  परियोजना  24  जनवरी  1985
 का  निर्माण

 10.  सिहोर  4.249  मन्जीखेडी  जलाशय  परियोजना  16  1985
 का  निर्माण

 11.  सिहोर  37.8  खण्डाबर  जलाशय  19  1985
 का  निर्माण

 इलेक्ट्रॉलिको  उद्योग  के  लिए  इलेक्ट्रोनिकी  इन्जोनियर
 4993.  झली  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  प्रधानमन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  देश  में  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  तीत्र  विकास  और
 विस्तार  होने  के  कारण  वर्ष  1990  तक  इलेक्ट्रॉनिकी  इन्जीनियरों  और  तकनीशियनों  की  कमी  हो
 रुकती  और
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 लिखित  उत्तर  2  1986

 यदि  तो उस  समय  तक  तकनीकी  लोगों  तथा  प्रशिक्षित  और  दक्ष  जन  शक्ति  की

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार ने  क्या  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं  ?

 विज्ञान  श्रोर  प्रौद्योगिको  सन्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी
 झोर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनन््त्रों  शिवराज  वो०  :  और

 बट्रोनिकी  विभाग  ने  जनशक्ति  के  विकास  के  लिए  विभिन्न  कायंक्रमों  का  पता  लगाया  है  ।  इनमें
 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (i)  इलेक्ट्रॉनिकी  जनशक्ति  विकास

 (ii)  इलेक्ट्रॉनिकी  के  शिक्षण  के  अनुप्रयोगों  से  संबंधित  तथा

 (iii)  खासकर  कम्प्यूटर  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  से संबंधित  जनशक्ति  का  विकास  ।

 जहां  तक  कम्प्यूटर  जनशक्ति  का  संबंध  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  संसाधन  विकास  मंत्रालय  भौर  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  साथ

 संयुक्त  रूप  से  अनेक  कार्यक्रम  शुरू  किए  मुख्य  कार्यक्रमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :
 1.  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  एक  वर्णीय  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  डेढ़  वर्षीय  पालिटेकनिकोत्तर  डिप्लोमा
 -  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  हिन्दी  माध्यम  से  डेढ़  वर्षीय  स्नातकोत्तर  डिप्लोपा

 टेक
 -  टेक

 कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  तीन  वर्षीय  स्नातकोत्तर  डिप्लोपा
 .  व्यवसाय  उन्मुख  पाठ्यक्रम

 उपर्युक्त  कार्यक्रमों  को  विभिन्न  औद्योगिक  प्रणिक्षण
 आदि  में  पहले  से  ही  चलाया  जा  रहा  है  और  आगामी  वर्षों  में  इसका  विस्तार  और

 अधिक  केन्द्रों  मे ंकिया  जाएगा  ।

 उपर्युक्त  के  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  सतत  कम्प्यूटर  इन्जीनियरी/अनुरक्षण
 में  डिप्लोपा  तथा  शिक्षकों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  कार्यक्रमों  को  सहायता  प्रदान  की  है  ।

 चूंकि  आमतौर  पर  शिक्षा  और  खासतौर  पर  तकनीकी  शिक्षा  का  दायित्व  मुख्यतः  राज्य
 सरकारों  का  और  कुछ  हृद  तक  केन्द्र  सरकार  के  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  तथा  श्रम
 लय  का  अतः  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  उपर्युक्त  कायंत्रमों  के  बारे  में  ।4  1985  को
 आयोजित  बैठक  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  तथा  संबद्ध  केन्दीय  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्रालय  और  श्रम  मंत्रालय  के  साथ  चर्चा  की  ।  इस  बेठक  में  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  जनशक्ति  की  आवद्यकता के  क्षेत्र  में  उपलब्ध  अन्तराल  को  दूर  करने
 के  लिए  जोरदार  कार्यक्रम  तैयार  करें  ।

 सोर  ऊर्जा  प्रणाली  के  लिए  विदेशों  प्रौद्योगिकी
 4994.  श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कुछ  देशों  ने  सौर  ऊर्जा  प्रणाली  के  क्षेत्र  में  नई
 प्रौद्योगिकी  देने  की पेशकश  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 यदि  तो  देश  में  सिलिकोन  बेस्ड  फोटो  वाल्टेयर  प्रणालियों  का  विकास  करने  के

 लिए  सरकार  क्या  प्रभादी  कदम  उठा  रही  है  ?

 विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 झोौर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :  से

 कुछ  विदेशी  कम्पनियों  ने  हाल  ही  में  गैर  निवासी  भारतीयों  द्वारा  शुरू  की  जाने  वाली  कम्पनियों
 को  क्रिस्टेलाइन  सिलिकान  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  प्रौधोगिकी  की  पेशकश  की  है  ।  पिछले  कई  वर्षों
 से  सरकारी  धन  का  उपयोग  करके  पहले  ही  देश  में  क्रिस्टेलाइन  सिलिकान  प्रकाश  वोल्टीय

 गिकियों  का  विकास  किया  जा  चुका  है  और  इन  स्वदेशी  प्रौद्योगिकियों  के  आधार  पर  सौर  सैलों
 और  मोड्यूलों  का  व्यापारिक  पैमाने  पर  उत्पादन  सैन््ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  और  राजस्थान

 क्ट्रानिक्स  एन््ड  इन्स्ट्र  मेंट्स  लि०  नामक  तीन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  किया  जा  रहा  इस

 पृष्ठ  मूमि  में  और  ऐसे  उप्पादों  के  लिए  अन्तर्देशीय  बाजार  के  आकर  को  ध्यान  में  रखते

 कार  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  की  गई  पेशकश  की  संवीक्षा  कर  रही  है  ।

 1985  में  सरकार  ने  अमोरफस  सिलिकान  सौर  पैनलों  के  100  और  500

 प्रति  वर्ष  क्षमता  वाले  प्रयोगिक  संयंत्रों  की  आपूर्ति  के लिए  पेशकशों  को  आमंत्रित  किया

 था  ।  इसके  उत्तर  में  कई  विदेशी  कंपनियों  ते  अपनी  पेछाकशोें  की  हैं  ।  इन  पेशकशों  पर  सरकार

 विचार  कर  रही
 इस  दौशन  अपोरफस  सिलिकान  सौर  सेलों  के  विनिर्माण  के  लिए  औद्योगिक  अनुमोदन

 और  विदेशी  सहयोग  के  लिए  एक  गैर  निवासी  भारतीय  द्वारा  किए  गये  आवेदन  पर  अपनी

 क्रिया  के  रूप  में  सरकार  ने  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  है  और  विदेशी  सहयोग  का  अनुमोदन  कर

 है  ।
 शझभियोजन  निदेशालय  का  प्रस्ताव

 4995.  श्री  ई०  प्रय्यप्पु  रेड्डी  :  क्या  गृहमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  में  एक  अभियोजन  निदेशालय  और  क्षेत्रीय  स्तर  पर  अभियोजन

 लय  झ्ोलने  का  प्रस्ताव
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्न  न्यायालयों  में  दायर  किए  गए  अभियोगों  की

 गह  मंत्रालय  द्वारा  निगरानी  की  जाती  और

 यदि  तो  ऐसे  निगरानी  एककों  के  प्रभारी  अधिकारियों  के  पदनाम  क्या  हैं  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्यमत्रो  अ्ररुण  :  ओर  दण्ड  प्रक्रिया
 1973  में  कन्द्र  अथत्रा  राज्य  स्तर  पर  अभिषोजन  निदेशालय  स्थापित  करने  का  प्रावधान

 नहीं  हैं  ।  भारत  संघ  द्वारा  दायर  किये  गये  अभियोग  भ्रष्टाचार  निवारण  विदेशी
 मय  विनियमन  अधिनियम  आदि  के  अन्तर्गत  मामलों  से  संबंधित  ये  कानून  सरकार  के

 भिन्न  मंत्रालयों  और  विभागों  द्वारा  बनाये  जाते  हैं  और  विभिन्न  कानूनों  के  तहत  दायर  किये  गये
 अभियोगों  के  संबंध  में  प्रबोषन  कार्य  भी  उन्हीं  के  द्वारा  किया  जाता  गृह  मंत्रालय  नही
 अभियोजन  निदेशालय  को  गठित  करने  और  न  ही  भारत  संघ  द्वारा  दायर  किये  गये  अभियोगों  का
 प्रबोधन  करने  से  संबंधित  है  ।
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 प्रइन  ही  नहीं  उठाता  ।

 प्रायुध  कारखानों  के  सहायक  एकक  खोलने  के  लिए  भूतपूर्व  सेनिकों  को  प्रोत्साहन
 4996,  श्रो  ग्रजय  मुशारान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आयुध  कारखानों  के  सहायक  एकक  खोलने  के  लिए  भूतपूर्व  सैनिकों  को

 दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही  और

 अभिप्र रित  सहायक  एकक  स्थापित  करने  हेतु  भूतपूर्व  सैनिकों  को  प्रोत्साहित  करने

 के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?
 रक्षा  झनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  प्ररुण  झोर  :

 रक्षा  मंत्रालय  के  पुनर्वास  महानिदेशालय  की  पहले  ही  यह  योजना  है  कि  भूतपूर्व  सेनिकों  द्वारा
 चलाई  जा  रही  लघु  उद्योग  यूनिटों  को  आयुध  निर्माणियों  सहित  रक्षा  मंत्रालय  या  इसके  संगढनों
 को  सप्लाई  की  जाने  वाली  सामग्री|प्रदान  की  जाने  वाली  सेवाओं  के  कुल  मूल्य  पर  10%  मूल्य
 तक  की  आधिक  सहायता  प्रदान  की  जाए  ।  भूतपूर्व  सैनिकों  की  प्रत्येक  यूनिट  को  प्रतिवर्ष
 तम  50,000  तक  की  आथ्थिक  सहायता  मंजूर  की  जाती

 रक्षा  सेनाओं  और  आयुध  निर्माणियों  के  लिए  अपेक्षित  वस्तुओं  का  निर्माण  एवं  सप्लाई
 करने  के  लिए  मूतपूर्व  सैनिकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  अन्य  उपायों  का  भी  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 सं  ट्रिक  पास  भूतपूर्व  सेनिकों  को  नोकरियां
 4997.  श्री  झ्रजय  सुशरान  :  क्या  रक्षा  म  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या

 यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सैनिक  बोडं  द्वारा  सशस्त्र  सेनाओं  ने  ।0  वर्ष  की  सेवा  और  मेंट्रिक  पास

 मूतपूर्व  सैनिकों  को  कालेज  की  डिग्री  के  अभाव  में  नौकरी  देने  से  इन्कार  न  करने  के  1977  में
 भेजे  गए  एक  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  अभी  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  8  वर्ष  से  अधक  का  विलंब  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?
 रक्षा  ग्रनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भ्रुण  झोर  :

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  अधिक  से  अधिक  संख्या  में  नौकरियों  में  लगाने  की  दृष्टि  से  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  1976  में  केन्द्रीय  सेनिक  बोर्ड  ने  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के विचार  के  लिए
 निम्नलिखित  उपाय  सुझाए  थे  :--

 सैनिकों  की  प्रशिक्षण  एवं  अनुभव  को  ध्यान  में  रखकर  आयु  तथा
 शैक्षणिक  अहंता  में  छूट  दी  जानी  राज्य  के  मुख्यमंत्री  निम्नलिखित  को
 निर्धारित  करते  हुए  निर्देश  जारी  करें  :--

 (iii)  तृतीय  श्रेणी
 के

 जिन  आररिक्षत  पदों  के  लिए  डिग्री  की  अहंता  निर्धारित  है  उन
 पदों  के  लिए  उस  मेंट्रिक  भूतपूर्व  सेनिक  को  शैक्षणिक  रूप  से  योग्य  समझा  जाए  जिसने  10  वर्षो
 की  सेवा  कर  ली  है  ।

 इस  मामले  ओर  भूतपूर्व  सेनिकों  को  अधिक  संख्या  में  नौकरी  में  लगाने  के  लिए  शैक्षणिक
 महंताओं  में  सामान्यतः  छूट  देने  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कारंवाई  की  जानी  थी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इसके  लिए  अलग  से  दिनांक  15.12.1979  को  कामिक  एवं
 निक  सुधार  विभाग  की  ज्ञापन  संख्या  39016/10/79  स्थापना  के  द्वारा  शैक्ष  णिक  बहुंता
 में  छूट  निर्धारित  की  थी  ।
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 4
 जो  भूतपूर्व  सेनिक  मैट्रिक  हैं|  जिनके  पास  सेना  से  विशेष  प्रमाण-पत्र  और  जिन्होंने

 15  वर्षों  की  सेदा  की  है  उनके  मामले  में  वर्ग  पदों  के  लिए  प्रवेश  की  अहंता  को  स्नातक  से

 हटाकर  मैट्रिक  करके  हाल  ही  में  इस  आदेश  को  फिर  से  संशोधित  किया  गया  है  ।

 निर्णय  लेने  में  घिलम्ब  के  कारण

 4998.  श्रीमती  उथा  चोधरी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  ने  हाल  में  की  समीक्षा  में  यह  कहा  है  कि  प्रशासनिक  सुधार  के  लिए
 कागजी  कार्यवाही  में  कटौती  व  रिकार्ड  आदि  का  जमा  न  करना  आवश्यक

 क्या  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों  का  भी  समीक्षा  में  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  समीक्षा  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  !

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पोਂ  :

 से  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  द्वारा  1986  में

 आयोजित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  में  संगठन  एवं  पद्धति  कार्यों  के  प्रभारी  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  एक
 सम्मेलन  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  सरकार  में  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  में  गतिशीलता  लाने

 के  अन्य  कदमों  के  साथ  साथ  कागजी  कारंवाई  ओर  रिकार्डों  में  कटोती  करना  आवश्यक

 है  ।  निर्णय  लेने  में  देरी  पैदा  करने  वाले  जिन  अन्य  कारणों  का  पता  लगाया  गया  वे  मामलों  की

 जांच  के  स्तरों  की  फार्मों  में  मानकीकरण  का  अभाव  ओर  बहुत  अधिक  रिपोर्ट  तथा

 विवरणियां  ।  प्रशासनिक  का  को  सुचारु  रूप  देने  तथा  विलम्ब  घटाने  के  लिए  सम्मेलन  द्वारा  की

 गई  सिफारिशें  निम्न  प्रकार  थीं  :

 ---  सरकारी  कार्यालयों  में  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  का  विकेन्द्रीकरण  और  स्तरोल्लंघन

 का  विस्तार  किया

 --  मानकी  क्ृत्त  प्रक्रिया  शीटों  के  इस्तेनाल  से  नेमी  और  साधारण  मामल्रों  में  टिप्पण  आलेखन

 की  समाप्ति  ;
 --  मानकीकरण  ओर  युक्तियुक्तकरण  के  लिए  प्रद्यासनिक  प्रपत्रों  की

 —  सभो  रिपोर्टो  और  विंवरणियों  को  पुनरीक्षा  करना  जिससे  उनकी  संख्या  और  आवधिकता

 घटाई  जा  सके  और  अपवाद  मामलों  में  ही  रिपोर्ट  देने  की  प्रणाली  लागू  की  जा

 ---  अधिकारी-उन्मुखी  कार्य-प्रणाली  अधिकाधिक

 —  रिकार्ड  अवधारण  समयसूचियों  को  एक  मुकम्मल  पुनरीक्षा  के  माध्यम  से  रिकार्डों  की

 विभिन्न  श्रेणियों  के  लिए  परिरक्षण  अवधियों  में  कमौ

 --  इकठठे  हुए  रिकार्डों  की  पुनरीक्षा  तथा  छंटाई  करने  के  लिए  गहन  प्रयास  ।

 प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  उपयु कत  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन

 पर  अलग-अलग  मंत्रालयों  के  साथ  अनुवर्ती  कारंवाई  कर  रहा  है  ।
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 ह

 2  1956

 नशीली  दवाझों  के  सेवन  के  झादो

 4999.  श्री  सुनोल  दत्त

 श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 अर  सी०  साधव  रेडडो  :

 हरी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  नशीली  दवाओं  का  अवध  व्यापार  बढ़  रहा  है  और

 अनेक  लोग  इन  जान  लेवा  दवाओं  के  शिकार  हो  रहे
 क्या  नशीली  दवाओं  का  सेवन  करने  वाले  व्यक्षितयों  की  संख्या  जानने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया
 यदि  तो  अब  तक  एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार

 नशीली  दव्गओं  के  सेवन  के  आदी  व्यक्तियों  क ेइलाज  और  इनके  पुनर्वास  के  लिए
 क्या  व्यवस्था  की  गई  और

 इस  मामले  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  से  इस  तरह  का  कोई

 मूल्यांकन  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  इस  मंत्रालय  ने  देश  के  चार  महानगरों  और  5  अन्य
 नगरों  में  छात्रों  में  नशीली  दवाओं  के  दुरुपग्रोग  की  स्थिति  का  एक  अध्ययन  1985  में
 किया  था  जिसके  परिणाम  1986  के  मध्य  तक  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  :  इस  सम्बन्ध  4  स्थिति  संलग्न  विवरण  के  पैरा  6  ओर  7  में  दर्शाई
 गई

 विवरण
 सरकार  मदिरापान  की  बुराईयों  और  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  जनसंचार

 माध्यम  के  जरिए  प्रचार  करके  लोगों  को  शिक्षित  करने  और  शिक्षाप्रद  प्रचार  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों
 की  अनुदान  सहायता  देकर  प्रोत्साहित  करने  के  काय॑  में  निरन्तर  प्रयत्नशील

 2.  सामज  कल्याण  कायंत्रमों  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  सवेराਂ  नामक
 रेडियो  प्रायोजित  कार्यक्रम  14-11-1983  से  शुरू  किया  गया  इसमें  मदिरापन  और  नशीली
 दवाओं  का  सेवन  न  करने  के  बारे  में  भी  प्रचार  किया  जाता  है  ।

 3.  छात्र  समुदाय  के  लाभ  के  लिए  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  मंत्रालय  द्वारा  1983-84  के
 दोरान  नशीली  और  मदिरापन  निषेध  पर  निबंध  और  वाद  विवाद  प्रतियोगिताओं  का
 आयोजन  किया  गया  ।

 4-  प्रचार  को  और  अधिक  रूचिकर  बनाने  के  लिये  9  क्षेत्रीय  टी०  वी०  केन्द्रों  के  साथ-साथ

 इस
 मंत्रालय

 द्वारा
 1984 85  में  विद्वविद्यालयों  में  टी०  वी०  नाटक  प्रतियोगिताएं  प्रायोजित  की

 गई  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में  पहले  तीन  पुरस्कार  विजेता  दलों  को  क्रमशः  5,000 /-रुपए  3000/-  रु०
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 और  2,000/-  रुपए  के  नकद  पुरस्कार  दियें  इसके  अतिरिकक्त  प्रत्येक  मेजबान  विश्वविद्यालय
 को  5,000/-  रुपये  कीं  सहायता  अनुदान  दिया  गया  ।  है

 5.  राज्य  सरकारों,कैन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  से  आग्रह  किया  गया  है  कि  विव्वविद्यालय
 के  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  करें  कि  वे  विश्वविद्यालय  कैम्पस/होोस्टलों  में  मदिरापान  और  नशीली
 दवाओं  के  दुरुपयोंग  पर  विशेष  निगरानीं  आगे  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  शैक्षिक
 संस्थाओं  में  इन  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में  जब  कभी  कोई  जामकारी  मिले  जो  राज्य
 में  कानून  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  तुरन्त  सूचित  किया  जाये  ।  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  अनुरोध
 किया  गया  हैं  कि  जन  शौक्षिक  और  दायक  कायेक्रम  शुरू  करें  ताकि  लोगों  को  स्वापी
 नशीली  दवाओं  और  साइकीट्रापिक  सब्सटार्सिज  के  सेवन  की  आदत  से  छुटकारा  दिलाया  जा
 सके  ।

 6.  नशीली  औषधियों  के  व्यसनियों  के  उपचार  के  लिये  इस  समय  प्रर्याप्त  सुविधाएं  नहीं
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  3-1-86  को  एक  विज्लेषज्ञ  समिति  का  गठन

 किया  है  जो  इस  प्रइन  पर  विचार  करेगी  और  तीन  मास  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 फिर  उपचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये  इस  मंत्रालय  ने  22-6-85  से  8-12-85  तक
 की  अवधि  के  दौरान  एक  स्वयंसेवी  संगठन  के  माध्यम  से  पहले  ही  नशीली  दवाईयों  की  आदत

 छुड़ाने  के  लिए  4  कंम्प  लगाये  इस  तरह  का  एक  कंम्प  1985  में  दिल्ली  में
 लगाया  गया  था  ।  नशीली  दवाओं  के  व्यसनी  लगभग  202  व्यक्तियों  को  इससे  लाभ  हाल
 ही  में  और  ऐसे  कंम्पों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 7.  हाल  ही  में  30-12-85  को  दिल्ली  स्थित  4  स्वयंसेवी  संगठनों  को  नशीली  दवाओं  के
 व्यसनियों  के  लिए  7  परामझं  केन्द्रों  की  स्वौकृति  दी  गई  थी  :  ये  परामश्  केन्द्र  पुनर्वास  की  व्यवस्था
 उपचार  स्रोतों  संबंधी  जानकारी  सप्लाई  अन्य  पुनर्वास  केन्द्रों  क ेसाथ  समन्वय  आंकड़े
 एकत्रित  का  प्रचार  प्रवर्तेन  एजेंसियों  के साथ  सम्फ्क्  करने  तथा  अलग-अलग
 और  ग्रूप  थेरापी  आदि  में  सहायता  करने  ज॑से  विभिन्न  पहलुओं  पर  ध्यान  देंगे  ।

 8.  टी०  टी०  रंगानाथन  किलिनिकल  रिसर्च  फाउन्डेशन  मद्रास  ने  सामाजिक  कार्यकर्ताओं
 के  लिए  20  से  24  1986  तक  नशीली  दवाईयों  के  दुरुपयोग  से  संबंधित  5  दिवसीय
 अनुस्थापन  कार्यक्रम  का  आयोजन  किया  था  |  यह  एक  निजी  संस्था  है  और  नशीली  दवाओं  के
 व्यसन  उपचार  और  मदिरापान के  क्षंत्रों  में  सराहनीय  कार्य  कर  रही  इस  प्रयोजन  के  लिए
 आवद्यक  घनराश्ि  मंत्रालय  दारा  प्रदान  की  गई  थी  ।  इस  अनुस्थापन  कार्यक्रम  भें  दिल्ली  से  19
 सामाजिक  कार्यकर्ताओं  ने  भाग  लिया  ।  इन  सामाजिक  कायंकर्ताओं  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार
 यह  अनुस्थापन  कार्यक्रम  बहुत  ह्वी  लाभवयक्त  रहा  है  |  ऐमा  ही  एक  दूत्तरा  कार्यक्रम  1986
 में  भायोजित  क्रिया  आम  रहा  है  ।

 9.  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  स्थिति  को  समीक्षा  ओर
 प्रबोधन  करने  तथा  सुधा  रात्मक

 उपायों  की  सलाह  देने  के  लिए  एक  अन्तर-मंत्रालयी  दल  का  गठन  किया  गया  है  ।  कल्याण  मंत्रालय
 के  सचिव  इसके  अध्यक्ष  हैं  और  वित्त  तभा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालयों  तथा  शिक्षा
 विभाग  के  प्रतिनिधि  इसके  सदस्य  हैं  ।
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 10.  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  के  सम्बन्ध  में  सावधानी  पूर्वक  प्रचार  अभियान  नियोजन

 के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  एक--“न्यूक्लस  ग्र् पਂ  की  स्थापना  भी  की  गई

 ll.  ह्वाल  ही  में  बनाए  गए  अधिनियम  में  अर्थात्  ड्रग्स  एण्ड  साईकोट्रपिक
 सब्सटान्जिस  1985",  जो  देश  में  14-11-85  से  लागू  किया  नशीली  दवाओं  के  अवेध
 व्यापार  के  लिए  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई  उक्त  अधिनियम  के  दण्डात्मक  उपबन्धों  के

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  प्रचार  अभियान  चलाने  का  काय  भी  करता  इस
 जन  के  लिए  आवश्यक  धनराशि  की  व्यवस्था  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  की  गई  है  ।

 स्वतंत्रता  सेमिक  सम्मान  पेंशन  के  ह्लास्थागित  मामलों  को  पुनः  चालू  करना
 5000.  भरी  सुद्शन  दास  :  क्या  गृह  मंत्री  असम  में  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  के

 आस्थगित  मामलों  को  पुनः  चालू  करने  के  बारे  में  5  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1472
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  असम  सरकार  ने  गृह  मंत्रालय  के  आदेश  पर  वर्ष  1984  में
 स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंशन  के  बकाया  निरस्त  मामलों  की  प्रमाणिकता  सुनिश्चित  करने  हेतु
 जांच  कराई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जांच  रिपोर्ट  पढ़ने  के  बाद  स्वतंत्रता  सेनानी  संबंधी  राय

 सलाहकार  बोडे  ने  पहली  किछ्ठत  के  रूप  में  61  मामलों  में  पेंशन  चालू  करने  की  सिफारिदय
 की

 |

 क्या  सरकार  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  61  मामलों  अब  तक  केवल  23  मामले

 मंजूर  किए  गये  और
 यदि  तो  बकाया  मामलों  को  मंजूर  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  के  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  राम  निदास  :
 श्रीमान  ।
 जी  श्रीमान  ।  राज्य  सरकार  ने  पहली  बार  498  तथा  बात  में  अन्य  61

 मामलों  में  स्वतंत्रता  सम्मान  पेंशन  बहाल  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।
 जी  श्रीमान  ।  ॥॒
 राज्य  सरकार  ने  1985  में  उक्त  61  मामलों  में  से  33  में  पंशन  रोकने  और

 केवल  28  मामलों  में  पेंशन  देने  का  सुझाव  दिया  था  ।  23  मामलों  में  1985  में  पेंशन  बहाल  कर
 दी  गई  5

 मामलों  में  सह-बन्दी  प्रमाण-पत्र  में  त्रुटियां  होने  के  कारण  पेंदन  बहाल  नहीं  की
 गई  थी  ।  ।

 इण्डियन  रेयर  भ्रर्थ  फंक्टरी  का  विस्तार
 5001.  शरो  एन०  डेनिस  ;  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कन्याकुमारी  जिले  में  मनवलकुर्ची  स्थित  इण्डियन  रेयर  अर्थ  फैक्टरी  के  विस्तार
 संबंधी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  सरकार  उक्त  क्षेत्र  में  उपलब्ध  दुलंभ  भू-खनिजों  से  तैयार  उत्पादों  का  निर्माण
 करने  के  लिए  खारखाने  स्थापित  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रानिको
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :  नहीं  ।

 वतंमान  में  सरकार  के  सामने  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  कि  इस  क्षेत्र  में  मिलने
 वाले  रेअर  अश्स  खनिजों  से  परिष्कृत  सामग्री  का  उत्पादन  किया  जब  भी  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  सामने  आएगा  तब  उस  पर  गुण-दोष  के  अधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 झमसरीका  द्वारा  वियागो  गासिया  सें  नोसेनिक  झड़ड़े  का

 5002.  श्री  के०  कुन्जस्थु  :  क्या  रक्षा  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  डियागो  गासिया  में  एक  सम्पूर्ण  नौसेनिक  अड्डे  का  विकास

 किया
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  इस  कार्यवाही  से  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  उत्पन्न  खतरें  का  मूल्यांकन
 किया  और

 यदि  तो  हमारी  सुरक्षा  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 रक्षा  प्रनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  श्ररुण  :  जी

 समझा  जाता  है  कि  दियागो  गासिया  में  अमरीका  के  हिन्द  महासागर  में  स्थित  बेस
 में  टास्क  फोस  कैरियर  की  और  तुरन्त  सेनाएं  तैनात  करने  की  समुचित  सुविधायें  हैं  ।

 और  भारत  सरकार  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  डालने  वाली  सभी  गतिविधियों
 पर  बराबर  नजर  रखती  है  त।कि  समय-समय  पर  उचित  जवाबी  उपाय  किए  जा  सके  और  सेव

 पूर्ण  रक्षा  तंयारी  बनाई  रखी  जा  सके  ।  भावी  खतरे  की  संभावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय
 नौसेना  को  बराबर  पुनः  आधुनिकीकृत  तथा  विकसित  कियां  जा  रहा

 पहचान  पत्र  प्रणाली  के  स्थान  पर  फोनेटिक  कोड़  प्रणाली

 5003.  श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भाभा  परमाणु  अनुसंघान  केन्द्र  क ेएक
 भौतिकविद  ने  एक  फोनेटिक  कोड  योजना  विकसित  की  जिसे  यदि  सरकार  स्वीकार  कर  लेती
 है  तो  उससे  देश  में  सभी  नागरिकों  को  पृथक  कोड  नाम  देने  में  सहायता  मिलेगी  और  जिसके
 परिणामस्वरूप  फोटो  वाली  पहचान  पत्र  प्रणाली  की  आवद्यकता  नहीं  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झ्दण  और  भाभा
 माणु  अनुसंधान  के*  एक  वैज्ञानिक  अधिकारी  द्वारा  विकसित  फोनेटिक  कोड  योजना  की  सरकार
 को  जानकारी  है  ।  इसको  व्यावहारिक  रूप  से  लागू  करने  के  लिए  इस  पर  और  विचार  करने  की
 आवश्यकता  होगी  ।
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 गोझा  का  दो  राजस्व  जिलों  में  विभाजन

 5004.  श्री  श्ञांताराम  नायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बंतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  गोआ  जिले  को  दो  राजस्व  जिलों

 में  विभाजित  करने  का  प्रस्ताव
 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  संरकार  से  कोई  प्रंस्तावं  प्रं।प्त  हुआं

 और  ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  संत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  से
 दमन  और  दीव  सरकार  ने  1981  में  वर्तमान  गोवा  जिले  का  द्विशाखन

 उत्तरी  गोवा  जिले  तथा  दंक्षिणी  गोवा  जिले  में  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजा  चूकि  प्रस्ताव  में
 प्रर्याप्त  कारण  नहीं  दिए  गए  थे  तथा  गैर  योजना  के  तहत  अत्यधिक  असाधरण  परिस्थितियों  के

 अलावा  पढों  के  सर्जन  पर  प्रतिबंध  जो  अब  भी  जारी  इसलिए  यह  तथ  किया  गया  कि

 प्रस्ताव  पर  आंगे  विचार  स्थगित  कर  दिया  जाए  ।

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  का  सूल्याँकन  करने  के  लिए  कम्प्यूटर  नेटवर्क
 5005.  शो  शांताराम  नायक  :  क्या  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  कायेक्रम  कार्यान््वियन  का  प्रभावी  ढंग  से  मूल्यांकन  करने  के  लिए
 कम्प्यूटर  नेटवर्क  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तस्सम्बंन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनी  खान  :  ओर

 यह  मन्त्रालय  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  केन्द्र  द्वारा  दी  जा

 रही  कम्प्यूटर  सेदाओं  और  सुविधाओं  को  उपयोग  पहले  से  ही  कर  रहा  इसकी  योजना
 तम  व्यवहाय  सीमा  तके  इन  सुविधाओं  का  उपयोग  करने  की  है  ।

 ह

 केन्द्रीय  सरकार  के  क॑  मेचारियों  को  गोपनीय  रिपोर्ट  के  लिए  नया  प्रोफार्सा
 5006.  श्रौ  शांताराम  नायक  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  गोपनीय  रिपोर्ट  लिखने
 के  लिए  नया  प्रोफार्मा  तेयार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकार्येत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :
 अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  लिए  निर्धारित  गोपनीय  रिपोर्टों  के  फार्मों  को

 इस  प्रकार  संशोधित  किया  जा  रहां  जिससे  कि  कार्य  निष्पादन  के  परिमाणात्मक  और  साथ  ही
 शुणात्मक  और  उपलब्धियों  पहलुओं  पर  बल  देते  हुए  यथा  समभव  अंधिक  से  अधिक
 वस्तुनिष्ठ  ढंग  से  गोपनीय  रिपोर्ट  लिखना  सुविधाजनक  हो  सके  ।  अन्य  कैंन्द्रीय  सरेकार  कर्मचारियों
 की  गोपनीय  रिपोर्टों  के फार्मों  को  भी  यथा  समय  समुचित  रूप  से  संशोधित  कर  दिया  जाएगा  :
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 येलवाला  में  श्रयंਂ  एकक

 5007.  बी०  एस०  कृष्ण  श्नब्यर  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंसूर  में  येलवाला  में  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  का  अर्थਂ  एकक
 घीन  ;

 ह

 यदि  तो  इस  पर  अब  तक  कित॑नी  धनराशि  खर्च  की  गई
 इसे  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  और  धनराशि  की  आवश्यकता

 यह  कब  तक  बनकर  तैयार  हो  और

 उपरोक्त  प्रस्तावित  एकक  किस  प्रयोजन  के  लिए  प्रयोग  किया  जाएगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झौर  प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनन््त्री  शिवराज  वी०  :  जी  हु  ।

 और  इस  संयत्र  भवनों  पर  लगभग  4  करोड़  रुपये  खर्च  हो  चुके  हैं  ।

 क्योंकि  अभी  अन्तिम  रूप  से  यह  तय  नहीं  किया  गया  है  कि  इस  संयंत्र  में  कुल  मिलाकर  क्या-क्या

 सामान  तैयार  किया  जाएगा  इसलिए  अभी  यह  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  कि  परियोजना  पर

 कुल  कितना  खच  होगा  ।

 आशा  है  कि  यह  संयंत्र  ढाई  वर्ष  में  चालू  कर  दिया  जाएगा  ।

 यह  संयंत्र  न्यूक्लियर  ऊर्जा  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  साम्रगी  का  उत्पादन

 उदाहरणार्थ  थर्मल  रिएक्टरों  में  जल  सकने  वाले  विष  के  रूप  में  आवश्यक  रिएक्टरों

 में  नियंत्रण  क ेलिए  आवश्यक  फास्ट  रिएक्टरों  तथा  विलयन  संबंधी  अनुसंघान  के  लिए
 आवदयक  लिथियम  जैसी  सामग्री  ।  थर्मल  और  फास्ट  रिएक्टरों  के  ईंधन  का  विकास  करने  के  लिए

 कुछ  सामग्री  का  उत्पादन  भी  इस  संयंत्र  में  करने  का  विचार  है  ताकि  उससे  हैदराबाद  स्थित

 कीय  ई  घन  समिश्र  को  और  ट्राम्बे  में  किए  जा  रहे  कार्यों  में  सहायता  मिल  सके  ।

 बिना  वीजा/पासपोर्ट  के  पाकिस्तानी  सागरिकों  का  मललापुरम  जाना

 5008.  श्री  बी०  क्रृष्ण  श्रय्यर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आई  है  कि  पाकिस्तानी  बिना  पासपोर्ट  या  वीजा

 के  केरल  में  मल्लापुरम  जिले  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई  की  गई  है  ?

 झ्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्र  श्ररुण  :  और  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वेशानिक  तथा  झोणोगिक  अ्रनुसेन्धान  परिषद्  की  प्रयोगशालाधों

 हारा  व्यवहारिक  श्ाविष्कार

 5009.  ली  बिजय  रामाराव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  लकड़ी  के  नए  विकल्प  के  अलावा  केन्द्रीय  ग्लास  और

 सिरंमिक  अनुसंधान  कलकत्ता  और  वैज्ञानिक  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद
 शालाओं  द्वारा  कौन-कौन  से  व्यवहारिक  आविष्कार  किए  गए  हैं  तथा  उनके  इस्तेमाल  से  वास्तव
 में  कितनौ  बचत  होगी



 लिखित  उत्तर

 क्या  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद्  की  प्रत्येक  प्रयोगशाला  का  कोई
 पांच  वर्षीय  मूल्यकांन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  फ्या  प्रमुख  परिणाम  निकले  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  झोर

 2  1986

 ह्रतरिक्ष  विभागों  में  शिवराज  वो

 गत  वर्षों  (1983-1985)  में  सी  एस  आई  आर  प्रयोगशालाओं  द्वारा  विशिष्द
 प्रक्रमों  का विकास  किया  गया  तथा  इनके  उपयोग  के  परिणाम-स्वरूप  हुई  बचत  इस  प्रकार  है  :-

 प्रयोगशाला

 1

 सी  जी  सी  आर  आई  ली  थर्मल  मास  सिरेमिक  किलन

 सीई  सी  आर  आई

 सी  एम  ई  आर  आई

 आर  आर  त्रिवेन्द्रम

 सी  एफ  टी  आर  आई

 भाई  आई  पी

 एस  ई  आर  सी
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 1.

 ३

 ला

 N

 जि

 किन

 प्रक्रम/भविष्कार

 2

 .  घान  के  छिलके  की  राख  से
 निर्मित  ताप  प्रतिरोधी  ईटें

 .  धान-छिलके  राख  से  सोडियम
 सिलिकेट

 «  केथोडी  संरक्षण  के  लिए  जिंक
 मेंगनेशियम  के  एनाड

 -  स्यूक्लियर  उपस्कर  के  लिए
 विकिरण  प्रतिरोधी  लेप

 -  धान  की  मूसी  कम्बंसटर  सहित
 हीट  एक्सचेंजर

 मृत्तिका  और  नानियल  जटा  से
 निर्मित  हल्की  ईट
 मिन्नी  ग्रन  मिलस

 -  निम्न  वायु  दबाव  बने

 2.  सुधरा  हुआ  बत्ती  वाला  स्टोव

 तंतु  प्रबलित  कंक्रीट  मैनहोल
 ढक्कन

 संभावित  बचत

 3

 कोयले  की  खपत  में
 30-50%  बचत्त

 पदार्थों  के
 उपयोग  से  हुई  बचत

 ”  ”
 ”  ”

 जलमग्न  संरचनाओं
 संक्षारण  के  बचाब  से  हुई
 बचत
 विदेशी  मुद्रा  बंचत
 100%  आयात
 स्थापन
 ऊर्जा  जनन  के  लिए  कृषि
 व्यर्थ  क ेउपयोग  से  बचत
 कृषि-व्यय॑  का  उपयोग

 :  अनाज  संसाधन  में  छीजन
 में  कमी  के  कारण  बचत
 परम्परागत  औद्योगिक
 बनंर  की  तुलना  में  खपत
 में  20%  से  अधिक  ईघन
 तेल  की  बचत
 ईघन  संरक्षण

 ढलुवां  लोहा  की  खपत  में
 बचत
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 प्रयोग  शाला  प्रक्रम  प्ाविष्कार  संभावित  बचत

 ee
 2  3

 सी  बी  आर  आई  सौर  लकड़ी  परिपक््वन  उन्नत  उल्पादकता  के  साथ
 उर्जा  दक्ष-भद्ठा

 एन  सी  एल  न  पुननंवीनीकृत  संसाधानों  विस्थापक  पेट्रोलियम  पर

 से  आसजंक  आधारित  आसंजक

 एन  एम  एल  1.  जस्ते  के  व्यर्थ  से जिक  जस्ते  के  व्यर्थ  के  उपयोग

 आक्साइड  से  हुई  बचत

 2.  उच्च  सामथ्यं  वाले  रेल  विद्यृतीकरण  के  लिए

 एंलुमीनियम  मिश्रधातु  तांबा  के  कन्डक्टर  के  स्थान

 कन्डटर  पर  एलुमीनियम  के  उपयोग
 से  हुई  बचत

 धोौर  :  सरकार  द्वारा  सी  एस  आइ  आर  की
 प्रत्येक  प्रयोगशाला  का  कोई

 मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  फिर  सो  एस  आइ  आर  को  प्रत्येक  प्रयोगशाला  के  अनुसंधान
 कार्यक्रमों  का  अनुमोदन  एवं  इनका  नियमित  मूल्मांकन  प्रत्येक  की  अनुसंघान  सलाहकार  परिषद्

 भौर  कार्यकारिणी  समिति  के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  इनका  गठन  सरकारी  तथा

 विश्वविद्यालयों  के  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधियों  से  किया  गया  है  ।

 चीन  से  भारत  को  भारी  जल

 5010.  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  ने  भारत  को  भारी  जल  दिया  है  जँंसाकि  अमरीकी  निजी  अध्ययन  से  पता

 चला  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  चोन  से  और  अधिक  भारी  जले  की  सप्लाई  प्राप्त  होने  की  संभावना  और

 क्या  भारत  के  भारी  जल  में  आत्म-निमंर  होने  की  संभावना  है  और  यदि  तो

 कब  तक  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परिमाणु  इलेक्ट्रोलिको  झौर

 प्रन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वो०  :  नहीं  ।

 यह  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  अपने  न्यूक्लियर  रिएक्टरों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  भारी

 पानी  का  उत्पादन  करने  में  प्र्याप्त  रूप  से  सक्षम

 देश  में  ध्वंध  हथियारों  का  निर्माण

 5011.  क्रो  खिन्तामणि  जेना  :

 भरी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 कली  मोहन  भाई  पटेल  :

 झो  सुल्लापल्ली  रामचसान  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  देश  के  कुछ  भागों  में  बढ़ती  हुई  गैर-कानूनी  और  हिसात्मक
 विधियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  अवैध  हथियारों  के  निर्माण  को  रोकने  के  लिए  कोई  प्रयास

 किया
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 1984  से  अब  तक  कितने  छापे  मारे  गये  और  अवध  हथियार  बनाने  वाली  +तनी

 यूनिटें  पकड़ी  गई  और  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  हथियारों  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  सें  राज्य  संत्री  श्ररण  :  भोर  :  केन्द्र
 सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  बिस्तृत  अनुदेश  दिये  हैं  कि  बिना  लाईसेंस  के

 हथियारों  के  बिक्री  तथा  उनके  रखने  के  संबंध  में  पता  लगाने  के  लिए  विशेष  प्रयास  किये
 जायें  ।  राज्य  सरकारों  को  अवैध  हथियारों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेष  कक्ष  स्थापित  करने  की
 सिफारिश  भी  की  गई  है  ।

 एक  प्रभावकारी  निवारक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  बिना  लाइसेंस  के  हथियारों  का
 बिक्री  और  अवंध  हथियारों  को  रखने  से  संबंधित  अपराधों  के  लिए  दण्ड  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  शस्त्र  1959  को  दास्त्र  1983  और  शस्त्र  )
 1955  द्वारा  संशोधित  विया  गया  ।  धि

 राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकन्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अन्य  बादों  के  साथ-साथ  शस्त्रों  और  गोला-बारूद  की  तस्करी  की  जांच  के  लिए
 सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  और  पुलिस  बल  द्वारा  सतकंता  बढ़ा  दी  गई  इसी  प्रकार  सीमा

 शुल्क  और  आसूचन  एजेंसियां  इस  विषय  में  सतक  रहती  हैं  ।

 विदेशी  नोसेनिक  अड्डों  हारा  हिन्द  महासागर  में  समुद्रीय  विकास  गतिविधियों
 में  बाघा

 5012.  भ्री  हुसेन  दलबाई  :  कया  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भारत  के  पदिचमी  तट  पर  समुद्रीय  विकास  गतिविधियां  शुरू  करने  संबंधी  केन्द्रीय

 सरकार  की  क्या  योजनाएं  ,

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  नोसेनिक  अड्डों  की  उपस्थिति  हमारे  समुद्रीय  विकास
 गतिविधियों  में  बाधक  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  कया  प्रभावी  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का
 विज्ञान  झोर  प्रोश्योगिकी  संत्रालय  तथा  महासागर  परसाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिकी

 झोर  झतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  पश्चिमी  तट  पर
 समुद्रीय  विकास  की  योजनाओं  में  लॉब्स्टर्स  और  शैलफिश  तथा  समुद्री  शैवाल  जेसे  सजीव

 समुद्री  जल  से  पोटाशियम  सोडियम
 आदि  जैसे  रसायन  और  तेल  तथा  मोनाजाइट  आदि  जं॑से
 खनिजों  का  अन्वेषण  और  उपयोग  सम्मिलित  है  ।

 कैल्सियम  सल्फेट
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 -  अभी  तक  ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ज़हां  समुद्री  विकास  गतिविधियों
 को  सुचारु  रूप  से  कार्यान्धित  करने  में  बाधा  भाई  हो  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अफगानिस्तान  के  झ्रधिकारियों  के साथ  हुई  बातचोत  के  परिणाम

 5013.  श्लो  पी०  एम०  सईव  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  सचिव  ने  अपनी  हाल  की  काबुल  यात्रा  के  दौरान

 अफगानिस्तान  सरकार  के  अधिकारियों  से  बातचीत  की

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  विचार-विमश  और

 विचार-विमश  के  क्या  परिणाम  निकले
 है

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  के०  झार०  :  जी  हां  ।

 :  चर्चा  के  दौरान  दोनों  देशों  के  हित  के  मामलों  पर  विचार-विनियम

 हुआ  ।  अफगान  नेताओं  ने  अफगानिस्तान  की  स्थिति  के  संबंध  में  अपने  बिचार  प्रस्तुत  किए  ।

 श्रायुध  कारखानों  में  पूंजी  मिवेश

 5014.  प्रो०  पी०  जे०  क्रुरियन  :

 श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आयुध  कारखानों  अथवा  अन्य  उत्पादन  एककों

 पर  उनके  मंत्रालय  की  पू  जी  निवेश  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  कोई  रक्षा  उत्पादन  एकक  नहीं  भौर
 यदि  तो  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  में  ऐसा  कोई  एकक

 स्थापित  करने  की  योंजना  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  इस  संबंध  में  ब्योरे  बताना  लोकहित
 में  नहीं  समझा  जाता  ।

 जी

 इस  समय  केरल  में  रक्षा  उत्पादन  यूनिट  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बड़े  पमाने  पर  ऋण

 5015.  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  योजमा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  अस््तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  बड़े  पैमाने
 पर  ऋण  की  संभावना  के

 बारे  में  संशय  व्यक्त  किया  और
 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 पोजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  न।गरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  संवृद्धि  के
 लक्ष्य  और  आत्मनिमंरता  के

 उद्देश्य  के  केवल  सहायता  और  गैर-सहायता  संसाधनों  की  निवल  प्राप्ति  का  संकेत  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 ]
 त-पाक  सीमा  पर  संयुक्त  राष्ट्र  प्रक्षक  को  नियुक्ति

 5016.  श्री  झर०  एम०  भोये  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-पाक  सीमा  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  प्र  क्षक  नियुक्त
 यदि  तो  वे  सीमा  के  किन  क्षेत्रों  में  नियुक्त  हैं  और  कब
 क्या  भारत  सरकार  को  इसके  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  कुछ  धनशशि  देनी  होती

 और
 यदि  तो  तत्ससबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  सत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  झ्ार०  :  और  जी  हां  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  सैनिक  पर्यवेक्षक  दल  विशेष  रूप  से  पुरानी  1949  की  युद्ध  विराम  रेखा  के  संदर्भ  में
 गठित  किया  गया  था  जिसकी  अब  कोई  वंधता  नहीं  है  ।  जम्मू  एवं  काइमीर  में  वर्तमान  नियन्त्रण
 रेखा  के  संबंध  में  उन्हें  क्रोई  उत्तरदायित्व  नहीं  सौंपा  गया  संयुक्त  राष्ट्र  के  पर्यवेक्षकों  की
 अब  कोई  भूमिका  नहीं  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  के  पर्यवेक्षक  1972  से  कोई  कार्य  नहीं  कर  रहे  हैं  यद्यपि
 वे  नियन्त्रण  रेखा  के भारत  की  ओर  उपस्थित  नियन्त्रण  रेखा  के  किसी  उल्लंघन  के  बारे  में
 विभिन्न  स्तरों  पर  भारत  और  पाकिस्तान  के  सैनिक  कमान्डरों  के  बीच  बैठकों  में  द्विपक्षीय  रूप  से
 विचार-विमर्श  किया  जाता  है  ।

 और  इन  पयंवेक्षकों  के  संबंध  में  भारत  संयुक्त  राष्ट्र  को  अ  शदान  की  कोई
 विशिष्ट  राशि  नहों  देता  ।

 पाक  प्रधिकृत  कद्मीर  सें  पाशिस्तानी  वायुसेना  का  झ्ड़डा
 5017.  प्रो०  निर्मेला  कुमारी  शक््तावत  :  बी०  एल०  ज्षेजेश  )  :  क्या  रक्षा  मंत्रों

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  ने  पाक  अधिकृत  कश्मीर  में
 वायु  सेना  का  अड्डा  बनाया  है  जैसाकि  दिनांक  7  1986  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में
 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  यह  अड्डा  किस  स्थान  पर  बनाया  गया
 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  सरकार  को  पाक-अधिकृत  कश्मीर  वायु  सेना  के  अत्याधिक

 राडारों  से  सज्जित  अड्डे  का  निर्माण  करने  जो  कि  पाकिस्तान  के  उत्तरी  सीमान््त  क्षेत्रों  ध
 अपनी  किस्म  का  पहला  अड्डा  कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और
 पाकिस्तान  ने  अब  तक  वायु  सेना  के  कितने  अड्डे  बनाए  हैं  ?

 रक्षा  झनुसंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  क्ररुण  :  जी  हां  ।
 रावलकोट  ।

 (4)  से  इस  विषय  पर  और  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।
 राजमार्ग  संख्या  44  पर  पुलों  का  निर्माण

 5019  श्री  झ्रजय  विश्वास  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  राजमार्ग  संख्या  44  अगरतला  रोड)पर  भारी  वाहन  नहीं
 चल  सकते  क्योंकि  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  बड़े  स्थायी  पुलों  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  है  और
 उसके  परिणामस्वरूप  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  राज्य  सरकार  की  बहुत  सी
 नाओं  में  रुकावट  आ  रही

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  44  पर  कितने  बड़े  पुलों  का  निर्माण  किया  जाएगा  और

 वर्ष  1971  में  इस  राजमार्ग  के  सीमा  सड़क  संगठन  को  सौंपे  जाने  के  बाद  अब  तक  कितने  बड़े

 पुलों  का  निर्माण  किया  गया

 राजमार्ग  संख्या  44  पर  बड़ी  सड़कों  के  निर्माण  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 इस  राजमार्ग  पर  बड़े  स्थायी  पुलों  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  की  सीमा  सड़क
 संगठन  की  कया  योजना  है  ?

 रक्षा  झ्नुसंघान  झ्योर  विकास  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  :  से

 1971  में  सीमा  सड़क  संगठन  ने  अगरतला  रोड  राजमार्ग  संख्या  44)  को  सुधार  और

 मरम्मत  के  लिए  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  |  सड़क  के  विकास  के  में  ये  काम  हैं---टूट-फूट
 की  राष्ट्रीय  राजमागगं  के  विनिर्देशों  क ेअनुरूप  एकल  मार्ग  के  निर्माण  को  चौड़ा
 प्रतिदिन  450  वाहनों  तक  के  यातायात  के  लिए  सड़क  को  मजबूत  करना  ओर  स्थायी  कार्य  का

 निर्माण  करना  ।  ये  कार्य  1983-84  तक  लगभग  25  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  पूरे  हुए  थे  ।

 चरण  1]  में  प्रतिदिन  1500  वाहनों  के  यातायात  के  लिए  सड़क  को  मजबूत  करना  ।

 अस्थायी  पुलों  को  स्थायी  पुलों  में  बदलना  और  निर्मित  सड़क  को  चौड़ा  करना  है  जो

 1984  में  मंजूर  किया  गया  इन  कार्यों  को  चरणों  में  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 10  बड़े  पुलों  का  स्थायी  विनिर्देशों  के  अनुरूप  निर्माण  किया  जाना  सीमा  सड़क

 संगठन  ने  इन  पुलों  के  निर्माण  के लिए  एक  योजना  बनाई  इस  योजना  के  अनुसार  दो  बड़े

 पुलों  पर  कार्य  पहले  ही  आरम्भ  हो  चुका  अन्य  चार  बड़े  पुलों  पर  1986-87  में  काय॑

 किया  अन्य  दो  पुलों  पर  1987-88  में  कायं  किया  जाएगा  ओर  शेष  दो  पुलों  पर

 1988-89  में  कार्य  होगा  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  बने  पुलों  पर  इस  समय  सामान्य  दैनिक  वाहनों  का  यातायात

 मंजूर  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  कुछ  पुलों  को  मजबूत  करने  का  सुझाव  दिया  है  ताकि  वे

 अपने  साज-सामानों  एवं  भारी  उपकरणों  को  त्रिपुरा  ले  जा  सकें  ।  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  इस

 कार्य  को  वर्क  ”  के  रूप  में  लेने  का  प्रइन  विचाराधीन  है  ।

 भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  श्रधिकारियों  द्वारा  प्रस्तुत  ज्ञापन

 5020.  श्री  बाला  साहिब  पाटिल  :

 झी  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 ली  विष्णु  मोदो  :

 करो  सफुद्दीत  घोधरो  :

 श्री  शांति  धारीवाल  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सांदियकी  सेवा  के  श्रेणी  एक  के  अधिकारियों  ने  उसी

 ग्रेड  में  अनेक  वर्षों  तक  प्रगतिरोध  से  उत्पन्न  सेवा  के  बनने  से  लेकर  अब  तक  संवर्ग

 की  पुनरीक्षा  न किए  जाने  और  अखिल  भारतीय  सेवाओं  की  तुलना  में  पदोन्नति  के  अवसरों  में

 असमानना  होने  के  बारे  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  इन  शिकायतों  पर  समयबद्ध  रूप  से  विचार  किया  और

 यदि  तो  वास्तविक  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कब  तक  निर्णय  लिया
 जाएगा  ?

 घोज ना  संत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  ए०  के०
 :  से  सांख्यिकी  विभाग  को  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  संघ  से  6  :986

 को  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संवर्ग  की  पुनरीक्षा  के  लिए  भी  कहा
 गया  है  ।  संघ  ने  इस  संबंध  में  अपने  स्वयं  के  प्रस्ताव  दर्शाते  हुए  एक  दस्तावेज  भी  भेजा  है  ।  चतुर्थ
 वेतन  आयोग  भी  संवर्ग  ढांचे  के  बारे  में  कुछ  सम्बद्ध  एवं  संबंधित  मामलों  पर  विचार  कर  रहा
 उच्चतम  न्यायालय  के  हाल  के  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  भी  संवर्ग  ढांचे  में  कुछ  प्रमुख  परिवततंन

 हुए  अतः  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  संवर्ग  का  पुनरीक्षण  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय
 कार्यान्वित  हो  जाने  तथा  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 केन्द्रोय  सेवाओं  के  ढांचे  की  पुनरीक्षा
 5021.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  सेवाओं  को  परिणामोन्मुल्ती  बनाने  और  साथ  ही  सभी  स्तरों
 पर  जन  शक्ति  का  अधिकतम  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  केन्द्रीय  सेवाओं  के  वर्तमान  ढांचे
 की  पुनरीक्षा  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  अधिकारियों  तथा  सेवा  संघों  के  विचार  पूछे  जा
 रहे  ओर

 इस  प्रक्रिया  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना  है  ?

 कासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  पी०  :
 केन्द्रीय  सेबाओं  को  ओर  अधिक  परिणामोन्मुखी  बनाने  तथा  साथ  ही  जन  शक्ति  का

 तम  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  में  केन्द्रीय  सेवाओं  के  ढांचे  की  पुनरीक्षा  एक
 निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  संवर्ग  संवर्ग  पुनरीक्षा  कैरियर

 चयन  की  स्थानन  नीति  तथा  अन्य  संगत  मामले  आते

 सरकार  द्वारा  जब  कभी  आवश्यक  समभा  जाता  अधिकारियों  तथा  सेवा
 घसिएछनों  के  विचार  मांग  लिए  जाते

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 संलग्न  है  ।
 विवरण

 राज्य  वन  क्षेत्र  राष्ट्रीय  उद्यानों  और
 में  )  अभयारण्पों  के  अतगंत

 क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश

 2.  असम  3,070.8
 3.  बिहार  2,923.2
 4.  गुजरात  796.03

 5.  हरियाणा
 6.  हिमाचल  प्रदेश  406.68

 7.  जम्मू  एवं  काश्मीर
 8.  कर्नाटक  3,438.6
 9.  केरल  223.50

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र
 मणिपुर
 मेघालय  3.42
 नागालेंड  289.9  20.77

 उड़ीसा  5,996.3  38.00

 पंजाब  259.2  54.29

 राजस्थान  3,034.9
 सिक्किम  282.0  86.90

 तमिलनाडु  262.78

 20.  उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बंगाल  .330.46

 22.  अण्डमान  और  निकोबार  55.58
 द्वीप  समूह

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  328.23

 24.  चण्डीगढ़  ज-+  2.54

 25.  दमन  द्वियू  47.55

 26.  मिजोरम

 राष्ट्रीय  उद्यानों  भोर  प्रभयारण्यों  का  क्षेत्र

 लिखित  उत्तर

 मं
 5022.  श्रादियोडौ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हमारे

 देश  में  राज्य-वार  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  खेल  अभयारण्यों  के  अतगंत  कुल  कितना  क्षेत्र  है  तथा
 प्रत्येक  राज्य  के  कुल  वन  क्षेत्र  का  वह  कितने  प्रतिशत  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  सम त्रालय  में  राज्य  मत्रो  जियाउरंहमान  श्र  एक  विवरण

 कुल  वन  क्षेत्र
 का  प्रतिशत

 9.78
 4.02

 15.16
 40.51

 0.07
 19.24

 7.10
 29.28
 19.87
 21.33.
 20.74

 0.54
 0.39
 7.19
 0.63

 20.96
 20.17
 30.82
 11.93
 12.42
 27.93

 7.78

 6.38

 36.51
 4.09

 न्सरम>न्००«म»«»कऊ  न  रथ
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 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  नियमों  में  संशोधन

 5024.  प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्तावतः

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  नियमों  में  संशोधन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  को  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  परीक्षा

 में  बेंठने  की  अनुमति  नहीं  दी  और

 ये  नियम  किस  वर्ष  से  लागू  होंगे  ?

 प्लान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अ्रदण  :  से  जी
 श्रीमान  ।  भारतीय  पुलिप्त  सेवा  में  सम्मिलित  होने  वाले  परिवीक्षाथियों  को  प्रेरित  करने  तथा
 परिवीक्षार्थियों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  की  विषय  वस्तु  तथा  उद्देश्य  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ
 निर्णय  लिए  गए  हैं  |  नियमों  में  संशोधन  उचित  प्रक्रियाओं  के  ब।द  किया

 महाराष्ट्र  के  विधेयक  को  राष्ट्रपति  की  भ्रनुमति
 5025.  श्री  डो०  थोी०  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही
 मिलों  में  कार्यरत  मजदूरों  को  मकान-किराये  के  मुगतान  के  बारे  में  महाराष्ट्र  विधान  मण्डल  द्वारा
 पारित  विधेयक  सरकार  के  पास  राष्ट्रपति  की  अनुमति  हेतु  लम्बित  पड़ा  और

 यदि  तो  यह  कब  से  लम्बित  पड़ा  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  संत्रालय  के  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राभनिवास  और
 :  महार'ष्ट्र  विधनन  सभा  द्वारा  यथापारित  महाराष्ट्र  कामगार  न्यूनतम  गृह  किराया  भत्ता

 1983  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  में  11-5-1984  को
 प्राप्त  हुआ  था  ।  संबंधित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  विधेयक  की  जांच  की  गई  और  महाराष्ट्र  सरकार
 को  केन्द्रीय  सरकार  के  उपत्रमों/प्रतिष्ठानों  को  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  से  छट  देने  पर  सहमति  देने
 के  लिए  लिखा  गया  राज्य  सरकार  से  अन्तिम  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  आगे  विचार  किया
 जाएगा  ।

 श्रान्प्र  प्रदेश  में  एक  प्रायुध  कारखाने  की  स्थापना

 5027.  श्री  एस०  पलाकोंड़ायुड्  :  क्या  रक्षा  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  उनके  मंत्रालय  के  समक्ष  आन्श्र  प्रदेश  के  कोड्र  तालुक  में  सिद्धार्थम  में  एक

 आयुध  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 क्या  तत्संबंधी  सर्वेक्षण  पूरा  किया  जा  चुका  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरां  क्या  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  झौर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 मोर  ऋल  ही  नहीं  उठते

 एल  :
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 म़््जर

 गंगा  के  प्रदूषण  के  स्रोत्तों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  -

 5028.  श्री  जगदीश  झ्वस्थी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  गंगा  नदी  के  कन्नोंज-कानपुर-इलाहाबाद  भाग  को  प्रदूषित  करने  वाले  मुख्य

 स्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इर  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  ;
 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  कब  सक  पूरा  कर  लिया

 यह  सर्वेक्षण  किसके  द्वारा  किया  गया  था  अथवा  कराए  जाने  का  विचार  और
 इस  सर्वेक्षण  के  बाद  गंगा  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 डइठाने  का  विचार  है  ?

 परयविरण  झोर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  केन्द्रीय

 प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने घरेलू  और  ओऔद्योगिक  अपशिष्ट  पदार्थों  को  कन्नौज-कानपुर-इलाहाबाद
 पट्टी  में  गंगा  नदी  को  प्रदूषित  करने  वाले  मुख्य  स्रोत  के  रूप  में  पहचान  की  है  ।

 यह  अनुमान  किया  गया  है  कि  जेव-रसायन  आक्सीजन  ह॒वास  के  रूप  में  प्रदूषणीय
 जो  कि  जल  में  विद्यमान  ज॑व  प्रदूषण  का  मापक  निम्नलिखित  है  :--

 (1977  की  जनसंख्या  के  आधार

 110,000  किलोग्राम/प्रतिदिन
 किलोग्राम/प्रतिदिन

 कन्नौज  में  नदी  में  विसर्सित  जेबर-रसायन  आक्सीजन  हवास  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 जल  के  निवारंण  एवं  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  बोडं  द्वारा  सर्वेक्षण  किया

 गया  था  ।

 गंगा  कार्यकारी  योजना  के  तहत  कानपुर  और  इलाहाबाद  में  नदी  में  गिरने  वाले

 घरेल  जलमल  के  विचलन  ओर  उसके  उपचार  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार

 ॥  गंगा  जल  के  लिए  परीक्षण  केन्द्र

 5029.  श्री  जगदीश  अयस्थी  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  गगा  जल  का  परीक्षण  करने  के  लिए  परीक्षण
 केन्द्र  स्थापित  किए  गए  और

 इन  केन्द्रों  के  लिए  कमंचारियों  आदि  के  प्रबन्धों  सहित  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति

 हुई  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  गंगा  जज

 के  नमूनों  के  विश्लेषण  के  लिए  उत्तर  बिहार  और  पश्चिमी  बंगाल  के  प्रदूषण  बोर्ड  के
 पटना  और  कलकत्ता  स्थित  प्रयोगशालाओं में  जांच  केन्द्र  स्थित  हैं  ।
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 नदी  में  39  प्रबोधन  केन्द्रों  स ेनमूने  एकत्रित  किए  जाते  ह ैऔर  इन  तीन  प्रयोगशालाओं  में

 इसका  विश्लेषण  किया  जाता  प्रबोधन  केन्द्र  इन  जगहों  पर  स्थित  है  :--

 ऋषिकेष

 हरिद्वार
 गढ़  मुक्तेश्वर
 कछला  पुल
 कन्नौज

 कानपुर
 कानपुर

 कानपुर
 डलमऊ

 इलाहाबाद  ऊध्वंप्रवाह
 इलाहाबाद  नागवासुकी  मन्दिर

 इलाहाबाद  शिवकुटी
 इलाहाबाद  अनुप्रवाह
 मिर्जापुर
 बाराणसी  ऊषध्वंप्र वाह
 वाराणसी  सिंधिया  घाट
 वाराणसी  अनुप्रवाह
 त्रिघाट

 बक्सर
 पटना  ऊध्बंप्रवाह
 पटना  दरभंगा  घाट
 पटना  पुल  का

 सुल्तानपुर
 बरहानिया
 मुगेर
 भागलपुर
 कोलगोंग

 राजमहल
 करक्का

 बहरामपुर
 कटवा
 नवद्वीप
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 --  कल्याणी
 —  पलटा
 --  दक्षिनेश्वर
 --  उलूबेरिया
 --  डायमण्ड  हारवर

 1979  से  नमूनों  को  एकत्र  करने  वे  विश्लेषण  का  कार  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोईे

 द्वारा  किया  जा  रहा  और  जारी

 [  भ्नुवाद ]  हि
 पुस्तकों  की  कमी

 5030.  श्री  पी०झार०  कुमारसंगलम  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  पुस्तकों  की  भारी  कमी
 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जाने  का

 विचार  है
 क्या  सरकार  का  विचार  नेत्रहीनों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कंसेट  जेसी  और

 निक  विधियां  शुरू  करने  का  है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  पुस्तकों  के  मुद्रण  के  लिए  अधिक
 प्रिटिंग  प्रेस  स्थापित  करना  सुनिश्चित  करेगी  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  संत्री  गिरिधघर  :  और  राष्ट्रीय
 बाधिताथ्थ  संस्थान  ने  यह  पता  लगाने  के  लिए  प्रयास  किये  थे  कि  क्या  देश  में  ब्रेल  पुस्तकों  की  कोई  कमी
 हैं  परन्तु  अन्ध  विद्यालयों  में  विशेष  उत्साह  न  मिलने  के  कारण  इस  कमी  का  कोई  मूल्यांकन  करता
 संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।  न

 हां  ।
 टाकिंग  बुब्स  नामक  कैसटों  से  संबंधित  तैयार  की  गई  पुस्तक  राष्ट्रीय  दृष्टि

 तार्थ  और  अन्य  निजी  स्वयंसेवी  संगठनों  नेत्रह्ीन  छात्रों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  तैयार
 की  जाती  हैं  ।  मंत्रालय  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता
 है  ।

 देश  में  ब्रेल  प्रेसों  की  क्षमता  और  उपयोगिता  की  एक  समीक्षा  की  गई  है  और  यह
 पाया  गया  है  कि  देश  में  और  अधिक  प्रेसों  की  स्थापना  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  परन्तु
 मान  क्षमताओं  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  जाना

 ज्रिवेन्द्रस  स्थित  पारपत्र  कार्यालय
 5031.  भल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  विदेश  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  की  राजधानी  त्रिवेन्द्रम  में  कोई  पारपत्र/संपर्क  कार्यालय  है
 यदि  हां  तो  यह  कब  स्थापित  किया  गया  था

 वर्ष  1985  के  दौरान  त्रिवेन्द्रम  स्थित  पारपत्र/संपर्क  कार्यालय  से  कितने  पारपत्र
 जारी  किए  और
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 वर्ष  1985  के  दोरान  उक्त  कार्यालय  को  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  और  कितना

 घन  व्यय  हुमा
 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०श्रार०  जी  वहां  पासपोर्ट

 सम्पर्क  कार्यालय

 इसकी  स्थापना  21-7-1984  को  हुई  थी  ।

 पासपोर्ट  सम्पर्क  कार्यालय  को  नए  पासपोर्ट  जारी  करने  का  अधिकार  नहीं  है  यह्
 क्रैवल  पासपोर्ट  संबंधी  विविध  सेवायें  ही  प्रदान  करता  है  ।  वर्ष  1985  के  दौरान  प्रदान  की  गई

 विविध  सेबाओं  की  सख्या  14,584
 प्राप्त  9,  रुपये

 रुपये

 केरल  के  लिए  जनजाति  उप-योजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रोय  सहायता
 5032.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल  को

 1686-87  के  लिए  जनजाति  उपयोजना  के  लिए  कितनी  वि्ञेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  सें  उप  सन्त्रो  गिरिधर  :  केरल  को  1986-87  के  लिए
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  अस्थाई  रूप  से  75-32  लाख  रुपये  की  घनराशि  की
 गयी

 सीमा  पार  से  भासाम  में  पश्रवंध  प्रवेश

 5033.  डा०  दत्ता  सामन्त  :  कया  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आसाम  समभोते  के  बाद  बंगलादेश-भ्ासाम  सीमा  से  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  विभिन्न  कदम  उठाए  गए

 क्या  यह  सच  है  कि  आसाम के  मुख्यमंत्री  और  आंतरिक  सुरक्षा  मंत्रों  की  6  फरवरी
 1986  को  एक  बंठक  हुई  थी  और  उसमें  आसाम  की  विभिन्न  समस्याओं  पर  चर्चा  हुई  और

 यदि  तो  किन  समस्याओं  पर  चर्चा  हुई  थी  और  उनका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?
 झ्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  भन्त्री  भ्ररुण  :  केन्द्र  सरकार  ने

 शियों  का  पता  लगाने  के  लिए  अतिरिक्त  सीमा  सुरक्षा  बल  और  अतिरिक्त  पुलिस  कार्मिकों  को
 तैनात  करके  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  सतकंता  पहले  ही  गहन  कर  दी  है  ।

 हाल  ही  में  देन्द्र  सरकार  ने  सीमा  सुरक्षा  बल  को  सुबृढ़  अतिरिक्त  सीमा  वाहय
 चौकियां  स्थापित  निगरानी  चौकी  बुर्जों  के  निर्माण  आदि  के  लिए  एक  कार्यक्रम  अनुमोदित
 किया  है  ।  सीमा  गइत  में  अधिक  गतिशीलता  लाने  के  लिए  सीमा  के  साथ-साथ  अग्रता  के  आधार
 पर  सड़क  का  निर्माण  करने  का  निर्णय  भी  किया  गया  है  ।

 और  परस्पर  संतोषजनक  व्यवस्थायें  करने  के  विचार  से  सीमा  के  साथ-साथ
 :  सड़क  आदि  के  निर्माण  सहित  असम  समभौते  के  कार्यान्वयन  से  संबंधित  विभिन्न  मामलों  पर

 विचार-विसश  किया  गया  ।
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 झनिवासी  भारतीयों  की  परियोजनायें  श्रौर  प्रौद्योगिको  पार्क
 5034.  श्री  ध्रजित  कुमार  साहा  :

 श्री  हस्नाह  मोल्लाह  :  क्या  पश्रधा..मन््त्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 अनिवासी  भारतीयों  की  परियोजनाओं  और  प्रौद्योगिकी  पार्कों  का  किस  प्रकार  तथा

 किसके  द्वारा  मूल्यांकन  किया  गया  है  ।  स्वीकृति  दी  गई
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  लिए

 ऋण  और  अनुदान  के  रूप  में  धनराशि  देने  की  स्वीकृति  दी
 क्या  यह  सच  है  कि  इन  परियोजनाओं  को  शुल्क  ब्याज  मुक्त  ऋण  और

 सरकारी  वित्तोय  संस्थाओं  से  भी  तुरन्त  अनुदान  दिये  जा  रहे  और
 अब  तक  कितनी  ऋण  ओर  अनुदान  स्वीकृत  किये  गये  हैं  और  इन्हें

 प्राप्त  करने  वालों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  शोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको
 झोर  श्र  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  शिवराज  बो०  :  भारत  में  औद्योगिक

 योजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  आर०  से  प्राप्त  प्रार्थना
 पत्नों  पर  औद्योगिक  विकास  विभाग  की  विशेष  अनुमोदन  सीमित  आर०

 के  द्वारा  विचार  किया  जाता

 (1)  उद्योग  और  1951  के  अन्तर्गत  औद्योगिक  लाइसेंस
 .

 (2)  पू  जीगत  माल  के  आयात  यदि  एन०  आर०  आईज  को  ऐसी  आवश्यकता  हो
 और

 (3)  विदेशी  सहयोग  अनुमोदनों  यदि  डनको  ऐसी  आवश्यकता  हो  ।

 तथापि  एन०  भार०  आईज  से  इलेक्ट्रानिकी  से  संबंधित  100  प्रतिशत  निर्यातअभिमुखी
 प्रौद्योगिकी  उद्यानों  अथवा  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  भारत  सरकार  द्वारा

 मल्यांकित  और  अनुमोदित  किया  जाता  है  ।

 है  और  जी  नहीं  !

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कतिपय  झपराधों  के  लिए  मृत्यु  दण्ड  देसे  संबंधी  डिघेयक

 5035.  श्री  एच०  ए०  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या

 यह  सच  है  कि  राज्य  सभा  ने  एक  विधेयक  पारित  किया  है  जिसमें  1980  के  पूर्व  भास्तीय  दड

 संहिता  की  धारा  302  में  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  मृत्यु  दण्ड  को  कतिपय  श्र  णियों  के

 राधों  तक  के  लिए  ही  सीमित  रखा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  समय  पारित  विधेयक  लोक  सभा  के  बाद  में  विघटित  हो

 जाने  के  कारण  व्यपगत  हो ह
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  विधेयक  को  पुनः  पुरःस्थापित  करने  -
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 यदि  तो  तत्ससंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  श्ररुण  :  से  :  राज्य
 सभा  द्वारा  23-11-1978  को  पारित  किये  गये  भारतीय  दण्ड  संहिता
 1978  के  खण्ड  125  से  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  302  को  एक  संशोधित  घारा  द्वारा

 प्रतिस्थापित  करने  का  प्रयास  किया  गया  था  जिसमें  व्यवस्था  थी  कि  प्रस्तावित  घारा  302  की

 उपधघारा  में  विनिष्दिष्ट  गंभीर  किस्म  के  कतिपय  ह॒त्याओं  के  मामले  में  ही  मृत्यु  दण्ड  आजीवन

 कारावास  का  विकल्प  होगा  ।  उक्त  खण्ड  125  का  उद्धरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  थालय  में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2535/86  |  विधेयक  लोक  सभा  में  लम्बित  था  जब
 1979  में  लोक  सभा  मंग  हुई  तथा  इसलिए  यह  व्यपगत  हो  गया  ।  यद्यपि  व्यपगत  विधेयक  के
 आधार  पर  विधायन  को  कुछ  परिवतंनों  के  साथ  पुनः  पुरःस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 फिर  भी  इस  स्थिति  में  यह  कहता  संभव  नहीं  होगा  कि  क्या  गंभीर  किस्म  की  कतिपय  हत्याओं
 के  लिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  क्री  धारा  302  के  तहत  मृत्यु  दंड  प्रतिबंधित  करने  के  लिए  सरकार
 का  प्रस्ताव  विचाराघधीन  विधायन  में  शामिल  किया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।

 बंगला  देश  के  साथ  सीमा  संघर्ष
 5036.  श्रो  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  यह

 सच  है  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  बंगलादेश  के  साथ  कुछ  सीमा  संघर्ष  की  घटनाएं  हुई  यदि
 तो  इन  संघर्षों  के  क्या  कारण  हैं  और  इनमें  कितने  व्यक्ति  मारे

 क्या  भारत  ने  बं  गलादेश  के  साथ  सभी  विवाद  शांतिपूर्ण  ढंग  से  निपटाने  की  पेशकश
 की

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  किस  सोमा  तक  संबंधों  में  सुधार  हुआ  और
 दोनों  देशों

 के
 बीच  किन-किन  मुख्य  मुद्दों  पर  कोई  समझौता  नहीं  हो  पाया  है  ?

 झाग्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  झरुण  :  फसल
 मवेशी  चराने  आदि  के  मामलों  पर  गत  दो  वर्षों  में  बंगलादेश  राइफल्स  और  सीमा  सुरक्षा

 बल  के  बीच  कुछ  मामूत्री  भड़पें  हुई  असम  बंगलादेश  सीमा  पर  तार  की  बाड़  लगाने  के  कार्य
 का  सर्वेक्षण  करते  समय  वर्ष  1984  में  बंगलादेश  राइफल्स  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  के  कारण
 भारत के  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  एक  मजदूर  मारा  गया

 भारत  ने  बंगलादेश  के  साथ  सभी  विवादों  को  सद्दंब  शांतिपूर्ण  ढंग  से  सुलभाने  की
 इच्छा  व्यक्त  की  है  ।

 और  :  गत  समय  में  बंगलादेश  के  साथ  भारत  के  संबंध  सौहादंपर्ण  रहे  हैं
 और  अब  भी  ऐसे  ही  बंगलादेश  में  उरिर  चार  में  समुद्र  तूफानग्रस्त  निवासियों  के  प्रति
 दर्दी  जताने  के  लिए  प्रधानमंत्री  द्वारा  1985  में  उस  क्षेत्र  का  किया  गया  दौरा  दोनों  देशों  के

 :  बीच  सौह.दंपूर्ण  संबंधों
 की  दिशा  में  एक  कदम  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  जिस  पर  यह  कहा

 जा  सके  कि  समभौताਂ  नहीं  हुआ  कुछ  मतभेद  किन्तु  उन  पर  दोनों  सरकारों  के
 बीच  विचार-निमर्श  चल  रहा
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 वायनाड  जिले  के  श्रादिवासियों  का  पुनर्वास
 5037.  श्रो  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :  क्या  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  केरल  में  वनों  के कम  होने  और  कठोर  वन  संरक्षण  उपायों  को  लागू  करने  से
 आदिवासियों  के  लिए  श्रम  के  जीवन  यापन  आय  और  अन्य  मूलभूत  आवश्यकताओं  पर

 प्रभाव  पड़ा  और

 केरल  में  वायनाड  वनों  के  आदिवासियों  के  पुनर्वास  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उप  सन््त्री  गिरिधर  और  केरल  सरकार
 से  अपेक्षित  सूचना  मांगी  गई  जंसे  यह  प्राप्त  होगी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सातवों  योजना  के  दस्तावेज  का  मुद्रण
 5038.  श्री  मानिक  रेड्डो  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज  के

 डीलक्स  संस्करण  के  मुद्रण  पर  जिस  पर  48  रुपए  प्रति  दस्तावेज  के  बजाए  200  रुपए  लागत
 अपव्यय  किये  जाने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पोजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०
 :  भोर  भारत  के  पंचवर्षीय  योनना  दस्तावेज  में  विश्व-व्यापी  रुचि  उत्पन्न

 हुई  है  और  विश्व  एड  इण्डिया  एशियाई  विकास  बंक  जैसे  विभिन्न

 ष्ट्रीय  अभिकरणों  और  विदेश  में  अन्य  आर्थिक  मिशनों  द्वारा  इसकी  लगातार  मांग  की  जाती  रही
 बड़ी  संख्या  में  भारत  में  आने  वाले  विदेशी  शिष्ट  मण्डल  राजनयिक  प्रतिनिधियों

 और  उच्च  गणमान्य  व्यक्तियों  को  मानाथ  प्रतियां  देनी  होती  इन  जरूरतों  को  पूरा  करने  के

 लिए  डीलक्स  संस्करण  की  केवल  100  प्रतियां  छपवाई  गई  हैं  ।

 झ्रण्डमान  झौर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  भर्तों  पर  प्रतिबंध  तथा  योजना  राशि  के
 उपयोग  पर  उसका  प्रभाव

 5039.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  कया  गृह  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  भर्ती  पर  लगाए  गए  प्रतिबंध  के

 स्वरूप  कर्मचारियों  की  संख्या  अपर्याप्त  होने  के कारण  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन  द्वारा  योजना

 घनराष्णि  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा

 यदि  तो  क्या  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन  ने  गृह  मंत्रालय  से  भर्ती  करने

 और  पदों  के  सर्जन  की  अनुमति  देने  के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  और  इस  मामले  में  भारत  सरकार  ने  क्या

 निर्णय  किया  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  सनत्रो  रास  निवास  :

 से  अण्डमान  और  निकोबार  संघ  राज्य  क्षेत्र
 के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये
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 अनुमोदित  योजना  परिव्यय  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  किया  गया  फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  को
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  प्रशासन  से  प्रतिबन्ध  में  ढील  देकर  915  पद  सृजित  करने
 का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  मामला  विचाराधीन  है  ।

 बंगलादेश  से  भवेध  श्राप्रवास  को  रोकना

 5040.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 भरी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने यह  आश्वासन  दिया  है  कि  जैत्ता  कि  13  1986  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  केन्द्रीय  सरकार  असम  समभौते  के  दायरे
 से  बाहर  जाकर  बंगलादेश  से  होने  वाले  अवेध  आप्रवास  को  रोकने  के  लिए  त्रुटिरहित
 व्यवस्थाਂ  कर  रही  है  ।

 यदि  तो  की  गई  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बिहार  तथा  त्रिपुरा  की  सीमाओं  पर  भी
 इसी  प्रकार  की  पक्की  त्रुटिरहित  व्यवस्था  कर  भारत  में  बंगलादेश  से  होने  वाली  घुसपेठ  को  रोकने
 का  हे

 श्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क्रध्ण  :  प्रधान  मंत्री  ने
 देश  से  अवेध  आग्रवास  को  रोकने  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  है  ।

 ओर  सरकार  ने  हाल  में  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  निगरानी  को  सुदृढ़  करने
 के  लिए  5  वर्षीय  कार्यक्रम  को  मंजूरी  दी  है  जो  1986-87  से  आरंभ  होगा  ।  कार्यक्रम  में  सीमा

 सुरक्षा  बल  को  सशक्त  अतिरिक्त  सीमा  बाह्य  चोकियां  स्थापित  करना  और  अधिक
 निगरानी  बुर्जों  का  निर्माण  सीमा  पर  गइत  को  अधिक  गतिशील  बनाना  और  उन्हें
 घुनिक  उपकरणों  से  लेस  करना  जामिल  बिद्दार  की  बंगला  देश  के  साथ  शामिलाती

 ष्ट्रीय  सीमा  नहीं  है  परन्तु  यह  आशा  की  जाती  है  कि  उक्त  उपायों  से  पश्चिम  बंगाल  के  रास्ते
 बिहार  में  घुसपेठ  कारगर  ढंग  से  ढक  जाएगी  ।

 बिल्ली  में  बहुमंजिले  भवनों  में  श्राग

 5041.  श्री  घुलचन्द  डागा  :  क्या  गृह  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  )  क्या
 यह  सच  है  कि  वर्ष  1983  में  गोपाल  टावर  में  लगी  आग  के  बाद  सेवानिवृत  मेजर  जनरल  श्री
 सिंघल  की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  समिति  ने  राजधानी  में  200  ऐसे  बहुमंजिले  भवनों  की  सूची
 बनाई  थी  जिनमें  आग  लगते  का  खतरा  था  और  सरकार  को  अपनी  सिफारिशों  प्रस्तुत  की
 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 अब  तक  कितनी  सिफारिशों  को  स्वीकृत  और  कार्यान्वित  किया  गया  है  और  शेष
 से  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  करने  के  क्या  कारण

 ह

 उस  समय  कितने  श्रवेध  कब्जे  खाली  करवाए
 क्या  जिन  ब्यक्तियों  ने  कब्जा  कर  लिया  है  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई

 है  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 राजधानी  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बहुमंजिले  भवनों  में  आग  लगने  की  कितनी

 घटनाएं  हुई  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 घर  1983  में  गोपाल  टावर  में  आग  लगने  के  मेजर  जनरल  सिंघल  के  नेतृत्व  वाली  अग्नि
 परामशांदान्री  समिति  को  दिल्ली  में  बहुमंजिले  इमारतों  में  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  की  सिफारिशों
 करने  के  उद्देश्य  से  220  बहुमंजिली  इमारतों  की  सूची  दी  गयी  समिति  ने  इमारतों  का
 निरीक्षण  किया  और  बहुमंजिली  इमारतों  के  स्वाभियों  काबिजों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए
 वायें  अग्नि  निवारक  और  अग्नि  सुरक्षा  पर्वोपायों  की  सिफारिशें  की  इन  सिफारिशों  को

 सरकार  को  भी  प्रस्तुत  किया  गया

 सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गयी  बहुम  गली  इमारतों  के  स्वामियों  काबिजों

 अपने  अपने  भवनों  को  अग्नि  से  बचाव  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  विशिष्ट

 कदमों  का  अनुपालन  करने  के  निर्देश  दिए  गए  यह  सिफारिश  भी  स्वीकार  की  गयी  ।  शेष

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  अब  एक  विधायन  स्थापित  कर

 रही  है  ।
 ॥

 और  भवन  नियम  इसके  अनिवाय॑  उपबन्धों  के  अनुपालन  को  लागू
 करने  के  लिए  सांविधिक  प्राधिकार  प्रदान  नहीं  करता  है  |  संसद  के  चालू  सत्र  के  अग्नि

 निवारक  और  अग्नि  सुरक्षा  पर  एक  विधायन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  जिससे  दिल्ली

 अग्नि  शमन  सेवा  अग्नि  से  बचाव के  प्रति  असुरक्षित  भत्रनों  में  अवध  कब्जे  के  विरुद्ध  कारंवाई

 करने  की  शक्ति  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्  1983-85  के  दौरान  बहुमंजिली  इमारतों  से  357  मामले

 सूचित  किए  गए
 का  विदेश  सहायता  से  विकासਂ

 5042.  श्री  विशय  एन०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  में  भारतीय  और  विदेशी  सहायता  से  वनों  के  विकास  के  लिए  चलायी  जा  रही

 योजनाओं  के  नाम  क्या
 क्या  विद्व  बैंक  ने  भारत  के  वनों  के  विकास  के  लिए  कोई  वित्तीय  और  तकनीकी

 सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाडरं  हमान  झ्  :  विदेशी

 सहायता  से  वनों  के  विकास  के  लिए  परियोजनाओं  के  नाम  संलम्न  विवरण  एक  में  दिये  गये

 हां  ।
 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  दो  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण  एक

 बानिको  क्षेत्र  में  विदेशी  सहायता  से  वनों  के  विकास  के  लिए  परियोजनाप्रों  के  नाम

 घौलाघर  रेंज  में  भू-क्षरण  निवारण
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 2.  ग्रामीण  नसंरियों  तथा  परती  भूमि  उपयोगिता  के  विकास  के  लिए  रामकृष्ण
 रांची  को  फोर्ड  फाउन्डेशन  अनुदान

 .  सामुदायिक  वानिकी  में  वानिकी  विकास  अध्ययनों/कार्यत्राही  कार्यक्रमों  की  सहायता
 के  लिए  सामुदायिक  वानिकी  के  लिए  रांची  संघ  को  फोड़  फाउंन्डशन  अनुदान  ।

 .  सामाजिक  वानिकी  में  अनुसंधान  व  प्रदर्शन  के  लिए  गढ़वाल  विश्वविद्यालय  के  फोर्ड

 फाउन्डेशन  अनुदान
 .  सामाजिक  वानिकी  तथा  परती  भूमि  विकास  के  लिए  सहायता  ओऔद्योगिक  प्रति  पूर्ति  के

 लिए  संस्था  को  फोर्ड  फाउन्डेशन  अनुदान  ।
 .  कैलेघई  तथा  मयूराक्षी  नदियों  के  नदी  आवाह  क्षेत्र  मे ंवनरोपण  तथा  मूृद्रा  संरक्षण
 -  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  मृदा  व  जल  संरक्षण
 «  आधुनिक  वन  अग्नि  नियंत्रण
 .  काष्ठनिष्काशन  विकास  देहरादूग  को  एस०आई०डी०ए०  सहायता  ।
 «  भारतीय  वन्यजीव  संस्थान  की  स्थापना
 .  मध्य  प्रदेश  सामाजिक  वानिकी  परियोजना

 «  महाराष्ट्र  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 .  आंध्र  प्रदेश  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 -  तमिलनाड्ू  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 .  उड़ीसा  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 .  बिहार  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 -  कृषि-वन  वृक्ष  विज्ञान  तथा  वन-मत्सयपालन  पश्चिमी  बंगाल

 उत्तर  प्रदेश  सामाजिक  वानिकी  11)  परियोजना
 -  गुजरात  सामुदायिक  वानिकी  11)  परियोजना

 «  पहिचमी  बंगाल  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 «  हरियाणा  सामाजिक  वानिकी  परियोजना

 «  जम्मू  व  काइमीर  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 .  कर्नाटक  सामाजिक  वानिकी  परियोजना

 -  केरल  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 «  राजस्थान  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
 «  हिमाचल  प्रदेश  सामाजिक  वानिकी  परियोजना
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 ०»  देश  सें  बधिरों  को  संख्या
 5043.  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बधिरों  की  अनुमानित  जनसंख्या  कितनी
 उनके  कल्याण  में  कांयेरत  संस्थाओं  तथा  सामाजिक  संगठनों  के  नाम  क्या  और

 इन  संगठनों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 कल्याण  संत्रालथ  सें  उपमंत्री  कैरिघर  1981  में  किए  गए  राष्ट्रीय
 नमूना  सर्वेक्षण  अनुसार  देश  में  लगभग  30.2  लाख  व्यक्ति  बधिर  हैं  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ५  विवरण

 संगठन  1984-85  के  दोरान  स्वोकृत _
 सहायक  पहहुदान

 1.  अवेतनिक  बधिर  5  विद्या  3,83,430
 भाव  364002

 2.  अध्यक्ष  रोटरी  नादयाद  समाज  संशोधन  59,535
 द्वारा  जैयंत  साहा  हस्पताल

 3.  श्री  मूक  एवं  बधिर  बरोडगेंग  1,75,300
 स्टेशन  के  पास  सुरिन्द्रर

 4.  मूक  बधिर  एवं  अपंग  बच्चों  के  लिए  स्कूल  8,697
 मंडिवी  जिला  कच्च

 5.  अवैतनिक  श्री  मंदरा  और  बघिर  संस्थान  जामनगर  2,50,000
 6.  श्री  बधिर  एवं  मूक  स्कूल  जिला  दक्षिणा  किनारा  17,000
 7.  श्रीमती  एवं  श्री  बधिर  एवं  मूक  14,638

 धनबार  राजकोट

 8.  शिशु  सेवा  बधिर  एवं  मूक  हिम्मत  1,50,000
 जिला  सावरकांटा

 ॥

 9.  मूक  बधिर  विकास  ट्रस्ट  द्वारा  हरगोबिन्द  18  आरोग्य  सुरत  10,000
 10.  सचिव  मेडिकल  सैन््टर  जलराम  9,405

 काराली

 कर्माटक
 1.  वाणी  एवं  श्रवण  संस्थान  हनूर  बंगलौर  5,55,584
 2.  बधिर  न्यू  बम्बू  बाजार  आफिस  हेंज  रोड  बंगलोर  4,  5

 केरल  .
 1.  आगा  समाज  सैट  थौमस  डा०  जिला  जिचूर  9,800

 महाराष्ट्र
 .  आड़ियोलेजी  एवं  अनुसंधान  67  निप्पन  सी  बम्बई  37,753
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 2.  बधिर  एवं  मूक  आद्योगिक  नाथ  अम्बा  देवी  नागपुर
 «  कामायनी  उद्योग  केन्द्र  1187/64,  शिवाजी  पूना
 .  सुरहद  895,  दमरती  मेंडारक  शिवाजी  पूना मा

 कं
 ०
 छ
 ही

 भारत  मूक  विद्यालय  गांधी  बाग  हैंडलूम  नागपुर
 पंजाब

 .  फौन्डर  प्रस्टी  तथा  डा०  सत्यपाल  धर्मार्थ  स्मारक

 शहीद  उधम  सिंह  नगर  लिंक  जालन्धर

 राजस्थान
 बाधिक  बाल  विकास  विकास  अजमेर

 .  अध्यक्ष  ,  बाधिक  बाल  विकास  132  स्टेशन  कोटा

 जिपुरा
 .  नाथं  त्रिपुरा  बधिर  एवं  मूक

 नाथ  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश
 «  प्रागनारायण  मूक  बधिर  सांसी  गेट  अलीगढ़
 -  यू०  पी०  बधिर  एवं  मूक  4,  मालबिया  रोड  इलाहाबाद

 लखनऊ  बधिर  एस  लखनऊ
 .  अवेतनिक  सचिव  तथा  बधिरों  के  अध्यापकों  के  लिए  प्रशिक्षण

 लखनऊ
 -  जयकृष्णा  बधिर  एवं  मूक  जिलां  फैजाबाद
 -  बधिर  एवं  मूक  221  अशोक  वेस्ट  एण्ड  रोड

 मेरठ  छावनी
 7.  बधिर  एवं  मूक  छोटी  गेवी  बाराणसी

 «  वाधिक  बाल  विकास

 पद्चियम  बंगाल

 «  सचिव  कल्याण  केन्द्र  बधिर  एवं  मूक  बच्चों  के  लिए  शिक्षा
 अभिनाश  मुखर्जी  डा०  व  जिला  हुगली

 2.  सचिव  रामाकृष्णा  मिशन  प्रतिष्ठान  99  सर्त  बोस  रोड  कलकत्ता

 168

 «  वाणी  एवं  श्रवण  तथा  अनुसंधान  केन्द्र
 रितची  कलकत्ता

 दिल्ली
 .  अवेतनिक  अखिल  भारतीब  बधिर  18  नाथे  एड

 कम्प  रामाकृष्णा  आश्रम  नई

 जोड़ 4

 1986

 5,000

 1,00,000
 1,52,290

 1,00,000

 2,18,940

 ०,000
 1,50,000

 50,144

 50,018
 56,112

 1,85,936
 84,321

 1,57,836
 1,67,402

 2,15,265
 52,470

 39,400

 29,613
 29,205

 1,18,509:

 41,35,458
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 बलतो  रेलगाड़ियों  में  घोरियों  डक  तियों  के  सम्बन्ध  में  शिकायत

 5044.  श्री  टी०  बालागोड़  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चलती  गाड़ियों  में  डकंती/चोरियों  के  शिकार  व्यक्तियों  के  लिए  अगले  स्टेशन
 पर  शिकायत  लिखाने  की  बजाय  गाड़ी  में  ही शिकायत  लिखाने  का  कोई  प्रावधान

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सुपरिन्टेडेंटਂ  के  पास  शिकायत

 पुस्तिका  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  जो  इन  शिक्रायतों  को  शिकायतकर्ता  को  सूचना  देने  सहित
 उचित  नांच  एजेंसी  को  भेज  और

 क्या  चोरी  के  ऐसे  मामलों  में  जहाँ  जांच  एजेंसियां  चोरी  गई  सम्पत्ति  प्राप्त  करने  में
 असफल  रहती  हैं  चोरी  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों  को  प्रतिपूति  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  बीमा
 योजना  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मनन््त्री  प्ररुण  और

 व्यवस्थाਂ  का  विषय  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  में  इसी  प्रकार

 का  विषय  भी  है  ।  इस  प्रकार  पुलिस  एजेंसियों  के  तंत्र  के  माध्यम  से  अपराधों  की  रोकथाम  करना
 ओऔर  पता  लगाना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  है  ।

 सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  जहां  रेलवे  लाइनें  सलाह  दी

 गई  है  कि  चलती  हुई  गाड़ियों  में  चोरियों  लूटपाट  और  डकंतियों  के  मामलों  में  प्रथम  सूचन
 रिपोर्ट  दायर  करने  के  लिए  एक  विशिष्ट  प्रपत्र  अपनायें  |  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रकार  के

 प्रपन्न  अपना  लिए  हैं  ।

 परिवहन  मंत्रालय  ने  भी  क्षेत्रीय  रेलवे  को आवश्यक  निर्देश  जारी  किए

 हैं  कि  ट्रृंन  और  रक्षा  दलों  को  यात्रियों  से  इस  प्रपत्र  में

 लिखित  छिकायतें  स्वीकार  करनी  चाहिए  और  अगले  रेलवे  स्टेशन  पर  इसे  सरकारी  रेलवे  पुलिस
 स्टेशन  को  सुपुर्दं  करना

 चलती  गाड़ियों  में  चोरी  के  शिकार  व्यक्तियों  यदि  जांच  पड़ताल  द्वारा  खोई  गई
 सम्पत्ति  बरामद  करने  में  सफलता  नहीं  मिलती  है  तो  मुआवजा  देने  के  लिए  किसी  प्रकार  का  बीमा

 प्रारम्भ  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]
 बनों  का  काटना

 5045.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1986  के  हिन्दू  में  “85  परसेंट  आफ  इन्डियन

 फोरेस्ट  आलरेडी  डिन्यूडेडਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  ओोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  उसमें  उल्लिख़ित  तथ्य  सही

 क्या  यह  सच  है  कि  वन  संरक्षण  के  लिए  विद्यमान  कानून  आज  भी  पर्याप्त  रूप  से

 कठोर  नहीं  है  और  इस  समय  लागू  अधिकांश  कानून  ब्रिटिशकाल  के  हैं  और  इसके

 फलस्वरूप  300  कि०मी*  वन  क्षेत्र  प्रतिदिन  काटा  जा  रहा
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 क्या  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  वनों  का  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने

 हाल  ही  में  प्रधान  मन्त्री  के  नेतृत्व  में  एक  समिति  का  गठन  किया  है  ताकि  ग्रामीणों  को  जलाने  के

 लिए  लकड़ी  और  पशुओं  के  लिए  चारा  उपलब्ध  कराया  जा  और

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  इसके  काय॑  क्या  हैं  ?
 पर्यावरण  झोर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाडरंहमान  :

 हां  ।

 नहीं  ।
 भारतीय  वन  अधिनियम  ब्रिटिश  काल  का  है  |  बहरहाल  वन  अधिनियम

 1980  में  ही  बताया  गया  था  तथा  इसके  प्रावधान  काफी  कड़  हैं  ।  प्रतिदिन  वृक्षहीन  किए  जा  रहे
 बनों  के  वास्तविक  क्षेत्र  का  पता  नहीं  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  मूमि  उपयोग  एवं  परती  मूमि
 विकास  परिषद्  का  गठन  किया  है  ।

 (s)  समिति  की  संरचना  एवं  कार्य  इस  प्रकार

 संरचना

 (1)  प्रधान  मंत्री

 (1)  सभी  सज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  मुख्य  मंत्री  --  सदस्य

 (11)  निम्नलिखित  केन्दीय

 विभागों  के  मं  राज्य  मंत्री  --  सदस्य
 --  वित्त
 --  कुँषि  एवं  ग्रामीण  विकास
 --  पर्यावरण  एवं  वन
 --  सिंचाई
 --  निर्माण  एवं  आवास
 --  रेल
 --  उद्योग
 --  शिक्षा

 योजना  आयोग  --  सदस्य

 (५)  राष्ट्रीय  परती  मूमि
 विकास  बोड  --  सदस्य

 (vi)  राष्ट्रीय  मूमि  उपयोग

 एवं  संरक्षण  बोर्ड  --  सदस्य

 आवध्यकता  पड़ने  पर  अध्यक्ष  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  परिषद्  के  सदस्य  के  रूप  में
 योज़ित  कर  सकता  है  ।  सरकार  के  वन  एवं  वन्यजीव  विभाग  तथा  क्षषि  एवं  सहकारिता  विभाग  के
 सचिव  परिषद  को  सभी  बैठकों  में  भाग  परिषद्  का  सचिवालय  प्रधान  मन््त्री  के  कार्यालय
 में  होगा  तथा  प्रधान  मन्त्री  के  संयुक्त  सचिव  परिषद्  के  सचिव  के  रूप  में  काप्रि

 —  अध्यक्ष

 170
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 मुमिका  एवं
 परिषद्  देश  में  स्वास्थ्य  तथा  भू-संसाधनों  के  वेज्ञानिक  प्रबन्ध  के  सभी  मामलों  के  सम्बन्ध  में
 शीर्षस्थ  नीति-निर्धारण  एवं  समन््वयकारी  अभिकरण  होगा  ।  यह  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड

 एवं  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  एवं  संरक्षण  बोड्ड  के  कार्य  पर  निगरानी  रखेगी  |  इन  बोर्डों  की
 रिश्ें  जिसमें  नीति  के  वृहत्  मामले  सन्निहित  परिषद्  के  समक्ष  अन्तिम  रूप  देने  क ेलिए  रखी

 [  प्रनुवाद  ]
 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्य  क्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 5046.  शी  सुनोलदत्त  :

 झीसतो  ऊधा  चोधरी  :  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  देश  में

 विभिन्न  रूप  से  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  की  कोई  गणना  की  गई
 यदि  तो  उनकी  राज्य-वार  संख्या  क्या  और

 उनके  कल्याण  और  पुनर्वास  की  कितनी  योजनाएं  कार्या्वयनाधीन  हैं  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उपसन्त्री  गिरिधघर  :  शारीरिक  रूप  से  विकलांग

 व्यक्तियों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  है  ।
 दो  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखे  गए  हैं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2536/86  ]
 ]  रेड्डी : क्या

 सेटों  के
 मद

 रंगीन  टेलीविजन  संटों  के  मुल्य
 5048.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  इलेक्ट्रॉनिक  विकास  निगम  द्वारा  टी०

 वी०  की  रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  निर्माण  के  लिए  सहयोग  के  बारे  में  18  1985  के
 तारांकित  प्रश्न  सं०  436  तथा  उसके  अनुप्रक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  उन  टी०  वी०  सेटों  के  नाम  तथा  माडल  क्या  जो  5,500  रुपये  के  मूल्य  पर
 जब्ध  हैं  और  विभिन्न  राज्यों  में  उन  विक्रय  एजेन्टों  के  नाम  व  पते  कया  जहां  से  लोग  उन्हें  इस

 मूल्य  पर  खरीद  सकते  हैं  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिको
 झोर  प्रस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  घो०  :  51  सेमी०  आकार  वाले

 ई०  टी०  एण्ड  टी०  की  प्रौद्योगिकी  एवं  ब्रांड  नाम  से  बने  रंगीन  दूरदर्शन  सेट  परीक्षण  के  तौर  पर
 विपणन  के  लिए  ई०  टी०  एण्ड  टी०  विभाग  का  सावंजनिक  क्षेत्र  का  एक
 के  पास  बिक्री  के  लिए  उनके  निम्नलिखित  कार्यालयों  में  उपलब्ध  हैं  :--

 नई  दिल्ली  ई०  टी०  एण्ड  टी०  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 15/48,  मालचा

 नई

 बस्वई  ई०  टी०  एण्ड  टी०  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 एयर  इण्डिया

 नरीमान



 लिखित  उत्तर  2  1986

 दिनांक  28  1986  को  वर्ष  1986-87  के  बजठ  के  प्रस्तावों  की  घोषणा  होने  से
 प्रति  सेट  की  कीमत  5150  Bo  थी  तथा  इस  पर  स्थानीय  कर  अलग  लगते  वर्ष

 1986-87  के  बजट  प्रस्तावों  की  घोषणा  के  बाद  उक्त  रंगीन  दूरदशन  सेटों  की कीमत  अब  5750
 रु०  जिसमें  स्थानीय  कर  अलग  से  लगेंगे  ।

 जिन  विनिर्माताओं  ने  ई०  टी०  एण्ड  टी०  के  साथ  अपना  पंजीकरण  करा  रखा
 संलग्त  विवरण  में  दी  गई  उनके  द्वारा  टी०  एण्ड  टी०ਂ  की  प्रौद्योगिकी  एवं  ब्रांड  नाम
 से  विनिभित  तथा  विनिर्माता  द्वारा  विषणन  के  लिए  प्रस्तुत  अपने  ब्रांड  नाम  के  रंगीन  दूरदर्शन
 सेटों  की  विनिर्माताओं  के  माध्यम  से  शीघ्र  ही  उपलब्ध  होने  की  संभावना  है  ।

 विवरण
 ह

 1.  मेससं  कंपिटल  इलेक्ट्रोनिक्स
 बी०  आई०  पी०  स्कीम  एम

 2.  मेससे  माइक्रो

 5/5  क््लाइव  रोड
 कमरा  नं  14,

 3.  मेससे  विलंच

 101,.  रोयापेटा  हाइ

 4.  मेसस  वारणा

 वारणा

 5.  मेससे  मिशी  बिल्ली
 47,  एम०  आई०

 बहादुरगढ़
 6.

 .
 मेससे  एम०  ई०  सी०  प्राइवेट

 11,
 नोएडा

 4.  मेससं  सुधीर  इलेक्ट्रोनिक्स ह
 7,  मयूर  हिल
 राम  नगर

 8.  मेससं  आंध्र  प्रदेश  इलेक्ट्रांनिक्स  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  »

 परिश्रम बशीर
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 9.  मेसस  दामोदर  इलेक्ट्रानिक्स  एण्ड  कंट्रोल्स

 XXXVIII/1351,  रोड
 2035

 10.  मेसस॑  माशंल  रेशि
 27  एफ  तथा  28

 नोएडा
 11.  मेस

 से
 एन्फील्ड  इण्डिया

 29,  एल्डाम

 12.  :  मेसस  बेल्ट्रांन  टेलीविजन
 नं०  सक् लर  रोड
 पो०  आ०»  दानापुर

 1503

 ]

 जस्म्  क्षेत्र  में  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  गोलाबारी

 5049.  झभौ  के०  थी  शंकर  गोड़ा  :  कैया  रक्षा  सन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  यह  सच  है  कि  अम्म्  क्षेत्र  में  पुछ  के  सीमावर्ती  गांवों  में  मां  1986  में  जब  पाकिस्तानी
 सेना  द्वारा  की  गई  गोलाबारी  से  अनेक  भारतीय  नागरिक  घायल  हो  गए

 यदि  तो  क्या  यह  पहला  मौका  है  जब  पाकिस्तानी  सेना  ने  भारतीय  नागरिकों
 पर  गोलीबारी  की  ,

 क्या  माचं॑  1986  के  पहले  ओर  दूसरे  सप्ताह  के  दौरान  जम्मू  और  काषएमीर  में
 पा  स्तानी  सेना  ने  बहुत  भारी  गोलाबारी  और

 यदि  तो  कितनी  बार  गोलाबारी  की  गई  और  कुल  कितने  नागरिक  इन
 बारीयों  में  मारे  गए  ?

 रक्ता  प्रनुतंघान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्ररुण  :  और
 पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  जम्मू  तथा  कइ्मीर  में  नियंत्रण  के  साथ  लगे  इलाकों  में  हम।रे
 सिविलियनों  पर  अकारण  गोलीबारी  किया  जाना  कोई  नई  बात  नहीं  इस  साल  माच  के  पहले
 सप्ताह  में  जम्मू  तथा  कद्मीर  के  पुछक्षेत्र  में  की गई  इस  तरह  की  गोलीबारी  से  हमारा  एक
 सिविलियन  गोली  से  जरूमी  हुआ  ।

 और  इस  साल  मार  के  पहले  दो  सप्ताहों  के  दौरान  पाकिस्तानी  संनिकों  द्वारा
 जम्मू  तथा  कद्मीर  में  नियन्त्रण  रेखा  के  पार  से  अकारण  गोलीबारी  किए  जाने  के  कुछ  मामले  हुए

 ब्यौरे  देना  उचित  नहीं  होगा  ।  गोलीबारी  की  इन  घटनाओं  से  किसी  सिविलियन  की  मृत्यु
 नहीं  हुई  है  ।

 ह

 173.
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 बंजर  क्षेत्रों  मे ंसामाजिक  बानिको

 5050.  झरी  हुसेन  बलबाई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :  क्या

 यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  विशाल  बंजर  क्षेत्रों  मे ंसामाजिक  वानिकी  का  एक

 महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  का  निर्णय  किया  है  :

 क्या  परती  भूमि  विकास  निगम  को  सामाजिक  वानिकी  के  इस  महत्वाकांक्षी  कायंक्रम

 के  क्रियान्वयन  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  और
 परती  मूमि  विकास  निगम  के  अतिरिक्त  किन  अन्य  एजेंसियों  को  सामाजिक  वानिकी

 के  इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्बयन  में  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 हाँ  ।

 राष्ट्रीय  परती  मूमि  विकास  सामाजिक  वानिकी  के  लिए  एक  प्रमुख
 अभिकरण  राज्य  वानिकौ  विभागों  तथा  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  द्वारा  वास्तविक  रूप  से
 क्रियान्वयन  किया  जाता

 सामाजिक  वानिकी  कायेक्रम  के  कार्यान्वयन  में  शामिल  अन्य  अभिकरण  ये
 बनों  के  प्रभारी  ग्रामीण  विकास  और  कृषि  संरक्षण  तथा  स्वेच्छिक  संगठन
 तथा  युवा  और  महिला  दल  ।

 झग्रता  झ्रधिपत्र  सें  रक्षा  सेवाओं  के  अधिकारियों  का

 505]  श्रो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  इताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  यह  सच  है  कि  अग्रता  अधिपत्र  में  रक्षा  सेवाओं  के  अधिकारियों  के  पदक्रम  के

 मामले  विश्लेषण  किया  जा  रहा  और  हा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
 सानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  मंत्री  पी०  वी०  नरसिह  :  और

 कुछ  सुझाव  विचाराधीन

 केन्द्रीय  भण्डारों  को  विशेष  लेखा  परोक्षा

 5052  झो  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  केन्द्रीय  भण्डारों  की  विशेष  लेखा  परीक्षा
 के  बारे  में  7  और  21  1985  के  क्रमशः  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2489  और  4437  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  मामले  की  जांच  की  गई  है  और  वित्तीय  औचित्य  और  प्रक्रिया  का
 अनुपालन  न  करने  के  लिए  उत्तरदायी  ब्यक्तियों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  तथा  विरुद्ध
 कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय
 किए  गए  और

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  गया  गया  है  कि  सरकारी  कार्यालयों  के  लिये  केवल प्रा
 णिक  माल  हो  खरीदा  ओर  सप्लाई  किया  जायेगा  ?

 174
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिदस्बरम  )  :
 ओर  :  मामले  की  जांच  अभी  भी  चल  रही  है  ।

 सरकारी  कार्यालयों  के  लिए  केवल  प्रामाणिक  माल  की  खरीद  तथा  सप्लाई  के  लिए
 निरन्तर  प्रयास  किए  जाते

 यीड़ियो  कंसेट  रिकार्डरों  के  निर्माताओं  को  लाइसेंस  देने  संबंधो  नीति
 5054.  श्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  क्या  प्रधान  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वीडियो  कैसेट  रिकार्डेरों  के  निर्माताओं  को  लाइसेंस/मंजूरी  देने  के  संबंध  में  सरकार
 द्वारा  वष  1980  से  अब  तक  समय-समय  पर  लिए  गये  तिणंप्रों  का  ब्यौरा  क्या

 इन  निर्णयों  के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  ब्प्रौरा  क्या
 क्या  यह  सच  है  कि  नीति  में  बार-बार  परिवर्तन  के  परिणामस्वरूप  एक  निजी  कम्पनी

 वीडियो  कंसेट  रिकार्ड रों  की  एकमात्र  लाइसेंस  शुदा  निर्माता  कम्पनी  हो  गई  भौर
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ।

 विज्ञान  प्रोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  शोर
 श्रश्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  और  :  वी०  सी०
 आर०  के  उत्पादन  के  लिए  वर्ष  1980-82  के  दोरान  संगठित  तथा  लघु  दोनों  ही  क्षेत्रों  की
 अनेक  पार्टियों  को  औद्योगिक  अनुमोदन  जारी  किए  गए  थे  भौर  प्रत्येक  के  लिए  प्रतिवर्ष  500

 की  उत्पादन-क्षमता  अनुमोदित  की  गई  सरकार  द्वारा  दिनांक  21  1985
 को  इलेक्ट्रानिकी  नीति  से  संबंधित  जिन  एकीकृत  उपायों  की  घोषणा  की  गई  उनमें  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  यह  भी  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  अथवा  उसके  द्वारा  नामित

 अभिकरण  आर./वी.  के  लिए  प्रौद्योगिकी  की  खरीद  जिसमें  टेप  डेक

 निज्म  के  विनिर्माण  की  प्रौद्योगिकी  भी  शामिल  1985  में  सरक।र  और  उद्योग  के  बीच

 आयोजित  बैठक  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार ने  केन्द्रीकृत  रूप  से

 खरीद  करने  का  विचार  छोड़  देने  का  निणंय  किया  ।  इस  आशय  की  घोषणा  17  1985

 को  कर  दी  गई  ।  उसके  25  1985  को  सरकार  ने  एक  प्र  स  नोट  के  जरिए

 आर./वी.  के  विनिर्माण  के  इच्छुक  उद्यपकर्ताओं  से  एकीकृत  आवेदन-पन्र  आमंत्रित

 किए  औद्योगिक  लाइसेंस  और  विदेशी-सहयोग  दोनों  के  जिसमें  यह  भी  स्पष्ट  किया
 गया  कि  केवल  ऐसी  पार्टियों  को  बढ़ावा  दिया  जाएगा  जो  एक  ही  स्थान  पर  विभिन्न  प्रकार  के

 समुचित  संघटक-पुर्जों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  पयाप्त  पू  जी-निवेश  करने  के  लिए  तैयार  हैं  और

 साथ  ही  उनके  पास  एक  द्वुत  एवं  गतिशील  चरणबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  हो  तथा  जिनके  पास

 वर्तनशील  प्रौद्योगिकी  के  साथ  कदम  से  कदम  भिलाकर  चलने  की  आंतरिक  क्षमता  विद्यमान  हो  ।

 इसके  उत्तर  में  निर्धारित  तारीख  अर्थात  24  1986  तक  65  अविदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 इन  आवेदन-पत्रों  की  जांच  इस  समय  एक  अन्तविभागीय  कायं-दल  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।
 ॥

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 भारत  हलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  कमंचारियों  का  विकिरण  से  ध्रनारक्षित  रहना

 5055.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  तीन  वर्षों  में  रडार  परीक्षण  के  दोरान  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड

 ई  गाजियाबाद  के  अनेक  कमंचारी  एक्स-रे  विकिरण  से  अनारक्षित

 यदि  तो  एक्सरे  विकिरण  से  कितने  कमंचारी  प्रभावित  हुए

 क्या  भारत  इलैंक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  विदेशी  सहयोगकर्ता  फ्रांस  के  मेंससे  थामसन

 सी  एस  एफ  ने  रडार  परीक्षण  के  दोरान  एक्सरे  विकिरण  सें  बचाव  के  लिए  किन््हीं  सुरक्षा  उपायों
 के  सुझाव  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 उन  पर  क्या  कार्यवाई  की  गई  ?

 रक्षा  उत्पादन  ध्रोर  रक्षा  पूति  विभांग  में  राज्य  संत्रो  सुख  :  इस  प्रकार
 के  दुष्प्रभाव  के  कोई  प्रमाण  नहीं  हैं  ।  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  में  भाभा  परमाणु  अनुसंधान
 केन्द्र  द्वारा  की गई  चार  कमंचारियों  की  चिकित्सा-परीक्षा  से पता  चलता  है  कि  उनका  स्वास्थ्य
 सामान्य  है  ।  इस  पर  क्रोमोसोम  विश्लेषण  किए  जाने  पर  ऐसा  कोई  प्रमाण  भी  नहीं  मिला  है  कि

 रेडिएशन  से  वे  क्रोमोसोम  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 और  फ्रांस  के  मेससे  थामसन  सी  एस  एफ  ने  एक्स-रे  विकिरण  से  बचाव  से  लिए
 उपस्कर  डिजाइन  के  भाग  के  रूप  में  लीड  शील्डों  का  एक  संट  शामिल  किया  है  ।  तकनीकी  साहित्य
 में  हाई  पावर/हाई  वोल्टेज  बलीस्ट्रान  ट्यूब  के  प्रयोग  के  संबंध  में  एक  सांविधिक  चेतावनी  दी

 गई  है  ।
 सनेजमेंट  उसी  पद्धति  को  अपना  रही  है  जिसे  सहयोगकर्ता  फर्में  अपना  रही

 उड़ीसा  सें  प्लांट  रिसोसं  सेंटरਂ
 5056.  झीसतो  जयन्ती  पटमायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्लांट  रिसोसं  सेंटरਂ  कानून  की  स्थापना
 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी

 ह  प्लांट  रिसोस्स  सेन्टरਂ  की  स्थापना  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  कितनी
 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहमान  श्र  :  (
 उड़ीसा  में  आंचलिक  पौध  संसाधन  केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  केन्द्र  ने  कोई  घनराशि  प्रदान

 नहीं  की  आंचलिक  पौध  संसाधन  केन्द्र  में  विशेष  अनुसंघान  परिमोजनाओं  के  लिए  3  वर्ष  की
 अवधि  हेतु  13,99,400/-  रुपये  की  घनराष्षि  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 और  तीन  वर्षों
 के  लिए  136.50  लाख-रुपये  की  धनराशि  मांगी  गयी  है  जो

 इस  प्रकार  है  :---
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 गयी  घनराशि

 (1)  गैर-आवर्ती

 1.  जमीन  की  चारदीवारी  30.00  लाख  रुपये
 2.  कार्यालय  की  वाहन  35.00  लाख  रुपये

 ह  3,  प्रकाश  ग्राम्य  घरों  का
 कील  का  विकास  13.50  लाख  रुपये

 4.  लान  का  हरित
 सिंचाई  प्रणाली  37.50  लाख  रुपये

 (ii)  कार्यालय  के  भाकस्मिक  खर्च  का  पहले  साल  का  आवर्ती  व्यय  3.5
 लाख  रुपये  है  तथा  दूसर  एवं  तीसरे  साल  के  लिए  8.5  लाख  रुपये

 जानकारों  एकत्र  करने  की  स्वतंत्रता  संबंधो  विधान
 5057.  डा०  चिन्ता  सोहन  :  क्या  गृह  मत्री  यह  बत'ने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  जानकारी  एकत्र  करने  की  स्वतंत्रता  संबंधी  विधान  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचारधीन

 यदि  तो  तत्संबंवी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  हेतु  एक  आयोग  नियुक्त  करने  का
 विचार  है  ?

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  म॒त्री  श्ररुण  जी  श्रीमान्  ।

 और  ही  नहीं  उठते  ।

 झ्रानभ्र  प्रदेश  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  धनराशि  की  मांग

 5058.  श्रो  बी०  तुलसोरास  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  अपेक्षित  घनराथि  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  राज्य  को
 कितनी  अपेक्षित  धनराशि  उपलब्ध  कराई  और

 इस  संबंब  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 से  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  सातवीं  पंचवर्षीय  योंजना  के  अपने  प्रस्तावों

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  राज्य  क्षेत्रक  में  बड़े  और  मभौले  उद्योगों  के  लिए
 30350  लाख  रु०  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  ।  इन  प्रस्तावों  पर  योजना  आयोग  में

 विमशं  किया  गया  ।  उपलब्ध  संसाधनों  और  विभिन्न  क्षेत्रकों  की  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  को
 ध्यान  में  रखते  16,210  लाख  रु०  का  परिव्यय  अनुमोदित  गया  ।  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य
 सरकार  द्वारा  सूचित  उपयुक्त  परिव्ययों  का  स्कीमवार  वितरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 राज्य  सरकार  द्वारा  7?  वो  योजना  के  लिए  बड़े  शोर  मभोले  उद्योगों  के  लिए  प्रस्तावित  स्कोमवार

 परिव्यय  झोौर  प्रनुमोदित  7  बों  योजना  परिय्यय  का  स्कोसवार  विवरण

 रु०  सातवों  पंचवर्षीय  घोजना

 स्कीमें/परियोजना  एं  राज्य  सरकार  हारा  झनुमोदित
 प्रस्तावित  परिव्यय  परिव्यय  *

 1.  उद्योग  आयुक्त  6372.00  5170.00
 2.  आन्ध्  प्रदेश  औद्योगिक  संरचना  निगम  2000.00  800.00
 3.  आन्ध  प्रदेश  राज्य  वित्त  निगम  -  1959.00  1500.00
 4.  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम

 प्रदेश  बिजली  विकास  निगम  8000.00  4800.00
 5.  राज्य  लोक  उद्यम  ब्यूरो  150.00  100.00
 6.  नागाज्  न  उवेरक  और  रसायन
 7.  गोदावरी  उवेरक  और  रसायन
 8.  अन्य  सरकारी  कम्पनियां  5500.00  750.00
 9.  निजाम  चीनी  मिल  लि०  1020.00  600.00

 10.  आन्ध्र  प्रदेश  अप्रवासी  भारतीय  निवेश  निगम  300.00  140.00
 11.  चीनी  निदेशालय  3000.00  1300.00
 12.  मागरिक  पूर्ति  निदेशालय  58.00  50.00
 13.  आधारभूत  संरचनात्मक  भौंर  जल  सुविधाओं

 के  लिए  प्रावधान

 (1)  विशाखापत्तनम  इस्पात  सयंत्र

 (2)  रेनीगं,टा  में  कैरिएज  वर्क  शाप  2000.00  1000.00

 (3)  आडनेन्स  मेडक

 30359.00  16210.00
 5

 राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  संरचना  के  अनुसार
 संपदा  का  संरक्षणਂ

 5059.  श्री  झ्ज़ित  कुमार  साहा  :
 झो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  प्रथान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  केन्द्रीय

 वानिकी  बोर्ड  ने  वन  संपदा  के  संरक्षण  के  लिए  कुछ  निर्णय  किये  हैं  ज॑से  राजस्थान  सहित  वनों  के
 आसपास  बसे  कस्बों  में  खाना  पकाने  की  गस  सप्लाई  करना  तथा  नकदी  फसलों  या  अन्य  ऐसी ही
 फसलों  की  खेती  के  लिए  वन  मूमि  न॑  देना  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जियाडरंहमान  ञ्न  -

 केन्द्रीय  वानिकी  बोर्ड  ने  अपनी  बंठक  में  वनों  पर  मौजूदा  दबाव  को  कम  करने  के
 लिए  जलाने  की  लकड़ी  की  जगह  सौर  आरे  का  कृषि  अवशिष्टों  की
 छीजन  आदि  जैसे  अन्य  ऊर्जा  के  स्रोतों  के  प्रयोग  की  सिफारिश  की  बोडं  ने  संरक्षण  के  उपाय
 के  रूप  में  ईघन  कुशल  के  उपयोग  की  भी  सिफारिश  की  थी  ।

 केन्द्रीय  वानिकी  वोर्ड  ने  इस  बँठक  में  इलायची  इत्यादि  की  बागानी
 फसलों  की  खेती  के  लिए  वृक्षाच्छादन  वाले  क्षेत्रों  के दिक्परिवर्तन  के  खिलाफ  भी  संकल्प  लिंया  ।

 झ्रपाहिज  झोर  वृद्ध  व्यक्तितयों  को  पेंशन
 5060.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  और  श्रमिकों  सहित  अपाहिज  और  वृद्ध  व्यक्तियों  विशेषकर
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  ब्यक्तियों  पेंशन  देने  की  केन्द्रीय  सरकार  की  कोई  योजनाएं
 और

 क्या  देश  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  का  अनुमाद  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया
 गया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  गिरिधर  :  :  नहीं  ।
 :  नहीं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  च'हता  हूं  कि  कि  एक  महत्वपूर्ण  विषय  को  प्राथमिकता

 दी  जाये  ।  आज  देश  भर  में  समाचारपत्रों  के कमंचारी  हड़ताल  पर  हैं  क्योंकि  वेतन  बोडं  द्वारा  उन्हें

 कोई  अंतरिम  बेतन  वृद्धि  नहीं  दी  गई  ।  मैं  आपसे  अनु रोध  करता  हूं  कि
 आप  सम्बद्ध  मंत्री  महोदय

 को  वक्तव्य  देने  को  कहें  ।  कल  संसद  की  कायंवाही  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  नहीं  होगी  ।  यहां

 तक  कि  पंजाब  पर  हुआ  महत्वपूर्ण  वाद-विवाद  भी  समाक्षार  पत्रों  में  प्रकाशित  नहीं  होगा  ।  उन्हें

 इस  सम्बंध  में  वक्तव्य  देना  चाहिए  |  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं

 कि  आप  समाचारपत्रों  के  कमंचारियों  की  आज  की  हड़ताल के  बारे  में  मंत्री  से  वक्तव्य  देने

 को  कहें  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  आप  केवल  अपना  सिर  हिला  रहे  हैं  किन्तु  जो  कुछ
 मैंने  कहा  उसका  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  यहोदय  :  मैंने  आपकी  बात  सुन  ली  है  ।  मत्री  महोदय  भी  आपकी  बात  सुन  रहे

 मैंने  पहले  ही  उनसे  आपकी  भावनाओं  से  अवगत  करा  दिया  है  ।

 प्रोण  के०  क०  तिवारी  :  कृपया  आप  विदेश  मंत्री  के  वक्तव्य  से  संबंधित  हमारी

 सूचना  को  देखेंगे  ।  ब्रिटिश  विदेश  मंत्री  यहां  आए  थे  ।  उनसे  कई  बार  बातचीत  हुई  और  इस  बारे
 में  समाचार  पत्रों  में  भी  कुछ  प्रकाशित  हुआ  है  ।
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 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  उनसे  बाद  में  पूछ  सकते  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  ब्रिटिश  विदेश  मंत्री  ने  कह  है  कि  उनका  देश  भारत  सरकार  के

 साथ  किसी  प्रकार  की  प्रर्त्यापन  संधि  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  है  ।  )
 ध्रध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  मैं  इसकीः  अनुमति  नहीं  दं  बिल्कुल  इसकी  अनुमति

 नहीं  है  ।
 ह

 *

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  नहीं  ।

 यह  कोई  विषय  ही  नहीं

 )
 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  आप  मुझे  यह  लिख  दीजिए  ।
 भरी  झमल  दत्त  :  दो  केन्द्रीय  मंत्री  श्री  ए०  बी०ए०  गनी  खान  चौधरी

 तथा  श्री  राजेश  पायलट  एक  ऐसे  राजमार्ग  की  शिलान्यास  करने  के  लिए  पश्चिम  बगाल  गये  थे
 जिसके  लिए  धन  का  नियतन  नहीं  किया  गया  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।

 ]

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिख  करके  दे  दें  ।

 श्री  भ्रसल  दत्त  :  मैंने  नोटिस  दिया  है  |  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।
 झह्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  का  पता

 )
 झध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  मुझे  लिख  कर  दे  सकते  हैं  ।  मैं  इसे  देखू गा  ।
 थ्रो  सो०  कुप्पुस्वामो  £  कोयम्बटूर  हाल  ही  में  116  मिलें  बंद

 कर  दी  गई  ।  उन  मिलों  के  1.25  लाख  श्रमिक  हृद्ताल  पर  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  हो  रहा  है  ?  कया  बात  है  ?

 )
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  तरह  से  कार्य  नहीं  चला  सकता  ।  कुछ  नहीं  होगा  ।
 शी  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला
 प्रप्यक्ष  सहोदय  :  आप  मुझे  लिख  करके  दे  दें  ।  मैं  इसका  पता  लागाऊगा  ।  आप  इस

 तरह  से  क्यों  हो-हलला  कर  रहे  आप  मुर्के  लिखकर  दे  दीजिए  ।  कोई  बात  नहीं  ।  आप  इस
 सम्बन्ध  में  उत्तेजित  मत  होइये  ।  कृपया  शांत  रहिये  ।

 झो  थम्पन  थामस  :  आज  श्रमजीवी  पत्रकार  हड़ताल  पर  )
 थी  वसुदेव  झाचाय  :  समाचार  पत्रों  के  कमंचारियों  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में

 मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।
 —_—  एेए

 *  कायंवाद्दी  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 भ्री  प्रिय  रंजन  दास  सुशी  :  मैंने  एक  विशेषाधिकार  का  नोटिस  दिया
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  पहले  ही  देख  लिया  है  तथा  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण

 मांगा  है  ।  इस
 सम्बन्ध

 में  मैं  पहले  ही  कार्यवाही  कर  चुका  हूं  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  मैंने  भी  नोटिस  दिया  है  ।
 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  अर्थात  बी०  बी०  जे०  बनने

 स्टंडर्ड  वेगन  और  जैसोप  में  3700  श्रमिकों  की  छंटनी  होने  वाली  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  आप  इस  बारे  में  मुझे  विवरण
 श्री  सोमनाथ  चर्र्जो  :  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  पता  लगाऊगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  3700  श्रमिकों  की  छंटनी  क  रने  का  प्रस्ताव  है  '  यह  अत्यंत  गम्भौर
 मामला

 झध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  बेठ  जाइये  ।

 श्री  सोमनाथ  घटर्जी  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  आप  इस  पर  चर्चा  करने  की

 मति
 दें

 री

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देख ूगा  अथवा  आप  नियम  377  के  अतगंत  सूचना  दे  सकते

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  377  से  क्या  होगा  ।

 ]
 इससे  भी  आपको  उत्तर  नहीं  मिलेगा  ।

 °

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  पता  तो  करना  पड़ेगा  ।

 [  श्रनुबाद  ]
 कुमारी  मसता  बनर्जी  :  मैंने  भी  एक  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसे  तथ्यों  के  लिए  भेज  दिया  मैंने  तथ्य  मगवाए  हैं  ।

 )
 श्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांति  बनाए  रखें  ।  आपस  में  बातचोत  न  करिए  ।

 शो  सी०  पी०  ठाकुर  :  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  के  खिलाफ  सुनियोजित  ढंग  से

 प्रचार  जा  रहा  है  *'**'

 श्री  श्रमल  दस  :  मेरे  नोटिस  का  क्या  हुआ  ।

 प्रध्यक्ष  सहोदय  हमें  सूचना  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 थी  सी०  पी०  ठाकुर  :  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  के  खिलाफ  सुनियोजित  ढंग  से  प्रचार

 किया  जा  रहा  वहां  काफी  विकिरण  हो  रहा  है  ।

 अ्रध्यक्ष  सहोदय  :  इस  मुद्दे  को  उठाने  के  लिए  यह  मंच  नहीं  है  ।

 श्रो  सी०  पी०  ठाकुर  :  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  महोदय  यह  राष्ट्र  के  लिए  अत्यंत

 महत्वपूर्ण  है  ।
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 प्रोਂ  मधु  दण्डवते  :  सम!चार  पत्रों  के  कमंचारियों  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  मंत्री  जी

 आगे  आकर  इस  संबंध  में  कुछ  कहते  क्यों  नहीं  ?

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  भगतजी  प्रो०  दण्डवते  आपका  ध्यान  हड़ताल  की  ओर  दिला  रहे  हैं  ।

 अब  सभापटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  |  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  ।

 12.06  म०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ]
 मंत्रियों  के  चिकित्सीय  उपचार  एवं  श्रन्य  विशेषाधिकार  )

 संशोधन  198  )

 सानव  संसाधन  विकास  तथा  गृह  संत्रो  पी०  थो  नरासह  :  मैं  मंत्रियों  के
 सम्बलमों  और  भत्तों  से  सम्बन्धित  नियम  1952  की  धारा  11  की  उप  घारा  (2)  के  अतगंत
 मंत्रियों  के  चिकित्सीय  उपचार  एवं  अन्य  संशोधन  1986  जो
 प्रारूप  अधिसूचना  संख्या  एड०  जी  में  प्र  काशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अ  ग्रंजी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 थालय  सें  रखी  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2346/86]
 )

 प्रो०  सधु  दण्डवते  ):  हमें  सुनाई  नहीं  दे  रहा  कि  मंत्री  महोदय  क्या  कह  रहे  हैं  ।

 ]
 झह्ध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कुछ  कहना  है  ?

 )
 ]

 संसदोय  कार्य  तया  पयंटन  मंत्री  एच०के०एल०  :  ज॑सा  कि  माननीय  सदस्यगण
 जानते  हैं  कि  सरकार  ने  एक  आयोग  नियुक्त  करने  का  निर्णय  लिया  है  तथा  सरकार  इस  आयोग
 की  सिफारिश  की  प्रतीक्षा  कर  रही  सरकार  ने  हमेशा  ऐसा  दृष्टिकोण  अपनाया-है  जिसमें
 सरकार  ने  पत्रकारों  की  वास्तविक  कठिनाइयों  के  प्रति  सह'नुमूति  दिखाई  है  और  सरकार  ने  एक
 आयोग  नियुक्त  का  निर्णय  लिया  बस  मुझे  इतना  ही  कहना  है  ।  हम  इस  आयोग  की
 रिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  उन्होंने  गलत  जानकारी  दी  है  ।
 थ्रो  इन्द्रजोत  गप्त  :  आयोग  की  नियुक्ति  नहीं  कीं  गई  बल्कि  एक  वेतन  बो

 बनाया  गया  है  )
 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  यह  जानकारी  वेतन  बोडड  के  सम्बन्ध  में  एक  गलत  बात  कार्यवाही

 वृतांत  में  शामिल  की  जायेगी  ।  आयोग  का  तो  सवाल  हीं  नहीं  उठता  ।  एक  वेतन  बोई  बनाया
 गया  है  ।  कृपमा  सद्दी  वक्तव्य  दें  ।  ह॒
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  की  झ्नुदानों  की  ब्योरेवार  मांगें

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  मैं  वर्ष  1986-87  की  जल  संसाधन  मंत्रालय
 की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  सभा-पटल  पर
 रखता  हूं  ।  ॥॒  .

 [  प्रन्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  2347/86  ]

 रक्षा  मन्त्रालय  की  प्रनुदातों  की  ब्योरेवार

 रक्षा  सेवा

 रक्षा  श्रनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्ररुण  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 )  वर्ष  1986-87  की  रक्षा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  ब्यौरेबार  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अ ग्रेजी

 प्रन्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  -348/86  ]
 रक्षा  सेवा  1986-87  की  एक  प्र  ति  तथा  अ ग्रेजी

 [  प्रन्यालय  में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2349/86  ]

 झ्रखिल  भारतोय  सेज  1951  की  धारा  3  के  प्न्तगंत  झ्धिसूचनाएं

 कामिक  तथा  जन  शिकायतें  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०

 मैं  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  के  अन्तगंत

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  सदस्य  संख्या  का  चौथा  संशोधन

 1986,  की  एक  प्रति  जो  22  1906  के  भारत  के  राजपक्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  216  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तीसरा  संशोधन  1986,  जो  22

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  218  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।
 में  रखो  देखिए  संख्या  एच०  टी०  2350/86  |

 स०प्०

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधयकों  तथा  संकलयों  सम्बन्धो  समिति

 सोलहवां  प्रतिवेदन

 ]
 श्री  एम०  तस्बि  बुराई  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक्रों  तया

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  सोलह॒वा  प्रतिवेदन  तथा  अ ग्र ॑जी  प्रस्तुत  करता  हूं  :
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 के  लिए  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  की  कथिति  योजनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 संसदोय  कार्य  झोर  परयंटन  संत्री  एच०के०एल०  :  इस  सम्बन्ध  में  माननीय

 सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिए  हैं  मैं  शीघ्र  ही  वह  सुझाव  सम्बन्धित  मंत्री  के  ध्यान  में  लाऊगा  और

 जब  भी  मंत्री  महोदय  उचित  समझेंगे  वे  इस  बारे  में  कुछ  कहेंगे  ।

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  इसमें  बहुत  विलम्ब  हो  गया  है  ।

 श्री  एच०के०एल०  भगत  :  मंत्री  महोदय  जब  उपयुक्त  समझेंगे  तो  वह  इस  सम्बन्ध  में  हैं

 कहेंगे  ।

 म>०्प०

 भोपाल  गस  पोड़ितों  के  मुआवजे  के  दावों  को  न्यायालय  से  बाहर

 निपटाने  के  लिए  यूनियन  कार्बाइड  कारपोरेशन  को

 कथित  योजनाओं  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 उद्योग  मंत्री  नारायण  बत्त  :  समाचार  पत्रों  में  ऐसे  समाचार  छपे  हैं  जिनमें

 यह  बताया  गबा  है  कि  यूनियन  कार्बाइड  ने  निजी  दावेदारों  के  न््यायवादियों  क ेसाथ  एक  अनन्तिम
 समभौता  कर  लिया  सरकार ने  प्रेंस  मे ंयथा  सूचित  किसी  समझौते  को  अनुमोदित  नहीं  किया

 सरकार  ऐसा  कथित  समभौता  करने  की  निजी  दावेदारों  की  सक्षमता  को  न  तो  मान्यता  देती

 है  न  ही  सरकार  उससे  बाध्य  सरकार  कथित  समभौते  की  राशि  को  पर्याप्त  या  उचित  या
 स्वीकार  नहीं  समकती  ।  सरकार  केवल  उसी  राशि  के  लिए  समझौता  कर  सकती  है  जो  सभी

 आहतों  को  पूर्ण  तथा  न््यायसंगत  मुआवजा  प्रदान  करे  तथा  सम्पति  और  पर्यावरण  के  लिए
 पूति  करे  ;  इस  बात  पर  जोर  देना  अनावश्यक  है  कि  तब  तक  कोई  समभौता  नहीं  हो  सकता  जब
 तक  कि  सरकार  उस  में  एक  पक्षकार  न  हो  और  उस  संबंध  मे  अपनी  सहर्मात  प्रदान  न  करे  ।
 कैवल  सरकार  ही  पेटराइਂ  की  अपनो  हेसियत  में  तथा  भोपाल  गैस  रिसाव  त्रासदी
 की  1985  के  अधीन  सभी  आहतों  का  प्रतिनिधित्व  कर  सकती  है  ।  इसके
 अतिरिक्त  आहतों  ने  भोपाल  गेस  रिसाव  मामले  में  उनका  प्रांतान।धत्व  करने  क  लिए  सरकार  क
 पक्ष  में  प्राधिकरण  दिए  है  ।

 मैं  सदन  को  आइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  आहतों  तथा  जनता  के  हितों  की  पूरी  तंरह  रक्षा
 करने  के  लिए  हर  संभव  उपाय  किए  जा  रह  है  और  किए

 इन्द्रजोत  गुप्त  :
 क्या  यह  सदी  में  होगा  ?  पहले  ही  एक  से

 अधिक  वर्ष  का  समय  व्यतीत  हो  गया  है  ।  आप  जाइए  और  उन  लोगों  की  दशा  देखिए  ।
 भ्रध्यक्ष  सहोदय  :  इस  पर  बाद  में  विचार  किया  जा  सकता
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 शी  सुरेश  कुरूप  :  यह  भी  बताया  गया  है  कि  यूनियन  कार्बाइड  अपनी
 सम्पति  हस्तांतरित  कर  रही

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  वे  भी  कदम  उठा  रहे  उन्होंने  उस  दिन  यही
 कहा  था  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  यूनियन  कार्बाइड  अपनी  परिसम्पत्ति
 रित  कर  रही

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यूनियन  कार्बाइड  किसी  समभौते  के  लिए  सहमत  नहीं  यह  सच

 है  ।  परन्तु  कम्पनी  टालमटोल  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  उन्हें  हमें  यह  बताना  चाहिए  कि  वह
 क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  हि

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  ने  उस  दिन  सभा  में  बताया  था  कि  वह
 उनके  संरक्षण  के  लिए  पूर्ण  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  वह  हमें  अमरीका  के  न्यायालयों  तक  ले  गए  हैं  और  अब  कम्पनी
 टालमटोल  करने  का  प्रयास  कर  रही  ......

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बात  कर

 ]
 आप  बाद  में  भी  बिचार  विमर्श  कर  सकते  हैं  ।

 थ्री  इद्रजीत  गुप्त  :  पहले  ही  सोलह  महीने  बीत  गए  हैं  और  किसी  को  भी  कुछ  नहीं
 मिला  ।

 ह

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  अमरीका  की  न्यायालय  में
 संम्पत्ति  के  हस्तांतरण  के  विरोध  में  दावा  कर  रही  है  ?  ॥

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  तिवारी  परिसमापन  के  प्रवास  कौन  से  जिमके  लिए  वह  कोशिश
 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  नारायण  दत्त  हम  अपने  हितों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  सभी
 सम्भव  कानूनी  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 12.11  मन्प०

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 ]  ेु
 महानरगों  को  प्रदृषण  के  संकट  से  बचाले  के  लिए  उपयुक्त  कानून

 बनाकर  उपाय  करने  की  श्रावश्यकता

 श्री  श्रनूपचंद  शाह  :  बम्बई  में  बहुत  सी  औद्योगिक  यूनिट  जिनसे

 आवासीय  क्षेत्र  में  बहुत  प्रदूषण  होता  वतंमान  कानून  के  राज्य  सरकारों  के  लिए
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 ऐसी  औद्योगिक  यूनिटों  के  विरुद्ध  कड़ी  कायंवाही  करना  कठिन  भारत  सरकार  को  इस  मामले

 की  गम्भीरता  से  जांच  करनी  चाहिए  तथा  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  महानगरों  को  प्रदूषण  से  रोकने  के

 लिए  उपयुक्त  विधेयक  प्रस्तुतकरना  बम्बई  गोरेगांव  एक  में  टायरों  की  फैक्ट्री  जिससे

 उस  क्षंत्र  में  बहुत  प्रदूषण  होता  लोगों  के  लिए  उस  क्षेत्र  में  रहना  बहुत  कठिन  है  ।  यदि
 सरकार  मे  कड़ी  कार्यवाही  नहों  की  तो  निकट  भविष्य  में  इस  फैक्ट्री  से  होने  वाले  प्रदूषण  से  बहुत
 बड़ा  खतरा  हो  सकता

 मैं  माननीय  पर्यावरण  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  की  गम्भीरता  से
 जांच  करें  और  शीघ्र  ही  प्रभावी  विधेयक  पुरस्थापित  करें  तथा  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  औद्योगिक

 एककों  के  प्रति  जधिक  प्रभावी  तथा  कड़ी  कार्यवाही  करने  के  लिए  आवश्यक  अनुदेश  दें  ।

 स्वर्गीप  गोदाव  रीश  मिथ्र  सहित  देश  के  जब  आंदोलन  के  सहान्  नेताओं  को

 स्मृति  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  की  श्रावश्यक ता
 भी  बजमोहन  महंती  :  स्वर्गीय  गोदावरीश  मिश्र  तथा  स्वर्गीय  नीलकण्ठ

 दास  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  अग्रणी  नेता  थे  तथा  उड़ीसा  और  देश  में  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  उनका
 योगदान  प्र  रणादायक  है  ।  वे  उड़िया  आन्दोलन  के  मुखिया  थे  और  उड़ीसा  को  अलग  राज्य  के
 रूप  में  स्थापित  करने  के  लिए  संघर्ष  करते  रहे  ।  उन्होंने  उड़ीसा  की  सम्पन्न  सांस्कृतिक  परम्परा
 को  नया  रुप  प्रदान  किया  तथा  राज्य  के  सामाजिक  तथा  सांस्कृतिक  दृष्टिकोण  का  पुनः  अवलोकन
 किया  ।  उन्होंने  सामाजिक  तथा  घा्िक  सुधारवादी  आन्दोलन  आरम्भ  किया  जिससे  उड़ीसा  के
 लोगों  में  मई  चेतना  पैदा  हुई  ।  वह  नवीन  उड़ीसा  के  निर्माता  थे  ।  वह  उस  युग  के  विख्यात  उड़िया
 लेखक  थे  ,  वह  देश  के  उत्कृष्ट  सांसद  थे  जिन्होने  संसद  तथा  राज्य  विधान  मंडल  में  वाकपटुता  का
 नया  रिकार्ड  कायम  किया  ।  वह  राष्ट्र  तथा  सामान्य  जनता  के  हितों  के  दृढ़  समर्थक  थे  ।

 स्वर्गीय  गोदावरीश  मिश्र  की  शताब्दी  इस  वर्ष  मनायी  जा  रही  है  ।  मेरा  सरकार  से
 रोध  है  कि  सरकार  देश  के  जन  आन्दालन  क  महान  नताओं  की  स्मृति  में  डाक  टिकट  जारी
 12.14  स०्प०

 महोदय  पोठासीन  हुए  ]
 प्रांध्न  प्रदेश  के  पूर्व  गोदावरी  जिले  के  तम्बाकू  उत्पादकों  को  तत्काल

 ह  राहत  देने  की  आवश्यकता
 भरी  श्रो्हरि  राव  :  अःन््क्र  प्रदेश  के  पूवं  गोदावरी  जिले  के  तम्बाक्  उत्पादकों

 को  उनकी  फसल  नष्ट  हो  जाने  स  गम्भीर  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  जिसके  कारण
 तम्बाकू  की  पंदावार  कम  हो  रही  है  ।  वहां  तम्बाकू  की  किस्म  अच्छी  होती

 परन्तु  भारत  सरकार  द्वारा  तम्बाकू  की  खरीद  का  अधिकतम  समर्थन  मूल्य  केवल  1250/
 रुपए  प्रति  क्विटल  निश्चित  किया  गया  वास्तव  किस्म  की  दृष्टि  जैसा  कि  पहले  यह
 1800/-  प्रति  क्विटल  से  कम  नहीं  होना  परन्तु  किसानों  को  नीलाभी  के  दौरान
 दारों  को  सांठ-गांठ  के  कारण  1250/-  प्रति  क्विटल  समर्थन  मूल्य  भी  प्राप्त  नही  होता  ।  यह
 खरीददार  अधिकतर  विदेशों  को  तम्बाकू  का  निर्यात  करते  हैं  जिसके  लिए  सरकार  ने  उन्हें  निर्यात
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 क्रयादेश  दिए  किसानों  को  पूर्ण  मुखमरी  तथा  मृत्यु  से  बचाने  के  लिए  ऐसे  व्यापारियों
 तंथा  के  लाइसेंस  तुरन्त  रह  कर  दिए  जाने  चा  हिए  ।  किसानों  ने  पहले  से  ही  हड़ताल  की

 हुई  जो  अभी  और  बढ़ेगी  तथा  और  समस्याए  उत्पन््नहों  गी  ।

 तम्बाकू  की  बिक्री  का  एक  स्थल  तोरेड्  जहां  प्रतिदिन  25  लाख  रुपए  मूल्य  के  तम्बाक
 की  नीलामी  होती  यह  नीलामी  3  माह  तक  जारी  रहती  इस  दौरान  20  करोड़  रुपए

 मूल्य  का  व्यापार  होता  है  ।  किसानों  उन्हें  होने  वाले  घाटे  के कारण  अपनी  फसल  बेचना  बन्द

 कर  दिया
 '

 अतः  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  कृपया  इस  मामले  की  स्वयं  जांच  करें  तथ्रा  आन्ध्र  प्रदेश
 के  पूर्व  गोदावरी  जिले  के  तम्बाक्  उत्पादकों  को  तत्काल  राहत  प्रदान  करें  ।

 रेल  डाक  सेवा  कार्यालयों  तथा  शाखा  डाकघरों  को  बन्द  करने  के
 निर्णय  पर  पुनरविचार  किये  जाने  को  श्रावश्यकता

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  देश  भर  में  रेल  डाक  सेवा  ०एम०एस०  )
 बन्द  करने  के  सरकार  के  हाल  के  निर्णय  के  कारण  लाखों  लोगों  को  डाक  द्वारा  भेजी  गई  अपनी
 डाक  तथा  वस्तुएं  प्राप्त  करने  में  काफी  कठिनाइयों  तथा  भारी  असुविधा  का  सामना  करना  पड़

 रहा  अकेले  उड़ीसा  डाक  सकिल  में  1-3-86  से  ऐसे  यांच  रेल  डाक  सेवा  कार्यालय
 बन्द  कर  दिए  गए  हैं  ।  ऐसा  ही  मामला  शाखा  डाक  घरों  का  भी  आमतौर  पर  ग्रामीण  और

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में स्थित  ऐसे  सकड़ों  शाखा  डाक  घरों  को  10  से  50  हजार  तक  के  न  लौटाये  जाने

 वाले  अ  शदानों  को  10  दिनों  के  अन्दर  जमा  करा  देने  के  नोटिस  जारी  किए

 गए  जिनके  जमा  न  करने  से  इन  डाक  घरों  को  स्थायी  रूप  से  बन्द  कर  दिया  यद्यपि

 ऐसे  अधिकांश  शाखा  डाकघर  30  वर्ष  से  भी  ज्यादा  समय  से  सुचार  रूप  से  समय  से  काय॑  कर  रहे

 हैं  में  लौटाए  जाने  वाले  ऐसे  अंशदानोंਂ  को  जमा  कराने  की  ऐसी  कोई  शर्ते  नहीं  लंगाई

 गई  रेल  डाक  सेवा  कार्यालय  बन्द  करने  के  बाद  यह  अनुभव  किया  गया  है  कि  3  दिनों  के

 भीतर  प्राप्त  डाक  को  वितरण  करने  में  7  से  8  दिन  लगेंगे  ।  इसके  डाक  विभाग  का  यह

 निर्णय  ग्राम  उत्थान  की  सरकार  की  घोषित  नीति  को  पूर्णतया  त्याग  देना  है  ।

 परिस्थितियों  में  मैं  माननीय  संचार  मत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  मालले  पर

 पुनविचार  करें  और  बन्द  किए  जा  चुके  रेल  डाक  सेवा  कार्यालयों  तथा  शीक्र  बन्द  किए  जान  वाले
 शाखा  डाकघरों  को  विगत  की  तरह  कार्य  करने  की  अनुमति  दी  जाए  क्योंकि  ऐसे  सभी  रेल  ड।क

 सेवा  कार्यालय  तथा  शाखा  डाक  घर  सभी  विद्यमान  मानदण्डों  को  पूरा  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 जोधपुर  श्रोर  बीकानेर  जिलों  में  लोगों  को  पेगजल  की

 झापूर्ति  करने  को  योजनाएं  प्रा  रस्भ  करने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  को  वित्तोम

 सहायता  देने  की  श्रावश्यकता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  प्रान्त  का  मर  क्षेत्र  पीने  के

 पानी  के  भयंकर  संकट  से  प्रभावित  मरू  क्षेत्र  का  भी  थार  क्षेत्र  जोधपुर
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 एवं  बीकानेर  एवं  नागौर  में  कम  वर्षा  होने  के  करण  पीने  का  पानी  या  तो  बड़ा  गहरा  और  खारा

 या  बिल्कुल  पीने  का  पानी  नहीं  है  या  बिल्कुल  कम  पानी  सिर्फ  बहुत  कम  क्षेत्र  में  नलकूप
 सफल  हुए  हैं  जिनसे  ग्रामीण  एवं  नगरीय  क्षेत्रीय  जल  प्रदाय  योजनाएं  बनी

 केन्द्र  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  के  सभी  नगरों  एवं  ग्रामों  में  पीने  का

 पानी  पहुंचाने  का  निर्णय  लिया  परन्तु  इन  मरू  क्षेत्र  में  जब  तक  इन्दिरा  गांधी  नहर  से  पीने  के

 पानी  की  योजना  बनाकर  जोधपुर  एवं  बीकानेर  जिलों  में  लिफ्ट  फूलां  केनाल
 से  पानी  नहीं  पहुंचाया  जाता  तब  तक  स्थायी  हल  नहीं  हो

 इतना  बड़ा  कार्य  केन्द्र  सरकार  की  विशेष  सहायता  के  बिना  नहीं  हो  सकता  ।
 अतः  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  है  क्रि  राजस्थान  सरकार  को  आग्रह  करे  कि  वे  तुरन्त

 इन्दिरा  गांधी  नहर  के  मेन  केनाल  पोकरण  लिफ्ट  बाड़मेर  लिफ्ट
 कोलायत  लिफ्ट  केनाल  एवं  फ्लो  केनाल  सागरमल  गोघा  एबं  बीरबल  ब्रांच  से  के  पानी  की

 '
 योजनाएं  बनायें  ताकि  सिवाना  «आदि
 नगरों  एवं  सभी  ग्रामों  में,पीने  का  पानी  पहुंचा  कर  स्थायी  हल  किया  जा  सके  और  इन
 योजनाओं  के  लिए  केन्द्र  सरकार  शत-प्रतिशत  सहायता  प्रदान

 ]  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  के  श्रन्तगंत  हरिजनों  विशेष  रूप  से  ग्रामीण

 दि  क्षेत्रों  श्रावास  स्थल  श्रावंटित  करने  तथा  रोजगार  योजनाओं  के

 लिए  उन्हें  पर्याप्त  घनराशि  देने  की  श्रावश्यक ता
 ]
 श्री  बोरबल  :  उपाध्यक्ष  इस  वर्ष  श्री  गंगानगर  जिले  में  हरिजनों  के

 निमित्त  बनाये  गये  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  के  अतगंत  आने  वाली  विभिन्न  योजनाओं  का
 करण  ग्रामीण  विकास  अधिवरण  के  द्वारा  सही  ढंग  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  के  अन्तगंत  बेरोजगार  हरिजन  स्नातक  एवं  उत्तर  स्नातकों  एवं
 अन्य  शिक्षित  बेरोजगारों  को  स्व-रोजगार  के  निम्ति  बकों  से  ऋण  नहीं  दिया  जाता  न  ठीक  ढंग
 से  अनुदान  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  परिणामस्वरूप  शिक्षित  हरिजन  बेरोजगारों  में  निराशा

 व्याप्त  है  ।  निराशा  से  अन्य  हरिजन  छात्रों  को  शिक्षा  प्राप्त  करने  में  उदासीनता  उत्पन्न  होती  है  ।
 बातावरण  सभी  ग्रामीण  हरिजनों  के  शिक्षा  प्राप्त  में  बाधक  हो  जाता

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हरिजनों  को  आवासीय  भूखण्ड  कतई  नहीं  मिल  पाने  से  एक  भयंकर  आवासीय
 समस्या  खड़ी  हो  गई  है  ,  शहरी  क्षेत्रों  के  आवासीय  भूखण्ड  आवंटन  में  के  अनुपात  से
 आरक्षण  किया  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  होगा  ।

 राजस्थान  सरकार  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अनुसार  भी  गरीब  को  छप्पर  की  योजना  है
 जिसे  ठीक  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  मैं  भारत  सरकार  के  कल्याण  मंत्रालय
 के  साध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  हम  हरिजनों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 विशेष  रूप  से  आवासीय  भूखण्ड  दिलवाने  की  साथ  ही  बेरोजगार  हरिजन
 शिक्षितों  को  सरकारी  रोजगार  के  अतिरिक्त  स्व-नियोजन  के  लिए  समुचित  धनराशियों  की  व्यवस्था
 स्पेशल  कम्पोनेंट  में  कराई  जाये  ।
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 [  प्रनुवाद )
 फेरल  में  इलेक्ट्रानिक  इद्योग  स्थापित  करने  को  ऋवध्यकतए

 श्री  के०  मोहनदास  :  उपाध्यक्ष  केन्द्र  द्वारा  औद्योगिक  क्षेत्र
 में  पर्याप्त  निविश  न  किए  जाने  के  कारण  औद्योगिक  रूप  से  एक  पिछड़ा  राज्य  राज्य  में
 अपेक्षित  नहीं  हो  पाया  है  ।  इससे  केरल  का  आथिक  विकास  रुक  गया  है  और
 बेरोजगारी  को  बढ़ावा  मिला  इस  स्थिति  में  परिवर्तत  किया  जाना

 केन्द्र  सरकार  के  पास  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  की  एक  योजना  है  ।  इलेक्ट्रानिक
 उद्योग  के  लिए  बजट  में  अनेक  रियायतों  की  घोषणा  की  गई  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  के  कई  लाभ

 इसकी  सबसे  महत्वपूर्ण  विशेषता  यह  है  कि  यह  पूर्णतः  प्रदूषण  रहित  है  ।  पर्याप्त  संख्या  में
 इलेक्ट्रानिक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  केरल  बहुत  ही  उपयुक्त  स्थान  एक  इससे
 बेरोजगारी  की  समस्या  सुलझंगी  और  दूसरी  तरफ  राज्य  की  आर्थिक  स्थिति  सुधरेगी  ।

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  केरंल  के  लिए  विशेष  आवंटन  स्वीकृत
 करे  क्लकि  वह  राज्य  में  इलक्ट्रानिक  उद्योगों  की  स्थापना  कर  सके  ;

 12.22  स०  प०
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  अनुदान  मांगों  पर

 ओऔर  आगे  चर्चा  तथा  मतदान  करेगी  ।
 श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  अपना  भाषण  जारी
 *  करी  पूर्ण चन्द्र मलिक  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस्पात  उद्योग  पर  अपनी  चर्चा  को

 फिर  से  प्रारम्भ  कर  रहा  हूं  ।  कन  मैं  सलेम  इस्पात  मंय्॑र्त्र  के  प्रब्ंधकों  के  स्वे  चछाचारी  रवेये  के  बारे
 में  कह  रहा  था  ।  यहां  समधित  ट्रेंड  यूतियत  कऊरफ़ी  मजबूत  है  ।  कमेटीਂ  के  पिछले

 चुनाव  में  यूनियनਂ  ने  70  प्रतिशत  सीटें  जीती  उसी  के  कारण  प्रबन्धकों  ने  श्रमिकों  के
 प्रति  असहयोग  और  आक्रामक  रुख  अपनाया  1985  में  श्रमिकों  ने  केवल  एक  दिन
 की  हड़ताल  की  थी  लेक़ित  प्रबन्बकों  द्वाए  इस  कारण  से  उनका  8  दिन  का  वेतन  काटा  गया  था  ।
 क्या  मानतीप  मंत्री  महोदय  इस  वाल  की  ओर  छघ्यान  देंगे  कि  प्रशन्थकू  अपने  इस  अप्हथ्रोगपूर्ण
 रवेये  को  बदलें  ?  अच्यय्रा  आगापी  दितों  में  उत्पादन  में  गम्भीर  रुकावट  आने  को  संभावता  है  !

 अब्च  मैं  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  बनेंपुर  के  बारे  में  कुछ  शब्द

 कहूंगा  ।  यह  हमारे  देश  का  एक  बहुत  ही  पुराना  इस्पात  एकक्र  इसको  स्थापना  हमारे
 देश  के  आजाद  होने  से  काफी  पहले  निजी  उद्यमियों  द्वारा  की  गई  थी  |  केन्द्र  सरकार  ने  [972

 *  मूलत:.बंगाल  में  दिए  गए  भाषण  के  अ ग्र ॑जी  अनुवाद
 का

 हिन्दी  रूपान्तर  ।

 -89



 अनुदानों  की  मांगें  1986-87  2  1986

 में  एक  रुग्ण  उद्योग  के  रूप  में  इसका  अभिग्रहण  किया  था  ।  लेकिन  आज  भी  यह  एक  रुग्ण  उद्योग
 बना  हुआ  है  ।  भारत  सरकार  इस  एकक  को  आध्थिक  रूप  से  व्यवहाय  बनाने  के  लिए  अभी  तक  कोई
 स्पष्ट  तथा  सुपरिभाषित  कदम  नहीं  उठा  पाई  है  ।  विशेषज्ञों  के  कई  दल  कई  बार
 इस  एकक  का  दोरा  कर  चुके  हैं  और  इस  एकक  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 सरकार  को  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  चुके  लेकिन  अभी  तक  उनमें  से  कोई  प्रस्ताव

 कार्यान्वित  नहों  किया  गया  है  ।  सम्भवतः  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसकी  कोयले
 की  भट्ठी  के  सुधार  के  लिए  कुछ  घन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से
 रोध  करूंगा  कि  वे  कम  से  कम  संयंत्र  क ेआधुनिकौकरण  के  लिए  ही  तुरन्त  कुछ
 निधियों  का  आवंटन  हमारी  स्वर्गीया  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  1973  में  कर्नाटक

 कै  विजय  नगर  में  एक  नए  इस्पात  संयंत्र  का  शिलान्यास  किया  था  ।  तब  से  13  वर्ष  गुजर  चुके  हैं
 लेकिन  शिलान्यास  वैसा  का  वेसा  ही  पढ़ा  है  ।  इस  13  वर्ष  की  लम्बी  अवधि  में  आगे  और

 वाही  नहीं  की  गई  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  संयंत्र  के लिए  10  करोड़  रुपए  का

 ढन  किया  गया  लेकिन  यह  उपहासास्पद-सा  लगता  है  ।  मात्र  10  करोड़  रुपए  से  क्या  हासिल

 हो  सकता  यह  धनराशि  इसकी  संस्थापना  लागत  और  कमंचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  में  खचचं

 हो  जाएगी  ।  इसका  उपयोग  आगामी  चुनावों  में  केवल  मत  हासिल  करने  के  लिए  एक  राजनीतिक

 हथियार  के  रूप  में  ही  किया  जा  रहा  है  ।

 हमारे  खान  उद्योग  की  स्थिति  अभी  भी  काफी  दयनीय  बनी  हुई  हमारे  देश  में

 सभी  खनिज  जैसे  डोडामाइट  मेंगनीज

 आदि  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  इन  खनिजों  के  पृथ्वी  के  गर्म  में  पर्याप्त  भण्डार  मौजूद  हैं  ।
 लेकिन  क्योंकि  हमारी  सरकार  के  पास  उनकी  खोज  और  दोहन  के  लिए  कोई  सुनिर्धारित  तथा
 स्पष्ट  योजनाएं  नहीं  हम  दूसरे  देशों  पर  निर्मर  हैं  और  शती  के  अन्त  में  भी  हम

 उनका
 अभी  भी  आयात  कर  रहे  सातवीं  योजना  में  भी  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कोई

 नई  परियोजनाएं  अथवा  योजनाए  नहीं  हैं  ।

 हमारे  देश  में  मौटे  तौर  बर  400  लाख  मी०  टन०  लौह-अयस्क  का  उत्पादन  होता
 होता  है  ।  इसमें  स ेलगभग  220  लाख  भी०  टन  अन्य  देश  को  निर्यात  कर  दिया  जाता

 हमारे  कुल  उत्पादन  के  आधे  से  भी  कम  का  हमारे  अपने  इस्पात  उद्योग  में  कच्चे  माल  के  रूप  में
 उपयोग  किया  जा  रहा  हमारे  देश  में  उपलब्ध  लौह-अथस्क  अधिकांश  अन्य  देशों  की  तुलना  में
 उत्कृष्ट  श्रेणी  का  यदि  इस  कच्चे  माल  करा  उपयोग  हारे  अपने  देश  में  इस्पात  उद्योग  का
 निर्माण  करने  के  लिए  किया  जाता  तो  भारत  इस्प्रात  के  म.उले  में  आत्म-निर्मेर  ब्त  गया  होता  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हम  लौह-अयस्क  का  निर्वात  कर  रहे  हैं  और  अन्य  देशों  से  तैयार  इस्पात
 का  आयात  कर  रहे  हैं  ।

 किसी  भी  देश  की  शक्ति  और  विकास  का  आकलन  इसके  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  के

 अनुसार  किया  जाता  भारत  में  इस्बात  का  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  15  किलोग्राम  से  भी  कम
 जबकि  सोबियत  यूनियन  में  इसका  उत्पादन  प्रति  वर्ष  प्रति  व्यक्ति  200  कि०  ग्राम  से  भी  ज्यादा
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 चीन  में  भी  जो  हमसे  दो  वर्ष  बाद  आजाद  हुआ  और  जिसकी  जनसंख्या  100  करोड़  से
 भी  ज्यादा  उस  चीन  ने  पिछले  वर्ष  470  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  किया  इसकी
 तुलना  में  भारत  ने  उसी  अवधि  में  लगभग  110  लाख  टन  का  उत्पादन  किया  ।  वर्तमान  छताब्दी
 कै  पूरी  होने  पर  जब  भारत  लगभग  220  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  करेगा  तब  चीन  लगभग
 900  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  करेगा  ।  इस्पात  के  उत्पादन  में  हमारा  पीछे  रहने  का  कारण

 हमारी  सरकार  की  आयातोन््मुखी  औद्योगिक  नीति  पिछले  वर्ष  भी  हमने  1200  करोड़  रुपए

 मूल्य  के  इस्पात  का  आयात  किया  ।  हमारे  देश  में  जब  तक  आयात  लाबी  शक्तिशाली  बनी  रहेगी
 तब  तक  हम  इस्बात  के  उत्पादन  में  कभी  भी  आत्म-निर्म॑ रता  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  समाजवादी
 देशों  में  इस  आदचयंजनक  प्रगति  को  कैसे  संभव  बनाया  जा  रहा  है  ।  समाजवादी  देशों  में  उत्पादन
 के  साथ-साथ  वितरण  प्रणाली  का  सामाजिक  चरित्र  को  भी  उनकी  नीति  में  परिलक्षित  होता
 उसके  वहां  स्वचालन  कम्पयूटरीकरण  आधुनिकीकरण  आदि  के  शुरू
 करने  से  वहां  सुख-समृद्धि  आ  गई  हैन  कि  अभिशज्ञाप  बन  गया  है  जैसा  कि  हमारे  देश  में  है  ।

 प्रौद्योगिकी  के  उन्नत  होने  तथा  उत्पादन  के  आधुनिक  तरीकों  के  शुरू  करने  से  वहां  कामगारों  को

 फालतू  घोषित  नहीं  किया  जाता  है  और  न  ही  वहां  कामगारों  की  छटनी  की  जाती  है  जैसा  कि

 हम  अपने  देश  में  देखते  इसके  बदले  में  कामगारों  को  लाभ  मिलता  है  और  तद्नुसार  उनके
 काम  के  घंटे  कम  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  हमारी  आथिक  नीति  तथा  औद्योगिक  नीति  हमारे  औद्योगिक  विकास
 के  रास्ते  में  सबसे  बड़ी  अडचन  है  ।  इसीलिए  पर्याप्त  मात्रा  में  प्राकृतिक  संसाधन  होने  के  बावजूद
 और  लाखों  मजबूत  हाथों  के  बावजूद  हमारे  देश  की  आर्थिक  स्थिति  इतनी  दयनीय  है  भौर
 बेरोजगार  युवकों  की  संख्या  पहले  से  कहीं  अधिक  बढ़  गई  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  विश्व  बंक  आदि  पर  हमारे  देश  की  निर्मरता  के
 फलस्वरूप  हमारी  आर्थिक  नीति  वास्तव  में  दिन-प्रति-दिन  साम्राज्यवादी  शक्तियों  पर  निर्मश्  होती
 जा  रही  है  |  यहां  तक  कि  आज  भी  भारत  को  विदेश  कणों  के  ब्याज  के  रूप  में  करोड़ों  रुपयों  का

 मुगतान  करना  पिछले  38  वर्षों  में  हमारे  इस्पात  और  खान  उद्योग  का  इतिहास  यह
 है  और  इसी  कारण  से  मैं  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  की  मांगों  का  समथेन  नहीं  कर  सकता  ।

 मैं  भापका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपमे  मुझे  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए
 समय  दिया  ।

 ]
 हो  सनक्  रास  सोढी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी

 द्वारा  जो  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  मैं  उनका  समर्थन  करता  हूं  ।  हमारे  देश  में  जो  पिछड़े  क्षेत्र  हैं
 उनमें  सबसे  अधिक  खनिजों  की  अपार  सम्पति  है  और  ऐसे  स्थानों  में  जहां  पर  ज्यादातर  हमारे
 आदिवासी  निवास  करते  हैं  और  उस  जगह  में  आज  इस  सम्पत्ति  की  रक्षा  में  उन्होंने  अपने  जीवन

 का  अब  तक  का  जो  भी  समय  था  उसमें  जो  भी  सम्पत्ति  अजित  की  जिसको  वे  अपनी  आगे  आने

 वाली  पीढ़ी  को  यह  मानकर  देते  कि  यह  हमारे  पूर्वजों  की  धरोहर  उस  घरोहररूपी  सम्पत्ति  से

 छैनको  लाभ  लेकिन  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  आज  जो  विकट  परिस्थितियां  इन  का  रखानों
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 से  नामित  हुई  वे  एह  है  कि  इल  स्थानों  में
 जो

 लोग  वर्षो  से  बैठे  हुए  उम्र  लोगों  को  इन

 कारखानों  को  लगाते  समय  अन्य  जगह  पर  विस्थापित  कर  दिया  जाता  है  लेकिन  विस्थापित  करते

 समय  उन्हें  उनकी  जमीन  का  प्रापर  मुआवजा  नहीं  है  और  उनकी  जो  पूव॑जों  की  बनाई

 गई  सम्पत्ति  उसका  बहुत  ही  कम  मुआवजा  मिलता  है  जिसकों  लेकर  वे  अन्य  जगह  में  बसते

 उन  अन्य  जगहों  में  उनके  बसने  के  लायक  स्थान  न  बनने  से  वे  हमेशा  के  लिए  दर-दर  भटकने

 की  स्थिति  में  हो  जाते  हैं  और  उस  ढंग  से  उस  सम्पत्ति  से  जो  पैत्रक  सम्पत्ति  उनकी  है  और  जिसे

 वे  भेने  वाली  अपनी  जनरेशन  को  इस  उद्देश्य  से  देते  हैं  कि वह  उनके  काम  वे  उसको
 अपनी  अगली  पीढ़ी  को  नहीं  दे  पाते  जिससे  उनको  बहुत  दुख  होता  है  उससे  उनको  सुख  मिलने

 के  बजाय  हमेशा-हमेशा  के  लिए  तकलीफ  मिलती  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  अपने  क्षेत्र  मध्यश्रदेश  के  बसतर  जिले  की  बैलाडीला  खान  के

 बारे  में  कहना  चाहता  हूं  जहां  स ेआइरन  और  दूसरे  देशों  को  निर्यात  किया  जाता  उस  क्षेत्र  में

 जो  आदिवासी  निवास  करते  थे  और  उनको  अपने  स्थान  से  हटाकर  दूसरे  स्थानों  में  जाने  को
 बूर  होना  उस  जगह  में  आप  देखेंगे  कि  उनकी  जो  सम्पत्ति  जो  उनके  पू॑ंजों  ने  अजित  की

 उसका  जो  भी  मुआवजा  मिला  वह  बहुत  ही  कम  रेट  से  मिला  और  कम  रेट  से  मिलने
 के  कारण  वे  आज  तक  अपना  स्थान  नहीं  बना  पाए  हैं  जबकि  उन्हें  विस्थाथित  हुए  पन्द्रह-बीस  साल

 हो  गए  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसी  जगह  में  जहां  पर  ये  खदान  मिलती  उन  जगहों
 में  कारखाना  लगाने  से  पहले  उस  जगह  का  विकास  क  रना  चाहिए  और  उस  जगह  के  आसपास  का
 जितना  भी  क्षेत्र  उसमें  जो  रहने  वाले  लोग  उनको  उस  विकास  से  सुविधायें  मिलनी  चाहिएं
 ताकि  कारखाना  लगने  के  बाद  आने  वाले  समय  में  जो  भी  परिस्थितियां  पैदा  उनका  वे  मुकाबला
 कर  सकें  और  उसमें  सहभागी  हो  सकें  ।  उस  दृष्टि  से  उस  क्षेत्र  का  विकास  करना  पहले
 विकास  करके  उसके  बाद  ही  ऐसी  खदानों  और  कारखानों  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  ऐसी  जगहों
 में  जो  सालों  स ेआदिवासी  रह  रहे  हैं  उनकी  दंनिक  निस्तार  की  आवश्यकतायें  भी  पूरी  नहीं  हो  पा

 रही  हैं  ।  मैं  मध्यप्रदेश  के  बेलाडीला  के  किरंदुल  कारखाते  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  वहां  पर  पानी
 से  आइरन  ओर  साफ  किया  जाता  है  और  उस  पानी  को  नदी  में  बहा  कथा  जाता  है  जिसके  कारण
 नदी  के  किनारे  रहने  वाले  जितने  परी  लोग  हैं  उतको  गंदा  पाती  मिलता  लाल  पानी  मिलता  है  ।

 वह  पानी  पीने  के  उपधोग  मेंभी  नहीं  आता  है  और  जानवरों  के  निश्तार  के  लिए  नहीं  होता  है  और
 न  ही  खेती  की  सिंचाई  के  लिए  उसका  प्रयोग  क्रिया  जा  सत्ता  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि

 ऐसे  स्थानों  में  जब  भी  खदान  का  काम  आरम्भ  छिपा  जाता  है  उसी  वक्त  इन  चीजों  को  देखना
 चाहिए  जिससे  वहां  पर  पीढ़िपों  से  रहने  वाले  आदिवामियों  को  ये  खदानें  उनके  जीवन  के  निस्तार
 में  दुखदाई  न  बन  जायें  ।  क्योंकि  वहां  पर  जो  भी  कारखाने  आरम्भ  हुए  और  उनमें  मजदूरी  करने
 वाले  हमारे  आदिवासी  लोग  उनका  उपयोग  इस  ढंग  से  किया  गया  कि  उस  बारे  में  अनेक
 की  शिकायतें  मिलीं  ।  उन  शिकायतों  में  सबसे  दुखदायी  शिकायत  यह  थी  कि  वहां  के  आदिव'सी
 लोगों  को  नौकर  के  रूप  में  घरेलू  काम  के  लिए  रखा  गया  और  उनके  माथ  इस  प्रकार  का  व्यवहार
 किया  गया  कि  जब  उनके  बच्चे  और  अविवाहित  लड़कियां  घर  के  काम  के  लिए  जाते  थे  तो  उनके
 साथ  गलत  व्यवहार  हुआ  और  उन  लड़कियों  के  साथ  गलत  सम्बन्ध  जिसकी  वजह  से  उन
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 रहें
 कह

 परिवारों  को
 उस  इलाके  में  काफी  सरेकारेी  एके  प्  उ  फेरे

 पर  चर  रुए  आए  उएस्एअऋरुणए  चनए  रस  उनको  अप  जेल  सैर  समाज  के  =x  हे
 पड़ा  ।  आज  भी  दन्तेवाड़ा  के  स्थान  में  निर्तश्चत  ऋण  खोएलकर  रेफ  रेड  रुके  डे
 कि  समाज  से  बहिष्कृत  हुई  उसमें  रखने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  ज़हां  पर  यह  खदान  खोदे  जाते  उससे  पेशतर  उस  एरिये  में  कुछ  ऐसे
 विकास  के  कार्य  करने  चाहिये  जिससे  खदान  का  काम  शुरू  होने  के  बाद  जो  परिस्थितियां  उस
 में  लोगों  को  परेशानी  न  हो  और  सभी  सहभागी  हो  सके  ।  उसमें  वह  भी  मददगार  इस  ढंग  से
 करना  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  हमारे  बस्तर  जिले  में  दन्तेवाड़ा  और  कोंटा  तहसील  में  एक  बहुत  बड़ा  क्षेत्र
 है  ।  वहां  पर  कुछ  तस्कर  लोग  हमारे  आदिवासियों  को  काम  के  अभाव  में  टीन  का  स्मस्लिग  करने
 का  व्यवसाय  सिखा  रहे  हैं  ओर  हमारे  आदिवासी  लालच  में  आकर  उस  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  को  चोरी
 करने  में  शामिल  हो  रहे  हैं  ।

 मैं  शासन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  एक  ऐसा  कारखाना  निर्मित  करे  जिसमें  वह
 रा  मंटीरियल  को  पहली  स्टेज  का  और  बनाकर  निर्यात  करने  लायक  बना  सके  ।  इस  तरह  से  वहां
 जो  रोज  सकड़ों  चोरी  की  वारदातें  हो  रद्दी  वह  ख़त्म  हो  सकें  और  लोगों  को  उचित  दाम  मिल
 सके  जो  कि  रात-दिन  वहां  पर  टोन  की  चोरी  करने  में  लगे  हुए  हैं  और  उनकी  नियत  में  राष्ट्रीय
 संपत्ति  की  चोरी  की  बात  न  इप  तरह  से  यह  चोरी  समाप्त  होगी  और  वहां  पर  टीन  का
 ठीक  तरह  से  दोहन  हो  सकेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
 ]

 करी  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  प्रारम्भ  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बताना
 दम  प्रासंगिक  है  कि  आज  मेरे  बहुत  से  साथियों  ने  बोलमे  को  क्यों  प्राथमिकता  नहीं  दी  है  इसका

 एक  कारण  पत्रकारों  को  अ  तरिम  सहायता  देने  में  विलम्ब  ह ैऔर  डनकी  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  श्रमिकों  का  भी  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।
 श्री  पो०  श्रार०  कुमारमंगलसम  :  उसके  इस्पात  और  खान  वह  क्षेत्र  है  जिसके

 आधार  पर  हम  सरकारी  क्षेत्र  की  शानदान  प्रगति  का  उल्लेख  करते  लेकिन  अब  प्रश्न

 यह  उठता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  अर्थव्यवस्था  पर  वास्तव  में  कितना  नियंत्रण  वास्तव

 हमारी  स्थिति  यह  है  कि  जहां  यदि  कोई  व्यक्ति  इस्पात  की  विद्यमान  खपत  का  सामान्य  आकलन

 करता  है  और  इसे  पांच  साल  आगे  रख  देता  है  और  इस्पात  के  विकास  की  हमारी  विद्यमान

 योजनाओं  को  देखता  तो  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हम  1990  में  लगभग  50  अरब

 डालर  खर्च  करेंगे  *

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  कितने  रुपए  ?

 पी०  झार०  कुमारमंगलस  :  ठीक  आप  इस  संख्या  को  12  से  गुणा  कर  सकते
 मैं  समभता  यह  मानता  हूं  कि  यह  संख्या  12  ही  है  ।  मैंने  रुपयों  में  इसलिए  नहीं  कहा  क्योंकि

 रुपए  का  मूल्य  पिछले  पांच  वर्षों  में  कई  बार  घटा  बढ़ा  है  |  मैं  इस  पर  टिप्पणी  नहीं  करता  लेकिन

 कोई  बात  मेरे  द्वारा  यद्द  संख्या  डालरों  में  देने  का  सामान्य-सा  कारण  यह  है  कि  मैंने  इसका
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 अनुमान  4000  डालर  प्रति  टन  लगाया  यह  वह  दर  है  जिस  पर  हम  इसका  आयात  कर  रहे  हैं
 ओर  जो  मेरे  अनुमान  से  पांच  वर्षों  क ेबाद  6000  डालर  प्रति  टन  हो  नाएगी  और  उस  समय  तक

 जिस  ढंग  से  अर्थ  व्यवस्था  चल  रही  है  उस  ढंग  से  एक  डालर  के  बराबर  हो  सकते  हैं  ।
 निश्चित  रूप  से  हम  भुगतान  शेष  के  कम  होने  की  बातं  कर  रहे  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा

 का  सम्बन्ध  हम  बहुत  ही  खराब  अड़चनों  की  बात  कर  रहे  यह  कमे  सम्भव  हो  सकता  है
 कि  हम  इतनी  मात्रा  में  इस्पात  के  आयात  को  टाल  सकते  जब  तक  हम  इस्पात के  क्षेत्र  में  काफी

 विकास  नहीं  कर  लेते  जब  कभी  हम  किसी  संयंत्र  के  विस्तार  की  बात  करते  हैं  अथवा  यहां  तक

 कि  विज्वमान  परियोजनाओं  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  बताया  जाता  है  कि  संसाधनों  की  कमी  है  ।

 हमें  लगातार  यह  बताया  नाता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  कोई  घनराशि  उपलब्ध  नहीं  है  और

 इसे  घनराशि  अपने  क्षेत्र  से  ही  जुटानी  क्या  यह  सरकारी  क्षत्र  के  लिए  सम्भव  है  कि  वह  ये

 घनराशि  को  जुटाए  जब  तक  कि  इसे  वास्तविक  रूप  से  कार्य  करने  की  स्वायत्तता  न  दी  जाए  ?

 यदि  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  बेठ  विभिन्न  नौकरशाह  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  के  दिन
 :  भ्रति-दिन  के  कार्यकरण  के  बारे  में  बेकार  की  बातों  पर  अपनी  टांग  अड़ाएं  तो  क्या  यह  सम्भव

 होगा  कि  ये  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  कभी  काम  कर  सकेंगे  ?  मैं  इस  विभाग  के  दोनों
 मंत्रियों  से  यह  अपील  करूंगा  कि  वे  यह  सुनिद्िचित  करें  कि  प्रथमतया  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 को  और  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  की  जाए  तथा  दूसरे  इन्हें  और  भ्रधिक  जिम्मेदारी  सौंपी
 आज  नोौकरशाहों  के  हस्तक्ष प  के  कारण  उनकी  जबावदेही  भी  घट  रही  वे  स्थिति  बदल  सकते

 हैं  और  सरकारी  क्षंत्र  की  संचालन  करने  वाले  तकनीकी  विदों  से  यह  कह  सकते  हैं  कि

 हम  जिम्मेदार  नहीं  हमें  बहुत  खेद  है  क्योंकि  हमने  यह  प्रस्ताव  पेश  किया  और  मंत्रालय  ने  इसे
 वापस  कर  अथवा  मंत्रालय  ने  इसे  पांच  वर्षों  तक  अथवा  दस  वर्षों  तक  लटका  दियाਂ  ।  वे

 यह  कभी  नहीं  कहते  कि  कार्य  को  एक  साल  अथवा  दो  साल  तक  लटका  दिया  क्योंकि  उनकी  दृष्टि
 में  कार्यो  में  पांच  अथवा  दस  वर्षो  तक  ही  जाती  है  ।

 यह  विभाग  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  विभाग  है  क्योंकि  यह  राष्ट्र  क ेआधारभूत  ढाँचे
 से  सम्बन्धित  कार्य  करता  है  ।  यदि  हमारे  पास  इस्पात  नहीं  है  तो  हम  विकास  की  बात  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।  केवल  इलेक्ट्रानिक्स  ही  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  औद्योगिक  तथा  गेर-ओऔद्याभिक  क्षेत्रों
 का  सम्बन्ध  वास्तविक  प्रगति  केवल  तभी  संभव  वहां  ज़ब  निर्माण  हो और  गतिशीलता  बनी

 हमें  घर  बनाने  के  लिए  इस्पात  की  आवद्ययकता  होती  स्पष्ट  रूप  से  निर्माण  कार्यों  के
 उद्योग  के  इस्पात  की  आवश्यकता  होती  है  लेकिन  अभी  भी  हमारे  पास  इस्पात  नहीं
 अभी  भी  भारत  में  इसके  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बजार  की  तुलना  में  काफी  अधिक  हैं  ।  मुझे  पता
 एक  समय  था  जब  कुछ  वर्ष  पहले  हम  प्रतिस्पर्धा  में  लेकिन  आज  हम  काफी  पीछे  रह  गए  हैं  और
 हमारे  मूल्यों  मेंवुद्धि  हो  गई  उत्पादन  की  लागत  में  वृद्धि  श्रम  के  कारण  नहीं  हुई  -  श्रम  की
 लागत  लगभग  स्थिर  बनी  रही  यह  विश्व  भर  में  श्रम  की  लागत  में  सबसे  कम  है  ।  लेकिन  अपनाई
 गई  अपेक्षित  निवेश  देने  में  विलम्ब,नीतियों  में  ये  कुछ  ऐसे  मुख्य  कारण  हैं  जिनकी
 वजह  से  हमें  हमारे  द्वारा  किए  गए  निवेश  पर  लाभ  नहीं  मिल  पाया

 कोई  भी  व्यक्ति  भारतीय  इस्पात  प्रधिकरण  लिमिटेड  में  जो  लाभ  अथवा  हानियां  देखता
 है  वे  वास्तव  में  इस  समय  बहुत  संगत  नहीं  हैं  क्योंकि  निवेश  इतना  अधिक  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति
 लाभ  की  प्रतिशतता  लेता  है  तो  वह  अल्पतम  है  बिल्कुल  नहीं  के  बराबर  ।  इन  लाभों  का  मुख्य
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 कारण  आपके  द्वारा  तुलन-पत्रों  को  संतुलित  रखने  की  कला  का  उपयोग  करना  इसलिए  आप
 कुछ  राशि  टूट-फूट  पर  दिखाते  हैं  और  कुछ  निवेश  में  छूट  देते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  इसे  तुलन  पत्र  कहते  हैं  ।

 झी  पो०  प्रार०  कुमारमंगलम  :  आप  कुछ  राशि  ट्ट-फूट  पर  व्यय  दिखाते  हैं  और  कुछ
 निवेश  में  छूट  देते  तथा  लाभ  उत्पन्न  करते  इससे  एक  छोटा-सा  .  प्रश्न
 यह  उत्पन्न  होता  है  ।

 ः

 क्या  आप  सरकारी  क्षत्र  को  जवाबदेह  बनाएंगे  ?  क्या  आप  सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  के
 *

 विभिन्न  अध्यक्षों  को  बुलाएंगे  और  उन्हें  यह  बताएंगे  कि  आप  सरकार  के  एक  प्रमुख  निवेशकर्ता
 हमने  आपकी  कई  करोड़  रुपए  परियोजना  के  लिए  निवेश  कर  दिए  oe

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  बातें  कि  वे  पूर्णकालिक  अध्यक्ष
 हों  ।  .

 भरी  पी०  प्लार०  कुमारमंगलम  :  क्या  आप  मुझे  बोलने  देंगे  ?  इसके  लिए  मैं  आपका  अत्यंत
 आभारोी  हूंगा  ।  °

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  जवाब  देंगे  ।  चिन्ता  मत  कीजिए  |:

 श्री  पी०  श्रार०  क्ुमारमंगलम  :  यदि  आप  चेयरमेन  बनना  चाहते  हैं  तो  मैं  आपकी  .

 रिश  कर  सकता  हूं  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  आप  कृपया  मुझे  अपनी  बात  कहने  दीजिए  4

 )  ह
 जैसा  कि  मैं  कह  रहा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जिम्मेवार  ठहराना  होगा  ।  उनसे

 इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  बारे  में  आश्बासन  लेकर  ही  नियुक्तियां  की  जानी  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबंध  मुख्य  कायंकारी  अधिकारियों  और  अन्य  प्रमुख
 कारियों  को  बुला  कर  यह  कहा  जाए  :  -

 हमारा  निवेश  है  |  यह  हथारा  लक्ष्य  जो  हमारे  सामने  आपको  तारीख  विशेष
 तक  वह  क्यों  लक्ष्य  प्राप्त  करना  है  ?  हम  अपनी  तरफसे  यह  कोछिज  करेंगे  कि  सभी  संसाधन
 उपलब्ध  कराए  जाएं  ।  अगर  आप  परिणाम  नहीं  दिखाएंगे  तो  की  जवाबदेही  होगी  ।  कोई

 बहाना  नही  चलेगा  ।  आपको  इस  बारें  में  निश्चित  रहना  है  कि  कोई  भी  अफसर  अथवा  संसद

 सदस्य  आप के  कार्य  में  हस्तक्ष फ  नही  करेगा  ।  -

 अगर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  सही  और  उचित  रूप  से  और  राष्ट्र  के  हित  में

 और  ईमानदारी  से  काम  करते  हैं  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  सभा  का  प्रत्येक  सदस्य  इससे  सहमत

 होगा  ।  हमें  उनसे  कोई  शिकायत  नहीं  होगी  कोई  उनके  काय॑  में  हस्तक्षेप  नहीं
 सरकार  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लेती  है  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  बहुत  से  लोग  बेरोजगार  जब

 कोई  ससद  सदस्य  सरकारी  क्षेत्र  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिक  दी  को  रीजगार  के  लिए  कहता  बड़े
 पेमाने  पर  बेरोजगारी  को  देखते  सामान्यत्तया  उनका  यही  जबाब  होता  कोई  रिक्ति  नहीं

 भाप  उनसे  आपने  उनकी  जमीन  छीन  ली  अब  उन्हें  कुछ  रोजगार  तो  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  चुद/व  क्षेत्र  मे  भी  यही  समस्या  है  ।
 «

 o
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 श्री  पो०  झर०  कुमारमंगलस  :  वह  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  नौकरियां  नहीं  जबकि

 करोड़ों  एकड़  भूमि  पानी  के  भाव  खरीद  ली  जांती  इस्तेमाल  में  न  लाए  जाने  के  कारण  वह

 सूखी  और  बंजर  हो  जाती  है  ।  सस्ती  खरीदे  जाने  के  बावजूद  इस  भूमि  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  भी  करोड़ों  एकड़  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  है  परतु  बेकार  पड़ी  यह  मैं

 आपको  अपने  अनुभव  से  बता  सकता  अगर  आप  किसी  सचिव  अथत्रा  संयुक्त  सचिव  अथवा

 अवर  सचिव  के  पास  जाते  हैं  और  उन्हें  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  से किसी  व्यक्ति  को  रोजगार  दिए  जाने
 के  लिए  कहते  हैं  तो  उसे  रोजगार  मिल  जाता  यह  स्व  विदित  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  पर

 अफसर  शाही  का  खासा  दबदबा  है  न  कि  राजनीतिज्ञों  का  जबकि  हम  पर  निरंतर  आरोप  लगाए
 जाते  हैं  और  अ।लोचना  की  जाती  वे  कहते  हैं  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  कार्यकरण  में  संसद

 *  सदस्य  हस्तक्षेप  करते  लेकिन  हमने  कभी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  और  आगे  भी  नहीं  करेंगे  ।
 माननीय  मंत्री  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  मंत्रालयों  में  जनता  के  प्रतिनिधि  कौन  उन्हें  अफसरों
 पर  नियंत्रण  करना  चाहिए  और  उन्हें  यह  बताना  चाहिए  कि  वह  सिविल  कमंचारी  हैं  न  कि  नए

 और  उन्हें  सरकारी  उपक्रमों  के  का्यंकरण  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।

 एक  अन्य  बात  मैं  सभा  की  जानकारी  में  लाना  जब  भी  हम  इस्पात
 संयंत्रਂ  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  यह  बताया  जाता  है  कि  किस  प्रकार  अभी  तक  यह  परियोजना
 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  रुकी  पड़ी  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  आइवासन  प्राप्त
 करना  चाहूंगा  कि  यह  परियोजना  कब  पूरी  होगी  ?  क्या  कोई  अन्य  नई  परियोजना  लगाए  जाने  के

 लिए  इस्पात  संयंत्र  का  बहाना  किया  जाएगा  ?  सामान्यतया  हमें  यह  बताया  जाता  है  कि

 सलेम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  कोई  पैसा  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  विजाग  संयंत्र  के  लिए  भी  इतना
 कम  आवंटन  किया  गया  है  कि  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि  यह  परियोजना  कभी  भी  पूरी  न  हो  ।
 विजाग  संयंत्र  के  लिए  हर  साल  बहुत  कम  पैसा  मिलता  संसाधनों  की  कमी  के  नाम  पर  इस
 परियोजना  में  विलंब  हो  रहा  है  ।  इस  विलंब  से  हर  साल  अगर  हजारों  करोड़  की  नहीं  तो  कुछ
 करोड़  रु०  की  हानि  तो  होती  ही  है  ।

 महोदय  मेरा  संक्षिप्त  प्रइघन  यह  सलेम  इस्पात  संयंत्र  अब  भी  पैसा  बना  रहा  है  यद्यपि

 यह  एक  अत्याधुनिक  रोलिग  मिल  ही  है  ।  इससे  होने  वाली  आय  पर्याप्त  यह  एक  लाभकारी
 संयंत्र  है जिसका  संयंत्र  सौभाग्य  से  अति  आधुनिक  प्रबंध  तकनोकों  और  विधियों  से  किया  जा  रहा
 है  और  मैं  यह  कहूंगा  कि  सलेम  तथा  इसके  आसपास  और  तमिलनाडु  के  संसद  सदस्यों
 इसके  कार्यकरण  में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  सच्चाई  तो  यह  है  कि  हम  यहां  के  प्रबंधकों  से  कुछ
 लोगों  को  रोजगार  दिए  जाने  के  लिए  कहते  हुए  डरते  हैं  कि  हमारी  यह  कह  कर  आलोचना  की
 जाएगी  कि  हमारी  ही  वजह  से  यह  संयंत्र  नहीं  चल  इस  संयंत्र  से  लाभ  हुआ  है  ।
 मेरा  संक्षिप्त  प्रदन  यह  है  कि  यह  इस्पात  संयंत्र  केबल  कोल  रोलिंग  मिल  ही  नहीं  होना
 जैसा  कि  यह  इस  समय  यह  केवल  मात्र  एक  अत्याधुनिक  रोलिंग  मिलਂ  है  जिसमें  .
 असाधारण  आधारभूत  सुविधाएं  अ  तनिहित  हैं  ।  बुनियादी  ढांचे  पर  जितनी  राशि  लगाई  गई
 वह  रोलिग  मिलों  पर  लगाई  गई  राशि  से  कम  है  ।  इस  प्रकार  अति  आधुनिक  तकनीक  उपयोग  में
 लाई  गई  मेरा  संक्षिप्त  प्रदन  यह  है  :  क्या  योजना  तैयार  करते  समय  सलेम  स्टील  प्लांट  के
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 बारे  में  विचार  किया  गया  था  ?  मुझे  ध्यान  है  कि  माननीय  मंत्री  जो  इस  समय  इस्पात  और  खान
 मंत्री  इस  परियोजना  के  तैयार  किए  जाने  के  समय  भी  इस्पात  और  खान  मंत्री  थे  और  उन्हें
 इसकी  पृष्ठभूमि  की  जानकारी  है  और  उन्हें  यह  भी  मालूम  है  कि  इस  संयंत्र  को  कोल  रोलिग
 मिल  नहीं  होना  चाहिए  ।  दुर्भाग्य  से यह  कोयला  रोलिग  मिल  बन  कर  रह  गई  है  और  इसका  यह

 श्री  कृष्ण  चर्द्र  पनत  :  मेरे  बाद  कापी  निपुण  इस्पात  मंत्री  आए  थे  ।

 )

 हपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  आप  ज्यादा  निपुण  हैं  ।
 श्री  पी०  श्रार०  कुमारमंगलम  :  अब  आपको  अवसर  मिला  अब  संक्षिप्त  प्रइन

 यह  ।  भेरे  बहुत  से  संक्षिप्त  प्रश्न  मैं  मंत्री  जी  से  लंबा  प्रश्न  नहीं  पूछना
 चाहता  ।  प्रइन  यह  है  कि  क्या  सलेम  इस्पात  संयंत्र  में  दूसरा  संड  जिमिर  मिल  होगा  जिससे  कि  यह
 सही  रूप  में  कोयला  रोलिग  मिल  हो  सके  ?  और  तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  जहां  तक  सलेम'**

 उपाध्यक्ष  सहोदघ  :  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  ॥
 श्री  पो०  झार०  कुसारमंगलस  :  उपाध्यक्ष  आप  मुझे  कृपया  बोलने  दीजिए  ।

 यह  बहुत  हौ  अधिक  महत्वपूर्ण  मैं  भेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  दृष्टिकोण  से'**  ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  समय  भी  तो

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।
 '  श्री  प्रिय  रंजनदास  मु  शी  :  वह  तो  आपके  राज्य  के  पक्ष  में  बोल  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  बोलने  दीजिए  ।  मुझे  अपने  राज्य  साथ-साथ  इस  सभा  को
 भी  तो  देखना

 )
 श्री  पी०  श्रार०  कुमारमंगलम  :  संक्षिप्त  प्रश्न  यह  है--और  श्री  मुरला  देवरा  को  कोई

 समय  नहीं  चाहिए  ।  मैं  तो  विजाग  के  बारे  में  बोल  रहा  हूं  मुझे  समय  के  रूप  में  उनसे  कुछ
 कर्ज  दे  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चिता  मत  कीजिए  ।  वह  भी  सलेम  पर  चचा  करेंगे  ।
 श्री  पो०  श्लार०  कुमारमंगलपत  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  समय  कब  आएगा  ।

 दूसरा  प्रस्ताव  सलेम  स्टील  प्लांट  के  बिस्तार  के  बारे  में  ह ैऔर  वह  इस  पिछड़ी  परियोजब्रा
 को  उन्नत  करने  के  बारे  में  है  -  ग

 --  जब  आप  इसे  अथवा  कहते  जिससे  कि  कम  से  कम  संयुक्त  क्षेत्र  में

 पिघलाने  वाली  इलेक्ट्रिक  ब्लास्ट  फर्नेंस  लगाई  जाये  तो  क्या  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार

 करेंगे  क्योंकि  उनकी  प्रमुख  शिकायत  संसाधनों  की  कमी  है  ?  अगर  उनकी  शिकायत  संसाधनों  की

 कमी  है  तो  इसी  स्थान  कर  कोई  दूसरी  कंपनी  लगाना  संभव  नहीं  है  जिसमें  कि  संयुक्त  क्षेत्र  की

 क॑  नी  के  बड़े  बुनियादी  ढांचे  की  भागीदारी  हो  और  जो  जनता  से  पैसा  इकट्ठा  कर  सके

 तथा  मैं  मंत्री  जी  को  यह  आश्वासन  दिला  सकता  हूं  कि  सलेम  की  जनता  उस  सयुकत  क्षेत्र  की

 कंयनी  के  लिए  कहीं  अधिक  ईक्विटी  देगी  और  संभव  है  हम  सलेम  स्टील  संणंत्र  का  विस्तार  कर

 सकें  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार
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 उपाध्यक्ष  दूसरी  बात  सलेम  इस्पात  संयंत्र  से  सम्बद्ध  न  होकर  इस्को-इडियन
 भायरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  से  सम्बद्ध  हैं  । आप  यह  जानकर  आइचयंचकित  होंगे  कि  इस  कम्पनी  में

 करोड़ों  रु०  लगे  थे और  इसे  भारत  सरकार  ने  केवल  9  करोड़  रु०  का  मुआवजा  देकर  प्राप्त  कर

 लिया  ।  इस  विश्ञाल  कंपनी  के  लिए  उन्होंने  बहुत  कम  पैसा  दिया  ।  उन्हें  इस  संस्थान  को  आधुनिक
 करने  के  लिए  पंसा  लगाना  था  जो  उन्होंने  कभी  नहीं  किया  केवल  जो  पैसा  लगाया  गया  वह  नकद

 हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  लगाया  गया  ।  आज  इसको  उन  एककों  में  से  एक  माना  जाता  है  जिसे

 उपकरणों  के  बहुत  पुराने  होने  के कारण  बंद  करना  होगा  और  इसे  लाभप्रद  बनाना  संभव  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  इस  पर  विचार  करना  जरूरी  है  कि  इस  कंपनी  में  लगभग  50.000  कमंचारी

 कार्यरत  अगर  आप  सरकारी  क्षेत्र  की  इस  प्रकार  की  कंपनी  को  बंद  करते  हैं  तो आम  जनता

 का  सरकारी  क्षेत्र  की  अवधारणा  से  विश्वास  हट  जाएगा  चूकि  इस  तरह  तो  सरकार  और

 वाड़ियों  में  कोई  फर्क  ही  नहीं  रहेगा  चू'कि  दोनों  एक  ही  तरह  की  दछा्ते  लागू  करते  दिखते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  इसके  अलावा  खानों  की  बात  भी  मुझे  करनी  है  विशेषतया  उनकी  जो

 पहली  अनुसूची  के  अंतर्गत  नहीं  आतीं  और  जो  उन  स्थानों  पर  हैं  जो  पूरी  तरह  राज्य  सरकार  के
 क्षेत्राधिकार  में  आती  हैं  ।  इन  खानों  में  बहुत  बार  ऐसा  होता  है  कि  पट्टं दारी  का  नवीकरण  नहीं

 किया  जाता  और  ऐसा  किसी  उचित  कारण  से  न  करके  दुराग्रह  पूर्वक  किया  जाता  है  ।  अचानक

 यह  देखने  को  मिलता  है  कि  वह  मूमि  बिना  कारण  बताए  राज्य  सरकार  के  लिए  आरक्षित  कर

 दी  जाती  है  जबकि  खान  अभी  अध॑  विकसित  स्थिति  में  होती  है  और  इससे  अभी  काफी  कुछ
 निकालना  होता  है  और  काफी  पैसा  लगाना  होता  कुछेक  राज्य  सरकारों  की  इस  प्रकार  की

 नीति  से  वास्तव  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  कि  मजदूरों  को  निकाल  बाहर  कर  दिया  जाता
 उत्पादकता  कम  हो  जाती  है  और  भंकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  एन  पर  असर  पड़ता  मैं

 शह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  में  खान  विभाग  इसे  गम्भीरता  पूर्वक
 ले  रहा  है  और  क्या  वह  यह  सुनिश्चित  करन ेके  लिए  कुछ  विधायी  परिवतंन  लाए  जाने  के  बारे
 में  विचार  कर  रहा  है  जिससे  कि  सरकार  खनन  कार्यों  को  क्षति  न

 उपाध्यक्ष  मुझे  विष्वास  है  कि  आपको  निजी  रूप  से  यह  जानकारी  होगी  कि

 अहुत  से  स्थानों  पर  आपके  ओर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ऐसी  बहुत-सी  खानें  हैं  जिन्हें  बन्द  कर
 गया  है  और  जो  प्रमुखतया  केन्द्र  और  राज्य  के  खान  विभाग  की  निष्क्रियता  के  कारण  कार्य

 नहीं  कर  रही  हैं.५  जहां  अपेक्षित  सहायता  प्रदान  करना  जरूरी  ह  वहां  वे  सहायता  नहीं  देते  ।
 इसके  अलावा  जब  दोबारा  राशि  दी  जानी  होती  है  तो  सालों  इसमें  देरी  की  जाती  है और  अक्सर

 नहीं  दी  जाती  ।  मेरा  संक्षिप्त  प्रश्न  यह  है  कि  उन  कमंचारियों  का  क््या-होगा  जहां  की  खानें  बन्द
 कर  दी  गई  क्या  उन्हें  निकाल  बाहर  कर  दिया  जाएगा  ?  वास्तव  में  इस  समय  वे  सड़कों  पर

 उन्हें  दिए  जाने  वाले  उपदान  और  मुआवजे  का  क्या  होना  है  ?  खान  मालिक  भाग  जाते
 हैं  और  कोई  भी  व्यक्ति  छत्तरदायी  नहीं  होता  क्योंकि  उसको  ढूंढना  असम्भव  उसके  नाम  न
 कोई  घनराशि  होती  है  और  न  ही  कोई  परिसम्पत्ति  वास्तव  में  उसकी  पत्नी  और  बच्चों  के
 नाम  में  चीजें  होनी  अतः  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  क्या  यह  सरकार  चुपचाप  बँठी
 रहेगी  ओर  कहेगी  कि  हम  मजबूर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  हूं  यद्यपि  मेरे
 मिन्न  इतने  अल्प  प्रइनों  से  बहुत  उत्तं जित  हैं  ।
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 भरी  एम  रघुमा  रेडडो  :  तहीं  ।  नहीं  हम  प्रसन्न  हैं  ।

 कृष्णचन्द्र  :  वे  इस  बात  को  महसूस  नहीं  करते  कि  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है
 उसके  क्या  अर्थ  इसलिए  वे  कहते  हैं  कि  हम  प्रसन्न  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  आपकी  सभी  बातों  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 )
 श्री  कुमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहते  हुए  अपना  वकतव्य

 समाप्त  करता  हूं  कि  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  को  योजना  आयोग  द्वारा  अधिक  घन  का  आवंटन

 करना  न  केवल  अधिक  धन  के  आवंटन  की  आवश्यकता  है  बल्कि  इस  समय  जो  स्वायतता
 प्रदान  की  गई  है  उससे  अधिक  स्वायत्तता  देने  की  आवदयकता  कम  से  कम  वतंमान  एककों  में

 लगाई  गई  धनराशि  के  पुनः  प्  जी  निवेश  के  मामले  में  अधिक  स्वायतता  अवश्य  दी  जानी

 जहां  तक  उस  क्षेत्र  का  संबंध  है  कम  से  कम  इसे  स्वायतता  दी  जानी  चाहिए  और  चारों  तरफ  से
 इसे  दबाना  नहीं  नहीं  चाहिए  ।  यदि  आगामी  पांच  वर्षों  में  यह  क्षेत्र  बिकसित  नहीं  होता  तो  विदेशी

 मुद्रा  पर  अधिक  दबाव  पड़ेगा  और  हमा  री  अथ॑व्यवस्थਂ  पर  यह  दबाव  पेट्रोलियम  मंत्रालय  से  अधिक
 तेज  गति  से  होगा  ।  वास्तत्र  में  आज  से  पांच  वर्ष  बाद  इस्पात  की  तुलना  में  तेल  की  स्थिति  बेहतर
 हो  कम  से  कम  वतंमान  योजना  और  विकास  से  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  जहां  तक  वतंमान  संयंत्रों  का
 सम्बन्ध  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  धनराशि  प्राप्त  करके  वर्तमान  परियोजनाओं  को  पूरा
 यदि  सरकार  के  पास  घनराशि  नहीं  है  तो  आप  संयुक्तक््मत्र  से  प्राप्त  जनता  से  प्राप्त  करें
 ओभऔर  कागजों  में  दी  गई  इन  योजनाओं  को  मूतंरूप  प्रदान  सलेम  में  सलेम  इस्पात  संयंत्र  को

 पूरा  किया  धन्यवाद  ।

 1.00  झ०प०
 हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  जयपाल  रेड्डी  वे  आपका  समर्थन  करना  चाहते  हैं  ।

 झरो  पो०  श्रार०  कुमारमंगलम  :  वे  हमारी  तरफ  आकर  बंठ  सकते
 श्री  जयपाल  रेडडी  मैं  कुछ  और  जानकारी  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  आशिक  कार्यों  में  इस्पात  उन  क्षेत्रों  में  स ेएक  है  जहा  हम  ऊंचाई  से  गिरे

 इस्पात  उद्योग  हमारी  सम्भावनाओं  और  जाशाओं  को  समाप्त  करने  वाला  सिद्ध  हुआ
 यह  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  तहस-नहस  करने  का  प्रतीक  बन  गया  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारे  योजना  निर्माताओं  ने  सोचा  था  कि  2000  ई०  तक

 हमें  750  लाख  टन  इस्पात  की  आवश्यकता  पड़ेगी  और  इतने  इस्पात  का  उत्पादन  करना  पड़

 परन्तु  वतंमान  अनुमान  के  अनुसार  हमें  केबल  225  लाख  टन  की  आवश्यकता  जबकि  हम
 172  लाख  टन  का  उत्पादन  कर  पायेंगे  । अतः  2000  ई०  में  53  लाख  टन  इस्पात  की  कमी

 रहेगी  ।

 प्रशन  यह  है  कि  हमारी  अनुमानित  आवश्यकताओं  में  इतनी  अधिक  कमी  क्यों  आई  इस

 प्रकार  2000  ई०  के  अन्त  तक  हमारी  इस्पात  की  आवश्यकता  अनुमान  से  एक  तिहाई  कम  होगी  ।
 g
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 यह  कहना  सच  है  कि  इस्पात  उत्पादन  की  विकास  दर  हमारे  औद्योगिक  विकास  का  सबसे

 विश्वसनीय  सूचकांक  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  हमने  इस्पात  उत्पादन  में  ही  नहीं  बल्कि  :

 गिक  उत्पादन  के  लक्ष्य  में  भी  कमी  की  यह  कोई  नहीं  कह  सकता  कि  हमारे  देश  को  और

 अधिक  इस्पात  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।
 वर्ष  1982  में  विश्व  में  6440  लाश्ल  टन  इस्पात  का  उत्पादन  जबकि  भारत  में

 विश्व  इस्पात  उत्पादन  का  केवल  2  प्रतिशत  उत्पादन  हुआ  ।

 1.02  म०्प  ०

 छ्रद  दिघे  पोठासीन  हुए  ]
 भारत  में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  18  ग्राम  है  जबकि  जापान  में  629

 पश्चिम  जमंनी  में  549  सोवियत  संघ  में  570  और  अमेरिका  में  508

 ग्राम  है  ।  भारत  में  वर्ष  1948  में  13  लाख  टन  से  इस्पात  का  उत्पादन  शुरु  हुआ  जबकि  जापान
 में  ।7  लाख  टन  से  ।  वर्ष  1982  तक  भारत  का  उत्पादन  110  लाख  टन  तक  जबकि
 जापान  में  यह  10  करोड़  टन  तक  पहुंचा  ।  हमें  इस  बतत  की  जांच  करनी  होगी  कि  इस्पात
 उत्पादन  का  हमारा  स्वप्न  कैसे  टूट  गया  ।

 वर्ष  1960-69  तक  हमारा  इस्पात  विश्व  में  सबसे  सस्ता  यह  कहने  में  कोई
 अतिशयोक्षित  नहीं  है  कि  हमारे  देश  में  औद्योगिक  योजनाओं  की  आरंभिक  सफलता  हमारे  इस  सस्ते

 इस्पात  के  कारण
 ह

 श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  :  अतिशयोक्ति  के  दोषी  नहीं  हैं  तो  अतिरंजन  के  दोषी  जरूर  हैं  ।

 झी  जयपाल  रेड्डी  :  औद्योगिक  विकास  दर  में  गिरावट  आई  है  क्योंकि  गत  15  वर्षों

 में  इस्पात  के  मूल्य  बढ  यह  कहना  असंगत  नहीं  होगा  कि  जापान  में  इस्पात  उत्पादों  के  मूल्य
 भारत  की  तुलना  में  औसतन  30  प्रतिशत  कम  है  जबकि  जापाव  को  लौह  चूना
 पत्थर  जैसा  सभी  प्रकार  का  कच्चा  माल  समुद्रपार  देशों  स ेआयात  करना  पड़ता  सौभाग्यवश

 कोयला  और  चूना  पत्थर  भारत  में  एक  दूसरे  के  निकट  उपलब्ध  हैं  ।

 गत  वर्ष  कांग्रेस  के  सदस्थ  इस्पात  मंत्री  को  कोयले  के  इस्पात  और  खान  के  साथ
 मिलाने  के  लिए  बधाई  दे  रहे  थे  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  अब  वे  कया  क्योंकि  श्री  वसान््त  साठे
 के  पास  अब  केवल  कोयला  विभाग  हैं  ।  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  मंत्री  के  रूप  में  अब  हमारे
 पास  अनुभवी  प्रशासक  है  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस्पात  उद्योग  को  जो  क्षति  पहुंची  है  उनकी
 योग्य  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  अन्तगंत  उसमें  सुधार  होगा  ।  जब  उन्हें  शिक्षा  मंत्रालय  से  बदला  गया
 था  तो  मुझे  कुछ  अप्रसन्नता  हुई  थी  ।  शिक्षा  विभाग  को  जो  क्षति  हुई  है  वह  ही  इध्तात  जिवय
 का  लाभ  होगा  ।  इस्पात  को  नियंत्रण  मुक्त  करने  से  इसके  मूल्यों  में  दो  बार  संशोधन
 किया  गया  ।  पहला  संशोधन  वर्ष  1984  में  दूसरा  वर्ष  1955  में  किया  गया  ।  मंत्री  महोदय  द्वारा
 देश  को  आश्वासन  दिया  जा  रहा  है  कि  इस्पात  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  नई
 गिकियों  सहित  सभी  प्रकार  के  उपाय  किए  जायेंगे  ।  परन्तु  हमें  विदवसनीय  सूत्रों  से पता  चला  है
 कि  इस्पात  के  मूल्य  बढ़ाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  कृपया  इस  मुद्दे  पर
 करण  हमारे  इस्पात  उद्योग  में  अत्यधिक  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का
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 मुख्य  कारण  है  ।  क्षमता  का  कम  पुरानी  प्रौद्योगिकी  मौर  कम  श्रम  उत्पादकता  इस

 शलता  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  |  क्षमता  के  कम  उपयोग  की  कद्दानी  बहुत  ही  निदनीय  सरकार

 ने  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  के  लिए  स्वयं  को  बधाई  दी  है  कि  गत  वर्ष  भारतीय  इस्पात

 करण  लिमिटेड  में  क्षमता  का  उपयोग  73  प्रतिशत  से  बढ़कर  80  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  परन्तु
 सरकार  ने  इस  बात  के  लिए  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  किया  कि  क्षमता  के  उपयोग  में  वृद्धि  पहले
 क्यों  नहीं  हुई  |  मैं  इसके  लिए  कोई  कारण  नहीं  बताना  चाहता  कि  सरकार  भ्तीत  में  ऊर्जा  की

 बचत  ओर  कच्चे  माल  का  बेहतर  उपयोग  करने  के  लिए  उन्नत  प्रौद्योगिकी  अपनाने  में  क्यों  असफल

 रही  ।  भारतीय  इस्पात  उद्योग  में  ऊर्जा  की  खपत  9  से  बढ़कर  16  गेगा  केलोरी  टन  है  जबकि

 विश्व  में  यह  5  से  7  गेगा  कलोरी/टन  है  ।  यही  दुखद  स्थिति  धमन  भट्टी  के  साथ  घमन  भट्टी
 की  उत्पादकता  विदेशों  से  2  से  तीन  गुणा  अधिक  है  ।  भारत  में  श्रम  उत्पादंकता  प्रति  व्यक्ति

 भग  68  इन्गांट  टन  है  जबकि  जापान  में  400  इन्गाट  टन  और  दक्षिण  कोरिया  में  600  इन्गाट

 टन  है  ।  वि

 अब  भावश्यकता  इस्पात  के  में  और  वृद्धि  के बजाय  इस्पात  डत्पादन  की  प्रक्रिया
 की  तकनीकी  आध्थिक  कुशलता  में  बड़े  पँ॑माने  पर  सुधार  की  है  ।  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का

 हानिकारक  प्रभाव  पड ़गा  ।  पहले  तो  इससे  औद्योगिक  विकास  कम  हो  जाएगा  भौर  दूसरे  देश  में

 इस्पात  के  अत्यधिक  मूल्यों  का  देश  में  विद्यमान  मूल्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ गा  ।

 इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का एक  महत्वपूर्ण  जिस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  इस्पात

 संयंत्र  को  चालू  करने  में  अत्यधिक  विलंब  करना  है  ।  इस्पात  संयंत्र  का  उदाहरण
 लें  ।  प्रारम्भ  में  इसकी  अनुमानित  लागत  2250  करोड़  रुपए  थी  ।  अब  अनुमानित  लागत  बढ़कर
 7400  करोड़  रुपए  हो  गई  आप  इस  बात  को  समभते  हैं  कि  जिस  क्षमता  का  उपयोग  नहीं
 किया  जाता  डससे  होने  वाले  घाटे  को  मुल्यों  में  वृद्धि  करके  हीं  पूरा  किया  सकता  है  |  नई

 सरकारी  क्षेत्र  के  हक  में  है  ।  मंत्री  महोदय  से  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  लिए  वित्तीय  आवंटन  के  भ्रष्ट  तरीके  के  लिए  कौन  उत्तरदायी

 आन्प्र  प्रदेश  के  लोगों  जिन्होंने  इस्पात  संयंत्र  को  अपने  खून  से  सींचा  अब  इस  बात
 पर  संदेह  होने  लगा  है  कि  विशाखापत्तनम  में  इस्पात  का  उत्पादन  कभी  होगा  भी  कि  अब्र

 हमें  बताया  गया  है  कि  संशोधित  युक्ति  संगत  अवधारणा  के,अन््तगंत  संयंत्र  में  ढलवां  लोहे  का

 अधिक  और  इस्पात  का  कम  उत्पादन  होगा  परन्तु  उस  तरीके  से  लागत  रुपए  से  कम

 होकर  6000  करोड़  रुपए  हो  जाएगी  ।  नई  अवधारणा  को  वर्ष  1989-90  तक  पूरा  करना

 निश्चित  किया  गया  है  ।  इसके  लिए  अगले  चार  वर्षों  में  4400  करोड़  रुपए  का  पूजीनिवेश
 करना  पड़  गा  परन्तु  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  विद्ञाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  केवल
 2500  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए  मंत्री  महोदय  ने  इस  वर्ष  केवल  700  करोड़  रुपए
 निर्धारित  किए  और  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता  है  |  इस  वर्ष  1500  करोड़  रुपए  की
 आवश्यकता
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 इस  दौरान  जिन  व्यक्तियों  ने  इस  संयंत्र  के  जो  कभी  नहीं  बनना  अपनी

 भूमि  गंवाई  है  वे  बहुत  दुःख  मेल  रहे  रोजगार  कार्यालय  में  अपना  नाम  दर्ज  कराने  वाले  कुल
 9188  विस्थापित  व्यक्तियों  में  स ेकेवल  1418  व्यक्तियों  की  ही  भर्ती  की  है और  7770  व्यक्ति
 शेष  रह  गए  हैं  |  वे  न  केवल  विजाग  स्थित  नए  संयंत्र  में  समयोचित  निवेश  करने  में  असफल  रहे

 हैं  बल्कि  वे  पुराने  संयंत्रों  में  भी  प्रौद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  उचित  निवेश  करने  में  बुरी
 तरह  असफल  रहे  हैं  ।  दुर्गापुर  और  राउरकेला  के  रख-रखाव  अनुरक्षण  पर  कम  निवेश  किए  जाने  -

 के  परिणामस्वरूप  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  कि  क्षमता  अनुसार  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रत्येक  संयंत्र  में  [1000  करोड़  रुपए  का  निवेश  अनिवाय  बन  गया  है  ।

 अब  यह  मान  लिया  गया  है  कि  ऊर्जा  कार्य  निष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  और

 तर  निक्षेपण  के  लिए  क्राफ्ट  प्रौद्योगिकी  अपरिहाय्य  बन  गई  हैं  ।  परन्तु  यदि  आप  सातवीं  योजना
 देखें  तो  आप  प्राएंगे  कि  उन  प्रौद्योगिकियों  को  शुरू  करने  के  लिए  कोई  आवंटन  नहीं  किया

 गया  है  ।  जहां  हम  चालू  वर्ष  1985-86  में  अनेक  अन्य  चीजों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  नहीं  बचा
 सके  वहाँ  हमने  दक्षिण  कोरिया  और  जापान  से  15  लाख  मीट्रिक  टब  इस्पात  का  आयात  किया
 जबकि  हमें  केवल  5  लाख  मीट्रिक  टन  इस्पात  की  ही  आवश्यकता  थी  ओर  इस  प्रकार  हमने  300

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  गंवाई  ।

 हमारे  मित्र  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बारे  में  हमारे  लिए  यह  बड़े
 खेद  की  बात  है  कि  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  जंसे  बड़े  संस्थान  में  भी  स्थायी
 अध्यक्ष  नहीं  है  ।  श्री  कृष्णमूर्ति  मारुति  के  पूर्णकालिक  अव्यक्ष  हैं  और  वे  का  भी  अतिरिक्त
 कार्य-भार  संभाल  रहे  मुर्के  इसी  मंत्रालय  के  एक  अन्य  मेटल्स  स्क्रैप  ट्रेड  कारपोरेशन
 की  भी  जानकारी  है  जो  गत  दो  वर्षो  से  बिना  प्रमुख  के  रहा  है  जबकि  अध्यक्ष  और  प्रबंध

 छक  के  चयन  की  सभी  प्रक्रियाएं  पहले  ही  पूरी  कर  ली  गई  थीं  तथा  जिस  व्यक्ति  को  साक्षात्कार
 में  नामंजूर  कर  दिया  गया  था  उसे  कायंवाहक  प्रबंध  निदेशक  नियुक्त  किया  गया  है  ।  मैं  यह
 जानना  चाहूंगा  कि  इस  मंत्रालय  में  सरकारी  क्षंत्र  के  कितने  उपक्रम  अभी  भी  बिना  प्रमुखों  के  हैं  ।

 में  खानों  संबंधी  प्रश्न  पर  भी  कुछ  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  मुझे  पता  चला  है  कि
 खनिज  वाले  क्षेत्रों  का  गैर-सरकारीकरण  किए  जाने  का  कोई  मैं  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  पता  करने  के  लिए  लिखा  है  कि  किन-किन
 क्षेत्रों  को  गैर-सरकारी  खनन  के  लिए  दिया  णा  सकता  है  ?  जैसाकि  मंत्री  महोदय  को  पूरी
 जानकारी  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  बाराइटस  का  भारी  उत्पादन  होता  मुंझे  पता  चला  है  कि
 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  मंगरूपेट  क्षेत्र  के  बाराइटस  के  राष्ट्रीयकरण  की  सिफारिश  की  है  परन्तु
 भारत  सरकार  इस  प्रइन  पर  चुप्पी  साधे  हुए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने-बाराइटस  खानों  के
 राष्ट्रीयररण  के  लिए  इस  लिए  कहा  है  क्योंकि  खनन  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  गया  ।
 राष्ट्रीयरण  किए  जाने  की  मांग  में  उस  समय  मैं  भी  शामिल  था  जब  मैं  विधायक  था  तथा  राज्य
 में  कांग्रेस  की  सरकार  थी  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  त्ाहृंगा  कि  हमारी  कोई  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  नहीं  ह ैऔर  अब  समय  आ
 गया  है  जब  हमे  कोई  नीति  बनानी
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 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  अध्यक्ष  इस्पात  शौर
 खान  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  अनेक  माननीय  सदस्य  मत  व्यक्त  कर  चुके  उनकी

 मूल्यवान  टिप्पणियों  के  लिए  हम  आभारी  हैं  ।  मेरे  विचार  से  इस  चरण  में  मेरे  बीच  में  बोलने  से
 -  शायद  चर्चा  को  दिशा  मिलेगी  ताकि  जो  अनुदान  मांगे  हम  करना  चाहते  उनके  बारे  में  सरकार

 इस  सभा  की  बुद्धिमता  से  लाभान्वित  होगी  ।

 शायद  खान  विभाग  की  गतिविधियों  के  महत्व  पर  बल  देना  अनावश्यक  इनमें

 खनिज  उपकारिता  तथा  अलौह  घातुओं  के  उत्पादन  और  संरचना  के  कार्य  शामिल
 मैं  इन  कार्यो  से  सम्बधित  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  के  बारे  में  बताना  चाहती  हूं  ताकि  हम  अपने  भावी

 लक्ष्यों  के  बारे  में  इस  सभा  को  अवगत  करा  सके  ।

 खोज के  क्षेत्र  में  हमारा  मुख्य  बल  अपनी  तकनीकों  के  आधुनिकीकरण  का  है  ।  इसी  लिए

 हमने  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  न  केवल  विभिन्न  प्रकार  के  विश्लेषणात्मक  उपकरण

 और  सुविधाएं  उपलब्ध  की  हैं  बल्कि  तट-समीप  भूगर्भीय  सर्वेक्षणों  के लिए  तीन  पोत  प्रदान  करके

 उसकी  खोज  क्षमताओं  में  भी  विस्तार  किया  है  ।  वर्ष  1986-87  में  एक  एयर  बोर्न

 कल  प्रणाली  शुरू  की  जाएगी  ।  हमारा  विचार  विभिन्न  प्रकार  के  अयस्कों  का  विश्लेशण  करने  के

 लिए  एक  आधुनिक  प्रयोगशाला  की  स्थापना  करने  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता
 से  भारतीय  खान  ब्यूरों  को  सुदृढ़  बनाने  का  भी  हम  अतिरिक्त  ऊर्जा  संसाधनों  तथा  टिन  और

 पोटाश  और  निकल  जैसे  खनिजों  जिनमें  हम  पीछे  अधिक  बल  देना

 चाहते  हैं  ।  देश  में  वर्ष  !900  में  14  खनिजों  का  उत्पादन  हो  रहा  था  और  पांचवें  दशक  में  यह्
 संख्या  बढ़कर  24  तक  पहुंच  गई  |  इस  समय  हम  64  से  अधिक  खनिज  पदार्थ  पेदा  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  हाल  के  प्रयासों  से  खनिज  भण्डारों  और  खनिज  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  है  तथा

 खनिज  तांबा  आदि  के  भारी  भण्डारों  का  पता  चला

 है  ।  सिद्धांत  रूप  से कोयले  और  लौह  के  भण्डार  हमारे  देह  में  अत्यधिक  विकास  दर  होने  की

 स्थिति  में  अगले  100  बर्षों  तक  के  लिए  पर्याप्स  हैं  ।

 उक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  भारतीय  भू  सर्वेक्षण  भारतीय  खान

 खोज  को  बढ़ावा  देने  वाली  परियोजनाओं  तथा  विज्ञान  भौर  प्रौद्योगिकी  परियोजनाओं  के  लिए

 कुल  87.25  करोड़  रूपए  प्रदान  किए  हैं  ।

 खनिज  भंडारों  के  बारे  मैं  समा  को  बताना  चाहूंगी  कि  हमारा  ध्यान  प्रमुख  बातों

 पर

 हम  एक  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  को  अन्तिम  रूप  देने  वाले  हैं  जो  इतनी  व्यापक  होगी
 कि  उसमें  न  केवल  खनिजों  के  अवशिष्ट  मंडार  के  सन्दर्म  खोज  आवद्ययकताओं  पर  ध्यान  दिया

 गया  है  ब.,ल्क  ज्ञात  खनिज  संसाधनों  के  संरक्षण  और  उपयोग  पर  भी  ध्यान  दिया  गया  है  ।  अभी

 तक  खनिज  नीति  के  बारे  में  कोई  व्यापक  दस्तावेज  नहीं  है  यद्यपि  स्वतन्त्रता  के  बाद  समय-समय

 पर  नीति  सम्बन्धी  अनेक  निणंय  लिए  गए  जिनसे  खनिज  उद्योग  के  विकास  में  सहायता  मिली

 सातवीं  योजना  की  तैयारी  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  विशेषज्ञ  दलों  द्वारा  तैयार  की  गई
 खनिज  विकास  की  रूपरेखा  में  बताया  गया  है  कि  भारत  आंथिक  विकास  की  दिशा  की  ओर
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 सर  हो  रहा  है  जिसके  लिए  मूलभूत  उद्योगों  में  खनिजों  की  भारी  खपत  होने  की  सम्भावना  है  और

 इसलिए  खनिज  संसाधनों  के  प्रबन्ध  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  दिशा  निर्देशों  की आवश्यकता  है|
 खनिज  नीति  का  मुख्य  उद्देश्य  है--खनिज  संसाधनों  को  उनकी  खोज  और  संरक्षण  और

 खनिज  संसाधनों  से  अधिक  लाभ  उद्योग  के  लिए  खनिज/कच्चे  माल  की  पर्याप्त  सप्लाई

 सुनिद्दितत  आधारभूत  सुविधाओं  को  बड़ावा  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिए  सुमुचित
 निर्यात  संवर्धन  द्वारा  घन  अजित  करना  तथा  जनशक्ति  आवदयकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 प्रशिक्षण  देना  और  शिक्षा  काये  क्रम

 नीति  संबंधी  निर्णय  करते  समय  इन  बातों  को  तथा  अन्य  व्यापक  दिल्ा  निर्देशों  को  पहले

 ही  ध्यान  में  रखा  गया  है  और  इनका  समावेश  हमारी  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  में  किया  जा  रहा  है
 जिसका  चर्चा  क ेलिए  और  सदस्यों  का  सुविचारित  मत  जानने  के  इस्पात  और  खान
 मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  की  आगामी  बैठक  में  रखा  जाएगा  ।

 हम  खान  और  खनिज  और  1957  में  संशोधन
 करना  चाहते  हैं  ताकि  खान  पट्टें  देने  और  उनका  स्वीकृत  खनन  योजना  के  अनुसार
 वैज्ञानिक  ढंग  से  खनन  करने  तथा  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  बारे  में  विनियमों  की  अपेक्षाकृत
 अधिक  जानकारी  पूर्ण  प्रणाली  लागू  की  जा  सके  ।  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की
 संघ  सूची  की  सूची  ।  में  प्रविष्टि  संख्या  54  के  अंतर्गत  बनाया  गया  खान  ओर  खनिज
 ओर  1957  संघ  के  नियंत्रणाधीन  नियमन  और  विकास  हेतु  खनिज  तेल  को
 छोड़कर  बाकी  सभी  खनिज़ों  पर  लागू  होता  इसमें  1972  में  एक  व्यापक  संशोधन  किया
 गया  था  ।  तब  के  बाद  से  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  में  अवैध  खनन

 गैर-वज्ञानिक  ढंग  से  खनन  कार्य  करने  तथा  पर्यावरण  के  संरक्षण  से  सम्बन्धित  मामलों
 अनेक  ओर  खनिज  सलाहकार  परिषद्  ने  गहराई  से  जांच  की  है  ।  इसलिए  अधिनियम  में
 संशोधन  करने  के  लिए  एक  विस्तृत  विधेयक  लाने  का  विचार  है  |  संशोधन  विधेयक  के  प्रारूप  को
 लगभग  अ  तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  यदि  संभव  इस  विधेयक  को  संसद  के  चालू
 सत्र  में  पुर:स्थापित  करने  की  आशा  रखती  हूं  !

 खान  विभाग  के  अ  तगत  उत्पादन  कार्यों  पर  चर्चा  करने  से  पहले  मैं  उन  उपायों  के  बारे  में
 बताना  चाहूंगी  जो  हम  शीश्षा  और  अल्यूमीनियम  के  आयात  पर  देश  की  निर्भरता
 कम  करने  के  लिए  उठा  रहे  जेसाकि  माननीय  सांसदों  को  ही  का  कार्य
 निर्धारित  कार्यक्रम  क ेअनुसार  चल  रहा  है  और  स्मेलटर  का  पहला  चरण  इस  वर्ष  दिसम्बर  से
 आरमस्म  हो  जाएगा  ।  मुझे  यह  बताते  हुए  हर्ष  हो  रहा  है  कि  ने  अपनी  बाक्साइट  इकाई
 पहले  ही  1985  में  और  इसकी  कास्टिक  सोड़ा  आयात  सम्बन्धी  सुबिधाए
 1986  में  शुरू  कर  दी  इस  परियोजना  से  आयातित  अल्यूमिनयम  पर  हमारी  निर्मरता  बिल्कुल
 समाप्त  हो  जाएगी  तथा  आने  वाले  वर्षों  में  निर्यात  के  लिए  अल्यूमीनियम  और  अल्यूमीना  का
 अतिरिक्त  उत्पादन  भी

 ह

 जस्ता  और  शीक्षे  के  बारे  में  सदस्य  यह  जानकर  खुश  होंगे  कि  बजट  में  न  केवल  रामप्रा को  ही  ।  हि J
 अगुुचा  खानों  और  राजस्थान  में  चन्देरिया  में  जस्ता-शीशा  स्मेलटर  के  विकास  हेतु  1986-87  में
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 ही  पहला  कदम  उठाने  का  प्रावधान  किया  गया  है  बल्कि  हिन्दुस्तान  जिक  में  विद्युत  की
 उपलब्धता  बढ़ाने  का  भी  प्रयास  किया  गया  है  ताकि  कुल  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 सीसे  तथा  जस्ते  के  खनन/परिष्करण  तथा  प्रदावण/शोधन  का  काय  कर  रहे  हिन्दुस्तान
 जिक  लि०  ने  राजस्थान  में  रामपुर/अगूचा  शीष्षा  जस्ता  खानों  के  समन्वित  विकास  के  लिए
 प्रस्ताव  तैयार  किए  हैं  ।  अयस्क  भण्डारों  का  अनुमान  603.5  लाख  मी०  टन  लगाया  गया  है  जिसमें
 13.48  प्रतिशत  जस्ता  और  1.93  प्रतिशत  शीशा  होने  का  अनुमान  सरकारी  निवेद्या  बोड  ने

 सुमेल  परिष्करण  सुविधाओं  तथा  366-40  करोड़  जिसमें  योजना  में  329.19  करोड़
 शपए  के  खर्च  के  साथ  निर्माण  के  दौरान  ब्याज  भी  शामिल  की  लागत  से  चन्द्रिया  में  प्रति  वर्ष

 70,000  मी०  टन  जस्ते  तथा  प्रति  वर्ष  35000  मी०  टन  सीसा  प्रद्रावक  की  स्थापना  करने  के  साथ

 रामपुरा-अगृचा  स्तिथ-सीसा  जस्ता  खानों  में  प्रतिदिन  2500  मी०  टन  के  कार्यान्वयन  की

 रिश  की  शेष  को  योजना  के  लिए  रख  दिया  जाएगा  |  सातवीं  योजना  में  परियोजना  के

 लिए  25  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  है  ।  वर्ष  1986-87  के  लिए  परिव्यय  11  करोड़  रुपए
 इस  परियोजना  के  बारे  में  अतिम  निर्णय  शीघ्र  ही  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 ताम्बे  के  बारे  में  हम  मलंज  खण्ड  के  गहरे  स्तरों  का  सक्रिय  रूप  से  पता  लगा  रहे  हैं  जहां

 भविष्य  में  बड़े  प्रद्रावक  लगने  की  संभावना  इस  बीच  विद्यमान  प्रद्रावक  तथा  शोघन  शालाओं
 का  आधुनिकीकरण  करके  तथा  खेतड़ी  में  एक  गंस  टर्बाइन  की  व्यवस्था  करके  हम  उत्पादन  के

 स्तर  में  सुधार  कर  रहे  हैं  ।

 यही  समय  मेरा  तात्पयं  अगले  वर्ष  के  लिए  उत्पादन  के  का्य॑-निष्पादन  तथा  लक्ष्यों  से

 है  ।

 जैसा  कि  मैंने  बताया  संयत्रों  तथा  प्रक्रियाओं  का  संतुलन  सम्बन्धी

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  तथा  आरक्षित  विद्युत  व्यवस्था के  माध्यम  से  विद्युत  की  उपलब्धता

 सुनिश्चिचत  करना  जैसे  कुछ  उपायों  को  अभी  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इन  सब  बातों  के

 बावजूद  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  है  कि  वर्ष  1985-86  में  शीशे  तथा  अल्यूमीनियम
 का  रिकार्ड  उत्प!दन  हुआ  था  तथा  खनिज  अनुसंघान  निगम  लिमिटेड  द्वारा  भी  मीटरेजਂ
 का  रिकार्ड  रहा  ।  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  द्वारा  52000  मी०  टन  बिक्री  योग्यताम्बों

 हिन्दुस्तान  जिक  लिमिटेड  द्वारा  60,000  मी०  टन  जस्ते  तथा  17,200  मी०  टन  शीक्षे  एम०
 ई०  सी०  एल०  द्वारा  3,20,000  मीटर  ड्रिलिंग  तथा  14,600  मीटर  माईनिंग  के  अलावा
 नालकोਂ  द्वारा  1,00,  122  मी०  टन  अल्यूनिनयम  का  उत्पादन  अब  तक  के  उत्पादन  के  रिका्ड  से
 सबसे  ज्यादा  था  |  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकर  खुशी  होमी  कि  वर्ष  1986-87  के  हमारे
 लक्ष्य  भी  इन  सभी  मामलों  में  अधिक  हैं  ।

 हमने  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत  बनाने  की  आवश्कता  की  अबहेलना  नहीं  की  है  ।  विशिष्ट
 जिनके  अन्तर्गंत  मिश्रधातु  बनाना  आदि  का  एक  व्यापक  क्षेत्र

 आता  का  पता  लगाने  के  अलावा  हमारा  विचार  अल्यूमीनियम  अनुसंधान  डिजायन  और  विकास
 केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  है  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अल्यूमीना/अल्यूमीनियम  का  उत्पादन
 करने  वाली  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के  लिए  खोज  कंरने  के  मामले  में  माननीय  सदस्यों
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 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  अन्टाटिका  की  खोजयात्रा  तथा  बंगलौर  में  एक  जो

 भू-विज्ञातों  सम्बन्धी  उपग्रह  की  बिम्बसृष्टि  का  अध्ययन  करने  में  निष्ठापूवंक  लगा  हुआ  की

 स्थापना  करने  में  सक्रिय  योगदान  की  पहले  ही  जानकारी  खनिज  परिष्करण  के  मामले  मैं

 हमारा  प्रस्ताव  खनिज  इन्जीनियरिंग  सम्बन्धी  एक  पाठ्यक्रम  के  लिए  घन  जुटाने  का  है  जो  इस  देदा
 में  एक  अग्रणी  उद्यम  बन

 माननीय  सदस्य  खनिजों  की  शुल्क  दरों  में  संशोधन  की  नवीनतम  स्थिति  जानने

 के  भी  इच्छुक  होंगे  ।  इस  बारे  में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  ने  मुख्य  खनिजों  की

 छुल्क  दरों  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  तथा  सरकार  से  सिफारिशों  करने  के  लिए

 1984  में  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  इस  अध्ययन  दल  ने  1985

 में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर  सरकार  सक्तियता  से

 विचार  कर  रही  है  और  इस  बारे  में  निर्णय  शीघ्र  लिया  जाएगा  ।

 जैसाकि  पहले  बताया  जा  चका  है  मेरा  उद्देदय  इस  सभा  की  बुद्धिमता  से  लाभ

 उठाने  का  है  ताकि  जो  बल  हम  विज्ञान  तया  उत्पादन  के  तरीकों  तथा  हमारे
 द्वारा  भूतकाल  में  किए  गए  निवेशों  का  संकलन  करने  पर  दे  रहे  हैं  वह  अधिक  प्रभावी  रूप  से  दिया
 जा  मैं  इस  सभा  के  सुभावों  की  प्रतीक्षा  करूंगा  मुझे  इस  बात  में  सन्देह  नहीं  है  कि  उपलब्ध

 संसाधनों  के  ढांचे  के  अन्दर  हमारी  मांगें  उपक्थुक्त  हैं  ओर  हमारे  उद्द  दय  पूर्णतया  न्यायोचित

 मुझे  इस  बात  में  भी  सन्देह  नहीं  है  कि  सभा  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करेगी  ।
 चन्मवाद  !

 हरिहर  सोरन  :  सभापति  मैं  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  की

 दानों  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 यदि  हम  देश  में  इस्पात  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हैं  तो  हमें  पता  चलता  है  कि

 इस्पात  की  मांग  किसी  अन्य  वस्तु  की  मांग  से  कम  नहीं  आज  इस्पात  कोई  दुलंभ  वस्तु  नहीं
 यह  दिन-प्रतिदिन  के  उपयोग  की  वस्तु  आजादी  प्राप्ति  के  बाद  देह  में  अनेक  इस्पात  संयंत्र

 स्थापित  किए  गए  ।  समय  के  अन्तराल  में  इस्पात  संयंत्रों  न ेवाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  ।
 उसके  साथ-साथ  इस्पात  की  मांग  भी  बढ़  रही  है  ।  इसलिए  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 हर  सम्भव  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  '

 हमारे  देश  में  उड़ीसा  में  राऊरकेला  में  एक  एकीकृत  सरकारी  क्षेत्र  का  इस्पात  संयंत्र  है  ।
 यह  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  के  अन्तगेंत  राऊरकेला  इस्पात
 सयंत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  हाल  ही  में  कदम  उठाए  गए  परन्तु  इसका  और  विस्तार
 किए  जाने  की  आवश्यकता  इसलिए  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  सातवीं
 योजनावधि  में  राऊरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  और  विस्तार  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 .  इसके  साथ्-माथ  उस  इस्पात  संयंत्र  का  आधघुनिकीकरण  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जाने
 चाहिए  ।  यहां  मैं  राऊरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  भर्ती  के  बारे  में  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  ।  उस
 इस्पात  संयंत्र  में  काफी  संख्या  में  कमंचारियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ।  लेकिन  उनमें  स्थानीय

 उड़िया  में  दिये  गये  भाषण  के  अ  ग्रंजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 लोगों  की  संख्या  सूक्ष्मदर्शी  यन्त्र  से  ढूंढने  पर  भी  मुश्किल  से  ही  मिलेगी  ।  मेरा  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  जब  कभी  उस  इस्पात  संयंत्र  में  और  भर्ती  की  जाए  तो  अधिक  से
 अधिक  स्थानीय  लोगों  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  रोजगार  प्रदान  वहां  के  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  में
 मिकता  दी  जानी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  के  देतारी  में  एक  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना
 करने  का  प्रस्ताव  लेकिन  उस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  कदम  नहीं
 उठाया  गया  है  ।  इस्पात  संयंत्र  का  प्रस्तावित  स्थापना  स्थल  उड़ीसा  के  घेनकनाल
 जिलों  की  सीमा  पर  एक  त्रिमुजाकार  भूमि  पर  उस  क्षेत्र  में  कच्चामाल  तथा  मजदूर
 जैसी  सभी  प्रकार  की  माधारभूत  सुविधाएं  काफी  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  ।  वहां  पानी  की  कोई  कमी

 नहीं  वहां  का  श्रमिक  राज्य  के  कई  अन्य  स्थानों  की  अपेक्षा  सस्ता  लौह-अयस्क  की  खानें

 इस्पात  संयंत्र  के  प्रस्तावित  स्थापना  स्थल  के  पास  स्थित  उन  खानों  भे  श्रेणी  का  लौह  अयस्क
 उपलब्ध  वहां  कच्चे  माल  की  कोई  समस्या  नहीं  वहां  केवल  उचित  प्रयास  किए
 जाने  की  कमी  केन्द्र  सरकार  संसाधनों  की  दिक्कत  का  बहाना  बनाकर  इस्पात  सयंत्र  की

 स्थापना  करने  में  देरी  कर  रही  है  |  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  यदि  आवश्यक  तो  बहू
 किसी  विदेशी  सहयोग  से  देतारी  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करे  ।  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के

 लिए  विष्व  बंक  की  सहायता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  का  भी  पता  लगाया  जाना  भारत
 सरकार  को  इस्पात  सयंत्र  के  लिए  प्रौद्योगिकीय  परामश्श  के  लिए  विदेशों  से  सम्पक  करना

 क्ञाहिए  ।  मेरा  माननीय  मन््त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में

 दूसरा  इस्पात  संयंत्र  उड़ीया  के  देतारी  में  स्थापित  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास
 यदि  मैं  खानों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बोलू गा  तो  मैं  अपने  कत्तव्य  का  पालन  नहीं

 करूंगा  ।  जैसा  कि  आप  जानते  मैं  उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  जो

 खनिज  संसाधनों  का  भण्डार  क््योंकर  जिले  में  लौह  अयस्क  तथा

 बाक्साइट  की  खाने  हैं  '  परन्तु  यह  खेद  की  बात  है  कि  इत  ख्ततिजों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 समुचित  प्रयास  न  किए  जाने  के  कारण  कई  खानें  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं  ।  अधिकांश  लौह
 अयस्क  की  खानों  भारी  अनिश्चितता  विद्यमान  अनिश्चितता  के  कारण  ऐसे  नहीं  है  जिनका

 पता  न  लगाया  जा  सके  ।  लौह  अयस्क  का  आयात  करने  वाले  देश  इस  आषार  पर  आयात  नहीं  बढ़ा
 रहे  हैं  कि  परादीप  पत्तन  एक  लाख  वाले  बड़  पोतों  का  भार  उठाने  की  स्थिति  में

 नहीं  हैं  क्योंकि  पत्तन  पर  मल  जमा  हुआ  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह
 परादीप  पत्तन  को  गहरा  बनाने  के  लिए  तुरन्त  उपाय  करने  हेतु  परिवहन  मंत्री  से  सम्पर्क  करें  ताकि

 यह  ।  लाख  से  भी  ज्यादा  वाले  पोतों  का  भार  वहन  कर  संके  ।

 लौह-भयस्क  खानों  में  अनिश्चितता  की  स्थिति  होने  का  दूसरा  कारण  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा

 बहुत  कम  मात्रा  में  लौह  अयस्क  उठाया  जाना  है  निर्यात  में  कमी  तथा  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  लौह
 अयस्क  कम  मात्रा  में  उठाए  जाने  के  फलस्वरूप  बनासपानी  तथा  कई  अन्य  स्थानों  पर  स्थित  खानों
 कै  मुहानों  पर  ही  लौह  अयस्क  के  भंडार  में  वृद्धि  हो  रह्दी  है  ।  इससे  लौह-अयस्क  के  खनन  पर  भी
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 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  |  इस  संदमं  में  क्योंकर  जिले  में  बारबिल  के  पास  स्थित  ठाकुरानी
 अयस्क  खान  का  उदाहरण  देना  चाहूंगा  ।  उस  खान  से  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  लोह-अयस्क  के  उठाने
 में  भारी  कमी  करने  के  कारण  वहां  भारी  अनिश्चितता  की  स्थिति  विद्यमान  है  |  इससे  छनन
 सम्बन्धी  काये  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  यदि  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  तो  इसके
 स्वरूप  खानें  बन्द  हो  सकती  हैं  जिसका  अन्ततोगत्वा  परिणाम  यह  होगा  कि  हजारों  कामकारों  की
 छटनी  हो  जाएगी  ।  जिनमें  से  अधिकांश  जनजातियों  के  हैं  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध
 है  कि  वह  भारतीय  इस्पात  प्रधिकरण  लिमिटेड  को  ठाऊकुरानी  स्रानों  से लौह-अयस्क  उठाने  की  मात्रा
 में  वृद्धि  करने  के  निदेश  दें  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  भपील  कः  ता  हूं  कि  वह  ठाकुरानी  खानों  को  किसी
 भी  इस्पात  संयंत्र  के  साथ  जोड़  दें  ।  इसके  लिए  अधिक  अच्छा  यह  होगा  कि  उसे  राऊरकेला  इस्पात
 संयंत्र  के  साथ  जोड़  दें  ।

 लोह-अयस्क  की  एक  और  खान  है  जो  क्योंकर  जिले  के  गुरुदा  स्थान  पर  स्थित  मैसर्ज

 सेर.जुद्दीन  कम्पनी  ने  इस  खान  का  पट्टा  लिया  था  ।  अब  पट्टे  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  और
 उड़ीसा  माइनिंग  कारपोरेशन  को  लौह  अयस्क  की  उस  खान  पर  काय॑  करने  का
 अस्थाई  अधिकार  दिया  गया  लेकिन  इस  खान  के  मजदूरों  को  मजदूरी  के
 तान  के  मामले  में  भिस्न  रवेया  अपना  रहा  के  मजदूरों  तथा  गुरुदा  खानों  के
 मजदूरों  के  बीच  मजदूरी  मजदूरों  के  मुगतान  में  भेद-भाव  बरता  जाता  है  ।  इससे  कामगारों  में  भारी
 असंतोष  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  वह  गुरुदा  लौह
 अयस्क  खानों  का  नया  पट्टा  दें  और  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करें  ।  सभी  अस्थाई  मजदूरों  की
 सेवायें  नियमित  की  जानी  चाहिए  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पर
 उच्चित  ध्यान  दें  ।

 इसके  बाद  मेरी  मांग  है  कि  गरुमुदामदंन  बारबिल-बारजामदा  क्षेत्र  तथा  दैतारी-टोनका
 क्षेत्र  में  स्थित  लौह-अयस्क  की  खानों  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए
 जाने  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त  करता  हूं  तथा  मुझे  बोलने  का  अवसर
 प्रदान  फरने

 के लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  |
 झो  चिस्तामणि  पाणिग्रही  :  मैं  इस्पात  तथा  ख्लान  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों

 का  सम्रथेन  करता  हूं  ।  मुझे  पूरा  विषवास  है  कि  माननीय  मंत्री  श्री  पंत  जी  तथा  श्रीमती  राम
 दुलारी  सिन्हा  के  कुशल  मागंदर्न  में  इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय  सातवीं  आने  वाले  वर्षों  में
 योजना  में  और  प्रगति  करेगा  ।  हमारे  सामने  आई  हुई  कठिनाइयों  के  बावजूद  यह  सच  है  कि  गत
 वर्षों  में  इस्पात  तथा  खान  विभाग  ने  अच्छी  प्रगति  की  में  इसलि

 कं
 ९  खड़ा  हुआ  हूं  कि  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  अपने  राज्य  उड़ीसा  की  कुछ  विशेष  शभस्य  एं  ला  ख्रकू  ।
 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  हमारे  राज्य  उड़ीसा  में  कभी-कभी  उड़ीसा  के  लोगों  के

 पास  रक्षा  मंत्रालय  के  पत्र  जाते  जिनमें  यह  लिखा  होता  है  कि  राउरकेला  पदिचम  बंगाल  में
 हैं  ।  उनको  यह  सब  अभी  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 झो  नारामण  चोगे  :  कोन  कहता  है  यह  ?
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 भरी  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  रक्षा  मंत्रालय  के  पत्रों  पर  ऐसा  ही  लिखा  होता  है  ।

 )
 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  उन्हें  इसका  अधिग्रहण  करने  की  हिम्मत  कैसे  हुई  ?
 भरी  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  हम  कलकत्ता  से  रेल  मुख्यालय  तक  तो  स्थानान्तरित  कर

 नहीं  पाये
 श्रो  नारायण  चोबे  :  वे  क्यों  करें  ?  उड़ीसा  क्यों  न  करे  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  उड़ीसा  राज्य  में  बिजली  की  कमी  के  सम्पूर्ण  राज्य  में

 बिजली  की  लगभग  50%,  कटौती  की  गई  है  ।  1985  से  आज  शायद  सभी  मुख्य
 उद्योगों  को  बिजली  की  कटोती  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  इसका  उत्पादन  पर  बहुत
 अधिक  प्रभाव  पड़ा  इसलिए  सरकार  ने  राउरकेला  के  लिये  अपना  बिजली  संयंत्र  लगाना  ही
 बेहतर  समझा  ।  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  की  अपनी  बिजली  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  ने  दिसम्बर  1981  में  79.99  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  120  मंगावाट  क्षमता
 के  बिजली  संयंत्र  को  मंजूरी  दी  थी  ।

 हाल  ही  में  एक  उत्तर  में  यह  बंताया  गया  था  कि  29  परियोजएं  समंय  पर  कंसे  पूरी  नहीं

 हो  और  इनकी  लागत  बढ़कर  कैसे  4,500  करोड़  हो  गई  और  इससे  सरकार  तथा  जनता

 को  कितनी  परेशानी  का  सामना  करना  इस  संयंत्र  को  1981  में  स्त्रीकृति  दी  गई

 थी  तथा  उस  समय  इसकी  लागत  79:99  करोड़  रु०  थी  ।  अब  यह  लागत  बढ़कर
 213.60  करोड़  रु०  हो  गई  इस  बारे  में  कहा  गया  है  कि  भारत  सरकार  स्वीकृति  देने  के

 लिए  इसपर  कायंवाही  कर  रही  मैं  आशा  करता  हूं  कि  उन्होंने  यह  कहा  होगा  कि  इस  पर  सक्रिय

 रूपसे  विचार  हो  रहा  है  जिसका  अभिप्राय  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  अभी  कुछ  प्रगति  हुई  यह
 वाक्य  इस  प्रकार  सरकार  स्वीकृति  के  लिए  इस  पर  कायंवाही  कर  रही  हैਂ  इस

 प्रावकलन  की  स्वीकृति  में  कितना  समय  लगेगा  और  यह  बिजली  संयंत्र  कब  तक  बन  पायेगा  ?

 यदि  आप  विभिन्न  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  रखे  गये  परिव्यय  पर  दृष्टि  डालें

 तो  आपको  देखेंगे  कि  प्रत्येक  सरकारी  इस्पात  संयंत्र  के  खर्च  में  जो  परिव्यय  इसके  लिये  निर्धारित
 किया  गया  उसमें  उससे  अधिक  खचें  हुआ  है  ।

 जहां  तक  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  संबंध  छठी  योजना  में  समस्त  अनुमोदित
 व्यय  371.92  करोड़  में  था  परन्तु  छठी  योजना  में  वास्तविक  व्यय  359.00  करोड़  रु०

 बोकारो  को  ही  लीजिये  |  इसके  लिए  छठी  योजना  में  782.8  करोड़  का  परिव्यय  रखा  गयाथा

 और  वास्तविक  खचं  966.86  करोड़  अन्य  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थिति  भी  ऐसी  ही  है  ।

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  की  नियत  क्षमता  18  लाख  टन  हमारे  देश  में  स्थापित  संयंत्रों  में  यह
 सबसे  पुराना  संयंत्र  आज  इसका  उत्पादन  बढ़कर  13  लाख  टन  हो  गया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  ने

 1982  में  हुई  अपनी  बैठक  में  इस  संयंत्र  के  आधुनीकीकरण  तथा  विस्तार  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को

 सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  पुनः  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  यह  का  दो  चरणों  में  होना

 चाहिए  ।  पहले  चरणः  में  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  अनुमानित  लागत  503  करोड़  रु०
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 है  और  उत्पादन  के  ।8  लाख  टन  की  निर्धारित  क्षमता  के  स्तर  को  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  रखा
 गया  आधुनिकीकरण  के  चरण  दो  इस  संयंत्र  की  क्षमता  25  लाख  टन  तक  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  था  ।  परन्तु  अब  जबकि  चार  वर्ष  हो  चुके  उन्होंने  चरण  दो  के  अन्तर्गत  इस  संयंत्र  के
 विस्तार  को  स्थगित  करने  का  निर्णय  लिया  यहां  तक  कि  चरण-एक  की  लागत  को  बढ़ा
 कर  842.10  करोड़  रु०  कर  दिया  गया  है  और  यह  अभी  भी  विचाराधीन  इस  लागत  कीं

 मंजूरी  नहीं  दी  गई  और  चरण-एक  को  दी  क्षेत्रों  में  बांटा  गया  वरीयता  एक  तथा
 वरीयता-दो  क्षेत्र  । और  इस  वरीयता-एक  तथा  वरीयता-दो  को  भी  पब्लिक  इनवेस्टमेंट  बोर्ड  द्वारा
 स्वीकृति  प्रदान  की  जानी  इसके  लिये  1986-87  के  बजट  में  1  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  कौ
 गई  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्र  को  कितना  महत्व  दिया  जा  रहा  है

 मुझे  इस  संयंत्र  को  दिए  गए  महत्व  को  देखकर  वास्तव  में  हैरानी  होती  है  ।

 आप  लोगों  की  बस्ती  को  ही  देख  लीजिये  ।  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  मार्गनिदेशों  के

 अनुसार  70%,  कमंचारियों  को  आवास  की  सुविधा  सुलभ  होनी  चाहिए  ।  किन्तु  राउरकेला  इस्पात
 संयंत्र  मे ंकेवल  60%,  कमंचारियों  को  ही  आवास  सुविधा  उपलब्ध  है  इस  संयंत्र  तथा  बस्ती  की
 ओर  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  संयंत्र  नीलाचल  इस्पात  निगम  है|  यहां  लगने  वाला  यह  दूसरा  इस्पात
 संयंत्र  है  ।  इसकी  नींव  1982  में  रखी  गई  थी  ।  तब  से  केवल  नीलाचल  इस्पात  निगम  के  नामपट
 वाली  ट्रंं  ककर  ही  भुवनेश्वर  शहर  में  घूम  रहा  इसके  लिए  छठी  योजना  में  5  करोड़  रुपए  का
 योजना  परिव्यय  रखा  गया  था  किन्तु  वास्तव  में  4.77  करोड़  रुपए  खर्च  हुए  सातवी  पंचवर्षीय
 योजना  में  समस्त  परिव्यय  1.5  करोड़  रुपए  रखा  गया  है  ।  ऐसी  ही  कुछ  बातें  हैं  जिनसे  लोगों  में
 असंतोष  पंदा  होता  है  ।

 और  ०ओ०एन०  )  को  इस  संयंत्र  की  जांच  करने  तथा  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करने
 के  लिए  कहा  गया  था  ।  इस  नीलान्नल  इस्पात  निगम  को  1000  करोड़  रु०  की  शेयर  पूजी  से  27

 1982  को  शुरू  किया  गया  था  ।  एम०ई०सी०ओ  ०एन०  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  परन्तु  इसे
 दुबारा  समीक्षा  करने  के  लिए  कहा  गया  ।  दूसरी  बार  समीक्षा  करने  पर  उसने  पृ  जीगत  लागत  को
 कम  करके  306  करोड़  रुपए  कर  दिया  है  ।  कर  देने  के  बाद  इसका  ओसत  26.3  करोड़
 रुपए  होगा  ।  इसके  आंतरिक  लाभ  की  दर  13.8  प्रतिशत  है  ।  इतनी  अच्छी  लाभ  दर  के  बावजद
 क्योंकि  वहां  लोहे  के  भण्डार  तथा  आादान  यह  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  शुरु  नहीं  हो  रहा  ।  मुझे आशा  है  कि  कम  से  कम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजमा  में  सरकार  इस  ओर  अधिक  ध्यान  देगी  ताकि
 प्रारम्भिक  काय॑  में  तेजी  लाई  जा  सके  और  इसे  केन्द्र  सरकार  से  अधिक  धन  मिल  सके  ।

 एक
 अन्य  बात  जो  मैं  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  लगभय  सभी  लौह अयस्क  खानें  बंद  की  जा  रही  हैं  और  जेसा  कि  मेरे  मित्र  ने  भी  बताया  है  कि  लगभग  दो  से  तीन

 लाख  जनजाति  मजदूर  इस  क्षेत्र  में  पहले  .  बेरोजगार  हो  गए  लौह  अयस्क  उड़ीसा  के  चार
 खान  क्षेत्रों  अर्थात  कयोंकर  जिले  में  सुन्दरमगढ़  जिले  में  मयूरमंज  जिले
 में  गोर्महिसानी  बदामपहाड़  तथा  और  कटक  तथा  कयोंभर  जिले  में  गंधा  भरदम-दयोत
 से  निकाला  है  और  इसे  उपभोग  के  लिए  बर्नपुर  तथा  बोकारो  को  भेजा
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 जाता  ये  इस्पात  संयंत्र  प्रतिमास  उन  सुरक्षित  खानों  से  1.72  लाख  टन  लौह  अयस्क  का
 उत्पादन  करते  थे  परन्तु  आज  क्योंकि  इन्होंने  अपनी  सुरक्षित  खानों  को  विकसित  कर  लिया  है  वे
 इतना  लोह-अयस्क  नहीं  निकाल  पा  रद्दे  और  मांग  कम  होकर  प्रतिमास  एक  लाख  टन  रह  गई  है  ।

 इसी  प्रकार  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  जो  कि  पूरी  तरह  निर्यात  के  काम  में  लगा
 है  इसका  निर्यात  20  लाख  टन  से  कम  होकर  केवल  17  लाख  या  16  लाख  टन  रह  गया

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  उड़ीसा  सरकार  के  साथ  दक्षिण  कोरिया  .  सरकार  के
 काम  करने  तथा  लगभग  450  करोड़  की  लागत  से  पारादीप  पत्तन  को  विकसित  करने  तथा  रेल
 लाइन  बिछाने  की  योजना  को  स्वीकार  मैं  आशा  करता  हूं  कि  दक्षिण  कोरिया  से  450  करोड़

 में  स ेलगभग  आधी  राशि  विक्तीय  सहायता  के  रूप  में  मिलेगी  ।  अन्य  250  करोड़  रुपए
 बांसपानी  रेल  सम्पर्क  के  लिए  दिए  जाने  चाहिये  ताकि  इससे  अ  डोईतोरी  में  दूसरे  इस्पात  संयंत्र
 के  बनने  में  मदद  अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  सरकार  को  दक्षिण  कोरिया  के  प्रस्ताव
 को  पूर्णतः  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ताकि  पारादीप  पत्तत  को  और  गहरा  किया  जा  सके  तथा
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आज  हमारे  सामने  जो  समस्याए  हैं  उन्हें  हम।रे  मन्त्री  श्री  के०  सी  ०
 पन्त  तथा  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  के  कुशल  मार्गदशंन  तथा  प्रोत्साहन  से  हल  किया  जा  सके  ।

 उन्होंने  यह  कहा  है  कि  नेल्को  की  प्रगति  अच्छी  हां  नेल्को  अच्छी  प्रगति  कर  रही  है  ।  हमें  इस
 पर  गवं  है  और  मुझे  आशा  है  कि  यह  समय  पर  बन  जायेगा  ।

 इसलिये  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सातवीं  योजना  में  उड़ीसा  में  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  लग
 पारादीप  पत्तन  को  और  गहरा  किया  जायेगा  तथा  दक्षिण  कोरिया  के  प्रस्ताव  को  सरकार

 स्वीकार  कर  लेगी  तथा  250  करोड़  रु०  की  अन्य  राशि  रेल  मार्ग  के  लिए  दी  जायेगी  जो  कि  _
 सातवीं  योजना  में  उड़ीसा  की  तस्वीर  को  पूर्णतः  बदल  देगा  ।  मूझे  आशा  है  कि  हमें  केन्द्र  सरकार
 से  यह  सहायता  मिलेगी  ।

 ]  ु
 +डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  सभापति  अखिल  भारतीय  अन्ना

 द्रविड्ट  मुनेत्र  कज्जगम  दल  की  भोर  मैं  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  की  वर्ष  1986-87  7  की

 अनुदान  की  मांगों  सम्बन्धी  चर्चा  में  माग  लेना  चाहता  हूं  और  कुछ  सुझाव  दैना  चाहता  हूं  ।

 यह  निविवाद  तथ्य  है  कि  कोयला  तथा  इस्पात  देश  की  अथंव्यवस्था  के  मुख्य  क्षेत्र  हैं  तथा

 इनके  विकास  से  देश  के  आथिक  विकास  की  गति  निश्चित  होती  राष्ट्र  के  भविष्य  का  विकास
 तथा  इस्पात  उद्योग  पर  निर्मर  करता  संयुक्त  राज्य  पश्चिम  जमंनी  इत्यादि

 विकसित  देझों  में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  80  कि०पग्राम  कम-खनिज  वाले  देश  जापान
 में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  680  कि०पग्रांम  है  ।  परन्तु  भारत  में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति
 खपत  केवल  16  किश०पग्राप्त  इससे  इस्पात  उद्योग  के  क्षेत्र  में  हुई  हमारी  नगण्य  प्रगति  का  पता
 चलता  सावंजनिक  क्षेत्र  में  इस्पात  उद्योग  की  स्थापना  का  विचार  अरथंव्यवस्था  को  सुदृढ़
 करना  था|  परन्तु  हम  अभी  इस  प्रद्ंसनीय  उद्देह्य  की  प्राप्ति  नहीं  कर  स्वभावतः  इससे
 देश  के  औद्योगिक  विकास  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  वास्तविकता  यह  है  कि  हम  आज  भी

 *मूल  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  भर  ग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर

 । हे
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 a  इस्पात का आयात  र  झइउउਂ

 इस्पात  का  आयात  करते  हैं  और  इससे  इस  तथ्य  की  पुष्टि  होती  है  कि  हम  देश  में  ही  इस्पात  के

 उत्पादन  द्वारा  इस्पात  की  आवश्यकता  पूरी  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।

 मुझे  यह  बताने  में  खुशी  है  कि  नवेली  लिगनाईट  निगम  के  भूतपूर्व  सभापति  श्री  जी०एल०

 टंडन  को  कोल  इण्डिया  लि०  का  सभापति  नियुक्त  किया  गया  है  ।  श्री  जी०एल०  टंडन  ने  बहुत

 सफलत  पूर्वक  नवेली  लिगनाइट  निगम  के  कार्यों  को  संभाला  है  और  अब  उनकी  अध्यक्षता  में  कोल

 इण्डिया  लि०  की  स्थिति  भी  बदलेगी  तथा  कोल  इण्डिया  लि०  को  लाभ  होगा  संभालने

 के  शीत्र  बाद  ही  कपटता  पूर्ण  ढंग  से  78  करोड़  रु०  का  घाटा  दिखाए  जाने  का  उन्होंने  पता

 लगाया  और  इसके  स्थान  पर  13  करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  ।  इस  कपठतापूर्ण  कार्य  के  लिए

 जिम्मेदार  वित्तीय  सलाहकार  को  भी  निलंबित  कर  दिया  ।  कोल  इण्डिया  को  कुल  1000  करोड़

 रुपए  का  संचित  घाटा  बताया  गया  ।  श्री  टंडन  ने-निजी  क्षेत्र  स ेकोल  इण्डिया  के  लिए

 कार  के  रूप  में  प्रबन्ध  में  24  योग्य  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  और  मुझे  विश्वास  है  कि  कोल

 इण्डिया  शी  प्र  ही  एक  सक्षम  संगठन  बन  जाएगा  ।

 9.1.1986  को  कोयले  के  मूल्य  बढ़  गए  कोल  इण्डिया  के  कोयले  में  14:75

 प्रतिशत  औसतन  वृद्धि  सिगरेनी  कोयला  खान  के  कोयले  के  मामले  में  14.06%  तथा  लोहा
 भौर  इस्पात  उद्योगों  द्वारा  कोयले  की  खपत  के  मामले  में  औसतन  17.5  प्रतिशत  वृद्धि  जब

 कोयले  के  मूल्य  में  वृद्ध  होती  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  कोयले  से  चलने  वाले  थर्मल  संयंत्रों  की

 उत्पादन  लागत  भी  बढ़ती  बिजली  की  शुल्क-दर  भी  बढ़ती  उदाहरण  के  तूतीकोरीन
 थर्मल  पावर  स्टेशन  के  लिए  कोयला  उत्तरी  राज्यों  से  समुद्र  के  रास्ते  से  आता  इस  कोयले
 में  इतनी  अधिक  राख  होती  है  कि  संस्थापित  उत्पादन  क्षमता  का  केवल  40  प्रतिशत  ही  उपयोग
 किया  जा  रहा  इससे  भी  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होती  इसलिए  भारत  सरकार  ने

 तूतीकोरीन  थर्मल  पावर  स्टेशन  को  सक्षम  ढंग  से  चलाने  के  लिये  आस्ट्रेलिया  से  उच्च  कोटि  का
 कोयला  आयात  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुमति  मांगी  तमिलनाडु  में  ताप  बिजलीघरों
 की  संस्थापित  उत्पादन  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के  लिए  इस  प्रकार  के  उच्च  कोटि  के  कोयले
 का  नियमित  रूप  से  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए

 भरी  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  की  बात  में  दखलंदाजी  नहीं  करना  चाहता  ।

 परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  अनुदान  की  मांग  में  कोयले  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
 पहले  इस  मंत्रालय  को  इस्पात  तथा  खानरें  का  कार्य  सौंपा  गया  इस  समय  हम  केवल
 इस्पात  और  खानों  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  उस  पर
 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  कोयले  से  सम्बन्धित  इन  सभी  प्रश्नों  का  मैं  उत्तर  नहीं  दे
 सकता  ।  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  माननीय  ऊर्जा  मंत्री  द्वारा  दिया  जाना

 सभापति  महोदय  :  जब  इस्पात  तथा  खान  सम्बन्धी  अनुदान  की  मांगों  की  बात  हो  रही
 है  तो  कोयले  के  सम्बन्ध  में  बात  करना  अप्रासंगिक  होगा  ।

 डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  खानों  में  प्राथमिक  सुरक्षा  उपाय  भी  कार्यान्वित
 :  नहीं  किये  जा  रहे  अनेक  समितियों  द्वारा  इस  ओर  ध्यान  दिलाया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि

 खानों  में  उपयुक्त  सुरक्षा  उपायों  को  अपनाया  जाना  चाहिए  ।
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 कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  होने  से  स्वाभाविक  रूप  से  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि
 होगी  ।  इस्पात  मंत्रालय  के  अधिकारियों  का  मत  है  कि  9.1.1986  को  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि
 होने  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  में  191  ₹०  प्रति  इन  मूल्य  वृद्धि  होने  की  संभावना
 1980  से  1985  तक  के  पिछले  पांच  वर्षों  के  इस्पात  के  मूल्यों  में  14  बार  वृद्धि  हुई
 आज  भारत  में  इस्पात  का  मूल्य  विद्व  में  सर्वाधिक  स्वाभाविक  रूप  से  इससे  अन्य  इन्जीनियरिंग
 वस्तुओं  की  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होगी  ।  इस्पात  मंत्री  का  कार्यभार  सम्भालने  के  शीघ्र  बाद
 श्री  पन्त  ने  बताया  था  कि  भारत  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  सर्वाधिक  है  और  इस्पात  की
 उत्पादन  लागत  को  कम  कमने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाने  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 इस्पात  की  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 क्योंकि  दक्षिणी  राज्यों  की  इस्पात  आवश्यकताओं  को  उत्तरी  राज्यों  से  इस्पात  की  सप्लाई
 द्वारा  पूरा  किया  जाता  सरकार  ने  मालभाड़ा  समकरण  निधि  का  क्रियान्वयन  किया  है  ताकि
 दक्षिणी  राज्यों  में  कोयले  के  मूल्य  आकाश  को  न  अब  यह  अफवाह  है  कि  मालभाड़ा
 करण  निधि  को  बन्द  किए  जाने  की  संभावना  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  दक्षिणी  राज्यों  का
 ओऔद्योगिक  विकास  रुक  जाएगा  |  मैं  इस्पात  के  लिए  मालभाड़ा  समीकःण  योजना  जारी  रखने  के

 लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  ।

 पिछले  दो  वर्षों  वे  दौरान  30  लाख  टन  के  लगभग  उत्पादन  करने  वाले  160  छोटे
 इस्पात  संयंत्र  बहुत  सी  समस्यायों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  रद्दी  लोहे  पर आयात  कर  15%  से

 बढ़ा  कर  25%  कर  दिया  है  ।  यहां  तक  कि  इस  मंत्रालय  के  अधीन  कार्य  करने  वाले  परामशंदात्री
 संगठन  ने  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  किया  और  उन्हें  चालू  रखने  के

 लिए  कुछ  उपायों  का  सुकाव  दिया  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वित्तीय  सहायता  के  इन  सुझावों  को  स्वीकार

 किया  जाए  और  इन  लघु  इस्गत  संयंत्रों  को चलाए  रखने  के  लिए  इनका  क्रियान्वयन  किया  जाए  ।

 भूतपूर्व  इस्पात  मंत्री  श्री  वसन््त  ने  इस  सभा  में  घोषणा  की  थी  कि  सलेम  इस्पात
 संयंत्र  की विकास  परियोजना  45  करोड़  रुपए  के  निवेश  से  प्रारम्भ  की  हमें  बताया

 गया  था  कि  सलेम  इस्पात  संयंत्र  की  विस्तार  परियोजना  को  स्वीकृति  प्राप्त  हो  गई  परन्तु
 मैंने  देखा  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सलेम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  16.06  करोड़  रुपए
 की  धनराशि  प्रदान  की  जिसमें  से  ।0  करोड़  रुपए  सयंत्र  की  चालू  परियोजनाओं  के

 करोड़  रुपए  पुनः  स्थापन  तथा  नवीनीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  और  एक  करोड़  रुपए  टाउनछिप
 परियोजना  के  लिए  होंगे  ।  इसका  अथ्थे  है  कि  सलेम  इस्पात  संयंत्र  की  विस्तार  परियोजना
 क्रम  का  कार्यान्वयन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  नहीं  किया  मेरा  सुझाव  है
 कि  सलेम  इस्पात  संयंत्र  को  लोगों  से  घनराश्ि  प्राप्त  करने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  और

 विस्तार  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  45  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  को  बढ़ाया  जाता

 चाहिए  ।
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  सस्थान  ने  तमिलनाडु  के  धमंपुरी  जिले  में  सोने  के  भण्डारों

 का  पता  लगाया  कोलर  सोना  खानों  में  तीन  खानों  के  बन्द  हो  जाने  समिलनाड  के  कई विश
 सौ  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गए  इन  लोगों  को  धमंपुरी  जिले  में  लाया  जाना  चाहिए  और
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 _ फ७फफफपफपफफ७फ्् ल  ृ  ृ  ्इ्_॒ऋझ

 धर्मपुरी  जिले  में  उपलब्ध  सोने  की  खोज  करमे  के  लिए  इन  लोगों  की  खानों  में  कार्य  करने  की

 योग्यता  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  में  सैकड़ों  कारखानों  को  अपनी  आवश्यकता  की  पूर्ति  के लिए  उच्च  किस्म  का

 इस्पात  नहीं  मिल  रहा  हाल  ही  में  मन््त्री  महोदय  की  अध्यक्षता  में  इस्पात  उपभोकतां  परिषद

 का  गठन  हुआ  मैं  समझता  हूं  कि  इस  परिषद  के  सम्बन्ध  में  तमिलनाडु  के  फाउल्डरी  उद्योग

 को  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  दिया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  परिषद  में  फाउन्डरी  उद्योग  को

 प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  तमिलनाडु  में  फाउन्डरी  उद्योग  के  लिए  उच्च  कोटि

 के  इस्पात  की  सप्लाई  सुनिश्चित  हो  सके  ।

 हाल  ही  में  हमने  75  करोड़  रुपए  मूल्य  के  सिक्कों  का  आयात  किया  हम  इस  प्रकार

 से  अपनी  विदेशी  मुद्रा  को  व्यय  नहीं  कर  सकते  यह  समभा  जाता  है  कि  जंगरोघी  इस्पात  के

 सिक्कों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  सलेम  इस्पात  संयंत्र  में  तैयार
 किया  गया  जंगरोधी  इस्पात  इस  उद्देश्य  के  लिए  उपयुक्त  बताया  गया  चेंगलपट्ट  में  150

 करोड़  रुपए  के  परिव्यय  से  टकसाल  की  स्थापना के  प्रस्ताव  का  कार्यान्वयन  किया  जाना  चाहिए  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तमिलनाडु  में  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कोई  प्रमुख  उद्योग  लगाने
 का  निश्चिय  नहीं  किया  गया  ।  मेरी  इच्छा  है  कि  चेंगलपट्ट  में  यहू  टकंसाल  लगाई  जाए  ताकि
 सलेम  इस्पात  संयंत्र  में  तैयार  किया  गया  जंगरोधी  इस्पात  सिक्के  बनाने  के  काम  में  उपयोग  किया
 जा  सके  ।

 उत्तरी  आकंट  में  मन्मन्दूर  में  तांबा  और  अभ्रक  के  बड़  भण्डारों  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  संयुक्त  राज्य  विकास  कायेक्रम  की
 यता  से  तांबे  और  अश्लक  का  पता  लगाया  जाना  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर
 विचार  किया  जाए  और  माननीय  मन्त्री  महोदय  द्वारा  आवश्यक  कायंवाही  की  जाए  ।

 तमिलन'ड्  राज्य  से  प्राप्त  होने  वाले  ग्रे नाइट  पत्थरों  की  सम्पूर्ण  विश्व  में
 घिक  माँग  तमिलनाडु  से  निर्यात  किए  जाने  वाले  प्र  नाइट  पत्थरों  से  अत्यधिक  विदेशी  मुद्रा
 प्राप्त  होती  है  ।  तमिलनाडु  में  ग्रं  नाइट  पत्थरों  की और  खोज  करने  की  अत्यधिक  सम्भावना  है  ।
 मेरी  मांग  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ग्र॑  नाइट  पत्थर  के  निर्यात  के  लिए  राज  सहायता  प्रदान  करे  ताकि

 हम  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  में  समर्थ  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 करो  विष्णु  सोदी  :  माननीय  सभापति  :  मैं  मिनिस्ट्री  आफ  स्टील  एण्ड

 माइंस  की  डिमाण्ड्स को  सपोर्ट  करते  हुए  कहना  चाहूंगा  कि  मुझे  आशा  ही  पूर्ण  विश्वास  है  कि
 पन्त  साहब  जैसे  और  रामादुलारी  जी  जैसी  मंत्रियों  क ेइन  मह॒कमों  में  होने  से  जो  डायनेमिज्म
 और  गति  स्टील  और  माइस  की  मिलनी  वह  अवद्य  मिलेगी  ।

 माननीय  सभापति  हिन्दुस्तान  में  कृषि  और  खनिज  सम्पदा  ही  दो  बड़ी  संपदायें
 हैं  ।  किसी  ने  कहा
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 ह॥

 [  प्रनुवाद ]
 देश  की  प्रगति  और  विकास  का  पता  उस  देश  के  सोने  के  भण्डार  द्वारा  नहीं  अपितु

 उस  देश  द्वारा  तैयार  किए  गए  इस्पात  भौर  विद्युत  शक्ति  की  मात्रा  द्वारा  लगाया  जाता

 ]

 हमारे  देश  ने  आजादी  के  बाद  में  बहुत  प्रगति  की  है  ।  लेकिन  जिस  तेजी  से जमाना  बदलता

 जा  रहा  जिस  तरह  से  टेक्नोलोजी  बदलती  जा  रही  उसके  साथ  हमें  कदम  से  कदम  मिला

 कर  चलना  स्टील  के  मामले  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  सेल  जो  1981-82  में

 ओऔर  पहले  प्रोफिट  में  था  वह  अब  आकर  बहुत  घाटे  में  चला  गया  मुझे  करन्ट  किगस  तो

 नहीं  पता  माननीय  मंत्री  जी  जब  जवाब  देंगे  ता  बतायेंगे  कि  आजकल  सेल  में  घाटे  की  क्या

 स्थिति  है  ।
 माननीय  सभापति  खनिज  सम्पदा  का  दोहन  जिस  तरह  से  होना  उस  तरह  से

 नहीं  होता  रहा  है  ।  इसका  अन्दाजा  आप  इस  बात  से  लगा  सकते  हैं  खनिज  सम्पदा  देश  की  इतनी

 बड़ी  सम्पदा  होते  हुए  भी  इस  सम्पदा  के  दोहन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केवल  13

 प्रतिशत  उत्पादन  बढ़ाने  का  टार्गेट  इसको  हम  ऐसी  मुझे  आशा

 खनिज  सम्पदा  के  दोहन  माइनिंग  को  आज  तक  इंडस्ट्री  भी  नहीं  माना  जाता  रहा

 है  ।  जब  माइनिंग  को  इ  डस्ट्री  नहीं  माना  जाता  है  तो  माइनिंग  के  विकास  के  लिए  और  दूसरी
 इ  डस्ट्रीज  को  मिलने  वाली  सुविधाएं  ज॑से  बंक  आदि  से  लोन  जैसी  सुविधाएं  भी  नहीं  मिल  पाती  ।

 माइनिंग  जो  देश  की  एक  बहुत  बड़ी  सम्पदा  वह  आज  तक  इ डस्ट्री  नहीं  हो  पाई  है  ।

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है--जैसा  कि  रामदुलारी  जी  ने  कहा  कि  हम  एक  नेशनल  मिनरल

 पौलिसी  बना  रहे  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  कुछ  जोनल  कांफ्रेंसिन  सब  जगह
 स्टेटवाइज  कांफ्रेंसिज  भी  हुई  ।  नेशनल  मिनरल  पालिसी  बनाने  वे  बारे  में  जो  ड्राफ्ट  बदा  उसके

 बारे  में  मुझे  जानकारी  मिली  है  कि  वह  मात्र  ब्योरोक्रेती  की विजडम  और  ह्विम्स  के  ऊपर  बनकर

 रह  गया  है  ।  भाननीय  मंत्री  जी  आप  इस  बात  को  देखें  कि  आपने  जो  कांफ्रेंस  उनमें  जो

 बातें  उभर  कर  आई  क्या  उनका  समावेश  आप  जो  नेशनल  मिनरल  पालिसी  बना  रहे  हैं  उसमें  हो
 पाया  है  या  नहीं  हो  पाया  है  ।

 2.00  स०  प०
 माननीय  सभापति  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्दर  हमारा  खनिज  संपदा  का

 उत्पादन  13  प्रतिशत  बढ़ाने  का  लक्ष्य  है  और  दूसरी  तरफ  एक  बिल्कुल  स्टेंड  स्टिल  स्टेज  के  ऊपर

 आकर  हम  खड़े  हो  गए  फारेस्ट  कंजरवेशन  एक्ट  के  कारण  ।  मैं  फारेस्ट  के  खिलाफ  कोई  बात

 नहीं  कह  एकालाजिकल  बैलेंस  भौर  एन्वारमैंट  उतना  ही  जहूरी  है  जितनी  और  लेकिन

 हमें  कोई  इस  तरह  का  फामूं ला  इवाल्व  करना  होगा  कि  जहां  वन  नहीं  जहां  सिर्फ  फारेस्ट  दर्ज

 उसके  बावजूद  फारेस्ट  उसके  रास्ते  में  आ  रहा  है  तो  उसको  देखना  होगा  और  फारेस्ट  के  अन्दर

 माइनिंग  के  काम  में  लिया  जाता  उससे  ज्यादा  फारेस्ट  लगवाया  जा  सकता  है  ।  गोवा के  ब्वारे  में

 मुझे  जानकारी  मिली  है  कि  आजादी  से  पहले  हुकूमत  के  जमानें  में  जब  माइनिंग  के  कारण

 फारेस्ट  कटता  था  तो  उससे  ज्यादा  फारेस्ट  माइनिंग  के  लोगों  को  पड़ता  फारेस्ट  के
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 अन्दर  जितने  खनिज  जो  खानें  कई  वर्षों  से  चल  रही  लेकिन  अब  फारेस्ट  कंजरवेशन  एक्ट
 के  कारण  उनको  रिन्यूबल  नहीं  मिल  रहा  उसके  लिए  कोई  फामू ला  इवाल्व  करने  की  जरूरत

 ताकि  फारेस्ट  भी  बढ़े  और  खनिज  संपदा  का  दोहन  भी  आराम  से  होता  रहे  ।

 सभापति  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  पंत  जी  के  डायनाभिज्म  से  इस  डिपार्टमेंट  की

 जो  तरक्की  होने  वाली  थी  वह  माननीय  विद्व  प्रताप  सिंह  जी  ने  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  उसने

 उसके  ऊपर  वज्ञपात  कर  दिया  उन्होंने  माइनिंग  इ  डस्ट्रीज  पर  एक  तरह  का  वज्ञपात  कर

 दिया  एक  छोटा  सा  उदाहरण  मैं  आपको  देना  चाहता  हूं  सिलिका  सेंड  के  बारे  यह  एक
 खनिज  है  जो  हर  तरह  की  इ डस्ट्री  के  लिए  बेसिक  रा-मटीरियल  बहुत  सस्ता  खनिज  उसको
 अगर  पानी  से  धोकर  उसकी  मिट्टी  हटा  दी  जाए  तो  उस  पर  एक्साइज  ड्यूटी  देनी  पड़ेगी  ।  चिप्स
 जो  फ्लोरिंग  के  अन्दर  फर्श  में  डाला  जाता  उसको  मारबल  की  कंटेगरी  में  रख  दिया  गया  है
 ओर  उसको  साढ़े  सात  लाख  तक  की  भी  छट  नहीं  दी  गई  पहले  टन  से  एक्साइज  देना  पड़ेगा  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा
 जी  ने  जो  स्वरोजगार  योजना  बनाई  उसके  तहत  25  हजार  रुपये  का  लोन  लेकर  मेरे  संसदीय
 क्षेत्र  किशनगढ़  में  क्रेजी  और  चिप्स  बनाने  के  कारखाने  लगा  रखे  हैं  और  पति-पत्नी  साथ
 मिलकर  उसको  चला  लेते  वे  कहां  से  एक्साइज  ड्यूटी  के  कानून  कायदे  इ  स्पेक्टर
 राज  के  अन्दर  उनकी  कया  हालत  होगी  ?

 2.03  भ  ०  प०
 माननोय  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 मेरा  यही  निवेदन  है  कि  माननीय  विश्वनाथ  प्रताप  वित्त  मंत्री  जी  से  कि  एक
 मेल  बंठाकर  और  जो  एक  वज््ञपात  उन्होंने  किया  जब  फाइनेंस  बिल  आए  तब  आप  उसको

 ताकि  उनको  कुछ  राहत  मिल  एक  तरक  तो  पेट्रोल  गैस  राजस्थान  में
 बिजली  बढ़ी  और  वहां  के  मुख्यमंत्री  जो  ने  राजस्थान  के  अन्दर  लंण्ड  टेक्स  लगा  दिया  खान  के

 इससे  मुझे  लगता  है  कि  खनिज  के  प्रोडक्शन  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और  यह  50  प्रतिशत
 रह

 झीसलो  रामदुलारी  सिन्हा  :  पावर  रेट्स  कम  करने  के  लिए  स्टेट  गवर्नमेंट  से  कहिए  ।
 झी  विष्णु  मोदी  :  पावर  रेट  तो  कम  करा  लेकिन  रायलटी  तो  आप  बढ़ा

 हिन्दुस्तान  जिक  और  हिन्दुस्तान  कापर  की  वर्षों  से  आपने  रायलटी  नहीं  बढ़ाई  अभी  डेढ़
 रुपया  बढ़ाई  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  सब्स्टेशली  बढ़ाइए  ।

 भरी  राम  बहादुर  सिह  :  दाम  ज्यादा
 श्री  जिष्णु  सोदी  :  दाम  ज्यादा  बढ़।येंगे  और  रायल्टी  एक  रुपया  बढ़ायेंगे  ।
 उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 राजस्थान  के  अन्दर  और  देश  भर  में  स्टीलग्रे  लाइम-स्टोन  के  बहुत  भारी  डिपाजिट्स  हैं  और  एक
 तरफ  तो  डेफिसिट  बजट  चल  रहा  है  ओर  दूसरी  तरफ  लाइम  स्टोन  इम्पोर्ट  करने  की  इजाजत  दी
 जा  रही  कम  से  कम  इस  तरह  का  खिलवाड़  न  किया  जाए  और  इस  खनिज  संपदा  का  दोहन
 किया  जिससे  कम  से  कम  हमारा  जो  डेफिसिट  बजट  हो  रहा  है  इम्पोर्ट  होने  के  इस
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 तरह  से  फारेन  एक्सचेंज  के  दुरुपयोग  को  बचाया  जा  सके  और  उस  डेफिसिट  कोकम  किया  जा

 सके  ।  इसके  साथ-साथ  ढगस्टोन  स्ट्रेंटजिक  मिनरल  है  और  राजस्थान  में  इसके  भारी  डिपाजिट्स
 लेकिन  उनका  दोहन  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  पा  रहा  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  दोहन

 ठीक  प्रकार  से  होना  अभी  आपने  कहा  कि  नेशनल  मिनेरल  पालिसी  फार  दी  बेनीफिकेशन

 आफ  ट्रांसफर  टैक्नोलाजी  के  लिए  बना  रहे  लेकिन  आज  वक्त  इस  बात  का  आ  गया  है  कि  ठीक

 तरह  की  टेक्नोलाजी  माइनिंग  इण्हस्ट्री  के  अन्दर  ट्रांसफर  हो  और  आगे  आने  वाले  समय  में  जिस

 तरह  की  इण्डस्ट्री  की  रिक्वायरमेंट  वह  उसको  निभा  सके  ।  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  खेतड़ी
 के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  कापर  के  डिपाजिट  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  में  हैं  लेकिन

 हैड  आफिस  कलकत्ता  में  कुछ  समभ  में  नहीं  आया  कि  हैड  आफिस  कलकत्ता  में  क्यों  जबकि

 इसको  आन्ध्र  बिहार  या  मध्य  प्रदेश  में  होता  च।हिए

 शो  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  बहुत  से  राजस्थानियों  का  कलकत्ता  में  ही  हैड  आफिस  है  ।

 श्री  विष्णु  सोदी  :  राजस्थान  वालों  के  तो  हैं  लेकिन  पता  नहीं  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड

 की  तो  नींव  ही  कसी  पड़ी  है  |  प्रोजेक्ट  जब  कन्सीव  कियਂ  उसके  जो  रिजर्व  एस्टीमेट  वह
 भी  नहीं  मिलि  और  जितनी  उसकी  टारगेट  कैपेसिटी  वह  भी  बदलती  रही  ।  मैंने  पब्लिक

 अण्डरटेकिंग  कमेटी  की  इन्त्रवायरी  रिपोर्ट  पढ़ी  जो  अप्रूवल  केबीनेट  कमेटी  से  उसकी  भी

 पूरी  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।  मैंने  यह  भी  उसमें  पढ़ा  क्रि  35  हजार  टन  ताम्बे  की  हमारे  देश
 के  बाजार  में  जो  कीमत  उसके  वे  यू०  के०  को  बेच  दिए  गए  और  वह  भी  कम  दामों
 पर  ।  उसके  बारे  में  क्या  इसके  साथ  ही  कुछ  कांट्र कट  जो  कांटेक्टस्ं  ने  पूरे  नहीं  किए  थे  और
 क्या  वह  इन्क्वायरी  आज  तक  चली  आः  रही  है  या  पूरी  हो  गई  खेतड़ी  का  यह्  आलम  था  कि
 क्या  प्रोजेक्ट  क्या  क्या  मशीनरी  लगी  और  कितना  डिले  लेकिन  विश्व  में  एक

 महत्वपूर्ण  डिपाजिट  अगूचा-रामपुरा  में  है  ।  आप  चंदेरीया  में  प्लान्ट  को  लगाने  की  सोच  रहे
 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  चंदेरिया  वह  से  80  किलोनीटर  दूर  है'*****  )

 [  प्रनुवाव  ]
 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शकतावत  ।  चन्देरिया  एक  उपयुक्त  स्थान  है  ।

 ओर  विष्णु  मोदी  :  आप  अपने  विचार  रखने  के  लिए  स्वतंत्र  मुझे  अपने  विचार  रखने
 की  स्वतन्त्रता  है  ।

 ]
 शी  विष्णु  सोदो  :  आप  चित्तोड़  से  आती  हैं  इसीलिए  आप  चंदेरीया  में  हमें  तो

 हिन्दुस्तान  की  बहबूदी  को  देखना  आएको  जो  रेकरींग  लास  होने  वाला
 उसके  बारे  में  सोचिए  ।  खनिज  सम्पदः  तो  देश  की  संपत्ति  आप  उस  प्रोजेक्ट  को

 रामपुरा  में  लगाइए  ।  एक्सपर्ट  कमेटी  से  दोबारा  जांच  करवाइए  नहीं  तो  खेतड़ी  कापर  प्रोजेक्ट
 की  तरह  ही  हालत  होगी  ।  वर्षों  से  वह  घाटे  में  चला  आ  रहा  है  ।  जब  वह  लगा  था  तो  यह
 आदवासन  दिया  गया  कि  जिनकी  जमीलनें  गई  उनको  कम्पनसेशन  के  साथ-साथ  परिवार  के  एक
 सदस्य  को  नौकरी  दी  *********

 )
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 ।  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  समस्या  सब  की  उन्हें  भूमि  नहीं  रोजगार  चाहिए  ।

 ]
 श्री  दिष्णु  मोदी  :  जिनकी  लंण्ड  गई  उनके  लिए  यह  कमीटमेंट  था  ।  आज  तक  उनको  -

 नौकरी  नहीं  दी  गई  है  ।  मैंने  पिछली  बार  भी  इसी  सदन  में  स्टील  और  माइन्स  की  ग्रांट्स  पर  जब
 चर्चा  हुई  थी  तो  हिन्दुस्तान  कापर  प्रोजेक्ट  के  पोल्यूशन  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  श्री  साठे  साहब
 का  ध्यान  अप्कर्षित  किया  था  ।  ऐसा  पता  लगा  है  क्रि  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  जी  खेतड़ी  पधारी

 लेकिन  शायद  अफसरों  के  घेरे  के  बाहर  नहीं  जा  सकी  थीं  ।

 शरीसतो  राम  दुलारी  सिन्हा  :  मैंने  तो  मजदूरों  को  और  सभी  लोगों  एड्रेस  किया  था  ।
 करी  विष्णु  सोदी  :  वहां  जाकर  देखिए  कि  उन  खेतों  की  क्या  हालत  जहां  पर  अच्छी

 फसलें  पैदा  होती  थीं  ।  ओज  वहां  की  जमीन  बेकार  हो  गई  पीने  का  पानी  पोल्यूट  हो  चुका
 आज  हालत  यह  है  कि  राजस्थान  सरकार  का  जो  पोल्यूशन  बोड्ड  उसने  हिन्दुस्तान  कापर

 को  एक्सपेन्सन  न  करने  की  इजाजत  बन्द  कर  रखी  भारत  सरकार  का  अ  डर  अ  डरटेकिंग
 होने  की  वजह  से  पोल्यूशन  बोर्ड  के  रूल्स  एण्ड  रेग्युलेशन्स  को  अबाइड  न  कर  रहा  हो  ।  जब

 हालत  यद्दां  तक  पहुंच  गई  हो  कि  पोल्यूशन  बोर्ड  के  चेयरमेन  ने  इस  बात  का  नोटिस  दिया  हो  कि
 आप  ऐसा  करिए  नहीं  तो  आपका  कारखाना  बन्द  कर  दिया  जब  उन्होंने  एक्सपेंशन  की
 इजाजत  मांगी  तो  उन्हें  एक्सपेंशन  की  इजाजत  नहीं  दी  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि
 जब  उसकी  स्थिति  इतनी  खराब  हो  गई  उसकी  नींव  इतनी  कमजोर  हो  गई  है  तो  अब  सिर्फ
 माननीय  मंत्री  जी  और  राज्य  मंत्री  जी  से  ही  कुछ  उम्मीद  रह  जाती  है  कि  आप  खेतड़ी  कापर
 प्रोजेक्ट  की  स्थिति  को  सुधारने  की  दिशा  में  पहल  कभी  उसकी  कैपेसिटी  के  बारे  में  31
 हजार  टन  कहा  जाता  कभी  25  हजार  टन  की  कंपेसिटी  की  बात  कही  जाती  कभी  कुछ
 भौर  बोला  जाता  लेकिन  मैं  चाहूंगा  कि  सही  रूप  से  आप  वहां  के  अफसरों  और  स्वार्थ  परस्त
 लोगों  के  घेरे  से  निकलकर  किसी  दिन  खेतड़ी  पधारें  और  बहाँ  के  सांसद  विधायक  और
 प्रधानों  से  मिलकर  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखें  ।  आप  वहां  काइतकारों  से  मिलकर  पूछिए  कि
 उस  जमीन  और  शहर  का  क्या  हश्न  हो  गया  इस  आशा  ओर  उम्भोद  के  साथ  माननीय  मंत्री
 जी  और  माननीय  राज्य  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  इस  विभाग  में  हमें  उत्तरोत्तर  प्रगति  देखने  को

 मैं  इस  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  अनुदान  की  भांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।
 [  भनुबाद  ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यद्यपि  उन  लोगों  को  मुआवजा  दे  रहे  हैं  जिनकी  भूमि  का
 ग्रहण  किया  जा  रहा  है  परन्तु  जब  तक  आप  उन्हें  रोजगार  नहों  देते  तब  तक  आप  उनकी  सहायता
 नहीं  कर  सकते  ।

 ]
 थी  सोटम्भर  धयुब  जा  :  जनाबे  मैं  भिनिस्ट्रो  ऑफ  स््टोल

 एण्ड  माइन्स  की  डिभाण्डस  का  समर्थन  करते  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  स्नेह  और  विश्वसनीयता
 हृदय  से  उत्पन्न  होती  बाजार  से  नहीं  खरीदी  जा  सकती  और  न  ही  तलवार  की  नोक  पर  उसे
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 स्थापित  किया  जा  सकता  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  राजस्थान  का  झुन्भुन्  है  जहां  पर  हिन्दुस्तान
 कौपर  प्रोजेक्ट  है  और  खेतडी  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  खास  हिस्सा  जिस  समय  वहां  इस  प्रोजेक्ट
 की  स्थापना  की  जा  रही  तो  वहां  के  लोगों  को  एक  आशा  थी  कि  जो  क्षंत्र  सालों-लाल  अकाल
 से  ग्रस्त  होता  रहा  जहां  हमेशा  अकाल  की  स्थति  बनी  रहती  जहाँ  लोगों  को  पीने  का  पानी
 तक  नहीं  कुंओं  के  जल  का  स्तर  जहां  सालाना  15  फीट  के  हिसाब  से  नीचे  गिरता  जा

 रहा  लोगों  के  पास  रोजगार  के  कोई  साधन  उपलब्ध  नहीं  फकत  यही  एक  साघन  बना  था

 कि  कौपर  प्रोज॑क्ट  की  स्थ!पना  की  जा  रही  थी  तो  इससे  लोगों  की  हिम्मत  सांत्वना  *ली  ली

 कि  अब  यहां  के  गरीबों  को  कुछ  सहारा  मिलेगा  ।  सन्  1967  जबसे  यह  प्रोजेक्ट  अमल  में

 तब  से  लेकर  आज  तक  उस  इलाके  की  ऐसी  दर्दताक  हालत  हो  गई  है  ओर  प्रोज॑क्ट  के

 अधिकारियों  की  नौकरशाही  इतनी  अधिक  बढ़  गई  है  कि  वहां  के  लोगों  में  हाहाकार  मच  गया  है  ।

 वहां  लोगों  की  जमीनें  तो  ले  ली  गई  परन्तु  उनको  कोई  मुआवजा  आज  तक  नहीं  मिला  |  मुआवजे
 की  बात  तो  ज॑सा  यहां  पर  मोदी  साहब  ने  उन  परिवारों  में  से  एक  व्यक्ति  को

 नौकरी  में  लिए  जाने  की  बात  चली  लेकिन  पिछले  एक  साल  से  वहां  किसी  भी  आदमी  को

 नौकरी  नहीं  मिली  ।  यदि  उससे  पहले  दी  गई  हो  तो  मुझे  उसकी  जानकारी  नहीं  लेकिन  पिछले

 एक  साल  में  एक  भी  आदमी  को  एनरोल  नहीं  किया  मैंने  स्वयं  एक  व्यक्ति  की  सिफारिश

 की  थी  लेकिन  आज  उसको  भी  एक  साल  होते  जा  रहा  अभी  तक  वह  नौकरी  पर  नहीं  लिया

 गया  है  |  इससे  आप  स्थिति  की  गम्भीरता  का  स्वयं  अनुमान  लगा  सकते  उस  इलाके  में  चारों

 तरफ  हाहाकार  है  ;  किसी  भी  गांव  में  शायद  ही  कहीं  आपको  पीने  का  पानी  वरना  सब

 जगह  बुरी  तरह  सूखा  पड़ा  है  |  कुड  तो  कौपर  की  वजह  से  और  कुछ  बारिश  न  होने  की  वजह

 से  स्थिति  बहुत  खराब  दूसरी  ओर  कौपर  प्रोजेक्ट  में  स्थिति  यह  है  कि  वहां  इतनी

 शाही  और  घोटाला  फैला  यदि  आप  उसकी  जांच  करायें  तो आपको  कई  राज  पता

 मझके  उम्मीद  है  कि  हमारे  मन्त्री  जी  शीघ्र  ही  कौपर  प्रोज॑क्ट  का  स्वयं  दौरा  करना  चाहेंगे  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  उससे  पहले  आप  वहां  के  जन-प्रतिनिधि  को  अवश्य  विश्वास  में  लें  ।  क्योंकि  जब  भी

 हमारी  राज्य  मन््त्री  जी उस  तरफ  गई  हम  एम०पी०  या  विधायकों  को  उसकी  कोई  सुचना

 नहीं  मिलती  ।  वे  कब  वहां  जाती  हैं  और  किस  से  बात  करके  आ  जाती  अफमोस  की  बात  तो

 यह  है  कि  वहां  के  मजदूरों  भौर  मजदूर-नेताओं  की  कोई  नही  उनकी  समस्याओं  पर  कोई

 ध्यान  नहीं  देता  और  हम  लोगों  तक  को  पूछा  नहीं  जाता  ऐसे  लोगों  को  वहां  प्रोत्साहन

 मिलता  है  जो  लोग  अफसरशाही  से  मिले  हुए  हैं  या  जब  भी  वहां  संक्रेटरीज  वगरह  जाते  हैं  तो

 उनका  स्वागत  और  सम्मान  जोरों  से  किया  जाता  है  ।  जब  स्थिति  इतनी  गम्भीर  हो  गई  है  तो  वहां
 के  लोगों  को  क॑ंसे  राहत  मिल  सकती  है  ।  मैं  उम्मीद  करूंगा  और  सवाल  करूंगा  कि  वहां  ई०  डी०

 डायरेक्टर  )  मिश्र  साहब  कथा  मन््त्री  जी  बताए गे  कि  हिन्दुस्तान  कॉपर  के  चेयरमेन

 वे  किस  तरह  से  बने  ।  चेयरमत  का  सिलेक्शन  किस  बिना  पर  होता  है  और  किस  बिना  पर  उनका

 सिलेक्शन  हुआ  ?  जब  उनका  चेयरमेन  के  लिए  सिलेक्शन  तो  कितने  लोग  उनसे  सीनियर

 निकले  यह  भी  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।  वे  अपने  आप  को  शो  करने  के  लिए  क्या-क्या  काम  वहां
 करते  रहे  यह  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर  कॉपर  कॉलेज  की  स्थापना  होने  वाली
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 122 उसके  लिए  वहां  चन्दा  लोगों  से  वसूल  करते  रहे  और  वहां  के  जनप्रतिनिधि  को  पूछा  भी  नहीं  जा

 रहा  था  ।  ऐसे  लोगों  से  जो  अपनी  राजनीतिक  गतिविधियों  में  ही  लगे  रहते  उनसे  मजदूरों  की

 बेहतरी  और  मजदूरों  के  कल्याण  की  आप  क्या  आज्ञा  कर  सकते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  मैं  मन््त्री

 महोदय  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  वे  जब  भी  अपना  वहां  जाने  का  प्रोग्राम  तब  पार्लियामेंट

 के  मम्बर  को  भी  अपने  साथ  उनका  ज॑सा  स्त्रागत  वहां  अफसर  करते  उससे  भी  अच्छा

 स्वागत  हम  वहां  पर  कराए गे  लेकिन  वे  हमें  सूचना  तो  कि  हम  वहां  जा  रही

 ,  जनाबे  डिप्टी  स्पीकर  अब  मैं  वहां  के  लेबर  की  सुविधाओं  के  अभाव  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  उनके  लिए  न  तो  प्राइमरी  स्कूल  बना  सका  है  न  वहां  उनके  लिए
 कोई  मंडिकल  फंसिलिटीज  अगर  उस  एरिया  में  इतना  बड़ा  प्रोजेक्ट  लगा  हुआ  तो  उस

 प्रो क्ट  के  हिसाब  से  वहां  के  लोगों  को  फायदा  मिलना  लेकिन  वहां  पर  उन  लोगों

 कोई  फायदा  नहीं  पहुंच  रहा  इस  प्रोजेक्ट  के  बनने  से  वहां  के  लोगों  को  बहुत  ज्यादा
 थीं  किन्तु  उनकी  कोई  भी  उम्मीद  पूरी  नहीं  हो  सकी  वहां  पर  डाबरा  से  सिधाना  तक  कापर
 का  सामान  ले  जाने  के  लिए  एक  मालगाड़ी  1967  से  चल  रही  किन्तु  वह  सिर्फ  सामान  ही
 ढोती  क्या  उममें  मालगाड़ी  के  डिब्बों  के  साथ-साथ  कुछ  सवारी  डिब्ब्रे  नहीं  लग  सकते  हैं  जिनमें
 कि  वहां  के  मजदूर  बेठकर  अपनी  ड्यूटी  पर  जा  सके  ।  इस  बारे  में  मैं  मंत्री  से  निवेदन  करना

 चाहूगा  कि  वहां  के  लोगों  ने  ट्रेन  की  शकल  ट्रेन  में  बंठकर  नहीं  देखी  है  ।  वहां  के  मजदूर  बहुत
 खस्ता  हालत  में  हे  ।  वे  अपनी  डयूटी  पर  जाने  के  लिए  दस-दस  और  पहन्द्रह  पन्द्रह  मील  पेदल  सफर
 करके  आते  लेकिन  उनके  लिए  गाड़ौ  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  उम्मीद  करूंगा  कि
 इस  गाड़ी  में  सवारी  के  बंठने  के  डिब्बे  लगाए  जाने  के  बारे  में  विचार  किया

 उनके  लिए  एक  फेमिली  वेलफेयर  फण्ड  वहां  स्थापित  किया  गया  था  लेकिन  उस  फण्ड  का
 फायदा  वहां  के  आफिसरों  की  औरतों  को  ही  मिलता  है  ।  वहां  के  जो  गरीब  मजदूर  हैं  उनकी
 औरतों  को  उसमें  शामिल  नहीं  क्रिया  जाता  है  सिर्फ  वहां  के  स्टाफ  और  अधिकारियों  की  भोरतें  ही
 उसमें  शामिल  होती  हैं  ।

 जनाब  डिप्टी  स्पीकर  अब  मैं  वहां  हाउसिंग  प्रोब्लम  के  बारे  में  बताना  चाहता  हू  ।
 यहां  आप  कहती  हैं  कि  वहां  इतने  मकान  बन  इतनी  सुविधायें  दे  दी  लेकिन  वास्तव  में
 ऐसा  नहीं  है  ।  जो  मजदूर  इस  मुल्क्र  क ेलिए  दिन-रात  मेहनत  करता  अपना  खून  पसीना  एक
 करके  मुल्क  की  वह  खिदमत  कर  रहा  लेकिन  उसके  रहने  के  लिए  वहां  कोई  बंदोबस्त
 नहीं  है  ।  इसलिए  मेरी  मंत्री  महोदय  से  ग॒जारिश  है  कि  उनके  रहने  के  लिए  वहां  पर  कोई  उचित
 बंदोबस्त  कीजिए  ।  उसके  लिए  आप  क॑म  से  कम  कुछ  और  नहीं  कर  सकते  तो  इतना  तो
 कीजिए  कि  कम्पनी  से  मकान  बनाने  के  लिए  लोन  ही  दिलवाइए  ताकि  वे  उस  लोन  की  मदद  से
 अपना  मकान  सकें  ।  वहां  पर  उनके  बच्चों  के  लिए  तालीम  की  व्यवस्था  करिए  ताकि  वे
 गरीब  मजदूर  अपने  बच्चों  को  अच्छी  तालीम  दिलवा  सकें  ।  वहां  के  लोगों  की  इस  प्रोजेक्ट  से
 बहुत  उम्तोदें  वाबस्ता  थीं  किन्तु  इस  प्रोजेक्ट  के  बनने  से  वहां  के  लोगों  को  कृछ  नहीं  मिला  है  ।

 जनाब  डिप्टी  स्पीकर  अब  मैं  मंत्री  महोदया  का  ध्यान  भाकषित  करते  हुए  गुजारिश
 करूंगा  कि  वहां  जो  कॉपर  से  गैस  लीक  होती  उससे  वहां  की  फसलें  बर्बाद  हो  गई  वहां  के
 पानी  का  टेस्ट  बदल  गया  इस  तरफ  वे  ध्यान  दें  ।  मैं  मंत्री  जी  से  यह  भी  गुजारिश  करूंगा  कि
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 वहां  पर  कितने  लोग  उस  इलाके  के  हैं  और  कितने  लोग  बाहर  से  कराकर  नौकरी  कर  रहे  हैं  ।  वहां
 पर  अगर  इनरोलमेंट  ज्यादा  हुआ  तो  वह  किसके  कहने  से  हुआ  किस  आदमी  ने  कह्दा  था  कि
 भाप  ज्यादा  इनरोल  कर  यह  मैं  अ।पसे  यूछता  चाहता  हूं  :

 जनाब  डिप्टी  स्पीकर  अब  मैं  मंत्री  महोदय  स्रे  गुजारिश  करूंगा  कि  इस  प्रोजेक्ट  के
 सम्बन्ध  में  किन-किन  ठेकेदारों  पर  मुकदमा  चला  था  ओर  किन-किन  को  ठेका  देने  से  अलग  कर
 दिया  था  क्या  ऐसा  नहीं  है  कि  अब  उन्हीं  ठेकेदारों  को  लाया  जा  रहा  है  ओर  उनको  ही  ठेके

 दिए  जा  रहे  इसकी  आप  इन्क्वायरी  कर  लें  कि  किस-किस  को  चार्ज  लगाकर  पहले  हटा
 दिया  गया  और  अब  उनको  ही  वापिस  बुलाया  गया  है  और  ठेका  दिया  जा  रहा  है  ।

 इसके  मैं  गुजारिश  कर ूगा  कि  किस-किस  जमींदार  की  जमीन  अभी  तक  उस  कम्पनी
 के  अन्दर  उसका  मुआवजा  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?  उस  मुआवजे  के  मुकदमें  की  खातिर  कितने
 स्टाफ  ने  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  जाने  में  कितना  और  ले  लिया  ?  अगर  इसका

 हिसाब  लगाया  जाए  तो  उस  जमीन  की  कीमत  से  कई  गुना  ज्यादा  पैसा  इस  मामले  में  उपलब्ध
 करा  लिया  गया  ‘

 मेरी  गुजारिश  है  कि  उस  क्षेत्र  के लिए  और  उस  प्रोजेक्ट  की  तरक्की  के  लिये  जो  काम
 कर  रहे  उसमें  वहां  के  जो  जन-प्रतिनिधि  उनको  भी  साथ  लिया  उनको  भी  विद्वास
 में  लीजिये  ताकि  वहां  के  लोगों  को  वह  बता  सकें  कि हम  आपकी  खिदमत  के  लिये  भापकी
 फंसेलिटीज  दिलाने  के  लिये  धन्यवाद  ।

 [  प्रनुवाद
 श्री  मारायण  चोब  :  उपाध्यक्ष  इस  बार  इस्पात  मंत्रालय  की  रिपोर्ट

 में  उत्पादन  में  सुधार  दिखाया  गया  है|  सरकारी  क्षेत्र  में  वष॑  1985-86  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में
 75  लाख  टन  अधिक  उत्पादन  किया  गत  वर्ष  की  तुलना  में  यह  !4  प्रतिशत  अधिक

 इस  वर्ष  सरकारी  क्षेत्र  में  60  लाख  टन  उत्पादन  किया  जाएगा  ।  अगले  वर्ष  इस्पात  का
 उत्पादन  70  लाख  टन  के  निर्धारित  लक्ष्य  पर  पहुंच  जाएगा  और  रिपोर्ट  में  बताया  जाता  है  कि

 यह  16  प्रतिशत  वृद्धि  होगी  ।

 रिपोर्ट  के  पृष्ठ  9  पर  दिखाई  गई  इस  प्रगति  के  बावजूद  मांग  ओर  उपलब्धता  में
 राल  बढ़  रहा  वर्ष  1986-87  के  लिए  मांग  119  लाख  टन  है  जबकि  उपलब्धता
 107  लाख  टन  है  ।  और  इसी  प्रकार  12  लाख  टन  का  अन्तर  रह  जाता  यह  अन्तर  और  बढ़
 रहा  है  और  रिपोर्ट  के  अनुसार  1999-2000  में  मांग  222  लांख  टन  और  इस्पात  की  उपलब्धता
 172  लाक्ष  टन  होगी  और  अन्तर  बढ़  कर  53  लाख  टन  हो  जाएगा  ।

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  वे  किस  प्रकार  इस  अन्तर  को  पूरा  करेंगे  ?  इस  समय  सरकारी
 क्षेत्र  क ेकिसी  भी  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  के  लिए  सक्रिय  रूप  से  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 सरकार  इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  क ेकिसी  भो  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  पर  बिचार  नहीं
 कर  रही  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  प्रस्ताव  कया  सरकार  या  तो
 भायात  करेगी  या  किसी  अन्य  तरीके  से  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयास  करेगी  ।

 हम  कह  रहे  हैं  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  सोचा  है  कि  उत्पाइन
 किस  प्रकार  ओर  किस  ढ़ंग  से  बढ़ाया  जाएगा  ।  हमें  चिन्ता  इस  बात  की  है  कि  आयात  पहले  ही
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 काफी  बढ़  चुका  वर्ष  1984-85  में  647.2  हजार  टन  का  आयात  किया  गया  जिसका  मूल्य
 315.43  करोड़  रुपये  था  और  निर्यात  में  ग्रावट  आई  यह  केवल  153.4  हजार  टन  है
 जिसका  मूल्य  केवल  17.72  करोड़  रु०

 आमतौर  पर  देखने  में  आया  है  कि  निर्यात  में  गिरावट  आई  है  ।  इस  मामले  में  भी

 निर्यात  कम  है  और  आयात  अधिक  हमारा  इस  बात  से  चिन्तित  होना  स्वाभाविक  है
 कि  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  प्रस्ताव  क्या  है  ।  वास्तव  में  सरकार  कहती  है  कि

 जहां  तक  भ/रत  का  सम्बन्ध  है  बड़े  पैमाने  पर  समन्वित  इस्पात  संयंत्र  के  लिए
 प्रक्रिया  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी,है  जबकि  लघु  और  मध्यम  प्रतिवर्ष  ।0  लाख  टन  क्षमता  वाले  के

 श्रेणी  के  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  युक्त  अभी  भी  सरकार  दुविधा  में
 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अन्तर  को  किस  प्रकार  पूरा  किया

 रिपोर्ट  में  आगे  बताया  गया  है  कि  क्षमता  के  उपयोग  में  कुछ  सुधार  हुआ  इस  वर्ष

 74  प्रतिशत  वर्ष  1984-85  5  में  यह  68  प्रतिशत  थी  ।  हालांकि  इस  सम्बन्ध  ओसतन

 सुधार  हुआ  है  परन्तु  राउरकेला  दुर्गापुर  और  इसको  में  ऐसा  सुधार  नहीं  हुआ  है  जंसाकि  भिलाई
 और  कुछ  अन्य  संयंत्रों  में  हुआ  हमें  बताया  गया  कि  दुर्गापुर  में  ने

 अआधुनिकीकरण  के  लिए  1200  करोड़  रुपये  की  एक  परियोजना  बनाई  है  परन्तु  ऐसा  लगता  है
 कि  सरकार  ने  राउरकेला  की  तरह  वर्ष  1986-87  के  लिए  केवल  35  करोड़  रु०  निर्धारित

 किए  यह  स्वाभ[विक  है  कि  लागत  बढ़ ंगी  और  दुर्गापुर  को  क्षति  होती  रहेगी  :  कृपया  दुर्गापुर
 के  आधुनिकीकरण  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाएं  ।  बहां  तक  इसको  की  समस्याओं  का  सम्बन्ध  है

 कुछ  वर्ष  पहले  लोग  सोचते  थे  कि  शायद  इसको  कभी  भी  कामयाब  नहीं  होगा  परन्तु  इसको  में  भी
 विकास  हो  रहा  हमें  बताया  गया  है  कि  सरकार  ने  रूस  को  आमन्त्रित  किया  दे  और  रूस  ने

 इसको  के  विकास  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  थी  परन्तु  अचानक  हमें  पता  लगा
 कि  जापान  की  कोई  फर्म  इस  काये  के  लिए  आगे  आई  सरकार  कहती  है  कि  :  --

 तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  बड़े  समन्वित  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए
 ही  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  रहेगी  ।”

 हमने  स्वयं  देखा  है  कि  भारत  में  सबसे  अच्छी  प्रबन्ध  व्यवस्था  भिलाई  में  इसके  बाद
 बोकारो  का  नम्बर  ये  दो  संयंत्र  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  बनाए  गए  थे  ।  यह  हो  सकता  है
 कि  वह  प्रौद्योगिकी  बदल  रही  है  परन्तु  जब  तक  पमारे  पास  पर्याप्त  यात्रा  में  कोयला  है  रूस  द्वारा
 दी  गई  प्रौद्योगिकी  सबसे  ज्यादा  उपयुक्त  अब  अचानक  सरकार  को  क्या  हुआ  जो  उसने
 जापान  को  आमन्त्रित  या  है  जबकि  रूस  ने  इस्डो  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार
 कर  लो  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बोकारो  में  उत्पादन  में  सुधार  करने  का  बहुत  अच्छा
 अवसर  कुछ  विस्तार  किए  गए  हैं  परन्तु  हमें  बताया  गया  है  कि  बोकारो  में  हम  बढ़ाई  गई
 गई  क्षमता  का  लाभ  नहीं  उठा  क्तोंकि  आक्सी  जन  संयंत्र  पर्थाप्त  आवसीजन  सप्लाई  करने  में
 असमर्थ  हमारे  लिए  यह  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय  सरकार  की  आधिक  नीति  से  हमें
 पता  चलता  है  कि  नीति  को  सरकारी  क्षेत्र  से  गैर  सरकार  क्षेत्र  में  ले  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे
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 के  कार्यंकरण  में  सुधार  हुआ  है  परन्तु  सरकार  में  ऐसे  तत्व  हैं  जों  इसे  सरकारी  क्षेत्र  से
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ले  जाना  चाहते  हैं  ,

 21  फरवरी  को  राज्य  सभा  में  प्रइन  उठाया  गया  था  और  यह  कहा  गया  था
 कि  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  के सहयोग  से  इस्पात  संमंत्रों  के  लिए  100  करोड़  रुपये  के  कंप्यूटीकरण
 कार्यक्रम  पर  विचार  किया  जा  रहा  अचानक  ही  आपने  जापान  को  आमंत्रित  कर  लिया

 कंप्यूटोकरण  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  मिलाई  के  लिए  हमें  बताया  गया  कि

 आप  एक  परामशंदाता  की  तलाश  मैं  हैं  और  वह  परामशंद।ता  मिल  भी  गया  है  और  यह
 दाता  अमेरीका  का  जो  प्रौधोगिकी  भारत  के  रूस  जैसे  भित्र  देक्ष  स ेआती  है  और  यदि  हम
 अमेरीका  जैसे  देशों  से  परामशंदाता  लाते  है  बारे  में  हम  जानते  है  किवे  क्या  हैं
 ओर  वे  क्या  कर  रहे  हैं--तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  सोवियत  रूस  से  सर्वश्रेष्ठ  प्रौद्योगिकी  प्राप्त
 करना  मुदिकल  हो  क्योंकि  ऐसा  होता  है  और  अमरीकी  परामशंदाता  द्वारा  सब  देख
 लिया  जाता  है  तो  अमेरीका  से  आए  व्यक्ति  को  सब  कुछ  जानकरी  मिल  तब  सभी
 जानकारी  अमरीका  को  मिलती  मेरे  विचार  से  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना

 चाहिए  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  समुचित  कदम  उठाए  जा  *

 अब  मैं  महिला  मंत्री  महोदया  का  ध्यान  लोह  अयस्क  के  बारे  में  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  ।  लौह  अयस्क  के  मामले  में  तीन  प्रकार  की  लौह  अयस्क  खाने  हैं--रक्षित  सरकारी
 क्षेत्र  और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  डड़ीसा  के  मेरे  मित्र  ने  बिहार  और  उड़ीसा  की  लोह  अयस्क
 खानों  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  की  बुरी  स्थिति  के  बारे  में  पहले  ही  कह  दिया  है  !  उन  खानों
 पर  गैर-सरकारी  गर-सरकारी  पार्टियों  का  नियंत्रण  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  लौह
 अयस्क  खानों  अथवा  कैंपटिव  लौह  अयस्क  खानों  में  स्थिति  बेहतर  है  क्योंकि  उसमें  काम  करने
 वाले  श्रमिकों  की  स्थिति  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  खानों  में  कार्य  करने  बाले  श्रमिकों  की  स्थिति  से
 अच्छी  है  ।  खानों  में  कार्य  करने  वाले  अधिकांश  व्यक्ति  जनजातियों  के  अधिकांश  व्यक्ति  क्यों  ?
 दात  प्रतिशत  श्रमिक  जनजातियों  के  उन्हें  पीने  का  पानी  नहीं  दिया  उन्हें  रहने  के  लिए
 मकान  नहीं  दिया  मेरे  विचार  से  उन्हें  आवास  और  पीने  के  पानी  की  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  उनसे  ठपकर  राशि  के  रूप  में  कुछ  घनराशि  ली  जाती  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  ।
 कि  उनसे  उपकर  राशि  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  ली  जाती  उस  धनराशि  पर  किसका
 नियंत्रण  रहता  है  ?  वे  यह  घनराशि  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  वहां.के  निर्धन  श्रमिकों  के
 लिए  क्यों  नहीं  खर्च  करते  ?

 यहां  मैं  यह  कहना  कि  यदि  वे  गेर-सरका  री  रहना  चाहते  ?,  तो  उन्हें
 गैर-सरकारी  खाने  रहने  दिया  जाए  ।  परन्तु  उन  पर  सरकार  का  नियंत्रण  होना  चाहिए  तथा  जो
 घनराशि  उपकर  के  रूप  में  एकत्र  की  जाती  है  वह  उस  क्षेत्र  के  विकास  पर  तथा  जनजातियों  के
 उन  निधन  व्यक्तियों  के  विकास  पर  खर्च  करना  चाहिए  जिन्हें  सरकार  सभी  लाभ  प्रदान  करना
 चाहती  उन  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  की  स्थिति  बड़ी  भयावह  है  ।  वे  बंन्धुआ  मजदूरों  की  तरह  हैं  ।
 इन्हें  कोई  स्वतंत्रता  नहीं  है  ।  गर-सरकारी  ख्लानों  के  स्वामियों  ने  उन्हें  पीटने  और  बेइज्जत  करने
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 क्र के  लिए  गु'डे  रखे  हुए  इन  श्रमिकों  के  कल्याण  की  देख-रेख  के  लिए  वे  कोई  यूनियन  नहीं  बना

 सकते  ।  हमारे  देश  में  खान  क्षेत्रों  में  अभी  भी  जंगल  का  नियम  लाग  स्मटाओं  और  बिड़लाओं
 की  यही  नीति  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  एल  दे  कमंचारियों  की  समिति  के
 वेदन  के  बारे  में  बताना  भारत  में  इस्पात  उद्योग  के विकास  की  कहानी  बहुत  पुरानी
 नहीं  है  ।  यह  नई  है  तथा  दोनों  तरफ  के  माननीय  सदस्यों  को  यह  याद  होगा  कि

 हमारे  राष्ट्र  का  भविष्य  इस्पात  उद्योग  के  विकास  पर  निर्मर  करता  है  और  उसके  लिए  श्रमिकों
 के  कल्याण  का  प्राथमिक  महूत्व  हमारे  प्रथम  प्रधानमंत्री  देश  में  इस्पात  उद्योग  के  विकास  के

 लिए  अनेक  देशों  में  गए  ।  साम्राज्यवादी  देश  भारत  में  कोई  इस्पात  उद्योग  देखना  नहीं  चानते  थे  ।

 सोवियत  संघ  ने  भिलाई  में  इस्पात  संयंत्र  लगाने  क ेलिए  हमारी  सहायता  की  ।  हमारे
 इस्पात  उद्योग  के  इतिहास  में  वह  एक  मोड़  था  ।  अब  यह  युगਂ  युगਂ  है  ।  सरकार
 ने  एच०  एस०  सी०  एल०  कम्पनी  की  स्थापना  1.  ,000  श्रमिकों  तथा  अधिकारियों
 और  इ  जीनियरों  के  साथ  की  थी  ।  तब  और  आधक  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  की  योजना  थी  ।

 अथ  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  वह  और  अधिक  इस्पात  संयत्र  स्थापित  नहीं  करेगी  )

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हम  और  अधिक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करेंगे  ।

 झरी  नारायण  चोबे  :  नहीं  ।  यदि  इस्पात  संयंत्र  के लिए  100  करोड़  रुपए  की  धनराशि  की
 आवदयकता  होती  है  तो  सरकार  केवल  1  करोड़  रुपए  मंजूर  करती  अतः  आप  समझ  गए  कि
 कि  किस  प्रकार  आप  अधिक  संयंत्र  स्थापित  इसलिए  सरकार  ने  सोचा  कि  यह्
 कम्पनी  बन्द  हो  जाए  और  सभी  श्रमिकों  की  नौकरी  चली  जाए  |  परन्तु  अब  हम  माननीय  मन्त्री
 श्री  पनत  के  आभारी  हैं  |  श्रमिकों  ने  ।4  नवम्बर  को  उनसे  भेंट  की  और  एक  ज्ञापन  दिया  ताकि
 कम्पनी  को  सक्षम  बनाया  जा  सके  और  चू  कि  हमें  आज  अथवा  भविष्य  में  अधिक  इस्पात  संयंत्रों
 की  आवश्यकता  है  इसलिए  सक्षम  संयंत्रों  की  देख-रेख  सरकार  द्वारा  की  जानी  इसलिए
 मैं  मन््त्री  महोदय  से  यह  बताने  का  अनुरोध  करूंगा  कि  सक्षमता  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के बाद  सरकार
 का  क्या  मत  मैं  उनसे  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कम्पनी  चलती  रहेगी  और  श्रमिकों  की  छटनी

 नहीं  की  जाएगी  ।  इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अनना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ओर  यह  आश्ना  करता  हूं
 कि  मन्त्री  महोदय  इस  वाद-विवाद  के  उत्तर  में  उन  मुद्दों  को  स्पष्ट  करेंगे  जो  मैंने  अपने  भाषण  के
 दोरान  उठाए  हैं  ।

 थ्रो  जनुल  बदार  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन का  अधिक  समय  नहीं  लगा  ।
 इस्पात  मंत्रालय  की  मांगों  का  सम््ंन  करते  हुए  मैं  मन्त्री  महोदय  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से
 सम्बन्धित  मामले  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिलाना  लगभग  चार  वर्ष  पहले  तत्कालीन
 इस्पात  मन्त्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  दिलदार  नगर  में
 इस्पात  ढलाई  संयंत्र  लगाने  की  घोषणा  की  थी  |  इसके  लिए  स्थान  का  चयन  कर  लिया  गया  था
 ओर  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  ।  परन्तु  परियोजना  की  मंजूरी  के  बाद  इस्पात  मंत्रालय
 के  अधिकारी  इस  संयंत्र  की  स्थापना  के  प्रति  उदासीन  रहे  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  और  मैंने  इस
 मामले  को  अनेक  वित्त  उद्योग  मंत्री  और  तत्कालीन  माननीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती
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 इन्दिरा  गांधी  के  साथ  उठाया  और  एक  संयुक्त  बेठक  बुलाई  गई  जिसमें  1984  में  किसी  समय
 माननीय  वित्त  उद्योग  इस्पात  मंत्री  और  योजना  मंत्री  मिले  थे  तथा  परियोजना  को

 अन्तिम  रूप  से  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  थी  और  इस  परियोजना  के  लिए  करोड़  रुपए  की
 धनराशि  आवंटित  की  गई  थी  ।  इस  संयंत्र  को  आरम्भ  करने  की  घोषणा  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्न

 मुख्य  मंत्रियों  ने  जिनमें  वर्ं मान  वित्त  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  और  वतंमान  उद्योग
 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  भी  शामिल  स्वयं  गाजीपुर  में  की  थी  ।  यहां  तक  की  प्रधान  मंत्री  श्री
 राजीव  गांधी  ने  भी  इस  संयंत्र  को  खोलने  के  बारे  में  गाजीपुर  में  घोषणा  की  गाजीपुर  के
 लोग  काय॑  शुरू  होने  की  उत्सुकता  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  मैंने  भी  माननीय  श्री  पंत  जी  के

 वर्तियों  को  अनेक  पत्र  लिखे  हैं  और  हाल  ही  में  मुर्भे  एक  उत्तर  प्राप्त  हुआ  है  जो  बहुत  दुख
 चाने  वाला  माननीय  पंत  जी  ने  कहा  है  कि  चूंकि  वित्त  मंत्रालय  को  आवंटित  की  गई  घनराध्ि

 बहुत  अपर्याप्त  ह ैइसलिए  7  वीं  योजना  के  दौरान  काय  आरम्भ  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इससे

 मुझे  और  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  को  बहुत  दुःख  पहुंचा  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  सदन

 को  इसे  सुनकर  दु:ख  पहुंचेगा  ।
 '

 जैसाकि  मेंने  कहा  इसकी  घोषणा  की  जा  चुकी  स्थल  का  चयन  किया  जा

 चुका  था  ओर  एक  करोड़  रुपए  की  घनराशि  भी  आवटित  की  जा  चुकी  थी  |  इसकी  घोषणा  कई
 माननीय  मंत्रियों  द्वारा  की  गई  थी  ।  एक  संयुक्त  बंठक  बुलाई  गई  थी  और  यह  निर्णय  किया  गया
 था  कि  इस  परियोजना  पर  कार्य  आरम्भ  किया  जाएगा  ।  अब  माननीय  पंत  जी  कहते  हैं  कि  यह
 सातवीं  योजना  के  दौरान  आरम्भ  नहीं  की  जा  सकती  ।

 अब  क्या  करें  ?  संयंत्र  की  मंजूरी  क्यों  दी  गई  थी  ?  इसकी  घोषणा  क्यों  की  गई  थी  ?

 पहले  इन  बातों  का  पूर्वानुमान  क्यों  नहीं  लगाया  गया  ?  क्यों  अनेक  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  हमारे
 मंत्रीगण  लोगों  में  जनता  में  घोषणाएं  करते  यह  मेरा  कायं  है  और  मैं  अपना  प्रयास  जारी

 चाहे  भले  ही  पंत  जी  मेरी  बात  सुनें  अथवा  नहीं  सुनें  मैं  अपने  मामले  को  उठाता  रहूंगा  ।
 -  मेरे  विचार  से  इस्पात  मंत्रालय  में  इस  संयंत्र  के  विरुद्ध  कोई  लाबी  काये  कर  रही  है  ।

 मुझे  नहीं  पता  क्यों  ?  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  इस्पात  मंत्री  जी  मुझे  इस  आरोप  के  लिए  क्षमा
 करेंगे  कि  उनके  मंत्रालय  में  एक  उत्तर  प्रदेश  विरोधी  लाबी  क्योंकि  ऐसा  न  केवल  मेरे  ही  मामले
 में  होता  है  बल्कि  अन्य  मामलों  में  भी  होता  है  ।  हि

 झरी  राजकूसार  राय  :  वे  शत  प्रतिशत  सही  कह  रहे  हैं  ।
 भ्रो  जनुल  बदर  :  इस  संयंत्र  के  विरुद्ध  एक  लाबी  कार्य  कर  रही  यह  कहते  हुए  मुझे

 भत्यन्त  खेद  है  ।  किन्तु  मुझे  यह  कहना  पड़ा  है  ।  ह
 कृष्ण  चन्द्र  पंत  )  :  कम  से  कम  इससे  अन्य  राज्य  तो  आहवस्त  हो  गए  हैं  कि  उनके

 साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  है  ।

 थ्री  ज॑ंनुल  बन्नर  :  सम्पूर्ण  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  पर  ख्॑  की  जाने  वाली  कूल  धनराष्षि  में
 उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  केवल  4  प्रतिशत  है  ।  मात्र  4  प्रतिशत  ।  कुछ  कारण  ऐसे  जिनकी  वजह
 से  मैं  बहुत  सी  बातें  नहीं  कह  सकता  ।  कुछ  कारणों  की  वजह  से  लोग  आंदोलन  नहीं  कर  सकते  ।
 देश  के  हित  में  हमें  अपने  आप॑  पर  नियंत्रण  रखना  होता  मुझे  आशा  है  कि  मेरी  भावनाओं
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 और  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  की जनता  की  भावनाओं  को  पंतजी  अच्छी  तरह  से  सम॑भते  इस

 समय  वे  दिल्ली  से  चुनाब  जीत  कर  आए  किन्तु  वे  रहने  वाले  उत्तर  प्रदेश  के  हैं  ।

 कमी  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मैं  मच्छी  तरह  जानता  हूं  ।
 करी  जेनुल  बदर  :  मैं  अधिक  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  आपके  जरिए  मह  अनुरोध  करूंगा  कि

 नीय  मंजी  जी  इस  ओर  ध्यान  देने  की  कृपा  करें  ताकि  संयंत्र  संबंधी  कार्य  इस  अवधि  के  दौरान

 शुरू  हो  जाए  ।  मुझे  यह  नहीं  पता  कि  कंसे  होगा  ।  ग्रह  देखना  आपका  काम  है  क्रि  यह  केसे  किया

 जा  सकता  है  ।
 हु

 शो  घिजय  एन०  पाटिल  :  उपाब्यक्ष  राष्ट्र  के  सम्पूर्ण  विकास  के

 लिए  इस्प्रात  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  डिस  प्रकार  क्करीर  में  अस्थ्रियों  का  महत्व  है  उसी  प्रकार

 राष्ट्रीय  विकास  तथा  अअथंन्यवस्था  क्े  ढांचे  में  इस्पात  का  महत्व  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  है
 कि  सन्  2000  ई०  तक  इस  देश  में  लपभग  5,000  टव  इस्पात  की  कमी  हो  जाएगी  ।  इस  संबंध
 में  कतिपय  निकायों  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  मैं  समझता  हू  कि

 यह  अनुमान  बहुत  कम  है  क्योंकि  लकड़ी  का  स्थान  बहुत  तेजी  से  ले  रहा  यहां  तक
 कि  मकानों  के  निर्माण  दरवाजों  की  चौज़टों  तथा  खिड़की  की  चोखटों  लकड़ी  के  बजाय
 इस्पात  का  प्रयोग  किया  ला  यहा  यदि  हम  इस  बात  पर  विचार  करें  तो  मेरे  विचार  से  मांग
 झौर  आर्पू्ति  के बीच  इस्पात  की  कम्मी  सन्  2000  ई०  तक  बढ़कर  100  लाछ्ष  टन  तक  पहुंच
 जाएगी  ।  इस  स्थिति  हम  क्या  करने  जा  रहे  जब  कमी  होती  है  तो  कालाबाजारी  की
 संभावना  भी  हमेशा  बनी  रहती  और  काले  धन  की  बढ़ोत्तरी  होती  है  तथा  जन  सामान्य  को
 इस्पात  प्राप्त  करने  में  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता  है|  इन  सब  बाकों  को  देखते  हमें
 प्रह  जानकर  आदचये  हुआ  हे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  भारतीय  इस्पाप्त
 करण  लिमिटेड  घाटे  में  जा  रहा  दुर्गापुर  त्था  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के
 छपक्तमों  को  भारी,घाटा  हुआ  यह  घाटा  पिछले  ब्ष  अर्थात्  तीन  वर्ष  पहले  से  हो  रहा
 हमते  कीमतों  में  15  प्रतिशत  वृद्धि  कर  दी  और  इस  वृद्धि,से  इन  इक़ांहग्ों  को  कछ  सीमा  तक
 न  लाभ  ओर  न  हानि  भ्रथवा  आंशिक  लाभ  की  स्थिति  तक  अवध्य  पहुंच  जाना  चाहिए  ।

 हमारे  सयंत्र  बहुत  पुराने  य ेछठे  गौर  सातवें  दशक  के  हैं  ।  मशीमें  पुरानी  पड़  चुकी
 बिजली  की  सप्लाई  अनियमित॑  और  इसीलिए  क्षमता  से  कम  उपयोग  हुआ  है  ।  अब  इसमें  वद्धि
 हुई  कितु  घाटे

 का  एक  मात्र  कारण  स्रिफ़  यही  हमें  यह  पला  लगा  है  कि
 निर्मित  भारी  मात्रा  में  अ्रक्मवध््यक  रूप  से  अस्प्रीकृत  हैं  ।  कुछ  वस्तुए  चोरी-छिपे  बेच
 दी  जाती  जब  अस्वीकृत  माल  को  नीलाम  किया  जाता  तो  कुछ  वस्तुएं  भार  में  भी  कम
 पाई  जाती  हैं  ।  यह  सब  पुरानी  पड़  चुकी  बिजली  की  अनियमित  सप्लाई  तथा  अन्य  कारणों
 की  वजह  से  होता  है  ।

 इन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  लागत  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  क्यों  हो  रही  है  ?  हमें
 नबाड  इस्पात  की  कीमतों  में  वृद्धि  क्यों  करनी  पड़ती  है  ?  यह  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  गंभीरता
 से  बिचार  करने  कौ  आवद्यक॒ता  जज्ज  हमें  अपने  देश  में  लाखों-टन  कच्चा  लौह  अयस्क  और
 कोयला  उपलब्ध  तो  हमें  इस्पात  की  कीमत  में  अबह्य  कमी  कर  देनी  चाहिए  ।
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 यह  अच्छी  बात  है  कि  कोयला  विभाग  को  इस्पात  और  खान  विभाग  से  अलग  कर  दिया
 गया  है  ।  कितु  इस्पात  उद्योग  में  कोयले  का  महत्व  बरकरार  है  ।  कोयले  की  खराब  किस्म

 झोर  कोयला  सप्लाई  की  लागत  अत्यधिक  होने  के  कारण  इस्पात  की  कीमत  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 इस्पात  ओर  ऐल्यूमिनियम  जैसे  अन्य  सनिजों  के  उत्पादन  में  भी  हमारी  ऊर्जा  की  श्पेत

 दुगने  से  अधिक  हो  रह्दी  हमें  इस  स्थिति  को  सुधारना  कुछ  मामलों  में  हमारे  अनुसंधान
 तथा  विकास  विभाग  ने  सुधार  के  उपायों  की  खोज  की  किन्तु  इन्हें  बड़े  प॑माने  पर  नहीं
 नाया  जा  रहा  ओर  इसीलिए  ऊर्जा  की  खपत  अधिक  हो  रही  है  ।

 ऐल्यूमिनियम  के  मामले  में  हम  देखते  हैं  कि  लागत  का  40  प्रतिशत  व्यय  ऊर्जा  पर  होता
 जिसकी  कि  कच्चे  ऐल्यूमिना  से  एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  करने  में  आवदयकता  होती  एक

 टन  ऐल्यूमिनियम  तैयार  करने
 के  लिए  लगभग  16,000  किलोवाट  बिजली  खं  होती  इस

 संबंध  बिजली  की  खपत  को  कम  करने  के  उपाय  खोजने  के  प्रयास  करने  ताकि  हमारे
 ऐल्यूमिनियम  तथा  इस्पात  के  उत्पादों  में  लागत  के  अनुसार  वृद्धि  हो  सके  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  प्रमुख
 कदमों  में  से  एक  कदम  यह  है  कि  मिमी  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  अधिक  संख्या  में

 सेंस  प्रदान  किए  वार्थिक  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  110  पर  दी  गई  जानकारी  को  पढ़कर  मुझे
 आएचय  है--जो  इस  प्रकार

 इस्पात  संयंत्रों  का  उत्पादन  वर्ष  1989-90  तक  28  लाख  टन  और  19  9  4-
 95  तक  35  लाख  टन  तक  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  अब  तक  1196  मिनी  इस्पात
 संयंत्रों  को  न्ाइसेंस  दिए  जा  चुके  जिसमें  से  47  लाख  टन  की  उत्पादन  क्षमता  वाले
 159  संयंत्र  पहले  ही  लगाए  जा  चूके  हैं  ।'

 यदि  ये  क्षांकड़े  सही  तो  मैं  मंत्री  जी  से  एक  विशेष  प्रइन  करना  चाहूंगा  :  यदि  159
 इस्पात  संयंत्र  एक  बर्थ  में  47  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  तो  फिर  1196  इस्पात
 संयंत्र  400  लाख  टन  इस्पात  का  उत्पादन  कर  सकते  क्या  वाधिक  रिपोर्ट  में
 गल्नत  आंकड़े  छपे  हैं  भथवा  ये  आंकड़े  सही  यदि  ये  सह्दी  आंकड़े  हैं  तो एक  हजार  से  अधिक
 मिनी  इस्पात  संयंत्र  आपके  उत्पादन  को  बहुत  अधिक  बढ़ा  मान  लीजिए  ये  आंकड़े  मलत
 ये  वार्षिक  रिपोर्ट  मंत्रियों  के  हस्ताक्षरों  से  प्रम्नाणक्कित  की  जाती  हैं  ।  ये  वाधिक  रिपोर्ट  किसके  द्वारा
 दी  जानी  मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि  आंकड़े  गलत  यदि  ऐसे  गलत  आंकड़े
 संसद  में  दिए  जाते  तो  फिर  अन्य  विभागों  को  किस  तरह  के  आंकड़े  भेजे  जा  सकते
 अब  तक  1196  मिनी  इस्पात  संयंत्रों  को  लाइसेंस  दिए  जा  चुके  हैं  और  केवल  159  संयंत्रों  ने  ही
 उत्पादन  शुरू  किया  तो  हम  बाकी  लगभग  900  इस्पात  संयंत्रों  को  दिए  गए  लाइसेंसों  के  संबंध

 में  पुनविचार  कर  सकते  हैं  ।  आप  अन्य  उद्यमियों  को  भी  लाइसेंस  दीजिए  ताकि  और  अधिक  इस्पात
 संयंत्रों  की  स्थापना  कौ  जा  सके  ।  बड़े  व्यापारियों  और  कुछ  अन्य  चालाक़  उद्यमियों  की
 यह  प्रवृति  है  कि  वे  सिर्फ  लाइसेंस  ले  लेते  हैं  और  इस्पात  संयंत्रों  तथा  जिनके  लिए
 लाइसेंस  लिए  जाते  नहीं  खोलते  ।
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 हमें  यह्  जानकर  हुई  है  कि  हमने  अटाटिका  में  भी  खोज  घुरू  कर  दी  यदि

 हम  अ  टाटिका  जैसे  महाद्वीप  में  खानों  का  पता  लगा  सकने  में  समर्थ  हो  गए  तो  इससे  खनिजों  की

 उप्रतन्धि  की  क्षमता  में  वृद्धि  हो जाएगी  ।  इसके  साथ  ही  विभिन्न  प्रकार  के  खनिज  पदार्थों  क ेलिए

 समुद्र  तल  में  तेजी  से  अन्वेषण  करने  की  जरूरत  है  और  समुद्र  तल  से  आप्त  हुए  पिण्डों  से  हमें  यह
 पता  चलता  है  कि  समुद्र  में  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  खनिज  पदार्थ  हैं  और  यदि  हम  उनकी  तेजी  से

 ह्नोज  फरें  धोर  उन्हें  ब!हर  निकाल  लें  तो  इससे  हमारे  देश  को  लाभ  होगा  ।

 हमें  लगता  है  कि  कोलार  सोना  खानें  अब  समाप्त  हो  रही  हैं  और  उनमें  सोने  का  भण्डार
 कम  होता  जा  रहा  है  बिहार  जहां  के  हमारे  राज्य  मंत्री  जी  हमें  पता  चला  है  कि  स्वर्ण  रेखा
 नदी  की  घाटी  में  सोना  मिलने  की  सम्भावना  है  इसकी  खोज  की  जानी  चाहिए  ।  इन  दढाब्दों  के

 साथ  मैं  अपने  मित्र  की  बातों  का  समर्थन  करता  हूं  जिन्होंने  पहले  कहा  था  कि  कारख।!नों  में

 सीय  लीगों  को  ही  नियोजित  किया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  वरिष्ठ  अधिकारियों  कौ  जहां  कहीं  भी
 वे  जाते  हैं  उनकी  प्रवृत्ति  अपने  राज्यों  से  लोगों  को  वहां  लाने  की  होती  है  ।  यहां  तक  कि  यह  माना

 जाता  है  कि  खानसामा  उसके  राज्य  से  ही  लाया  जा  सकता  है  क्योंकि  उसके  खाने  का  स्वाद  विशेष

 होगा  ।  लेकिन  बंगले  में  कार्यरत  माली  के  बारे  में  क्या  उसे  भी  के  बाहर  से  ही  लाया
 जाता  खान  के  लिए  जिन  लोगों  की  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जाता  है  उन्हें  फिर  से  रोजगार
 प्रदान  नहीं  किया  जाता  ।  इस  बात  के  लिए  भरसक  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  कि  स्थानीय  रोजगार
 कम-से-कम  स्थानीय  अधे-कुशल  तथा  कुशल  लोगों  को  ही  दिया  जाए  ताकि  लोगों  को  उस  क्षेत्र  में

 लगाई  गई  यूनिट  के  प्रति  कोई  आक्रोश  न  हो  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस्पात  तथा  श्यान  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  बोलने  का  मुझे
 सर  देने  के  लिए  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 श्री  अ्रसब्दुल  रशीद  काबुली  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपके  माध्यम  से

 सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  जम्मू  कश्मीर  के  मामले  में  जब  भी  हमने  यह
 मसला  उठाया  कि  हमारे  यहां  कोई  हैवी  इन्डस्ट्री  नहीं  लगी  है  तो उसका  यह  जवाब  दियाँ  गया
 कि  जम्मू-कश्मीर  में  रा-मेटीरियल  नहीं  है  ।  न  वहां  स्टील  की  खानें  भ  किसी  और  चीज  की
 खानें  मिल  रही  इसका  उत्तर  मैं  इस  तरह  से  दे  रहा  हूं  कि  1947  के  बाद  से  जम्मू  कइमीर
 के  ताललुक  से  कभी  कोई  कोशिश  ईमानदारी  के  साथ  नहीं  की  गई  ।  जितने  आपके  पास  साधन

 जितमी  आपके  पास  टेक्नोलाजी  जितनी  आपके  पास  जानकारी  है  उसको  लेकर  आप  जम्म
 कश्मीर  में  खुदाई  कर  सकते  एक्सप्लोरेशन  कर  सकते  इस  चीज  को  ढूढ  सकते  थे  कि
 हमारें  पास  कितना  रॉ-मेटीरियल  हो  सकता  उसकी  सरकार  ने  चिता  नहीं  जिसकौ  बिना
 पर  बे  चीजें  सामने  नहीं  आईਂ  और  यह  सही  है  कि  जम्मू-कश्मीर  ही  पूरे  मुल्क  पूरे  देश  में  ऐसी
 रियासत  है  जहां  कोई  साघन  नहीं  हमारे  पास  ऐसा  कोई  प्रंशियस  मटीरियल  नहीं  निकलता
 लेकिन  मैं  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं  कि  महाराजा  हरिसिह  के  वक्त  जब  हमारे  यहां
 रजवाड़ाशाही  ब्रिटिश  गवर्नमेंट  को  वहां  नहीं  आने  दिया  ।  इसलिए  उन्होंने  कभी  एक्सप्लोरेशन श्र
 का  रास्ता  नड्ठीं  अपनाया  ।  माइनिंग  एण्ड  जियालाजिकल  सर्वे  का  काम  इसलिए  नहीं  किया  कि
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 ब्रिटिश  सरकार  की  नजर  वहां  न  पड़े  और  उनको  पता  न  चले  कि  वहां  पर

 रूबी  आदि  कोई  चीज  मिल  रही  है  या  पेट्रोल  मिल  रहा  है  और  कहीं  रटेट  उनके  हाथ
 से  निकल  न  यह  कारण  यह  हिस्टोरिकल  पसंपेक्टिव  मैं  बताना  चाहता  इसलिए
 महाराजा  हरिसिंह  के  वक्त  वहां  पर  एक्सप्लोरेशन  नहीं  जबकि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  होता
 माइनिंग  एण्ड  जियालाजिकल  सर्वे  डिपार्टमेंट  काम  करता  तलाश  का  काम  करता
 उसकी  तरक्की  विकास  लेकिन  हमारे  यहां  नहीं  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जम्मू-कश्मीर  में  पिछले  दो-तीन  सालों  में
 रियासत  की  सरकार  ने  स्टेट  माइनिंग  एण्ड  जियालाजिकल  सर्वे  डिपार्टमेंट  कै  द्वारा  तलाश  का
 काम  शुरू  किया  और  कोतोवार  डिस्ट्रिक्ट  में  मारबल  निकला  यह  मारबल  बहुत
 खूबसूरत  है  और  कई  रंगों  में  रेडिश  ग्रीन  कलर  और  बहुत  सारे  रंगों  बिल्कुल
 इटूइटेलियन  मारबल  की  उससे  भी  बेहतर  मारबल  मिला  हमारे  जो  साधन

 उनकी  मदद  लेकर  सरकार  ने  यह  तलाश  हमारे  यहां  अनंतनाग  में
 वहां  के  पानी  में  लोगों  को  इतना  विश्वास  है  कि  उससे  किसी  भी  किस्म  की  त्वचाकी

 बीमारी  बह  दूर  हो  जाती  चइ्मों  से  बहते  पानी  से  ये  बीमारियां  हट  सकती  मालूम
 हुआ  कि  वहां  फासफोरस  लेकिन  फासफोरस  की  खाने  कहां  इसका  कोई  पता  नहीं  चल

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हिन्दवारहूं  के  पास  हमारे  यहां  निजहामा  एक  विलेज  वहां  पर
 भारी  संख्या  में  कोयला  मिला  रॉ-कोयला  बहुत  अच्छा  नहीं  लेकिन  हमारे  यहां
 सरदी  बहुत  पड़ती  है

 और  अगीढियों  में  उसका  इस्तेमाल  हो  सकता  लेकिन  उसे
 कोयले  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  इसी  तरह  से  मैं  कारगिल  वहां  पर  मुझे
 जानकारी  मिली  कि  कारगिल  एरिया  में  जो  पानी  बह  रहा  उसमें  कई  नाले  ऐसे  हैं  जिनके
 बारे  में  लोग  आज  भी  कहते  हैं  कि  सोने  के  जर्रात  उनमें  सोने  के  जर्रात  कहां  से  निकलते

 इसका  कोई  पता  नहीं  इसकी  कोई  तहकीकात  नहीं  की  1947  से  पहले  जब
 रियासत  का  कोई  भाग  पाकिस्तान  के  कब्जे  में  नहीं  उस  समय  गिलगितः  के  इलाके

 सिघु  दरिया  में  जो  पानी  बहता  वहां  के  लोग  भी  दिनभर  मेहनत  करके  सिंधु  के  पानी  से
 सोना  जमा  करते  मैं  यह  इसलिए  बताना  चाहता  हूं  कि  बाकी

 रियासतों  की  तरह
 कद्मीर  का  भी  पूरा  हक  है  कि  साइन्स  एण्ड  टेक्सालाजी  के  सहारे  वह  भी  पूरा  विकास
 जम्मू-कश्मीर  को  नजरअन्दाज  नहीं  करना  हमारी  हमारी  हमारी
 पसमांदगी  का  कोई  इलाज  तो  होना  चाहिए  |  उसका  इलाज  सिर्फ  टूरिज्म  नहीं  सिफे  उससे
 काम  नहीं  होगा  ।  आज  के  वक्त  में  जबकि  हर  रियासत  चाहती  है  कि  मुल्क  आगे  स्टील  और
 दूसरी  चीजें  अमर  ये  कम  तादाद  में  मिलती  हैं  तो  तरक्की  भी  कम  होगी  ।
 2.59  स०ण्प०

 को  वक्कस  पुरुषोत्तमन  पोठासीन  हुए
 दूसरी  बात  मैं  यह  बताना  चाहता  मंत्री  जी  नोट  करगिल  क्षेत्र  के  बारे  में  बताना

 चाहता  जम्मू-कश्मीर  में  जो  हिन्दवारह  के  पास  कपवारह  डिस्ट्रिक्ट  में  मारबल  निकलता  है  वह मारबल  वहां  की  स्टेट  सरकार  ने  बहुत  कम  दाम  पर  दो  बड़े  इण्डिस्ट्रियलिस्ट्स  को  दे  दिया  है  और
 लाखों  टनों  के  हिराबसे  वे  लोग  उसको  काट-काट  कर  बहुत  ही  महंगे  दामों  में  बेच  रहे  हैं  ।
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 3.00  म०  प०

 यह  इनजस्टिस  हो  रहा  वहां  का  मजदूर  चंद  रुपयों  के.लिए  मर  रहा  उसको  तो  कोई
 फायदा  नहीं  मिल  रहा  लेकिन  दो-चार  बड़े  पूजीपतियों  को  मिला  मैं  चाहता  हूं  कि  आप
 उसमें  मुदाखलत  वह  एक्सप्लायटेशन  नहीं  होना  उससे  स्टेट  को  तो  कोई  फायदा

 नहीं  मिल  रहा  है  और  आपको  भी  कोई  फायदा  नहीं  मिलेगा  ।  यह  नहीं  होना  जहाँ  पर

 हमारी  कुदरती  वसायल  हैं  और  कोई  चीज  सामने  आ  जाए  तो  उस  पर  स्टेट  और  देश  का  हक
 मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  यह  मारबल  के  मामले  में  हो  रहा  कोयला  भी  हमारे  यहां
 निकल  रहा  आपको  मालूम  काला  कोट  माइन  जम्मू  में  है  ।  हमारा  थमंल  प्रोजेक्ट  उससे
 चल  रहा  लेकिन  एक्सप्लायटेशन  की  यह  हद  हो  गई  कि  हमारे  जो  पिछले  चीफ  मिनिस्टर
 थे  श्री  जी०  एम०  उनके  बेटे  ने एक  नकली  कंपनी  फ्लौट  कर  रखी  थी  ।  ******

 )
 उस  कंपनी  के  सहारे  से  उन्होंने  लाखों-करोड़ों  बपए  बना  लिए  और  कंसेशनल  रेट  पर  कोयला  वहां
 से  हासिल  किया  ।  जो  कोल  वहां  से  निकल  रहा  उसको  मुल्क  के  किसी  ओर  हिस्से  में  बेच

 दिया  और  स्टेट  का  खसारा  करा  दिया  और  इसी  तरह  थर्मल  प्रोजेक्ट  का  भी  खसारा  करा  दिया  ।
 उसकी  तहकीकात  होनी  चाहिए  ।  इसमें  कोई  पोलिटिक्स  नहीं  है  ।  कई  बार  हम  गवनंर  की  नोटिस
 में  भी  लाए  हैं  और  यहां  भी  इस  सदन  में  कहा  है  कि  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  एक  बात  और
 अर्ज  करना  स्टील  और  कोल  जो  हमारे  माइन्स  में  से  निकल  रहा  उसका  बेनीफिट

 स्टेट्स  को  मिलना  बिहार  का  नहीं  हूं  लेकिन  भारतवर्ष  का  एक  नागरिक  होने  के  नाते
 आपसे  अज  करना  चाहूंगा  कि  बिहार  में  कोयले  की  बहुत  खाने  हैं  और  वह॒बहुत  पिछड़ा

 हुआ  भी  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  उसमें  से  कितना  हिस्सा  उनको  दे

 रही  उसका  हिस्सा  बढ़ना  वह  बढ़ा  बेकवर्ड  स्टेट  यह  एक  वक्त  में  हमारे  लिए
 मुसीबत  बनेगा  ।  एक  बेदारी  की  लहर  उठेगी  कि  यह  एक्सप्लायटेशन  क्यों  हो  रहा  हम  तो

 पूरे  देश  को  दे  रहे  हैं  लेकिन  हमको  क्या  मिल  रहा  यह  चीज  नासूर  बन  सकती  मैं  मंत्री
 जी  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जम्मू-काइमी  यू०  वेस्ट  केरल  या

 तमिलनाडु  में  जहां  भी  जो  कुछ  भी  मिल  रहा  उसका  ब्नड़ा  हिस्सा  उन  स्टेट्स  को  मिलना

 चाहिए  |  मैं  आपसे  यह  भी  गुजारिश  करूंगा  कि  ऐसी  कोशिश  की  जाए  कि  स्टेट्स  में  ही
 मेंट  अपोरच्युनिले  मिल  यह  गिला  शिकवा  हमक़ो  बार-बार  नहीं  करना  यह
 हमारा  तजुर्बा  है  कि  जम्मू  काशमीर  में  जब  भी  कोई  बड़ा  काये  मरकजी  सरकार  ने  हाथ  में  लिया

 है  तो  जम्मू-काश्मीर  के  वाल्षिन्दों  को  छोड़कर  बाहर  से  लोगों  को  वहां  लाया  गया  है  ।  हम  तो  सब
 के  बराबर  हैं  लेकिन  इससे  हाट्टं-बरनिंग  होती  मुकामी  लोगों  को  दुख  होता  वे  कहते  हैं  कि
 क्यों  हमको  नजर-अन्दाज  किया  जा  रहा  यह  हमारे  यहां  टूरिज्म  और  कई
 लेक्स  बनाने  के  सिलसिले  में  हुआ  |  आपके  विभाग  का  भी  यह  फर्ज  कि  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्री  कृष्ण  शन्द्र  पंत  :  ट्रीस्ट  तो  बाहर  से  ही  आयेगा  ।
 ओरी  ग्रस्दुल  रशोद  काबुली  :  टूरीस्ट  की  बात  नहीं  टूरीज्म  के  काम्पलेक्स  वहां  बने  हैं  ।

 एम्पलायमेंट  के  लिए  90  परसेट  लोग  बाहर  से  लिए  जो  लोकल  पढ़े-लिखे  लोग  थे  उनको
 बिल्कुल  इग्नोर  कर  दिया  गया  ।  यह  बात  मैं  आपके  नोटिस  में  लाना  चाहता  मेरी  आपसे
 गुजारिश  है  कि  इस  तरफ  आप  मुतवज्जह  हो  जायेंगे  खासतौर  से  जो  मैंने  जम्मू-काइमीर  के  बारे
 में  अं  किया  और  जो  अपनी  मृद्रिकिलात  बताई  हैं  उसके  पेहे-नजर  मैं  यह  कि  आपका

 गरत्वण  उसको  ओर  ख्लास  तवज्जुह  दे  ।.
 ॥
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 ;  हिन्दी  ]
 श्री  राजकुमार  राय  :  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  स्टील

 एण्ड  माइन्स  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  की  मागों  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर

 दिया  ।  यह  बजट  ऐसे  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  है  जिनकी  सूक-बूक  और  अनुभव  के  प्रति
 कोई  संदेह  नहीं  ह ैऔर  इसलिए  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  इसके  साथ-साथ  दो-तीन  बातें
 आपके  संज्ञान  में  लाना  चाहता  हूं  ।

 किसी  भी  देश  का  विकास  उस  देश  में  होने  वाले  स्टील  और  सीमेंट  के  खपत  से  आंका

 जाता  है  और  जब  हमारा  ध्यान  अपने  समकक्ष  दूसरे  देशों  की  ओर  जाता  है  तो  हम  पाते  हैं  कि
 उन  देशों  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  स्टील  और  सीमेंट  की  खप्त  बहुत  ही  कम  जिससे  कि  देश
 सम्मानित  आंका  जाता  है  ।  इसलिए  आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  इस  बात  पर  गम्भी रता
 से  विचार  करें  कि  आखिर  ऐसा  क्यों  होता  है  ।

 हमारे  देश  में  पावर  की  भी  कमी  है  ।  वैसे  तो  हमारे  यहां  कई  योजनाएं  चालू  की

 गई  हैं  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  हमने  पावर के  क्षेत्र  में  10-15  प्रतिशत  बढ़ोत्तरी  का
 लक्ष्य  रखा  है  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  वह  भी  हमारी  जरूरतों  को  पूरा  करने  में  सक्षम  नहीं  होगा  ।

 हमारे  राउरकेला  आदि  कारखानों  में  स्टील  का  अच्छा  उत्पादन

 हो  रहा  है  लेकिन  मैं  ज॑सा  अभी  पढ़  रहा  था  कि  हमने  अपने  सामने  सन्  2001  तक

 अपने  वतंमान  स्टील  के  उत्पादन  9.5  लाख  टन  को  बढ़ाकर  1,70,000  टन  करने  का  लक्ष्य  रखा
 लेकिन  वर्तमान  स्टील  के  उत्पादन  को  देखते  हुए  मुझे  संदेह  है  कि  यदि  हम  इसी  गति  से  चलते

 रहे  तो  2000  ईसबी  तक  उस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  वँसे  पंत  जी  जैसे  मंत्री  जिस  विभाग  में

 उनसे  काफी  उम्मीद  की  जा  सकती  है  कि  वे  स्थिति  में  सुधार  लाने  की  दिशा  में  पूरी  कोशिश

 करेंगे  ताकि  हम  रिक्वायर्ड  टार्गेट  को  प्राप्त  कर  सर्के  ।  यदि  हम  उस  लक्ष्य  को  भी  पार  कर  जाएं  .
 तो  निश्चित  तौर  पर  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 हमारे  स्टील  कारखाने  आज  पब्लिक  सेक्टर  में  काम  करते  हैं  और  कई  छोटे
 कारखाने  विभिन्न  जगहों  पर  स्थापित  करने  की  बात  भी  होती  रहती  इस  ओर  आपका  ध्यान
 भाकृष्ट  करते  अभी  जैसा  हमारे  पूवंवक्ता  जैनुल  बशर  साहब  कह  रहे  जो  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 “  के  गाजीपुर  से  आते  हमारा  और  उनका  क्षेत्र  बहुत  पिछड़ा  है और  हम  लोग  ऐसी  जगह  से  आते

 हैं  जहां  उद्योग  धंधों  के  नाम  पर  कुछ  भी  नहीं  कभो-कभी  हमारी  सरकार  की  तरफ  से  शगूफा
 छोड़  दिया  जाता  है  कि  हम  फलां  जगह  एक  कारखाना  स्थापित  करने  वाले  बर्ष  1972-73
 और  1974  में  बलिया  और  आजमगढ़  के  बीच  एक  छोटा  कारखाना  स्थापित  करने  की  बात
 सरकार  की  ओर  से  कही  गई  ओर  अभी  उस  क्षेत्र  के लोग  सोच  ही  रहे  थे  कि  आगामी  दो-चार
 या  पांच  वर्ष  में  वहां  कारखाना  स्थापित  हो  हमें  एक  छोटी  यूनिट  ही  कुछ  तो  मिलेगा
 जिससे  लोगों  को  कारोबार  लोग  अपनी  जिन्दगी  बेहतर  तरीके  से  बिता  लेकिन  बड़ा
 दुख  होता  जब  कुछ-समय  बाद  उस  योजना  में  कुछ  परिवर्तत  कर  दिया  जाता  पांच  वर्ष
 बाद  सुनने  में  आता  है  कि  वह  कारखाना  गाजीपुर  के  दिलदार  नगर  में  आप  हम  लोगों
 की  स्थिति  का  अंदाजा  जब  सरकार  की  तरफ  से  कोई  घोषणा  की  जाती  है  और  हम  लोग
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 वहां  जाकर  लोगों  को  बताते  उसके  बाद  यह  सुनने  में  आता  है  कि  इन  वजूहात  से  वहां  अब

 कारखाना  नहीं  लग  सकेगा  तो  हम  लोगों  की  कैसी  हालत  हो  जाती  है  ।  इतना  ही  नहीं  शासन  की
 छवि  भी  घूमिल  होती  है  और  लोग  हमें  दुत्कारते  हैं  कि  शासन  पहले  घोषणा  करके  बाद  में  पीछे

 हट  जाता  है  ।  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  इंदिरा  जी  के  शासन  काल  में  जो  बलिया
 और  आजमगढ़  के  बीच  कारखाना  स्थापित  करने  की  बात  हुई  माननीय  मंत्री  जी  उस  क्षेत्र  से
 वाकिफ  हैं  और  उन्होंने  बहुत  नजदीक  से  उस  इलाके  को  देखा  वहां  की  आवश्यकताओं  पर  मौर
 किया  उनकी  लीडरशिप  में  हमें  पूरा  विश्वास  है  और  वह  हमारे  उस  इलाके  की  तरफ  गौर
 करके  एक  कारखाना  खोलकर  हमारी  आशाओं  पर  होने  वाले  तुषारापात  से  हमें  बचायेंगे  ।

 म/न्यवर,  जहां  तक  कारखाने  स्थापित  करने  का  सवाल  मै  दो-तीन  चीजें  आपके  संज्ञान  -

 में  खाना  चाह्रृंगा  ।  अभी  मैं  राउरकेला  के  विषय  में  अपने  एक  साथी  का  पत्र  पढ़  रहा  उसमें
 बताया  गया  है  कि  जिस  किस्म  का  कोयला  वहां  प्रयुक्त  होना  वेसा  नहीं  हो  रहा  है  और

 ऐसे  घटिया  किस्म  के  कोयले  का  उत्पादन  हो  रहा  है  जिसमें  राख  काफी  भट्टी  समय  पर  गर्म

 नहीं  होती  और  जितने  समय  तक  उसे  गम  रहना  गर्म  नहीं  रहती  ।
 मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  कर ुगा  कि  इस  तरह  के  कोयले  के  बारे  में  आपकी  पक्की

 मानिर्टारेंग  देखभाल  हो  और  इस्पात  के  कारखानों  में  जो  कोयला  भेजा  जा  रहा  यह  देखा

 जाए  कि  उसकी  किस्म  और  क्वालिटी  वही  है  जो  प्रेस्क्राइब्ड  बिलो-क्वालिटी  या  सब-स्टेंड्ड
 कोयला  देकर  अपने  पब्लिक  सेक्टर  के  कारखानों  को  इतना  नहीं  गिरा  देना  चाहिए  कि  उनका  काम

 बहुत  दिनों  तक  रुका  रहे  |  यह  अच्छी  बात  नहीं  इस  पर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  मैं  आकृष्ट
 कराना  चाहता  हूं  ।

 ह

 कोयले  की  खदानों  में  लिफ्टें  बहुत  पुरानी  हैं  ।  हम  शताब्दी  में  जी  रहे  कम्प्यूटर
 के  युग  में  बढ़  रहे  लेकिन  अगर  कोयले  की  खदानों  की  लिफ्ट  को  देखें  तो  तरस  आता  है  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  कोयला  खदानों  के  इस्पात  खदानों  के  आस-पास
 माफिया  गिरोह  काम  कर  रहे  हैं  ।  काम  कोई  पूंजी  कोई  हक  किसी  का  लेकिन  ये
 गिरोह  मगरमच्छ  की  तरह  इस  तरह  बेठे  हुए  हैं  कि  सब  के  हक  को  जोंक  की  तरह  पी  जाते  हैं  ।
 श्रमिक  ये  देते  हैं  ।  तमाशा  यह  होता  है  कि  वह  श्रमिक  कम  मजदूरी  पर  काम  करता  है  ।  अगर
 घह  रोये  तो  उसे  रोने  नहीं  दिया  जाता  उसके  मुह  पर  टेप  लगा  दिया  जाता  चाइल्ड  लेबर
 बाण्डेड  लेबर  वहां  प्रयुवत  होता  कांट्रं क्टर  लेबर  बहां  प्रयुक्त  होता  अगर  वह  बोले  तो  उसबी
 आवाज  कहीं  जा  नहीं  सकती  सरकारी  कमंचारी  भी  आज  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  करते  हैं  ।
 सरकारी  कमंचारी  बड़ा  चतुर  हो  रहा  है  |  वह  जानता  है  कि  किस  को  कंसे  ठीक  किया  जा  सकता
 है  इसलिए  दह  जनता  की  गाढ़ी  कमाई  राष्ट्र  के इस  अमूल्य  घन  को  माफिया  गिरोह  की  तरफ
 बढ़ा  देता  है  और  ये  माफिया  गिरोह  उस  सरकारी  घन  की  लट  करते  उसका  दुरुपयोग  करते
 हैं  ।  इस  तरह  से  जनता  की  गोढ़ी  जनता  का  सारा  हक  माफिया  गिरोह  की  तरफ  चला
 जाता  है  और  सरकारी  कमंचारी  भी  उसमें  हाथ  मिलाकर  मौज-मस्ती  लटते  हैं  ।  इस  तरह  से
 कार  जहां  सारी  चीजें  ले  रही  उसे  एखना  चाहिए  कि  यहां  जंगल  का  राज्य  नहीं  यह  कानन
 का  देश  यहां  मजबूत  सरकार  काम  कर  रही  एक  मजबूत  सेंटर  सेंटर  को  देखना  चाहिए
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 :  कि  इस  तरह  के  माफिया  गिरोह  की  दूसरी  सरकार  वहां  न  चल  सके  और  उनका  साथ  देने  वालों
 को  किसी  किस्म  का  संरक्षण  नहीं  देना  चाहिए  ।  आखिर  जो  लम्बी  तनश्वाहें  लेते  उन्हें  देखना

 होगा  कि  जनता  के  हित  में  चाहे  उन्हें  जो  भी  भोगना  वह  भोगें  ।  ऐसा  क्या  है  कि  अपने  घम्म
 से  कन्नी  काटकर  वह  इधर-उधर  हट  जायें  और  माफिया  गिरोह  हमें  हमें  बर्बाद  हमारे
 साथ  अन्याय  करे  और  जनता  हर  जगह  त्रस्त्र  हो  ?

 हमारा  थोड़ा  बहुत  वास्ता  स्टील  अथोरिटी  आफ  इण्डिया  से  उसने  1983-84
 में  50  लाख  30  हजार  टन  की  बिक्री  की  है  जो  कि  अपने  में  एक  रिकार्ड  है  ।  1984-85  में  भी

 हमारे  उत्पादन  की  वृद्धि  13.4  प्रतिशत  की  1985-86  में  जो  हमारा  55  हजार  टन  का
 टारगैट  वह  क्यों  नहीं  पूरा  हुआ  ?  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  सारी  चीजें  थीं
 और  कोई  बीच  में  दिकवकत  नहीं  आई  तो  हमारा  टारगट  पूरा  होना  चाहिए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  हमारे  सामने  है  ।  उसकी  सफलता  चाहे  इस्पात के  क्षेत्र  में

 हो  या  किसी  ओर  क्षेत्र  में  हमारी  सफलता  है  |  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसे  हमारी
 समाजवादी  सरकार  ने  इस  बात  का  हक  दिया  है  कि  वह  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  दूर  और
 नल  इमबंलेंस  को  खत्म  करेंगे  ।

 आप  जानते  हैं  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  का  हक  बहुत  ज्यादा  है  ।  वहां  के  लोगों  ने
 इस्पात  का  एक  भी  कारखाना  नहीं  देखा  आज  वहां  की  2-3  करोड़  की  आबादी  है  ।

 आजमगढ़  और  गाजीपुर  के  थाली  लेकर  आपके  सामने  बंठे  ओर  आप  उनसे  उनका  ग्रास
 छीन  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  अन्याय  होगा  ।

 मैं  पंत  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  एक  बहुत  अच्छा  बजट  उन्होंने  पेश  किया  है  ।  मुझे
 उम्मीद  है  कि  वह  उस  गरीब-क्षेत्र  की  जनता  का  ख्याल  रखते  वहां  की  क्षेत्रीय  विषमता  का
 ख्याल  रखते  हुए  ओर  वहां  के  पिछड़ पन  का  ख्याल  रखते  हुए  कोई  न  कोई  कारखाना  वहां  अवश्य
 लगायेंगे  जिसके  लिए  वहां  की  जनता  आपको  धन्यवाद  दे  सके  ।

 झी  गिरधारों  लाल  व्यास  :  माननीय  सभापति  मैं  स्टील  और

 माइन्स  की  डिमांड्स  का  समथंन  क्ररता  हूं  ।  अभी  माननीय  राज्य  मंत्री  ने  रामपुर  और  अगुचा  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  घोषणायें  कीं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रामपुर  अगुचा  की  माइन्स  चालू  हो
 जायेंगी  और  उसका  सुपर  जिक  समेलटर  प्लांट  चंदेरिया  में  लगेगा  ।  हालांकि  देर  बहुत  हो  गई

 यह  कब  का  चालू  हो  जाना  चाहिए  मगर  आयद  दुरुस्त  ।  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  अगर  इस  काम  को  पूरा  कर  लिया  जाये  तो  एक  स्वागत  योग्य  कदम  होगा  ।

 अभी  माननीय  मोदी  जी  ने  कहा  कि  रामपुर  अग॒चा  में  60  लाख  मिलियन  टन  जिंक  का
 भंडार  डिपाजिट  है  ओर  अभी  तक  सर्वे  केवल  10-11  किलोमीटर  का  हुआ  है  ।  करीब  40-50
 किलोमीटर  दूर  तक  जिंक  का  डिपाजिट  है  '  यह  पूरा  का  पूरा  मेरे  क्षेत्र  में  इसलिए  इसका

 पूरा  सर्वे  कराया  जाये  तो  अच्छा  होगा  ।  आपको  जानकारी  मिली  है  कि  केवल  11  किलोमोटर  में

 ही  जिक  का  भंडार  लेकिन  इसका  एक  बार  फिर  से  पूरा  सर्वे  करवाया  जाये  जिससे  कि  जिक
 अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  सके  ।
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 आप  सुपर  जिक  समेलटर  प्लांट  रामपुर  अगुचा  में  न  लगाकर  चंदेरिया  में  अगर
 आप  अगृूचा  का  ओर  चंदेरिया  के  डिस्टेंस  की  जानकारी  कर  तो  पता  लगेगा  कि  रामपुर
 अगुचा  से  11-12  मील  है  और  गुलाबपुरा  से  41  मील  दूर  भीलवाड़ा  है  और  भीलवाड़ा  से  40
 मील  के  करीब  चंदेरिया  है  ।  इस  तरीके  से  100  मील  की  दूरी  पर  यह  कारखाना  स्थापित  होगा  ।

 लाख  मिलियन  टन  का  रा-मेटिरियल  बहुत  बड़ी  तादाद  में  आपको  चंदेरिया  लेकर  जाना

 पड़ेगा  ।  आपने  कभी  इस  बात  का  अंदाज  लगाया  कि  उसके  ऊपर  कितना  अधिक  खर्चा
 आपने  जिन  लोगों  की  एक्सपर्ट  कमेटी  मुकरंर  की  और  जिन्होंने  सुझाव  दिया  कि  चंदेरिया  एक

 उपयुक्त  स्थान  है  और  वहां  पानी  बिजली  का  ठीक  प्रकार  से  प्रबन्ध  हो  जायेगा  ।  क्या  उन्होंने  इस
 खर्च  का  अन्दाज  नहीं  लगाया  ।  इसके  सम्बन्ध  में  राजस्थान  सरकार  ने  भी  आश्वासन  दिया  था
 कि  रामपुर  अगुचा  के  पास  में  कोठारी  नदी  उसमें  बांध  बनाकर  और  पाइप  लाइन  लगाकर

 रामपुर  अग॒ुचा  में  पानी  सप्लाई  क्रिया  जा  सकता  इस  प्रकार  थर्मल  यूनिट  लगाकर  उस
 कारखाने  को  चालू  किया  जा  सकता  जो  खर्चा  इन  दोनों  कार्यों  में  उससे  कहीं  अधिक
 तादाद  में  खर्चा/सारा  रा-मटिरियल  चंदेरिया  तक  ले  जाने  पर  क्या  आपके  एक्सपर्ट  के
 दिमाग  में  यह  बात  नहीं  आईं  कि  इससे  कितना  अधिक  खर्चा  आपको  उठाना  पड़ेगा  ।  जो
 जो  इन्फ्रा-स्ट्रक्चर  यहां  पर  बनाने  चाहिए  उसके  ऊपर  कितना  खर्चा  होगा  इसका  अन्दाजा  उन्होंने
 नहीं  लगाया  जिसकी  वजह  से  उन्होंने  चन्देरिया  का  स्थान  नियत  किया  मैं  पांच  साल  से
 लगातार  इस  बात  के  लिए  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  इसके  ऊपर  गंभीरता  से  आप  पुनविचार
 करें  कि  चन्देरिया  में  अगर  यह  प्लान्ड  लगता  है  तो  इससे  सरकार  को  बहुत  बड़ा  नुकसान  होगा
 ओर  बहुत  अधिक  खर्चा  करना  होगा  जिससे  यह  सुपर  जिक  स्मेल्टर  प्लान्ट  नुकसान  में  ज,येगा  ।
 आप  उससे  कोई  फायदा  नहीं  उठा  पाएगे  ।  इसलिए  अगर  यह  सुपर  जिक  स्मेल्टर  प्लान्ट  राम  पुरा
 आगूचा  में  लगाते  हैं  जहां  पर  जमीन  भी  मुकरंर  की  हुई  है  और  सब  प्रकार  के  साधन  भी  बने  हुए
 हैं  वहीं  इसे  लगाते  हैं  तो  निश्चित  तरीके  से  यह  सरकार  के  लिए  लाभदायक  होगा  और  इससे  हमारे
 देश  को  बहुत  बड़ा  फायदा  होगा  ।  तो  इसके  ऊपर  मंत्री  आप  पुनविचार  कीजिए  और
 चन्देरिया  की  आइडिया  को  जो  बिलकुल  गलत  आइडिया  पता  नहीं  किन  लोगों  ने  किस
 स्ट  की  वजह  से  चन्देरिया  को  रेकमैंड  किया  है  उसके  सम्बन्ध  में  जांच  करा  कर  ऐसा  निर्णय
 कीजिए  जिससे  सरकार  को  भी  लाभ  हो  और  देश  को  भी  लाभ  हो  और  जल्दी  से  जल्दी  उत्पादन
 हो  सके  जिसजे  जो  फारेन  एक्सचेंज  इसके  ऊपर  खर्चा  कैंर  रहे  हैं  वह  फोरेन  एक्सचेंज  हम  बचा
 सके  और  देश  को  लाभ  हो  सके  ।  इसलिए  निश्चित  तरीके  से  यह  पुनविचार  करने  योग्य  हैं  ।

 मैं  एक  बात  खास  तोर  से  आप  से  निवेदन  करूंगा  कि  भीलवाड़ा  जो  जिला  है  जिसके
 अन्दर  यह  डिपाजिट्स  निकले  हैं  उसके  अन्दर  कोई  भी  भारत  सरकार  की  योजना  या  भारत
 कार  का  कारखाना  नहीं  है  जबकि  चित्तोड़  के  अन्दर  पांच  या  सीमेंट  के  बड़े  बड़े  कारखाने  हैँ
 और  वहां  पर  दूसरी  इ  डस्ट्रीज  भी  हैं  ।  भीलवाड़े  में  इस  प्रकार  की  कोई  बड़ी-इ  डस्ट्री  नहीं  है  ।  तो
 जबकि  आप  रीजनल  इम्बेलेंस  मिटाना  चाहते  आप  चाहते  हैं  कि  बेंकवर्ड  एरियाज  को  इस

 :  प्रकार  के  कारखाने  दिए  जायें  तो  हमारा  हक  मार  कर  दूसरे  स्थान  पर  इस  प्रकार  के  कारखाने
 स्थापित  इससे  बड़ा  अन्याय  और  कुछ  नहीं  हो  सकता  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  इसलिए  मैं
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 आप  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  आप  कोई  न  कोई  ऐसा  निर्णय  लीजिए  जिससे  वहां  के
 क्षेत्र  के  लोगों  को  एम्पलायमेंठ  भी  मिल  स्रके  और  एक  ऐसा  इन्फ्रा-स्ट्क्चर  तैयार  हो  सके  जिससे

 भीलवाड़े  को  इ  डस्ट्रियलाइज  किया  जा  सके  या*  और  भी  जो  उसकी  ऐन्सिलियरी  एंडस्ट्रीज  हैं
 उनको  वहां  पर  स्थापित  किया  जा  सके  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  वहां  पर  की  जानी  चाहिए  और

 इस  प्रदन  को  निश्चित  तरीके  से  फिर  से  ओपेन  करके  इस  पर  पुनविचार  करके  रामपुरा  आगूचा
 के  अन्दर  ही  इस  सुपर  जिक  स्मेल्टर  प्लान्ट  की  स्थापना  की  जानी  यह  मेरी  आपसे

 विनम्र  प्रार्थना  है  ।

 इस  के  साथ-साथ  इस  के  लिए  तो  मैंने  आप  से  कहा  मगर  राजस्थान  में  जो  अन्य

 प्रोजेक्ट्स  हैं  जैसे  खेतरी  का  प्रोजेक्ट  है कापर  का  जिस  के  बारे  में  अभी  कुछ  माननीय  सदस्य  बोल

 रहे  थे  और  उन्होंने  खास  तौर  से  यह  बात  कही  थी  कि  वहां  के  लोगों  को  एम्पलायमेंट  नहीं  मिला  ।

 अगर  बिहार  का  कोई  बड़ा  अधिकारी  आ  जाता  है  तो  बिहार  के  लोगों  को  ले  आता  का

 आ  जाता  है  तो  के  लोगों  को  ले  आता  है  और  वहां  के  लोगों  को  एम्पलायमेंट  नहीं  मिल
 पाता  है  ।  तो  जब  आपने  उनकी  जमीन  ली  वहां  पर  कारखाना  स्थापित  किया  है  और  उनसे
 वादा  किया  है  कि  उनको  एम्पलायमेंट  देंगे  तो  उनको  एम्पलायमेंट  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मिलने

 चाहिए  ।  उस  के  बजाय  बाहर  के  लोगों  को  ला  कर  ये  लोग  इस  प्रकार  का  काम  करते

 इस  खेतरी  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  खास  तौर  से  एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  के
 चेयरमेन  का  हेडक्बाटंर  कलकत्ते  में  मुकरंर  कर  रखा  है  जबकि  या  तो  मध्य  प्रदेश  में  या  राजस्थान
 में  या  आंन्ध्र  प्रदेश  में  या  बिहार  में  भी  हो  सकता  तो  कलकत्ते  में  इसका  हेड  आफिस  स्थापित
 करने  का  क्या  ओचित्य  इसके  सम्बन्ध  में  अप  निर्णय  कीजिए  ।  पहला  चेयरमन  क्योंकि  वहां
 का  रहने  वाला  था  इसलिए  उसने  वहां  कलकत्ते  में  इसका  हेडक्वार्टर्  स्थापित  कर  दिया  जो  बहुत
 दूर  पड़ता  इसलिए  इस  व्यवस्था  के  ऊपर  निश्चित  तरीके  से  सोचने  की  जरूरत  है  और  इसके
 हेडक्वाटंर  को  बदलने  की  जरूरत  है  ताकि  लोगों  को  जल्दी  से  जल्दी  सम्पर्क  किया  जा  सके  और
 जो  गड़बड़  घोटाला  इस  खेतरी  प्रोजेक्ट  में  होता  है उसको  रोका  जा  सके  ।

 सन्  77-78  की  बात  है  जब  जनता  पार्टी  का  राज्य  माननीय  पन््त  जी  का  घ्यान  मैं
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जब  80  में  मैं  यहां  पर  पालियामेंट  में  पहली  बार  आया  था  तो  इस
 प्रशन  को  मैंने  उठाया  था  कि  35  हजार  मेंट्रिक  टन  रिवट्स  इंग्लेंड  में  ले जाकर  के  उन्होंने  बेंचे  जो
 कि  35  हजार  रुपये  टन  में  बिकना  चाहिए  था  लेकिन  उसको  2  हजार  रुपये  टन  में  बेचा
 14  हजार  रुपये  टन  ये  लोग  बीच  में  खा  गए  और  21  करोड़  का  घोटाला  किया  इसके
 संबंध  में  सरकार  की  तरफ  से  जवाब  मिला  कि  इसकी  जांच  करवा  रहे  हैं  लेकिन  उसके  बाद  आज  -
 तक  कुछ  भी  नहीं  कोई  जांच  नहीं  कोई  ऐक्शन  भी  नहीं  लिया  गया  ।  21  करोड़  रुपया
 एक  अधिकारी  खा  जाए  और  कोई  कायंवाही  न  हो  इस  प्रकार  के  हालात  देश  में  चल  रहे  इस
 पर  भी  आपको  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  इस  तरह  की  गड़बड़ियां  न  होने  पायें  ।  सिर्फ
 कमीशन  खाने  के  लिए  करोड़ों  रुपए  की  मशीनरी  खरीद  कर  रखी  हुई  है  जिसका  कोई  उपयोग

 नहीं  है  ।  हमारी  राज्य  मंत्री  जी  वहां  पर  गई  हुई  अगर  वे  मजदूरों  से  पूछतीं  तो  उन्हें  मालूम
 होता  कि  50-50  लाख  की  मशीनरी  वहां  पर  पड़ी  हुई  जंग  खा  रही  हैं  जिनका  कोई  उपयोग  नहीं
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 हो  रहा  ऐसे  अधिकारी  वहां  पर  बैठे  रहते  हैंजो  कमीशन  खाने  के  लिए  यूसलेस  मशीनरी

 खरीद  कर  प्रोजेक्ट  को  नुकसान  पहु  चाते  अधिकारियों  के  खिलाफ  निष्चचत  रूप  से

 वाही  की  जानी  चाहिए  ।

 झओसतो  रामदुलारी  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  मैं  जहां  भी  जाती  हूं  वहां  अफसरों  से

 मीटिंग  तो  होती  है  लेकिन  अलग-अलग  टुकड़ों  में  बटे  हुए  मजदूर  संगठनों  से  भी  मैं  बातचीत  करती

 हूं  और  जनरल  मीटिंग  भी  उनको  करती  हूं  ।  हर  जगह  जहां  मैं  गई  हूं  वहां  से  तीसरे  दिन  लोटी

 हूं  ।  इसलिए  माननीय  सदस्य  यह  जो  चार्ज  लगा  रहे  हैं  कि  मैं  मजदूरों  से  नहीं  मिलती  हुं--यह
 चार्ज  सरासर  गलत  है  ।

 को  गिरधारोी  लाल  मैंने  कोई  चार्ज  नहीं  लगाया  है  ।  मैं  तो  आपसे  निवेदन  कर  रहा
 था  कि  आप  उन  मजदूरों  से  जानकारी  कीजिए  तो  आपको  पूरी  जानकारी  मिलेगी  कि  किस  तरह
 से  अधिकारी  लोग  गड़बड़  करते  आप  नाराज  क्यों  होती  हैं--यह  तो  आपके  डिपार्टमेंट  के

 फायदे  की  बात  है  ।
 शी  रामदुलारी  सिन्हा  :  मैं  नाराज  नहीं  हूं  ।

 करी  शिरधारी  लाल  व्यास  :  हम  आपके  सामने  कोई  बात  कह  रहे  आप  नाराज  हो  जायें
 ओर  कहें  कि  हम  आप  पर  चार्ज  लगा  रहे  हैं  तो  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 झोमतो  रामदुलारी  सिन्हा  :  मैं  यह  नहीं  कहती  कि  सभी  कुछ  ठीक  आप  हमारे  सामने

 कोई  बात  लायेंगे  तभी  हम  उसमें  सुधार  कर  सकते  आपने  जो  बातें  कही  हैं  उन  पर  विचार
 करके  सुधार  जरूर  किया  जायेगा  लेकिन  जहां  तक  इस  बात  का  सवाल  है  कि  हम  जाते  हैं  तो
 अफसरों  से  मिलकर  आते  मजदूरों  से  मिलकर  नहीं  भाते  ।  यह  सरासर  गलत  है  ।

 श्रो  गिरधारों  लाल  व्यास  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  हे  कि  आप  सिफ्फ  अफसरों  से  मिलकर  ही
 चली  आती  हैं  ।

 ॥॒

 शलरीमतो  रामदुलारी  सिन्हा  :  राजस्थान  के  दो  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  यह  कहा  था  ।

 इसलिए  मुझे  यह  बताना
 ॥

 की  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मैंने  कहा  है  कि  आपको  गड़बड़ी  के  सम्बन्ध  में  मजदूरों  से
 जानकारी  करनी  चाहिए  ।  लाखों  रुपये  की मशीनरी  खरीद  कर  रख  ली  गई  जिसका  कोई  उपयोग
 नहीं  किया  गया  ।  तो  ऐसे  अफसरों  के  खिलाफ  निश्चित  रूप  से  का्यंवाही  होनी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  मेरा  निवेदन  है  कि  मजदूरों  के  साथ  जिस  प्रकार  का  अन्याय  मेनेजमेंट  कर
 रहा  है  उसकी  भी  जांच  होनी  चाहिए  ।  बहुत  से  लोगों  की  जमीनें  एक्वायर  कर  ली  गई  लेकिन
 उनके  कम्पेन्सेशन  केसेज  तय  नहीं  हुए  ।  हाई  सुप्रीमकोर्ट  तक  जाने  के  बाद  भी  आज  तक

 उनको  कम्पेन्सेशन  नहीं  दिया  गया  और  न  उनको  कोई  एम्पलायमेंट  ही  दिया  गया  ।  तो  इस  तरह
 को  ज्यादतियां  वहां  के  लोगों  के साथ  हो  रही  हैं  जिनके  ऊपर  आपको  निश्चित  रूप  से  ध्यान  देना
 चाहिए  ।

 जिक  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  निवेदन  और  है  कि  वहाँ  कारखाने  की  एक  ट्रेड
 जिसका  अध्यक्ष  मैं  ही  उसके  लोगों  का  विक्टिमाईजेशन  वहां  का  मैनेजमेंट  कर  रहा  है  उस  ट्रेंड
 यूनियन  के  लोगों  के  सरस्पेंशन  तथा  कई  प्रकार  की  अन्य  कार्यवाहियां  उनके  खिलाफ  की
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 जा  रही  हैं  ।  इसका  कारण  मह  है  कि  मैनेजमेंट  दूसरे  लोगों  के साथ  मिला  हुआ  इसलिए  मेरा

 निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  से  उनका  विक्टिमाईजेशन  नहीं  होना  चाहिए  ।  यदि  उनका  कोई  कुसूर  हो
 तो  जरूर  सजा  दी  जाए  लेकिन  केवल  ट्रंड  यूनियन  के  आधार  पर  लोगों  को  विक्टिमाइज

 यह  नितान्त  अनुचित  है  ।  यह  निश्चित  तौर  से  गलत  कदम  है  ।  इसको  रोका  जाना  चाहिए  ।
 -  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तुत  डिमाण्डम  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  माननीय  मंत्री  जी  सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  द्वारा

 लोहे  तथा  अन्य  श्लानों  के  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  बारे  में  बताने  से  खुश  नहीं  हैं  ।  मंत्री  के  लिए
 प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  वे  श्रमिकों  को  देखें  या  अपने  कुछ  शीर्षस्थ  नेताओं  को  देखें  ।  यह  श्रमिकों  की

 स्थिति  की  ओर  ध्यान  देने  का  प्रइन  है  ।  गैर-सरकारी  श्लानों  में  अधिकांश  मजदूर  प्रतिदिन  12
 घंटे  काम  करने  वाले  ठके  के  मजदूर  हैं  1  हमारे  द्वारा  पास  किये  गये  एक  भी  अधिनियम  का  लाभ
 उन  तक  नहीं  पहुंचा  है  ।  हर  जगह  ठेकेदारों  तथा  माफिया  गिरोह  द्वारा  कई  बार  उनका  शोषण

 किया  जाता  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  गम्भीर  समस्या  है  ।  यदि  इस  सरकार  के  दिल  में
 वास्तव  में  लौह  अयस्क  श्रमिकों  के  प्रति  थोड़ी  सी  सहानुमूति  है  तो  आपको  स्वयं

 वहां  जाकर  इनकी  स्थिति  देखनी  होगी  मैं  मंत्री  जी  को  ले  जाकर  यह  दिखा  सकता

 हूं  कि  इन  श्रमिकों  की  क्या  स्थिति  है  कुछ  श्री  व्यास  ने  कहा  है  मैं  उसका
 समथंन  करता  हूं  ।  इसके  विपरीत  यह  बहुत  ही  दयनीय  स्थिति  है  जिसमें  ये  श्रमिक  काम  कर  रहे

 भारत  जैसे  विकासशील  देश  के  लिए  इस्पात  आँधार  भारत  में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति
 छपत  मुश्किल  से  15  से  18  कि०  ग्राम  पश्चिमी  या  पूर्वी  देशों  में  इस्पात  की  प्रति  व्यक्ति
 खपत  20  या  40  गुणा  अधिक  अर्थात  500  या  600  कि०  ग्रा०  है  ।  इसलिए  जब  हम  अपनी  प्रति
 व्यक्ति  खपत  की  तुलना  पश्चिमी  या  पूर्वी  देशों  की  खपत  से  करते  हैं  तो  हमें  पता  चलता  है  कि
 या  तो  इस्पात  के  उत्पादन  में  अथवा  अपने  विकास  के  लिए  इसके  उपयोग  के  मामले  में  हम  कितने

 पिछड़े  हुये  हैं  वास्तव  में  यह  दयनीय  स्थिति  सरकार  को  हमारे  देश  में  इस्पात  के  इस  विकास
 पर  गम्भीरता  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।  आप  सभी  पुरानी  तथा  पुराने  तरीकों  से  चलने
 वाले  छोटे-छोटे  इस्पात  संयंत्र  लगाने  का  समर्थन  करते  इसके  लिए  श्रमिक  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।
 विगत  40  वर्षों  से किसी  ने  भी  उस  नई  प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  करने  की  ओर  घ्यान  नहीं  दिया
 जिसका  हमारे  देश  में  इस्पात  के  विकास  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  था  ।  मैं  यहां  एक
 बात  पूछना  चाहूंगा  कि  विभिन्न  उद्योगों  को  इस्पात  का  वितरण  करने  सम्बन्धी  मापदण्ड  क्या

 है  |  में  समझता  हू  कि  विभिन्न  उद्योगों  को  इस्पात  का  वितरण  करते  समय  दो  या  तीन  स्तरों  पर
 काफी  भ्रष्टाचार  व्याप्त  बहुत  से  उद्योग  लगे  ही  नहीं  फिर  भी  ऐसे  उद्योगों  को  इस्पात  दिया
 जा  रहा  बहुत  से  लोगों  ने  अपना  उद्योग  बंद  कर  दिया  है  या  तालाबंदी  की  घोषणा  कर  दी  है
 परन्तु  फिर  भी  अपना  इस्पात  का  कोटा  ले  रहे  हैं  तथा  उसे  काले  बाजार  में  बेच  रहे  सरकार
 बम्बई  तथा  महाराष्ट्र  के  अन्य  भागों  में  स्थित  बहुत  से  उद्योगों  को  इस्पात  नहीं  दे  रही  ।  मैंने  वहां
 एक  बात  देखी  ट्यूब  उद्योग  तथा  गैस  का  उत्पादन  करने  वाले  उद्योगों  को  परेशानी  का  सामना
 करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  सरकार  इन  लोगों  के  इस्पात  के  कोटे  में  कमी  कर  रही  सरकार  को
 निर्यातोन्मुखी  उद्योगों  का  इस्पात  का  कोटा  नहीं  घटाना  चाहिए  ।
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 नी
 वर्ष  1985-86  में  15  लाख  टन  इस्पात  का  आयात  किया  गया  ।  मेरे  समझ  में  नहीं

 भाता  कि  सरकार  ने  अचानक  इतनी  अधिक  मात्रा  में  इस्पात  का  आयात  क्यों  किया  जिसके

 स्वरूप  सरकार  को  500  करोड़  रुपए  के  कर  का  नुकसान  हुआ  ।  इस  वर्ष  व्यापार  में  अंतर  आया

 है  ।  कुछ  अ  तर  ठीक  कर  लिया  गया  इसके  लिये  जो  कुछ  किया  गया  है  उससे  इस  मामले  में

 सुधार  होने  वाला  नहीं  है  ।  इस  सदन  में  बहुत  सी  बातों  पर  चर्चा  हुई  कुछ  इस्पात  संयंत्रों  का
 शिलान्यास  किया  गया  था  किन्तु  अभी  भी  उनको  लगाने  में  विलम्ब  हो  रहा  मैं  इसका  एक

 उदाहरण  दे  सकता  हुਂ  |  विशाखापट्टनम्  इस्पात  संयंत्र  को  1966  में  मंजूरी  दी  गई  थी  इसका
 शिलान्यास  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1971  में  किया  गया  था  किल्तु  इसका  काय॑ं  1978  में  शुरु
 किया  गया  था  ।  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  2935  करोड़  थी  ।  अब  इसकी
 नित  लागत  18000  करोड़  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  हाल  ही  में  यह  वक्तव्य  दिया  है  कि  सरकार  ने  इस्पात  संयंत्र  की  क्षमता
 को  3.4  मिलियन  टन  से  घटाकर  3  मिलियन  टन  करने  का  निश्चय  क्रिया  यह  कम  करके
 7000  करोड़  रुपए  किया  गया  ।  परियोजना  प्रतिवेदन  के  अनुसार  अब  तक  इस  संयंत्र  पर  2103

 करोड़  रुपए  व्यय  किए  गए  हैं  और  यह  पिछले  0  से  15  वर्षों  से  बेकार  पड़ा  है  ।  बिना  किसी
 योजना  के  हजारों  करोड़  रुफए  खर्च  किए  गए  हैं  और  इसमें  विलम्ब  हो  रहा  है  और  इससे  सरकार
 की  धनराशि  अनुत्पादक  कार्यों  में  व्यथं  लगी  हुई  इसके  परिणामस्वरूप  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को
 हानि  हो  रही  है  ।  पैं  बड़े  संयंत्रों  करे  बारे  में  घोजणा  करने  और  परियोजनओं  में  विलम्ब
 करने  के  स्थान  पर  इस  सभा  में  यह  बात  कहना  चाहता  हूं--जो  भी  आप  कर  सकते  वह  बड़ा
 कार्य  हो  या  छोटा--उसे  तीन  अथवा  चार  वर्षों  मे  पूरा  करें  ।  अन्यथा  यह  लम्बा  मामला  बनਂ

 जाएगा  ।  इससे  बहुत  सी  समस्यायें  उत्पन्न  होंगी  ।

 विद्याखापत्त नम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  आपने  1200”  हेक्टेयर  भूमि  अधिग्रहण  की  ।
 आपने  किसानों  को  मुश्किल  से  प्रति  एकड़  1,300  से  1500  २पए  का  मुआवजा  दिया  है  ।  अब
 70  प्रतिशत  भूमि  खाली  पड़ी  कुछ  लोग  न्यायालय  में  गए  और  न्यायालय  ने  उन्हें  5000  से
 6000  रुपए  देने  का  आदेश  दिया  ।  उन्हें  यह  धनराष्ति  देने  के  लिए  तैयार  नहीं
 भूमि  उनसे  पहले  ही  ले  ली  गई  है  ।  यहां  तक  कि  12,000  किसानों  को  आइवासन  दिया  गया
 कि  उन्हें  रोजगार  प्रदान  किया  जाएगा  परन्तु  पिछले  15  वर्षों  के दोरान  लगभग  1300  लोगों
 को  ही  रोजगार  प्रदान  किया  गया  है  ।_  यहां  सरकारी  तन्त्र  बहुत  ही  लापरवाह  है  ।

 सरकार  द्वारा  अपने  पास  पंजीकृत  किए  गए  इन  सभी  लोगों  में  से  8000  लोग  ऐसे  हैं
 जिनकी  भूमि  आपने  1400  रुपए  में  की  इनमें  से  आधे  लोग  इसकी  प्रतीक्षा  में
 मर  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  उन्हें  कब  रोजगार  प्रदान  सन  1920  20  में  उनकी  भायु
 45  से  50  वर्ष  हो  जाएगी  ।  इस  देश  के  किसानों  तथा  श्रमिकों  की  क्या  यह  नियति

 हम  कुछ  धिकास  के  अरे  में  बात  कर  रहे  हैं  और  20  वर्षों  से  योजनाओं  में  देरी  कर  रहे
 हैं  ।  हजारों  किसानों  तथा  मजदूरों  की  उस  भूमि  का  मूल्य  अब  लगभग  एक  लाख  रुपए  हो  गया
 है  जो  आपने  उनसे  केवल  1500  रुपए  में  री  आप  किसानों  को  जीने  नहीं  देते  ।  आपने  20
 थर्षों  से  बेकार  ही  भूमि  ले  रखी  है  और  दूसरी  ओर  भाप  हजारों  लोगों  को  रोजगार  नहीं  प्रदान
 करते  ।
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 बहुत  सी  इस्पात  परियोजनाओं  की  भी  यही  दुखद  स्थिति  अतः  भब  समय  आ  गया

 है  जब  सरकार  को  ऐसी  सभी  इस्पात  योजनाओं  विशेषकर  विशाखापत्तनम  परियोजना  जिसमें
 2000  करोड़  लगाए  गए  के  विकास  के  बारे  में  गम्भीरतापू्वंक  सोचना

 प्रो०ण  एन०जी०  रंगा  :  बिहार  में  भी  यह  शिकायत  बहुत  समय  पहले  से

 डा०  वत्ता  सामंत  :  ऐसा  सब  जगह  एक  बहुत  बड़ी  घोषणा  की  गई  थी  ।  मैं  सोचता

 हूं  कि  सभी  इस्पात  परियोजनाओं  में  हजारों  करोड़  रुपया  व्यर्थ  लगाया  गया  इस  धनराशि

 से  उत्पादन  कार्य  नहीं  होता  ।  किसान  तथा  अन्य  सभी  लोग  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  और  देश  को  घाटा

 हो  रहा  है  ।  मैं  एक  बार  फिर  इस  सभा  में  उल्लेख  करना  चाहता  हू  कि  खनिज  लोहे  की  खानों  तथा

 अन्य  खानों  में  मजदूरों  की  स्थिति  बहुत  खराब  यदि  आपको  उनसे  चिढ़  है  तो  भी  आप

 इसे  यूनियनों  तथा  मजदूरों  पर  नहीं  छोड़  सकते  ।  परन्तु  कम  से  कम  सरकार  को  इसकी  जांच

 करनी  चाहिए  और  मजदूरों  के  साथ  किए  जाने  वाले  अन्याय  को  रोकना  चाहिए  ।

 ]

 झरी  दामोदर  पांडे  :  सभापति  मैं  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  की  मांगों
 के  समथंन  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  हमारे  वरिष्ठ  मंत्री  के  नेतृत्व  में  यह्
 मंत्रालय  काफी  तरक्की  कर  रहा  है  और  जो  एक  भावना  व्याप्त  हो  गई  थी  कि  इस्पात  उद्योग  में

 सुधार  नहीं  हो  इस  साल  उन्होंने  संभव  करके  दिखाया  है  कि  इसमें  सुधार  हो  सकता

 और  भविष्य  के  बारे  में  जो  हमारी  परिकल्पना  जो  हम  सोचना  चाहते  उसे  पूरा  करने  की
 दिशा  में  हम  कदम  बढ़ाने  को  तैयार  हैं  लेकिन  जो  कुछ  भी  हुआ  उससे  हम  संतुष्टि  कर  लें  कि

 वह  काफी  ऐसी  बात  मैं  नहीं  कह  रहा  हूं  ।

 बहुत  से  भाइयों  ने  कहा  है  कि  विदेशों  में  जो  इस्पात  की  खपत है  प्रति  व्यक्ति  हमारे  देश
 में  उसके  मुकाबले  में  बहुत  कम  है  भौर  हम  बहुत  पिछड़े  हुए  यह  नहीं  कि  भगवान  ने  हमको
 भगवान  ने  कुछ  नहीं  दिया  ।  भगवान  ने  हमको  इतना  दिया  है  कि  हम  बहुत  ज्यादा  इस्पात  बना
 सकते  हैं  ।  हमारे  पास  लोहे  का  विद्ञाल  मंडार  लोहे  की  खदानें  हमारे  यहां  हैं  और  हमारे
 पास  कोयला  हमारे  पास  इस्पात  बनाने  के  जितने  भी  साधन  हैं  ज॑ंसे  लाइमस्टोन  है
 नाइट  वह  प्रचूर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  लेकिन  बदकिस्मती  यह  है  कि  सब  कुछ  होने  के  बावजद

 हम  बहुत  पीछे  हैं  संसार  में  ।  यह  बहुत  भच्छी  बात  नहीं  हमारे  नेताओं  जिन्होंने  देश  के
 विकास  की  आंधारशिला  रखी  परिकल्पना  की  थी  कि  प्रति  वर्ष  देश  में  एक  मिलियन  टन
 स्टील  प्लांट  एड  किया  जाएगा  और  इसीलिए  हैबी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  बनी  थी  और  इसी
 लिए  इन्फ्रास्ट्रक्चर  खड़ा  किया  गया  था  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  कन्सट्रक्शन  कम्पनी  इसी  आधार  पर
 बनाई  गई  थी  कि  अगले  आने  वाले  वर्षों  में  हम  हर  वर्ष  नया  अध्याय  जोड़ते  जायेंगे  और  ज्यादा
 स्टील  पैदा  करेंगे  लेकिन  कहीं  न  कहीं  कुछ  गड़बड़ी  हो  गई  और  हम  पिछड़  गये  ।  अब  हालत
 क्या  हम  यह  परिकल्पना  कर  रहे  हैं  कि सन्  में  हमारी  जो  स्टील  की  जरूरत  होगी
 हम  उतना  भी  पैदा  नहीं  कर  सर्केगे  जबकि  परिकल्पनों  यह  थी  कि  हम.इतना  स्टील  पैदा  कर
 सकते  हैं  कि  हम  अपनी  जरूरतों  को  भी  पूरा  कर  लेंगे  और  उस  के  बाद  दूसरों  को  भी  दे  सकेंगे  ।
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 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  नये  सिरे  से  प्रयास  करना  होगा  !  इसीलिए  अब  यह  कहना  कि

 हम  इतना  पैसा  नहीं  जुटा  पायेंगे  एक  और  स्टील  प्लांट  खड़े  नहीं  कर  हम  समभते  यह

 हमारे  लिए  शोभा  की  बात  नहीं  है  ।
 '

 हमारे  देश  में  कोयला  बहुत  है  लेकिन  हमारा  यह  दुर्भाग्य  है  कि  हमको  आस्ट्र  लिया  से

 कोयला  मंगाना  पड़ता  यह  नहीं  कि  उसकी  आवश्यकता  बिना  आवश्यकता  के  भी  हम
 कोयला  मंगाते  हैं  क्योंकि  हम  यह  कहते  हैं  कि  वह  कोयला  बहुत  अच्छा  हम  यह  भूल  जाते  हैं
 कि  कितनी  कीमत  -  पर  वह  हम  मगाते  हैं  ।  उससे  कम  कीमत  उससे  ज्यादा  कोयला

 हमारे  यहां  उपलब्ध  है  ।  हम  अपने  यहां  कोकिंग  कोल  को  डवल  वाश  करके  उपयोग  में  ला  सकते

 हैं  ।  इससे  यहां  के  लोगों  को  एम्पलाएमेंट  मिल  सकता  अपने  साधनों  का  अपने  यहां  उपयोग  हो
 सकता  लेकिन  हम  लोग  सीधे  और  आसान  तरीके  को  अपनाने  लगते  हैं  ।  इससे  हमारे  देश  के
 विकास  की  दिशा  में  जो  प्रयास  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाता  ।  कहीं  न  कहीं  कोई  गड़बड़ी  रह
 जाती

 हमारे  यहां  इतने  मिनरल्स  हैं  कि  कहा  जाता  है  कि  जब  अग्रेज  इस  देश  में  आए  थे  तो
 वे  यहां  से  कच्चा  माल  ले  जाते  थे  और  अपने  यहां  से  बना  बनाया  माल  ला  कर  यहां  बेचते  थे  ।
 हमने  भी  अब  वही  शुरू  कर  दिया  अब  हम  स्टील  भी  बाहर  से  इम्पोर्ट  करने  लगे  यह
 बात  मेरी  समभ  में  नहीं  आती  और  जो  थोड़ी-बहुत  भी  स्टील  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  रखता  है
 उसको  भी  यह  बात  समझ  में  नहीं  आयेगी  ।  हम  कोयले  को  बाहर  से  मंगाकर  उपयोग  करते
 माना  कि  हमारे  यहां  जो  कोयला  उसको  उन्नत  करने  की  जरूरत  क्या  हम  अपनी
 लोजी  को  उन्नत  करके  उस  कोयले  का  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ?  हम  बड़ी-बड़ी  टेक्नोलोजी  की
 बात  करते  क्या  हमारे  यहां  जो  कोयला  उपलब्ध  प्रचुर  मात्ना  में  उपलब्ध  है  और
 जिसके  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  हमारे  देश  में  इतना  कोयला  है  दो  सौ  साल  तक  उसकी  कमी

 नहीं  होने  वाली  उस  कोयले  का  टेक्नोलोजी  को  उन्नत  करके  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ?  इसके
 लिए  हमें  टेक्नोलोजी  को  उन्नत  बनाने  की  बात  सोचनी  चाहिए  ।  अगर  हम  नहीं  सोचेंगे  तो  हमारा
 काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।

 मिनरल  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  उसमें  कहा  गया  है  कि  मिनरल  के  दोहन  के  लिए  प्रयास
 किये  जा  रहे  लेकिन  एक  तरफ  तो  उसका  दोहन  किया  एक्सप्लोरेशन  किया  दूसरी
 तरफ  जहां  जहां  उद्योग  धंघे  चलने  शुरू  होते  वहां  वे  बंद  होने  भी  शुरू  हो  जाते  हमारे
 बिहार  में  पाईरेट  निकला  जिसके  बारे  में  सुना  जाता  है  कि  बड़ी  डिमाण्ड  पहले  आपने  वहां
 खदाम  खोदकर  पाइरेट  निकला  लेकिन  अबं  उसके  बंद  होने  की  नौबत  हो  रही  एक  तरफ  आप
 खदानें  खोदेंगे  और  दूसरी  तरफ  उन्हें  बंद  कर  देंगे  ।  इस  तरह  से  काम  कंसे  चलेगा  ।

 सारे  देश  में  जितने  खनिज  साधन  उपलब्ध  हैं  उसके  एक  तिहाई  खनिज  साधन  बिहार  में
 उपलब्ध  हैं  ।  शायद  ही  ऐसा  कोई  खनिज  हो  जो  कि  बिहार  में  उपलब्ध  न  लेकिन  किसी  भी
 खनिज  के  आधार  पर  उद्योगों  का  जो  विकास  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाता  है  ।  बिहार  के  लोग
 इतने  दबे  हुए  इतने  बेकार  आखिर  इसका  कारण  क्या  है  ?  वहां  पर  उद्योग  घंधे  स्थापित
 किए  जा  सकते  हैं  क्योंकि  वहां  खेती  बाड़ी  नहीं  हो  सकती  जितनी  कि  होनी  चाहिए  ।  इसका
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 कब  N  908  1986  के  बजट  प्रस्तावों  में  कतिपय  संशोधनों  के  बारे  में  वक्तव्य

 कारण  है  कि  जमीन  के  नीचे  साधन  उपलब्ध  इसलिए  जमीन  के  ऊपर  पैदा  नहीं  होता  क्योंकि
 ऊपर  से  जमीन  कमजोर  है  ।  ज़मीन  पर  पानी  बहता  जा  रहा  है  लेकिन  वहाँ  सिंचाई  की  सुविधा
 नहीं  है  ।  उस  पानी  का  बिहार  के  लोग  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ।  अगर  इन  सारी  बातों  का  प्रबंध

 नहीं  हो  सकेगा  तो  वहां  के  लोग  क्या  कर  सकंगे  ।  वहां  लोहा  उपलब्ध  कोयला  उपलब्ध
 सब  कुछ  उपलब्ध  है  ।  बोकारो  के  बारे  में  सोचा  गया  था  कि  यह  हिन्दुस्तान  का  सबसे

 भाइडियल  प्लांट  अगर  बहां  दस  मिलियन  टन  स्टील  नहीं  बनायेंगे  तो  बहुत  अच्छी  अवस्था

 नहीं  होगी  ।  लेकिन  दस  मिलियन  टन  तो  दूर  को  बात  अभी  जब  पूछा  जाता  है  तो  बहुत
 मेहनत  करके  भी  चार  मिलियन  टन  स्टील  बनने  को  तैयार  इस  तरह  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 मैं  अपनी  कांस्टीच्युएंसी  की  बात  कहना  चाहता  इस  विभाग  ने  बहां  की  एक  कम्पनी
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  ।  वह  के०डी०  डवलपमैंट  कम्पनी  है  ।  यह  पहला  मौका  है  कि  किसी  कम्पनी
 को  राष्ट्रीयकरण  करने  के  अपने  हाथ  में  लेने  के  प्राइवेट  संक्टर  को  नीलाम  किया  गया

 हो  ।  यह  पहली  दफा  एक  नयी  बात  हुई  है  हिन्दुस्तान  में  ।  पता  नहीं  क्यों  इस  तरह  का  काम

 हुआ  ?  मैं  तो  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसकी  क्या  आवद्यकता  पड़ी  कि  राष्ट्रीयकरण
 करने  के  बाद  उस  प्लांट  को  नीलाम  किया  गया  प्राइवेट  सैक्टर  को  ?  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  मैंनेजमैंट  की  बिहार  सरकार  ने  लीज  केंसिल  कर  दी  क्योंकि  कम्पनी  ने  रायल्टी

 नहीं  दिया  ये  जो  माइनिंग्स  चलानें  वाले  लोग  माइन्स  डिपार्टमैंट  मैं  समकता  हूं  कि
 लियत  से  इनको  कोई  सरोकार  नहीं  है  |  सिर्फ  दिल्ली  में  बंठकर  दिल्ली  की  बात  सोचते

 ऐसा  सोचने  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  कुछ  तो  असलियत  होनी  कुछ  काम  की  बात
 सोचनी  चाहिए  1  इतना  लाइमस्टोन  है  जिसकी  डिमांड  सब  लोग  चाहते  हैं  ।

 |  प्रनुवाद  ]
 सभापति  सहोदय  :  आप  पहले  ही  काफी  समय  ले  चुके  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए

 वित्त  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देंगे  ।

 ]
 श्री  दामोदर  पाण्डे  :  उनके  बाद  मुझे  बोलने  की  इजाजत  दी

 3.46  भ०  प०

 1986  के  बजट  प्रस्तावों  में  कतिपय  संशोधंनों  के  बारे  में  वक्तव्य

 [  अनुषाद  ]
 वित्त  संत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैंने  28  1986  को  जो  बजट  प्रस्ताव

 रखे  थे  उन  पर  व्यापक  रूप  से  चर्चा  हुई  मैं  संसद  में  हुई  चर्चा  तथा  संसद  से  बाहर  विभिन्न
 वर्गों  के  विशेष  रूप  से  लघु  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  चर्चा  से  लाभान्वित  हुआ

 इन  विचार-विमशों  को  ध्यान  में  रखते  मैं  सभो  लघु  इकाइयों  के  लिए  छट  सीमा
 7.5  लाख  रुपए  के  हमारे  पूव॑वर्ती  प्रस्ताव  से  15  लाख  रुपए  की  निकासी  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 हूं  ।  इन  लघु  इकाइयों  में  वे"इकाइयां  भी  शामिल  हैं  जिन्हें  पहले  7.5  लाख
 रुपये  छूढ  प्राप्त  थी  ।  जो  इकाइबरां  विभिन्न  टेरिफ  शज्षीर्षों  के  अन्तर्गत  आने  वाली  एक  से
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 अधिक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करती  हैं  उनके  मामले  में  छूट  सीमा  30  लाख  रुपए  तक  जा  सकती

 अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  15  लाख  रुपए  तथा  75  लाख  रुपए  की  निकासियों
 के  बीच  देय  रियायती  शुल्क  की  दर  और  पात्रता  की  150  लाख  रुपए  की  अधिकतम

 वर्ती  स्कीम  के  लाभ  अपरिवर्तित  रहेंगे  ।  |

 लघु  उद्योग़  इकाइयों  के  लिए  कार्यविधियों  के  सरलीकरण  के  उपाय  के  रूप  में  यह  प्रस्ताव

 है  कि  :--
 उत्पादन  शुल्क  लाइसेन्स  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  जटिल  कार्यविधि  नहीं  होगी  ।

 लघु  उद्योग  इकाई  के  लाइसेन्स  के  आवेदन-पत्र  की  डाक  प्राप्ति-सूचना  ही  उत्पादन  शुल्क
 लाइसेन्स  मान  लिया

 लघु  उद्योग  इकाइयों  को  50  लाख  रुपए  तक  की  निकासियों  के  लिए  स्वयं-शुल्क
 निर्धारण  कार्यविधि  की  अनुमति  होगी  ।  दूसरे  शब्दों  इकाई  द्वारा  की  गई  उत्पादन  शुल्क  की

 बिना  किसी  अतिरिक्त  औपचारिकताओं  साधारणतया  स्वीकार  की  जाएगी  ।

 ऐसे  मामलों  में  उत्पादन  शुल्क  निरीक्षण  सीमित  किया  जाएगा  जो  एक  इकाई  कै

 लिए  वर्ष  में  अधिक  से  अधिक  एक  बार  होगा  ।  >

 लघु  उद्योग  इकाइयों  द्वारा  रखे  जाने  वाले  उत्पादन  शुल्क  रिकार्ड  को और  अधिक
 सरल  बनाया

 हमने  फुटकर  काम  को  उत्पादन  शुल्क  से  छठ  देने  के  लिए  एक  अधिसूचना
 पहले  ही  जारी  कर  दी  मॉडवेट  स्कीम  के  अन्तगगंत  आने  वाली  निविष्टियों  के  लिए  कारखाने
 में  ही  होनें  वाली  खपत  पर  तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  पर  छूट  देने  का  भी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इसके

 यह  छूट  पेट  तथा  कास्टिंग  मोल्ड्स  पर  भी  दी  जा  रही  है  ।  विशिष्ट
 उद्योगों  के  लाभ  के  जिनमें  से  कई  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  हित  के  कतिपय  अन्य  रियायतों
 की  धोषणा  मैं  कुछ  दिन  बाद  मुझे  विश्वास  है  कि  जिन  परिवतंनों  का  मैंने  अब  प्रस्ताव
 किया  है  उन  से  लघू  क्षेत्र  और  सुदृढ़  हो  सकेगा  ।

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  करों  का  सम्बन्ध  है  मैं  अपने  मूल  प्रस्तावों  में  निम्नलिखित  संशोधन  करना
 चाहता  हूं  :--

 (1)  सर्वेक्षण  संकायों  के  लिए  हमने  आयकर  1961  में  एक  नई  घारा  133
 बी  का  प्रस्ताव  किया  मैं  आयकर  प्र;घिकारियों  की  शक्तियों  को  केवल  व्यापार  परिसरों  से
 निर्धारित  सूचना  इकट्ठी  करने  तक  सीमित  रखने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इस  घारा  के  विषय  क्षेत्र
 में  आवासीय  परिसर  छ्यामिल  नहीं  होंगे  ।

 (2)  वित्त  1986  के  खण्ड  5  और  6  के  अघीन  अपने  कब्जे  की  सम्पत्ति  से
 होने  वाली  काल्पनिक  आय  के  लिए  कर  से  छूट  प्राप्त  थी  ।  यह  अम्यावेदन  किया  गया  है  कि  निम्न
 आय  वर्ग  और  मध्य  आय  वर्ग  में  अनेक  व्यक्ति  मकान  बनाने  के  लिए  उधार  लेते  हैं  और  उस  पर
 ब्याज  अदा  करते  हैं  और  चू  कि  कोई  कटोती  स्वीकार्य  नहीं  होगी  इसलिए  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों
 की  हालत  ओर  बुरी  मैं  ऐसे  ब्याज  पर  प्रतिवर्ष  अधिक  से  अधिक  5000/-  तक  की
 कटौती  की  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  करता
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 (3)  अन्तर-निगमति  लाभांश  के  रूप  में  होने  वाली  आय  के  सम्बन्ध  में  कटोती  से

 सम्बन्धित  आयकर  अधिनियम  की  घारा  80  एम  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  मैं  इस
 प्रस्ताव  को  वापस  लेंने  का  सुझाव  रखता  हूं  ।

 (4)  1985-86  के  बजट  में  चाय  उद्योग  को  एक  निवेश  जमा  स्कीम  की  अनुमति  दी  गई

 थी  ।  इस  स्कीम  को  इस  वर्ष  के  बजट  में  लागू  किए  गए  निवेश  जमा  लेखा  से  सम्बन्धित  नए
 बन्द  के  अनुरूप  बनाने  का  प्रस्ताव

 (5)  मूल्यांकन  के  बारे  में  घन-कर  नियमों  का  मसोदा  31-3-86  को  अधिसूचित  कर

 दिया  गया  है  ।

 जैसा  कि  सदन  को  विदित  ही  सरकार  ने  बजट  बनाने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  में  हमारी
 जनता  के  सभी  वर्गों  को  सम्मिलित  करने  का  प्रयत्न  किया  इस  खुली  बहस  से  और  माननीय

 सदस्यों  तथा  अन्यों  द्वारा  दिए  गए  सुमावकें  से  मुझे  बड़ा  लाभ  हुआ  वित्त  विधेयक  तथा

 दन  शुल्क  अधिसूचनाओं  में  आवश्यक  संशोधन  बाद  में  किए  जाएंगे  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  घरों  में  अब  और  छापे  नहीं  मारे  जाएंगे  और  भब  वे

 अपने  घरों  में  रिकार्ड  रखेंगे  ।

 श्री  विद्यनाथ  प्रताप  सिह  :  इनसे  निपटने  के  लिए  अन्य  उपबन्ध  खण्ड  13-  ख  में

 से  आवासीय  परिसर  को  निकाला  गया  है  ।

 )  *  *

 सभापति  महोदय  :  किसी  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  नहीं  रिकार्ड  में  कुछ  नहीं

 जाएगा
 )  **  *

 झरो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  संगमरमर  चिप्स  तथा  पर  भी  छूट  दे  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  अप्पालानरसिहम  ।

 3.51

 अनुदानों  को  मांगें  1986-87 ,
 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय

 ]  ॥

 पी०  हाप्पाला  नरंसिहम  :  अध्यक्ष  महोदय  हम  कल  से  इस्पात  और

 खान  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  सदन  के  दोनों  पक्षों  के  अनेक  माननीय  संभद

 *+*कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 *  मूलतः  तेलुगु  में  दिए  गए  भाषण  के  श्र  ग्रेजी  झ्नुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 सदस्यों  ने  हमारे  इस्पात  कारखानों  चाहे  वह  बोकारो  हो  अथवा  कार्य
 निष्पादन  के  बारे  में  कहा  है  ।  वास्तव  में  हमारे  इस्पात  संयंत्रों  की  आयोजना  ओर  कार्यान्वयन  के

 बारे  में  सरकार  की  नीति  ही  त्रुटिपूर्ण  रही  है  |  चर्चा  के  दौरान  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कई

 मूल्यवान  सुझाव  दिए  गए  विपक्ष  के  एक  सदस्य  ने  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में

 अनेक  तथ्यों  की  जानकारी  दी  है  और  कुछ  रचनात्मक  सुझाव  दिए  चूकि  मेरे  पास  अधिक

 समये  नहीं  इसलिए  मैं  अपनी  बात  विद्ञाखापत्तनम  इस्पप्त  संयंत्र  से  सम्बन्धित  कुछ  मुद्दों  तक

 ही  सीमित  रख  गा  ।

 दस्तूर  एंड  कम्पनी  ने  विशाखापतनम  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  अपना  प्रतिवेदन  1966-67
 में  प्रस्तुत  किया  प्रतिवेदन  के  अनुसार  वी०  एस०  एल०  के  लिए  10  हजार  एकड़  भूमि  की
 आवश्यकता  थी  और  इस  पर  1800  करोड़  रुपए.की  लागत  आने  का  अनुमान  था  ।  इस्पात
 खाने  का  शिलान्यास  1971  में  किया  गया  निर्माण  कार्य  1979-80  के  दौरान  छुरू  किया
 गया  ।  निर्णय  लेने  और  उसे  कार्यान्वित  करने  में  काफी  समय  बरबाद  किया  गया  दस्तूर  एंड
 कम्पनी  के  सुझावानुसार  10  हजार  एकड़  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  बजाए  सरकार  ने  26000

 एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  अनेक  गरीब  लोगों  को  उनकी  भूमि  से  वंचित  कर  दिया  गया

 है  ।  उनकी  जीविका  का  साधन  समाप्त  हो  गया  ।  इन  गरीब  लोगों  जिनसे  भूमि  का  अधिग्रहण
 किया  गया  1250  रुपए  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  मामूली  सा  मुआवजा  दिया  गया  ।  मुआवजे
 की  दर  से  निराश  होकर  उनमें  से  कुछ  व्यक्ति  न्याय  पाने  के  लिए  उच्च  न्यायालय  तक  गए  ।  उच्च
 न्यायालय  ने  मुआवजे  की  दर  बढ़ाकर  4500  रुपए  और  5000  रुपए  की  बीच  करने  का  निर्णय
 दिया  ।  हमारे  प्रिय  मुख्यमंत्री  श्री  एन०  टी०  रामाराव  ने  केन्द्र  को  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय
 स्वीकार  करने  और  अधिग्रहीत  भूमि  का  बाजार  मूल्य  देने  के  लिए  लिखा  परन्तु  मुआवजा
 बढ़ाने  के  लिए  दुर्भाग्यवश  केन्द्र  द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  ।

 3.55

 [  प्रघ्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |
 वर्ष  1971  में  इस्पात  कारखाने  का  शिलान्यास  करते  समय  तत्कालीन  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  न ेसभी  12500  विस्थापित  परिवारों  को  रोजगार  देने  का आइवासन  दिया  था  |  इस
 माइवासन  को  आज  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रति  वर्ष  5000  परिवारों  को  वैकल्पिक
 रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  प्रबंधकों  और  विस्थापित  व्यक्तियों  के बीच  1984  में  एक  समभौता  -

 हुआ  यहां  तक  कि  उस  समभौते  को  भी  नही  माना  गया  ।  विस्थापित  परिवारों  को  इस  मुद्दे
 पर  आंदोलन  करना  पड़ा  था  ।  इन  लोगों  को  आंदोलन  करने  से  रोकने  के  लिए  प्रबन्धक
 समय  पर  कोई  न  कोई  समभौता  करते  रहते  हैं  ।  परन्तु  वे  निर्णय  को  लागू  करने  की  परवाह  नहीं
 करते  ।  ये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  आंदोलन  को  खत्म  करते  के  षड़यंत्र  प्रबन्धक  इन  असहाय
 लोगों  के  लिए  केवल  मगरमच्छी  आंसू  बहाते  हैं  ।  वर्ष  1982,  1984  और  1986  में  अनेक
 आंदोलन  हुए  ।  अभी  हाल  ही  में  आंदोलनकारियों  को  तितर-बितर  करने  के  लिए  पुलिस  को  गोली
 चलानी  पड़ी  ।  स्थिति  बहुतु  गंभीर  सभ्ची  12,500  विस्थापित  परिवार  सड़क  पर  वे  भूखे
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 मर  रहे  हैं  ।  देश  की  प्रगति  के  लिए  हमें  इस्पात  और  इस्पात  कारखाने  चाहिएं  ।  परन्तु  इसका  यह
 मतलब  नहीं  है  कि  हजारों  विस्थापित  परिवार  भूखे  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक
 व्यक्ति को  रोजगार  देने  वायदा  किया  गया  था  ।  यह  वायदा  नहीं  निभाया  गया  ।  इसके  बाद
 प्रतिवर्ष  5030  विस्थापित  परिवारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  का  एक  अन्य  समझौता  किया
 उस  समभौते  का  भी  पालन  नहीं  किया  यह  एक  बहुत  गम्भीर  समस्या  है  जिसका  तुरन्त  हल
 निकालने  की  भावश्यकता  है  ।

 विस्थापित  परिवारों  के  लाभ  के  लिए  निर्मित  पुनर्वास  कालोनियों  में  कोई

 धाएं  नहीं  हैं  । मकानों  में  कोई  सुविधा  नहीं  मकान  बहुत  तंग  हैं  क्योंकि  वे  107  वर्ग  गज  क्षेत्र
 में  बने  हुए  दूसरी  तरफ  वी०  एस०  एल०  में  कार्य  करने  वाले  कमंचारियों  के  लिए  निर्मित
 कालोनियों  में  बहुत  सी  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  मैंने  पुनर्वास  कालोनियों  की  समस्याओं  की
 ओर  ध्यान  दिलाने  के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  को  चार  महीने  पहले  एक  पत्र  लिखा  था  ।  मैंने
 उनसे  कम  से  कम  कुछ  प्राथमिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  परन्तु  मंत्री  महोदय
 ने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी

 जिम्मेदारी  से  मु  ह  मोड़ने  की  बजाए  पुनर्वास  कालोनियों  में  कम  से  कम  न्यूनतम  सुधिधाएं  प्रदान

 करने  के  लिए  आगे  आना  गृह  कर  ओर  लाइसेंस  शुल्क  के  रूप  में  एकत्र  की  गई  धनराशि
 को  ग्राम  पंचायत  को  दिया  जाना  चाहिए  |  यह  धनराशि  नगर  निगम  को  नहीं  दी  जानो  चाहिए  ।

 यह  परियोजना  नगर  निगम  की  सीमा  से  ।5  से  20  कि०  मी०  की  दूरी  पर  इसलिए  यह
 घनराशि  नगर  निगम  को  दिए  जाने  का  कोई  ओऔचित्य  नहीं  मैं  सरकार  से  यह
 रोध  करता  हूं  कि  वह  कर  से  मिलने  वाले  राजस्व  को  ग्राम  पचायत  को  दिए  जाने  के  पक्ष  में  अपना

 निर्णय  दें  ।  ग्राम  पंचायत  इस  धनराशि  से  पुनर्वास  कालोनियों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  को  अधिक

 सुविधाएं  प्रदान  कर  सकती  है  ।  ग्राम  पंचायत  इस  धनराशि  से  उनके  विकास  के  लिए  अनेक  कदम
 उठा  सकती  है  ।

 सरकार  को  विस्थापित  लोगों  के  आन्दोलन  के  कारण  भारी  हानि  हो  रही  है  |  अनुमान  है
 कि  आन्दोलन  के  कारण  प्रति  दिन  एक  करोड़  रुपए  की  हानि  हो  रही  है  ।  ये  आंदोलन  गत  चार
 वर्षों  से  चल  रहे  हैं  जिनके  परिणाम  स्वरूप  भारी  हानि  हुई  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  घाटा
 उठाने  को  तैयार  है  परन्तु  विस्थापितों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  प्रयास  करने  के  लिए
 तेयार  नहीं  अतः  सरकार  को  इन  लोगों  के  लिए  तुरन्त  10  करोड़  रुपए  की  मंजूरी  देनी

 दलित  लोगों  के  विकास  के  लिए  सरकार  ने  कई  योजनाएं  शुरू  की

 इस  प्रयोजन  के  लिए  अनेक  निगम  गरीब  लोग  देश  का  आधार  वी  एस
 एल  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्ति  देश  के  अन्य  लाखों  गरीब  लोगों  में  से  ही
 इसलिए  सरकार  को  उनके  विकास  की  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  और  धनराशि  की

 नी/इति  प्रदान  करनी  इसी  प्रकार  सरकार  को  अधिगृहीत  भूमि  का  मुआवजा
 बात  र  भाव  पर  देने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मनन््त्री  श्री  एन०  टी०  रामाराब  द्वारा
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 किए  गए  अनुरोध  को  भी  मान  लेना  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इन  अनुरोधों  को

 स्वीकार  करके  इन  गरीब  व्यक्तियों  के  साथ  न्याय  करेंगे  ।
 अन्त  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  केवल  एसे  व्यक्ति  को  ही

 प्रबंध  निदेशक  नियुक्त  करें  जो  तेलगू  भाषा  और  स्थानीय  स्थितियों  को  भली-भांति  समभता  हो  ।

 केवल  ऐसा  व्यक्ति  ही  काम  चला  सकता  है  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।
 -  अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अप्पाला  अब  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करिये  ।  मंत्री

 महोदय  कल  उत्तर

 4.00
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 [  भ्रनुवाव  ]
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  करते  है  ।  श्री  शोभनाद्रीषवर  राव

 और  प्रो०  के०  के०  तिवारी  आतंकवाद  के  बढ़ते  संकट  और  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा
 आरंभ  करेंगे  ।

 माननीय  इससे  पहले  कि  आप  चर्चा  आरम्भ  HT
 प्रो०  सधु  दंडबते  :  क्या  आप  अध्यपीठ  से  चर्चा  आरंभ  कर  रहे  हैं  ?

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  साहब  अनेक  बार  मैं  आपसे  कुछ  जानकारी  प्राप्त  करता  हूं  ।
 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  वे  आतंककित  कर  रहे  हैं

 **

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  ऐसां  कुछ  नहीं  है  |  मेरे  नाम  से  पता  चलता  है  कि  मैं  आतंकवाद  के
 लायक  नहीं  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  )  :  हमारे  अध्यक्ष  इतने  कमजोर  नहीं  हैं  ।

 ]
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  डंडा  तो  साथ  में  रखते  लेकिन  साथ  में  शहद  लाकर  रखते  हैं  ।
 मैं  कहना  चाहता  था  कि  जो  विषय  आप  ले  रहे  इस  पर  किसी  एक  पार्टी  या  एक

 प्वाइन्ट  से  हमें  नहीं  सोचना  यह  विषय  आप  सब  और  सारे  देश  पर  प्रभाव  ढालेगा  और
 डाल  रहा

 मेरी  सिफे  एक  अपील  हादिक  कामना  एक  पीड़ा  है  जो  कभी-कभी  निकलती
 मौका  मिलता  है  तो  दो  शब्द  कह  देता  हूं  कि इसका  इलाज  सबको  मिल  कर  ढूंढना  अकेले  नहीं  ।
 रास्ते  अलग-अलग  हो  सकते  लेकिन  निशाना  हमारा  एक  है  और  उस  निशाने  के  लिए  आप  सब
 मिलकर  एकमत  होकर  प्रयत्न  ॥॒

 कारण  तो  कई  हो  सकते  खासकर  तब  यह  ज्यादा  खतरनाक  है  कि  हमने  जो  रास
 प्रजातन्त्र  का  अपनाया  वह  बिल्कुल  उसके  विपरीत  हो  जाता  जो  आज  हो  रहा  कली
 वायोलेंस  ओर  प्रजातन्त्र  दोनों  एक  साथ  नहीं  रह  सकते  ।  यह  बिल्कुल  विरोधाभास  1  भूखे
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 अब  हमें  सोचना  होगा  कि  क्या  इस  हम  बात  की  रक्षा  कर  पायेंगे  कि  जो  प्रणाली  हमने
 इसके  लिए  आज  अपनाई  है  ?  अगर  बन्दूक  की  नाली  से  राज्य  होगा  तो  न  फिर  मधु  दंडवते
 न  तिवारी  होंगे  ओर  न॑  कोई  स्पीकर-यहां  होगा  ।  फिर  तो  डंडे  से  राज्य  जिसकी
 उसकी  मेंस  होगी  ।

 यह  बात  हम  बर्दाइत  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  बहुत  मुधिकल  से  हमारे  शहीदों  ने  इतना
 कुछ  कर-करा  कर  किया  हम  कंसे  भुला  सकते  हैं  उन  महापुरुषों  वीरों  को  जिन्होंने
 हंसते  फांसी  का  फंदा  अपने  गले  में  डलवा  लिया  और  जान  दे
 अहफाक  मदनलाल  राम  किस-किस  को  आप  याद  किस-किस
 को  मलाआगे  ?  सारी  बातें  आपको  याद  रखनी  पड़ेगी  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  इस  घिनावनेपन  में  जो  आतंकवाद  इसके  साथ  एक  नई  चीज
 पैदा  हो  रही  है  जो  खतरनाक  है  ।  वह  यह  है  कि  इसमें  लोग  साम्प्रदायिकता  की  जड़  ओर  बू
 डालने  लग  गए  हैं  ओर  धर्म  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।  धर  का  नाम  किसी  घोज  के  लिए  है  कि
 आत्मा  की  शुद्धि  सहबास  मिलकर  जीना  सब  का  कुछ  करना  हो  ।

 आप  में  से  कुछ  ने  शायद  देखा  हो  ।  आप  दुर  थे  शायद  इसलिए  न  देखा  लेकिन  मैंने
 इसका  घिनावना  रूप  देखा  है  ।  इसीलिए  मैंने  आज  दो  धाब्द  कहने  चाहे  क्योंकि  मैं  उस  जगह  से
 आता  हूं  जहां  सिर्फ  4  मील  की  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  की  आपस  में  दूरी  रहती  है|  मेरा  घर

 वहां  पर  मैंने  वह  नजारा  देखा  जहां  मैंने  वद्द  काफिले  आते  और  जाते  देखे

 हैं  ओर  उन  काफिलों  के  लुटे  हुए  रूप  देखे  उन  काफिलों  में  मैंने  तड़पते  हुए  बच्चे  देखे  मरी

 हुई  मां  कीं  छाती  से  दूध  पौने  की  कोशिश  करते  हुए  बच्चों  को  मैं  उठ!ःकर  लाया  मैंने  मां  की
 बेटे  स ेऔर  बेटे  की  बाप  से  जुदाई  देखी  बहिन  का  भाई  बिछड़ते  देखा  अपनी  बहिनों  के

 सिन्दूर  को  उजड़ते  हुए  मैंने  देखे  हैं  ।  मैं  अन्दाजा  नहीं  कर  कह  नहीं  सकता  कि  क्या-क्या

 हो  सकता  एक  इनसान  को  वहशी  बनते  मैंने  देखा  है  ।

 आज  फिर  वह  वह॒शत  हमारे  बीच  में  क्यों  आ  रही  किस  लिए  भा  रही  मैं  इसको
 सोच  नहीं  सकता  हूं  ।  एक  दर्फ  इतनी  कीमत  चुका  देने  के  बाद  आज  फिर  अगर  हमें  देश  में  कीमत
 देनी  तो  यह  एक  ऐसी  महान  गलती  होगी  कि  इनसान  क्या  कहेंगे  कि  यह  सीख  ही  नहीं
 सकते  ।

 इसलिए  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  मिलकर  एक  बात  इसको  जड़  से  उखाड़कर
 फेंक  दो  ।

 साम्प्रदायिकता  और  कमुनेलिज्म  को  रहना  नहीं  चाहिए  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  जहर  है  जो
 कि  रह  नहीं  सकता  एक  म्यान  में  दो  तलवारें  नहीं  रह  सकंती  या  तो  प्रजातन्त्र  रह  सकता  है
 या  सम्प्रदायवाद  रह  सकता  है  |  हम  संब  हिन्दुस्तानी  हैं  ।  हमें  सारे  अधिकार  और  नैतिकता  उसी

 हिसाब से  प्राप्त  हुए  हैं  जो  विधान  ने  हम  सबको  दिए  उसमें  किसी  के  साथ  डिफरेंसेशन  नहीं
 होना  चाहिए  ।

 यह  ठीक  है  कि  सामाजिक  तौर  आर्थिक  तोर  शिक्षा  के  तौर  पर  हमें  सारी
 नीतियां  बनानी  सबको  समान  अधिकार  प्रंदान  करने  लेकिन  इसके  पदचात  यह  देखने  की
 बात  है  कि  हम  जो  भी  काम  करेंगे  वह  मिलकर  करेंगे  जिसको  कि  सब  देखें  कि  ऐसी  संसद
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 जिसने  वक्त  के  हिसाब  से  आवाज  उठाई  और  सबने  मिलकर  देश  की  एकता  को  जो  आंच  आने

 वाली  वह  नहीं  आने  दी  ।  हम  यह  सब  बातें  याद  करके  रख  लें  ।

 मैं  भगवान  से  प्रा्थंना  करता  हूं  कि  वह  आप  सबको  शक्ति  आपकी  वाणी  में  शक्ति

 और  एकजुटता  आ  जाए  ।  आप  जो  भी  काम  डटकर  और  एकजुट  होकर  बाकी  सब

 बातें  मुला  दें  । आप  यह  सोचें  कि  पहले  हम  भारतोय  बाद  में  किसी  दूसरी  पार्टी  से  ताल्लुक
 रखते  हैं  ।  हैं

 [  प्रनुवाद  ]
 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  चर्चा  आरम्भ  होने  से  पहले  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रइन

 उठाना  चाहता  हूं  जो  सिफे  सभा  की  मदद  के  लिए  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  आपने  संसदीय

 प्रक्रिया  नियमों  को  ध्यान  से  पढ़ा  है  या  नहीं  जिसके  अन्तर्गत  आतंकवाद  के  बढ़ते  खतरों  और

 इसके  परिणामों  पर  चर्चा  हेतु  काये  सूची  तंयार  की  गई  कार्य  मत्रणा  समिति  हमने  यह्
 निर्णय  लिया  था  कि  पंजाब  की  स्थिति  पर  आतंकबाद  के  सन्दर्म  में  चर्चा  का  आपने  इस
 विषय  को  बहुत  व्यापक  बना  दिया  है  ।  यद्यपि  भगवान  की  कृपा  से  यह  स्थिति  विद्व  मे  नहीं
 सिफ्फ  भारत  तक  ही  सीमित

 किन्तु  आप  देखेंगे  कि  यह  चर्चा  पंजाब  की  स्थिति  से  पूरी  तरह  अलग  हटकर  और  जो

 अनुदेश  आपने  दिए  है  हम  उनका  अनुसरण  करेगे  |  मैं  समझता  इसे  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।
 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  यह  स्पष्ट  है  कि  हमारा  सम्बन्ध  मूल  रूप  से

 पंजाब  की  स्थिति  से  ही  है  ।

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  ।

 झो  बो०  शोभनाद्रोश्वर  राव  :  अध्यक्ष  सबसे  मैं  आपका
 आभार  प्रकट  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  ऐसे  महर-पूर्ण  विषय  पर  चर्चा  आरम्भ  करन  का  अवसर
 दिया  है  जो  हमारे  देश  में  लाखों  लोगों  के  विचारों  को  उत्तेजित  कर  रहा  उस  समय  समूचा
 राष्ट्र  बहुत  ही  प्रसन्न  था  जब  हमारे  प्रधान  मत्री  श्री  राजीव  गांधी  और  अकाली  दल  के  अध्यक्ष
 स्वर्गीय  लोंगोबाल  ने  24  1985  को  पजाब  समभौते  पर  हस्ताक्ष  र  किए  थे  ।  कुछ  ही  लोगों
 कुछ  ही  संगठनों  को  करीब-करीब  हमारे  देश  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  इस  ऐतहासिक
 समभोते  पर  प्रसन्तता  जाहिर  की  और  उसका  समर्थन  “  और  हर  व्यक्ति  को  यह  आशा  थी
 कि  अब  संधर्ष  और  अशान्ति  समाप्त  हो  जाएगी  तथा  पंजाब  में  नए  जीवन  की  शुरूआत  होगी  ।
 लेकिन  यह  राष्ट्र  के  लिए  विधेषकर  पंजाब  के  लिए  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमने
 लोंगोवाल  को  खो  दिया  ।  उन्होंने  बहुत  ही  अभूतपूर्व  साहस  का  परिचय  दिया

 वे  जानते  थे  कि  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  समझौता  नहीं  कुछ  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो
 पंजाब  में  शान्ति  और  खुशहाली  नहीं  जो  देश  की  एकता  और  अखडता  में  बाधा  उत्पन्न
 करना  चाहते  इस  बात  को  जानते  हए  उन्होने  साहस  से  कायं  किया  और  उन्होंन
 विशेषकर  पंजाब  की  का  तंयार  करने  का  प्रयत्न  किया  ताकि  पंजाब  समभौते  को
 पूर्ण  निष्ठा  से  लागू  किया  जा  सके  ।  अपने  जीवन  के  अन्तिम  क्षणों  तक  उन्होंने  यह  कायं
 इसके  लिए  उन्हें  बहुत  बड़ी  कीमत  चुकानी  पड़ी  और  यहां  तक  कि  अपना  जीवन  भी  बलिदान  कर
 दिया  ।  लेकिन  रूभी-कभी  ऐसी  घटन;ए  हो  रही  हैं  जो  महान  चिन्ता  का  विषय
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 आतंकवादी  गतिविधियों  में  कई  गुणा  वृद्धि  हो  गई  है  ।  वे  निर्दोष  लोगों  को  मार  रहे  केवल  -

 आतंक  पैदा  करने  के  लिए  हत्या  कर  रहे  अकाली  नेताओं  को  मार  रहे  अकाली  नेताओं  के

 पुत्रों  की  हत्या  कर  रहे  हैं  और  कुछ  पुलिस  अधिकारियों  को  भी  अपने  जीवन  से  हाथ  धोना  पड़ा
 है  ।  ये  आतंकवादी  हथियारों  की  लुट  भी  कर  रहे  हैं  जंसा  कि  तरनतारन  और  फिरोजपुर  स्थित
 रेलवे  पुलिस  मुख्यालयों  में  हुआ  है  ।  किन्तु  अब  तक  बहुत  थोड़े  से  आतंकवादी  गिरफ्तार  किए  गए
 हैं  और  बहुत  थोड़े  से  ऐसे  अपराधियों  को  पूछताछ  के  लिए  पकड़ा  गया  है  जिनके  इन  आतंकवादी
 गतिविधियों  से  संबंध  थे  ।  इसके  देश  की  जनता  इम  विचित्र  धटनाओं  के  बारे  में

 अत्यधिक  चिंतित  है  कि  अमृतसर  में  पवित्र  सिख  अर्थात्  स्वर्णमन्दिर  में  भी  इस  तरह
 की  आतंकवादी  गतिविधियां  हो  सकती  हैं  और  लोगों  को  ऐसी  घटनाएं  होते  द्रेखकर  तब  और

 अधिक  आइचयं  होता  है  जब  राज्य  में  अकाली  दल  की  सरकार  है  ।  यह  बात  अवश्य  है  कि
 मान  स्थिति  के  लिए  श्री  बरनाला  को  दोषी  नहीं  ठहराया  जा  क्योंकि  कुछ  घटनाएं  ऐसी
 हैं  जो  पहले  से  होती  रही  हैं  और  अब  वे  अपनी  चरम  सीमा  पर  पहुच  गई  यदि  हम  भांकड़े
 उठकार  देखें  तो  पता  लगता  है  कि  केवल  तीन  महीने  में  ही  80  से  भी  ज्यादा  लोगों  की  जानें  गई

 हैं  और  तीन  पुलिस  अधिकारी  मारे  गए  हैं  ।  |
 पंजाब  में  यह  क्यों  हो  रहा  जो  ऐसी  भूमि  है  जहां  इस  देश  की  सीमाओं  को  रक्षा  के

 लिए  सबसे  अधिक  लोगों  ने  योगदान  दिया  जिसका  इतिहास  गौरवपूर्ण  है  !  अपना  बलिदान
 देने  में  वे  सम्पूर्ण  देश  में  सबसे  आगे  हैं  तथा  वे  इस  देश  की  एकता  ओर  अखडता  बनाये  रखने  के
 साथ-साथ  सीमाओं  पर  निगरानी  रखने  के  काय॑  में  कष्ट  भेल  रहे  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  पंजाब  का
 अद्वितीय  योगदान  जैसा  कि  इस  संबंध  में  सभा  को  पूरी-पूरी  जानकारी  जब  पाकिस्तान
 ओर  चीन  के  साथ  युद्ध  हुआ  उस  समय  वहां  के  सीमावर्ती  गांवों  के  लोगों  ने  हमारे  जवानों  को

 पूरा-पूरा  सहयोग  दिया  था  ।  किन्तु  जब  ये  आतंकवादी  जिन्हें  पाकिस्तान  में  प्रश्षिक्षण  दिया
 जाता  हथियार  दिए  जाते  हमारे  देश  में  प्रजातांत्रिक  प्रणली  को  कमजोर  करने  के  लिए  घन
 दिया  जाता  जानबूककर  इधर-उधर  भटक  रहे  फिर  भी  लोग  चुप  क्यों  बंठे  इस  बात
 पर  हम  सभी  को  विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  सिखों  के  मन  को  चोट  पहुंची  है  ।
 श्रीमती  गांधी  की  ह॒त्या  के  बाद  जो  अत्यन्त  ही  घुणित  अपराध  दुर्भाग्य  राजनैतिक  दलों  से
 निकट  सम्पर्क  रखने  वाले  लोगों  जो  सत्ता  के  बहुत  नजदीक  कुछ  लोगों  को  इस  बात  के  लिए
 उकसाया  कि  वे  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  की  हत्या  का  और  उसके  साथ-साथ  बसों  और

 गाड़ियों  में  यात्रा  कर  रहे  अनेक  निर्दोष  हिन्दुओं  की  ह॒त्या  का  बदला  लें  ;  कई  हंजार  सिखों
 जिनका  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  से  अथवा  आतंकवादी  गतिविधियों  से  कोई  वांस्ता  नहीं  था
 मार  दिया  उनकी  सम्पति  को  जलाकर  पूरी  तरह  नष्ट  कर  दिया  उनकी  समस्त
 उनके  पूरे  जीवन  की  कमाई  को  आग  की  लपटों  में  बर्बाद  कर  दिया  भौर  दुर्भाग्य  की  बात  यह
 है  कि  इन  घटनाओं  का  कुछ  हद  तक  आम  सिख  की  मनोदशा  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  एशियाई  खेलों  के
 दोरान  जो  कि  एक  महान  अवसर  दुर्भाग्यवश  सिख  लोग  यद्यपि  जबकि  वे  खेल  देखने  आ
 रहे  तो  कुछ  सरकारों  ने  अपने  ऊपर  अत्याधिक  भार  ले  लिया  और  उन्हें  रोकने  का  प्रयत्न

 सज्जन  सिख  व्यक्तियों  की  भावनाओं  का  अपमान  करने  का  प्रयत्न  किया  और  कुछ  मामलों
 में  तो  सिख्रों  पर  पूरा  क्रोध  ही  उतार  दिया  जो  सेना  में  कार्य  कर  रहे  थे  और  जिन्होंने  अपने
 पहचान-पत्र  दिखाये  थे  उन्हें  भी  नहीं  बर्शा  गया  ।  हमें  ये  बातें  अपने  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि
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 भातंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  भौर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986 के

 वहाँ  कब  यह  स्विति  क्यो ंहै  /  मेरा  हाथ  कोड  कर  हि  राष्ट्र  के  बेहतर  को  ध्यान
 *  में  रखते हुए  के  कटका्यें  नहीं  होनी  चाहिएं  ।  हमें  अपनी  पिछली  गलतियों  से  भरी  सबक  लेना

 चाहिए  ।

 ]
 भिडरावाले  को  बनाने  के  लिए  कौन  जिम्मेवार  जो  कि  उन  दिनों  कोई  शवित

 नहीं  था  ?  .........  ।  मैं  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  करने  नहीं  जा  रहा  परन्तु  हमें
 भविष्य  में  रंचमात्र  राजनंतिक  लाभ  के  लिए  भी  विध्वंसकारी  आतंकवादी  छ्वक्तियों  को

 प्रोत्साहन  देकर  ऐसी  गलतियां  कभी  नहीं  करनी  चाहिएं  ।  ऐसे  कई  उदाहरण  हैं  जहां  यह  स्पष्ट

 रूप  से  सिद्ध  हो  गया  है  कि  पाकिस्तान  हमारी  सीमाओं  के  समीप  प्रशिक्षण  केन्द्र  चला  रहा  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  गोला-बारूद  तथा  परिष्कृत  और  नवीनतम  हथियार  सप्लाई  किए  जाते  हैं  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  विद्रोही  क्रियाकलापों  के  लिए  लोगों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाता  है  ।  हमारी
 सरकार  को  सभी  अन्तर  ष्ट्रीय  मंचों  पर  पाकिस्तान  की  इन  घृणित  क्रियाकलापों  की  पोल  खोलनी

 चाहिए  और  सभी  देझ्लों  को  इस  बारे  में  बताया  जाए  तथा  हमारे  पक्ष  में  जनमत  लाने  का  प्रयास
 किया  जाए  ताकि  पाकिस्तान  हमारे  आंतरिक  मामलों  में  और  हमारे  राष्ट्र  की  प्रगति  में  इस  प्रकार

 का  हस्तक्षेप  करना  छोड़  दे  ।  इसमें  देर  होने  से  पहले  ही  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  को

 शीघ्र.कार्यब।ही  करनी  यंह  मेरा  अनुरोध  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  पहले  ही  कुछ  अवसर

 हमारे  हाथ  से  निकल  गया  है  ।  परन्तु  अभी  भी  बहुत  गुजाइश  है  ।  हमें  वहां  की  राज्य
 '

 श्री  बरनाला  की  सरकार  को  सुदृढ़  करना  चाहिए  ।  प्रधानमन्त्री  तथा  भारत  सरकार  को  बरनाला

 सरकार  को  अपना  पूरा  समर्थन  देना  यदि  आवद्ययकता  हुई  तो  भारत  सरकार  को  इस
 प्रकार  की  आतंकवादी  क़्ियाकलापों  को  रोकने  के  लिए  नवीनतम  हथियार  भी  अवदय  भेजने

 च/हिएं।  पंजाब  समभौते  का  क्रियान्वयन  न  होने  कुछ  हद  तक  बरनाला  सरकार

 कमजोर  हुई  है  तथा  उन  आतंकवादियों  की  स्थिति  मजबूत  हुई  है  जो  निरन्तर  सरकार  विरोधी

 प्रचार  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  कुछ  मीमा  तक  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  ।  भतः  शीघ्र  ही  सम्भव  समय  में

 और  बिना  किसी  विलम्ब  के  पंजाब  समझौते  का  क्रियान्वयन  अवश्य  ही  किया  जाना  मैं  इस

 बारे  में  हमारे  अकाली  मित्रों  से  भी अपील  करता  हूं  ।  पंजाब  समभोते  में  यह  बात  खड  7.2  में  स्पष्ट

 रूप  से  कही  गई  है  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  हमेशा  यह  कहा  है  कि  जब  चडीगढ़  पंजाब  को

 दिया  जाएमा  तो  पंजाब  के  कुछ  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  हरियाणा  को  दिए  ज।येगे  ।  चंडोगढ़  के  बदले

 हरियाणा  को  दिए  जाने  वाले  विशिष्ट  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  का  पता  लगा  ने  क  लिए  एक  आयोग  का

 शबठन  किया  गया  ।  परन्तु  क्या  परिणाम  निकले  ?  मैथ्यु  आयोग  इस  एक  हाब्द

 के  कारण  कोई  निर्णय  नहीं  दे  यद्यपि  मेथ्यु  आयोग  ने  83  गांवों  तथा  2  शहरों
 समय  पंजाब  में  हैं  परन्तु  जहां  अधिकतम  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  का  पता  परन्तु

 आयोग  ने  कोई  निर्णय  नहीं  दिया  ।  कनन््दुखेड़ा  गांव  का  नाम  उदाहरण  के  लिए  दिया  गया  ।

 परन्तु  समीपस्थ  शब्द  बीच  में  आ  गया  ।  मैंने  अकाली  मित्रों  से  सहयोग  देने  की  अपील  की  ;  मैंने

 उनसे  इस  समभौते  के  क्रियान्वयन  में  उस  सच्ची  भावना  से  पूर्ण  रूप  से  सहयोग  देने  की  अपील

 जिस  सच्ची  भावना  से  यह  समभौता  किया  गया  था  ।  परस्पर  बातचीत  द्वारा  इन  प्रभी  बातों  को
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 12  1908  आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  और  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा

 यह  किया  जाना  चाहिए  यदि  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  तो  कम  से  कम  बिना  समय
 नष्ट  किए  शीघ्र  ही  दूसरा  आयोग  नियुक्त  किया  जा  सकता  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि
 शीघ्र  ही  अपनी  सीमाएं  तत्काल  सील  कर  देनी  सरकार  को  इस  बात  की  निगरानी  रखने
 के  लिए  कि  कोई  भी  व्यक्ति  अथवा  उग्रवादी  सीमा  पार  करके  इधर  न  जितने  संनिक

 इयक  तैनात  करने  हमें  जानऊारी  प्राप्त  हुई  है  कि  पाकिस्तानी  रक्षा  कामिक
 वादियों  के  वेज  में  यहां  आ  रहे  हैं  भौर  यह  सब  कार्य  कर  रहे  कोई  भी  प्रयास  नहीं

 छोड़ा  जाए  और  इसके  साथ  ही  सभी  बिदेशी  राष्ट्रों  ज॑ंसे  इ  संयुक्त  राज्य  अमरीका  तथा

 विशेष  रूप  से  जिन  देशों  के  कुछ  सिख  हमारे  देश  के  उग्रवादियों  को  सहायता  प्रदान  करते

 उन  देशों  से  अनुरोध  किया  जाना  चाहिए  कि  जब  यह  स्पष्ट  हो  जाए  कि  हमारे  देश  में

 बादियों  के  साथ  इन  लोगों  का  सम्बन्ध  है  तो  उन  लोगों  को  भारत  में  भेजने  के  लिए  आवश्यक
 कदम  उठाए  जाएं  ।  इसके  साथ  ही  सभी  देश  आतंकवाद  के  विरुद्ध  संघर्ष  करने  के  लिए

 राष्ट्रीय  समन्वयन  समिति  बनाने  के  लिए  आगे  आने  चाहिएं  क्योंकि  आतंकवादी  घटनाएं  न  केवल

 भारत  में  अपितु  सभी  देशों  में  भी  होती  हैं  |  परन्तु  हम  इसलिए  अधिक  चितित  हैं  क्योंकि  यह  गौतम

 बुद्धि  की  भूमि  महात्मा  गांधी  की  भूमि  और  सभी  देशों  को  आतकवाद  समाप्त  करने  के  लिए

 इकट्ठे  होना  चाहिए  ओर  गुप्तचर  विभाग  में  सूधार  के  लिए  तथा  इन  क्रियाकलापों  के  विरुद्ध  कानून
 बनाने  के  लिए  व्यावहारिक  उपाय  करने  चाहिएं  और  इस  समस्या  के  प्रति  जागरुकता  उत्पन्न  करने

 के  लिए  आतंकवाद  के  सम्बन्ध  में  नियमित  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  करने  हम
 अपने  दल  की  ओर  से  पंजाब  समस्या  के  शान्तिपूर्ण  तथा  मंत्रीपूर्णं  समाधान  के  लिए  अपना  पूरा
 सहयोग  देंगे  ओर  हमें  आशा  है  कि  पंजाब  समस्या  का  शीघ्र  ही  समाधान  हो  जाएगा  और  अपने

 दल  की  ओर  से  सभी  आवद्यक  प्रयास  करने  के  लिए  हम  तैयार  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  मुझे  यह  अवसर  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अध्यक्ष  इस  वाद-विवाद  को  जोशपु्ण  और  तीव्र

 बनाने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  और  मुझे  भाशा  है  कि  इस  गम्भीर  मामले  को  दल  गत
 वितकों  से  परे  रखा  जाएगा  और  इसमें  किसी  प्रकार  की  विक्ृति  नहीं  आने  दी  जाएगी  क्योंकि  हम
 चाहते  हैं  कि  यह  सभा  राष्ट्र  को  तथा  उन  ज्लोगों  को  जो  आतंकवाद  द्वारा  देश  को  अस्त-व्यस्त
 करना  चाहते  सुसंगत  संदेश  दे  ।  पिछले  अध्यक्ष  ने  कुछ  टिप्पणियां  जो आज  की  उस
 स्थिति  में  प्रासांगिक  नहीं  जिसमें  कि  हम  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहते  मैं
 उनके  साथ  विवाद  नहीं  करना  चाहता  मैं  इस  मामले को  उसी  स्तर  तक  उठाना  चाहता  जितना
 कि  उचित  है  तथा  उपयुक्त  ढंग  से  उत्तर  देने  की  कोशिश  करता  हूं  ताकि  इस  देश  के  लोग  यह
 समभ  सके  कि  यह  सभा  जो  भारतीय  भारत  की  देशभक्त  जनता  के  निदचय  को  व्यक्त
 करने  के  लिए  उच्चतम  संगठन  मातृभूमि  की  एकता  तथा  स्वतंत्रता  के  प्रश्न  पर
 किसी  प्रकार  के  विवाद  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 अध्यक्ष  आज  हमारे  देश  को  अस्त-व्यस्त  देश  के  विनाश  के  लिए  आतंकवाद
 के  क्रियाकलाप  हमारे  सामने  हैं  ॥  निइचय  ही  पंजाब  इसका  केन्द्र  बिन्दु  है  परन्तु  अन्य  क्षेत्रों  में  भी
 भातंकवादी  अपना  भयानक  सिंर  उठा  रहा  है  और  इससे  इस  समस्या  के  फैलाव  का  पता  चलता
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 है  ।  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  इस  सभा  और  देश  को  अब  राष्ट्र  की  एकता  के  लिए  प्रत्यक्ष  खतरे

 की  जानकारी  है|  हाल  ही  में  यह  बताया  गया  कि  त्रिपुरा  में  टी  एन  वी  स्वयंसेवकों  को
 चीन  के  बने  हुए  शस्त्र  सप्लाई  किए  गए  ।  यह  शस्त्र  हमारे  अब  तक  के  मित्र  पड़ौसी  देश  बंगलादेश
 के  जरिए  सप्लाई  किए  यह  भी  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान  के  ग्रुप्तचर  विभाग  के

 कुछ  अधिकारी  भी  आतंकवादियों  को  यह  हथियार  उपलब्ध  कराने  में  शामिल  गए  हैं  !  अतः
 आज  इंस  देश  को  आतंकवाद  का  खतरा  एक  क्षेत्र  तक  सीमित  नहीं  यह  एक  क्षक्रमण  के  रूप

 में  मैं  इसे  आक्रमण  समभता  हूं  चाहे  यह  आतंकवाद  पंजाब  में  हो  अथवा  उत्तर  पूर्व  में  हो  ।  यह

 हमारे  देश  की  एकता  पर  आक्रगण  है  और  हमें  इसका  विरोध  करने  और  इस  चुनौती  का

 बला  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  करनी  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  जो  घटनाएं  हो  रही  हैं
 और  पंजाब  में  जो  लोग  ऐसा  कर  रहे  हैं  उन्हें  अपनी  दृष्टि  स ेओकल  नहीं  होने  चाहिए  ।  मैं
 किसी  प्रकार  का  प्रत्यारोप  नहीं  कर  आज  के  वाद-विवाद  की  यह  भावना  नहीं  होनी

 परन्तु  हमारे  उद्देश्य  स्पष्ट  होने  चाहिएं  !  हमने  सुना  है  कि  सीमा  पार  उग्रवादियों  के  कैम्प  हैं  और
 अलग-अलग  माध्यमों  से  तथा  स्वयं  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  से  हमें  यह  सही  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  ।

 ऐसे  कैम्प  आयोजित  करने  ठाले  कौन  लोग  इन  कंम्पों  को  धनराशि  देने  वाले  तथा  इन्हें  चलाने
 वाले  लोग  कौन  हैं  ?  अब  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  अस्थिरता  पैदा  करने  वाली  विदेशी  शक्तियों  और
 आतंकवादी  शक्तियों  द्वारा  देश  को  अस्त-व्यस्त  करने  का  खतरा  बहुत  बढ़  गया  है  इसलिए  इसका
 उत्तर  भी  उतना  ही  सतकंतापूर्ण  और  स्पष्ट  होना  हमारे  पड़ोसी  देशों  में  साम्राज्यवादी
 शक्तियां  सक्रिय  हैं  और  पंज/ब  में  पंजाब  को  ही  उन्होंने  क्यों  चुता  ?  आपने  जिस  बात  का  उल्लेख
 किया  है  वह  आज  के  वाद-विवाद  से  बहुत  सम्बद्ध  यह  संदममं  देश  में  किसी  भी  राजनंतिक  दल
 की  राजनीति  पर  धर्म  को  हावी  होने  की  अनुमति  देने  के  बारे  में  पजाब  को  इसलिए  चुना
 गया  क्योंकि  वहां  कट्टरपंथी  सिर  उठाने  धर्म  युद्ध  की  घोषणा  की  गई  और  पुराने  सभी  असंगत
 प्रतीक  और  अतीत  के  सभी  कष्टों  को  उछाला  गया  और  आंदोलन  शुरू  किया  गया  ।  इसके  बरद
 क्या  हुआ  !  ओर  वहां  घृणास्पद  स्थिति  उत्पन्न  हो  इस  संब्रंध  में  मैं  विस्तृत  विवरण  प्रस्तुत  नहीं
 करना  चाहता  ।

 जब  हम  देश  की  एकता  के  संदर्भ  में  पंजाब  में  आतंकवाद  पर  बातचीत  करते  हैं
 तो  हमें  बदले  की  भावना  से  विचार  नहीं  करना  चाहिए  परन्तु  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  हमें  इस
 बात  पर  विचार  करना  है  कि  ये  लोग  कौन  क्या  ये  देश  के  अन्दर  ही  हैं  |  क्योंकि  अब  यह्  स्पष्ट

 है  और  आधुनिक  इतिहास  के  छात्र  जानते  हैं  कि  तृतीय  विश्व  के  देशों  में  क्या  हो  रहा  उन्हें
 इन  बातों  का  विश्लेषण  करना  धाभिक  कट्टरतावादी  मैं  इन्हें  फिलिस्तीनवादी

 कहता  फिलिस्तीनवादी  अराजकता  फंलाने  वाली  शक्तियों  और  तोड़  फोड़  तथा  हत्यायें
 करने  वाली  शक्तियों  को  धर्म  के नाम  पर  छोड़  दिया  देश  के  एक  विशिष्ट  भाग  में

 पूरी  तैयारी  के  साथ  और  विदेशी  शक्तियों  की  सांठ-गांठ  से  भूंठी  और  मनगढंत  शिकायतें  उठाई
 गईं  ।  यह  कार्य  तीन  वर्ष  तक  जारी  रहा  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  जघन्य  हत्या  और  इसके  बाद
 जो  कुछ  हुआ  उसका  उल्लेख  किया  गया  देश  इस  समय  गंभीर  संकट  से  गुजर  रहा  शायद

 यह  संकट  बहुत  भयानक  था  पर  पूरा  देश  एक  हो  गया  ।  इसका  श्रेय  भारत  के  लोगों  कोजता  है
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 जिन्होंने  विघटनकारी  तत्वों  को  हस्तक्ष  ५  नहीं  करने  दिया  या  उनकी  बात  नहीं  मानी  और  हमारे
 दल  को  तथा  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  प्रधानमंत्री  को  अपना  मत  दिया  और  यह  बात  सबको  स्पष्ट
 रूप  से  जान  लेनी  चाहिए  ।

 थ्रो  एस०  जयपाल  रेडडो  :  यद्  गर-विघटनकारी  काय॑  है  ।

 प्रो०  के०के०  तिबारी  :  भारत  के  श्री  राजीव  गाधी--और  मेरे  मित्रों  ने  इसके
 बारे  में  कहा  है-ने  लोकतांत्रिक  प्रक्रियाओं  के  प्रति  श्रद्धा  दिखाते  हुए  एकता  पर  सबसे
 अधिक  बल  दिया  है  ।  ऐसा  कहते  हुए  उन्होंने  उन  सभी  बातों  को  छोड़  दिया  जो  एक
 राष्ट्रीय  नेता  या  एक  दल  का  नेता  अपनी  पार्टी  की  भलाई  के  लिए  करता  अनेक  असंगत
 बातें  कही  गई  और  लोगों  ने  चुनाव  का  विरोध  परन्तु  श्री  राजीव  गांधी  ने  एक
 ऐतिहासिक  निर्णय  लिया  ।  सिहावलोकन  करने  से  पता  चलता  है  कि  यह  निर्णय  ऐतिहासिक
 है  और  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  ऐतिहासिक  साहस  दिखाया  जब  देश  की  एकता  की  बात

 हो  तो  देश  के  नेताओं  को  विघटनकारी  विचारधाराओं  को  अनुमति  नहीं  देनी  इसके  बाद

 ऐतिहासिक  समंभौता  हुआ  ।  संत  लोंगोवाल  उनके  भित्र  श्री  बरनाला  ओर  अन्य  मित्रों  ने  अदम्य

 साहस  का  परिचय  दिया  और  अपने  व्यक्तिगत  स्वार्थों  तथा  जो  हाल  ही  में  कुछ  हुआ  उस  पर
 ध्यान  न  देते  हुए  वे  दिल्ली  आने  के  लिए  सहमत  हुए  और  बात  चीत  के  एक  दोर  के  बाद  समभौता

 हो  गया  ।  इसके  बाद  क्या  हुआ  ।  जब  कुछ  क्षेत्रों  में  कुछ  आवाज  उठाई  गई  तो  मुझे  कुछ  दुःख

 हुआ  और  मैं  अचम्भित  हुआ  ।  पंजाब  में  खून  खराबा  और  बरोक  टोक  हत्याएं  हो  रही
 क्योंकि  समझौता  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  इससे  अधिक  धोखा  देने  वाला  और

 बेफकूफ  बनाने  वाला  वक्तव्य  क्या  हो  सकता  है  ?  कया  हमें  याद  है  कि  इस  समभौते  पर  हस्ताक्षर
 करने  वाले  एक  व्यक्ति  संत  लोंगोवाल  की  प्रघधानमन्त्री  क ेसाथ  समझौता  करने  के  कारण  हत्या  कर
 दी  गई  ?  वे  लोग  जिन्होंने  सत  लोंगोवाल  की  हत्या  की  जिन्होंने  इस  समभौते  को  स्वीकार  नहीं
 किया  है  और  वे  लोग  जिन्होंने  कहा  था  कि  संत  लोंगोवाल  और  इस  समभौते  को  करने  वाला
 अकाली  दल  उन्हें  स्वीकायं  नहीं  वे  लोग  जो  26  जनवरी  को  सरबत  झ्लालसा  की  अनधिकृत
 बैठक  में  स्वर्ण  मन्दिर  में  एकत्रित  हुए  और  इस  समभौते  को  अस्त्रीकृत  अब  इस  हिसा  में

 शामिल  हैं  ।
 अतः  मैं  सदन  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ईन  परिस्थितियों  में  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन

 करने  यद्यपि  क्रियान्वयन  की  उपेक्षा  नहीं  की  गई  है--ओऔर  हिंसा  में  क्या  सम्बन्ध  है  ?  क्या  अन्यत्र

 स्थिति  हो  सकती  जहां  आतंकवादियों  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  तथा  उनकी  मदद  की
 जा  रही  और  देक्ष  द्वोही  न  केवल  निर्दोष  लोगों  की  ह॒त्याएं  कर  रहे  हैं  बल्कि  देश  की  एकता  और
 अखंडता  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  हैं  ?  ये  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  ये  ताकतें  अब  पंजाब  में
 सक्रिय  पजाब  का  चुनाव  एक  ऐतिहासिक  चुनाव  यह  चुनाव  उन  लोगों  के  बीच  एक
 लड़ाई  थी  जो  शांति  च  हते  जो  साम्प्रदायिक  सौहादं  चाहते  जो  पंजाब  में  शांति  चाहते  हैं
 और  जो  रावलरपिंडी  और  इस  देश  में  अस्थिरता  के  इच्छुक  अन्य  देशों  में  बैठे  अपने
 आकाओं  के  आदेशों  का  पालन  कर  रहे  भकाली  दल  के  लिए  यह  बुनाव  ऐतिहासिक
 जनादेश  है  ।  लोग  हममें  दोषों  को  ढू  ढने  का  प्रयास  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  जो  दल  चुनाव  में  हार  गया
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 अिनन  3  3  जज जन  जगत

 है  वह  विपक्षी  दल  की  विजय  का  स्वागत  क्यों  कर  रहा  है  ?  इससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  हम  एक
 शताब्दी  पुराने  दल  के  रूप  में  जिसने  इस  देश  को  आजादी  तथा  आजादी  की  जड़ों  को

 मजबूत  विघटनकारी  विचारधाराओं  से  प्रभावित  नहीं  होंगे  और  अकाली  दल  की  विजय  का

 हम  स्वागत  करते  हैं--अकाली  दल  का  नहीं  परन्तु  लोगों  के अकलमन्दी  से  लिए  गए  इस  निर्णय

 का  स्वागत  करते  हैं  कि  उन्होंने  आतंकवाद  का  समर्थन  नहीं  किया  उन्होंने  साम्प्रदायिक  वेमनस्य
 को  स्वीकार  नहीं  किया  और  पंजाब  को  पुनः  सही  स्थिति  में  लाने  और  इस  उपद्रव  ग्रस्त  राज्य  में

 सौहादं  और  छ्ांति  स्थापित  करने  के  लिए  अकाली  दल  को  अपना  मत  दिया  है  ।  अब  अकाली

 दल  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  चुनौती  का  सामना  करे  और  वहां  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए
 कार्य  करे  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  जबसे  हमने  चुनाव  लड़ना  शुरू  किया  और

 विभिन्न  पद्धतियों  के  अन्तगंत  सरकारें  बननी  शुरू  हुई  भारत  के  इतिहास  में  एक  भी  ऐसा

 उदाहरण  नहीं  मिलेगा  कि  किसी  दल  का  प्रधान  जो  देश  का  नेतृत्व  करता  है  विपक्षी  दल  को

 पूरा  समर्थन  देता  है और  अकाली  दल  को  बधाई  देता  है  और  यह  कहता  है  कि  वे  जो  भी  सहायता
 मांगेंगे  वही  सहायता  उन्हें  दी  जाएगी  ।  कृपया  जिन  लोगों  ने  चुना  है  उनके  प्रति  और

 राष्ट्र  के  प्रति  अपने  संवेघानिके  दायित्वों  को  पूरा  संविधान  के  अन्दर  भी  कुछ  सीमाएं  होती
 राष्ट्र  के  घैयं  की  भी  कुछ  सीमा  है  ।

 दुर्भाग्पवश  बाद  में  बहुत  कुछ  हुआ  है  जो  स्वागत  करने  योग्य  नहीं  है  और  मैं

 चाहता  हूं  कि  सदन  इसके  विरुद्ध  एक  होकर  खड़ा  हो  |  हमें  यह  प्रयास  नहीं  करना  चाहिए
 ओर  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मैं  कभी  भी  इसका  समर्थन  नहीं  करूंगा  या  इसका  अनुचित  लाभ
 उठाऊंगा  ।  दुर्भाग्यवश  अकाली  दल  के  कुछ  लोग  इससे  सहमत  नहीं  यह  भी  बहुत  दुर्भाग्य
 की  बात  है  !  हम  चाहते  हैं  कि अकाली  अपने  आपको  सुव्यवस्थित  करें  क्योंकि  जो  कुछ  हो  रहा  है
 वह  साधारण  बात  नहीं  है  ।  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  सत्ता  विपक्षी  दलों  के  हाथ  में  है  ।  परन्तु  जो

 कुछ  पंजाब  में  हो  रहा  है  वह  असामान्य  देश  के  विभाजन  का  खतरा  उत्पन्न  हो  गया

 हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  संवंधानिक  दायित्वों  को  पूरा  करने  के  लिए  हम  अकाली  दल
 को  मजबूत  बनाने  हेतु  कुछ  भी  करने  को  तैयार  हैं  ।  दुभग्यवश  यह  हो  क्या  रहा  है  ?  पुनः
 मैं  यह  कहता  हूं  कि  मैं  पुरानी  बातों  को  दोहरना  नहीं  चाहता  ;  3-4  वर्षो  से  आतंकवादी  प्रयास
 कर  रहे  आतंकवादियों  ने  यही  प्रयास॑  किया  है  कि  पंजाब  में  साम्प्रदायिकता  फैले  ।  परन्तु
 हिन्दू  और  सिखों  के  युगों  पुराने  संबंध  नहीं  टूटे  और  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  प्रत्येक  सिख
 आतंकवादी  नहीं  वह  आतंकवाद  से  दूर  सिखों  की  बहादुरी  और  देशभक्ति  का  इतिहास
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  सामने  है  ।  जो  लोग  अस्थिरता  फैलाना  चाहते  हैं  वे  दोषी  गत  तीन  वर्षों  मं
 उन्हें  फट  डालने  में  सफलता  नहीं  मिली  है  ।

 बरनाला  सरकार  द्वारा  सत्ता  सभालने  के  बाद  3-4  महीने  के  दौरान  दुर्भाग्यवश्  यह  फट
 दिखाई  देने  हिन्दू  ओर  सिखों  के  बीच  ये  झगड़े  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  और  इससे
 पता  चलता  है  कि  आतकवादियों  की  चुनोती  का  सामना  करने  के  लिए  किसी  स्तर  पर  इच्छा  और
 निश्चय  का  अभाव  क्या  हुआ  ?  स्वर्ण  जिसका  हम  सब  सम्मान  करते  किस  प्रकार
 अल्लिल  भारतीय  सिख  छात्र  संघ  और  दमदमी  टकसाल  के  हाथों  में  चला  गया  ।  यह  एक  और
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 कहानी  जिसे  अकाली  अच्छी  तरह  समभेंगे  और  समस्या  का  समाधान  खालिस्तान  का
 झंडा  अभी  तक  स्वर्ण  मन्दिर  पर  किस  प्रकार  फहरा  रहा  है  ?  मुझे  बताया  गया  है  कि  स्वर्ण  मन्दिर
 ओर  भारत  में  अन्य  स्थानों  पर  स्थित  गुरुद्वारों  पर  नियंत्रण  के  बारे  में  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक
 समिति  के  वतंमान  अध्यक्ष  श्री  कबूल  सिंह  और  दमदमी  टकसाल  के  बीच  एक  समभौता  हुआ
 इसका  क्या  मतलब  इसका  मतलब  यह  है  कि  करोड़ों  रुपए  और  अन्य  सम्पत्ति  आतंकवादियों
 को  साँप  देना  ताकि  वे  संगठित  हो  सकें  और  वे  सम्मान  प्राप्त  कर  सके  और  सिखों  को  प्रभावित
 कर  सके  ।  यह  बहुत  ही  खतरनाक  घटना  है  ।

 अकाली  दल  ने  सिखों  की  सबसे  बड़ी  सभा  सरबत  खालसा  का  आयोजन  किया
 इस  सरबत  खालसा  का  आयोजन  आनंदपुर  साहिब  में  किया  गया  था  और  इस  सरबत

 खालसा  में  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  को  कुछ  निर्देश  दिए  गए  थे  और  अकाली  दल  को
 स्वर्ण  मन्दिर  से अनधिकृत  और  अधाभिक  कार्य  करने  वालों  को  निकालने  के  संबंध  में  कायंवाही
 करने  को  कहा  गया  इस  बारे  में  अभी  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  कुछ  भी  नहीं
 किया  गया  वे  अभी  भी  स्वर्ण  मन्दिर  में  जमे  हुए  हैं  भौर  आप  यह  जानते  हैं  कि  पंजाब  में
 सर्वोच्च  धामिक  स्थान  पर  नियंत्रण  करने  वाले  व्यक्तियों  को  कितने  अधिकार  प्राप्त  होते  मैं

 इसे  असफलता  मानता  हूं  और  हमें  अकाली  दल  को  सभी  प्रकार  की  सदभावनाएं  देने  के  प्रयास

 करने  चाहिएं--यद्यपि  हम  सभी  प्रकार  की  सहायता  दे  रहे  हैं  परन्तु  इससे  समस्या  के  समाधान  के

 लिए  दल  के  दृढ़  निवचय  का  पता  नहीं  चलता  |

 इसमें  कुछ  वाकछल  और  देधवृत्ति  है  और  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यदि
 वाकछल  जारी  रहता  )  ॥

 विपक्ष  के  नेता  प्रधानमंत्री  के पास  गए  और  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठकर  सभी  दलों
 ने  सवंसम्मति  से  एक  निर्णय  लिया  ।  ह :

 आपको  बुलाया  गया  आपको  बुलाया  जाना  चाहिए  आपके  वहां  होने  पर  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  थी  ।  उन्हें  प्रधानमंत्री  ने  अःमंत्रित  किया  था  स्थिति  की  गंभीरता  को  देखते  हुए
 उन्होंने  प्रधानमंत्री  जी  का  साथ  दिया  और  हमारे  दल  ने  पजाब  में  शांति  के लिए  अपील  की  और
 बरनाला  सरकार  और  श्री  बरनाला  को  अपनी  इंकाइयों  के  माध्यम  से  सभी  प्रकार  की  सहायता
 देने  का  निर्णय  किया  ।  इसकी  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  ?  अगले  दिन  बरनाला  सरकार  ने  पंजाब  विधान
 सभा  में  एक  प्रस्ताव  पारित  जिसमें  कहा  गया  कि  भारत  संघ  के  विरुद्ध  विद्रोह  करने  वाले
 सभी  व्यक्तियों  को  आम  माफी  प्रदान  की  जब  बेंस  समिति  ने  कुख्यात  अपराधियो  को  रिहा
 करने की  सिफारिश  कीਂ  इसके  परिणाम  हम  सबके  सामने  हैं  ।  े

 हम  श्री  बरनाला  और  उनकी  सरकार  को  सभी  प्रकार  का  समर्थन  और  सहयोग  केवल

 इसलिए  नहीं  दे  रहे  हैं  कि  श्री  बरनाला  एक  दल के  मुख्य  मंत्री  वरना  इसलिए  कि  बरनाला
 असाधारण  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  और  पंजाब  की  रुमस्या  में  देश  को  एकता  निहित  है  ।

 हम  दल  के  हितों  की  बजाय  राष्ट्र  की एकता  को  अधिक  महत्व  देते  मैं  स्पष्ट  कर
 देना  चाहता  हूं  और  अपने  दिल  से  कहता  हूं  कि बरनाला  सरकार  को  सभी  प्रकार  का  समर्थन  दिया
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 जाना  श्री  उनके  दल  भऔर  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  को

 चुनौती  का  सामना  करने  के  प्रयास  करने  चाहिए  और  पंजाब  के  देशभक्त  लोगों  ने  जो  संवैधानिक

 दायित्व  उनको  सौंपा  है  उसे  उन्हें  निभाना  चाहिए  ।  स्थिति  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  इस

 सदन  में  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सभी  दलों  के  लिए  यह  सबसे  अच्छा  तरीका  है  कि  वे  एकता

 बनाए  रखें  और  बिना  किसी  भेदभाव  अतीत  की  घटनाओं  को  भूलकर  इस  सदन  द्वारा  एक

 संयुक्त  संदेश  दिया  जाना  चाहिए  ।  बहुत  से  गलत  कार्य  हुए  भब  हम  नए  सिरे  से  शुरू  करें

 और  भारत  के  लोगों  से  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  अपील  देश  का

 भविष्य  अन्धका  रमय  होता  जा  रहा  अतः  सदन  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  सयुक्त  रूप  से

 आवाज  जिसकी  देश  में  आवषयकता  ताकि  राष्ट्र  के  समक्ष  जो  चुनौतियां  हैं  उनका

 हम  सामना  कर  सकें  ।

 झांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्रुण  :  आपकी  अनुमति  से
 मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 आतंकवाद  का  सामना  करने  के  लिए  मुख्यमंत्री  को  पूरी  सहायता  देने  के  अपने  निश्चय  को
 मैं  दोहराता  यद्यपि  गत  तीन  दिनों  के  दौरान  बड़े  उत्साहजनक  परिणाम  दिखाई  दिए  हैं
 परन्तु  अभी  यह  कहना  समय  पूर्व  मुख्यमत्री  ने  स्पष्ट  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  कठोर

 कायंवही  की  जाएगी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  ये  सब  बातें  आपको  प्रो०  तिवारी  को  पहले  ही  बता  देनी  चाहिए
 भरी  भ्ररुण  नेहरू  :  सच्चाई  यह  है  कि  चार  आतंकवादियों  को  गोली  से  उड़ा  दिया  तीन

 को  गिरफ्तार  किया  गया  और  कल  हमने  काफी  मात्रा  में  हथियार  बरामद  किए  सीमा  सुरक्षा
 बल  और  अद्धं  सैनिक  बलों  ने  सीमा  पर  लगभग  11  करोड़  रुपए  की  हेरोइन  पकड़ी  है  जो  कि  गत

 कुछ  दिनों  के  बीच  एक  अकेला  मामला  है  जिसमें  सबसे  अधिक  मात्रा  में  हेरोइन  पकड़ी  गई  है  ।
 आप  जानते  हैं  कि  श्री  जो  गृह  मत्रालय  में  विशेष  सक्षिव  को  पंजाब  पुलिस  का

 महानिदेशक  बनाया  गया  है  |  प्ुख्यमंत्री  के  अनुदेशों  के  अन्तगंत  पुलिस  का  पुनर्गठन  करने  और
 उसे  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  विभिन्न  योजनायें  बनाई  जा  रही  हैं  और  प्रारभिक

 वाही  से  पता  चलता  है  कि  वे  ठीक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  अच्छे  भविष्य  के  लिए  हमें  श्री  पंज॥ब  पुलिस  और  उनकी
 सहायता  कर  रहे  अद्धं  सैनिक  बलों  को  शुभ  कामनायें  देनी  उन्होंने  अस्त्र-शस्त्र
 परिवहन  से  संबंधित  विभिन्न  उपकरणों  के  बारे  में  पर्याप्त  खरीददारी  की  सूची  भी  दी  यह
 कोई  नई  बात  नहीं  ऐसा  विगत  समय  में  भी  होता  रद्दा  हम  उन्हें  जितनी  सहायता  दे  सकते

 देने  की  कोशिश  करंगे  ।
 सभा  की  जानकारी  के  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  गृह  मंत्रालय  में  पिछले

 कुछ  मे  हीनों  से  श्री  बरनाला  के साथ  जो  कदम  हमने  उठाए  हैं  भविष्य  में  भी  जारी  रखे
 .  हमने  श्री  बरनाला  से  पूरी  जानकारी  प्राप्त  कर  ली  है  ।  मैं  उसका  ब्यौरा  नहीं  दे  सकता

 किन्तु  मैं  स्पष्ट  रूप  से आपको  यह  अवद्य  ही  बता  सकता  हूं  कि  हमने  दोनों  ओर  से  किस  प्रकार
 की  कार्यवाह्दी  की  हमने  यह  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  है  कि  उमग्रवादी  कौन  सी  रणनीति  भपना
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 रहे  है  और  उनके  परामशंदाता  क्या  चाहते  पंजाब  में  अधिकांश  गुरुद्वारों  में  विद्यमान  स्थिति
 की  हमने  विस्तार  से  जानकारी  दे  दी  है  ।  यह  भत्यन्त  ही  गंभीर  चिन्ता  का  विषय

 हमने  आतंकवादियों  के  सूत्रों  और  उनके  संभव  ठिकानों  की  जानकारी  दे  दी  पंजाब
 के  अनेक  गांवों  में  विभिन्न  रागी  और  डागी  लोग  जो  उत्त  जक  और  राष्ट्र  विरोधी  भाषण  दे  रहे

 ढसे  हम  मुख्य  मंत्री  के  ध्यान  में  लाए  इससे  साम्प्रदायिक  भावनायें  भड़क  रही  हैं  और
 अनेक  समस्यायें  उत्पन्न  हो  रही  हैं  ।

 हमने  राज्य  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  इस  मामले  पर  गंभीरता  से  विचार  इसके
 मैं  किसी  संगठन  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  करना  हमने  तीन  या  चार  विभिन्न

 राजनीतिक  दलों  अथवा  राजनीतिक  संगठनों  का  भी  ब्यौरा  दिया  जो  राष्ट्र  विरोधी  वक्तव्य  देने
 में  लिप्त  हमने  मुख्य  मंत्री  से  संयुक्त  पूछताछ  करने  के  साथ-साथ  सीमा  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों
 की  चौकियां  स्थापित  किए  जाने  का  भी  अनुरोध  किया  जिसके  लिए  वे  सहमत  हो  गए  इस
 सम्बन्ध  में  अभी  तक  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा  किन्तु  हमारा  विचार  है  कि  यह  बहुत  ही

 उपयुक्त  कदम  होगा  ।

 हमने  म्झूय  मंत्री  से  यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  वे  पंजाब  की  जेलों  में  मौजूद
 विचाराधीन  कैदियों  को  रिहा  करने  के  संबंध  में  अत्यधिक  सतकंता  हम  पूरी  जानकारी

 प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  मिली  है  और  हमने  उनसे  निश्चितत  रूप  से
 अत्यधिक  सतकंता  बरतने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 हमने  राज्य  से  भी  विशेष  अनुरोध  किया  यह  राज्य  पर  निमंर  है  कि  वह  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  अधिनियम  और  आतंकथाद  विरोधी  अधिनियम  के  उपबंधों  को  शातिर  किस्म  के  अपराधियों

 पर  लागू  करे  ।

 सीमा  की  चोकसी के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।  मैं  सदस्यों  को  संक्षेप

 में  यह  बताना  चाहूंगा  कि  पिछले  वर्ष  के  भ्रन्त  में  तथा  इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  केन्द्र  सरकार  ने
 प्चम  और  पूर्वी  दोनों  सीमाओं  के  लिए  बहुत  बड़ी  विस्तार  योजनाओं  की  मंजूरी  दी  असल
 में  हम  अपनी  वर्तमान  अपनी  सीमा  निगरानी  चौकियों  में  दुगनी  वृद्धि  करने  जा

 रहे  हैं  भमौर  हमने  वहां  तेनात  अपने  जवानों  को  अत्याधुनिक  उपकरणों  से  भी  लैस  कर  दिया

 इस  सम्बन्ध  में  पूरा  ब्यौरा  दे  पाना  मेरे  लिए  कठिन  है  ।  किन्तु  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि

 हमने  पिछले  ढाई  महीनों  में  अपनी  पदिचमी  सीमा  पर  लगभग  2200  लोगों  को  गिरफ्तार  किया

 है  2050  लोगों  को  तो  हमने  वापस  धकेल  दिया  है  और  150  लोगों  को  पंजाब  पुलिस  के  हवाले
 कर  दिया  है  ।  इसके  पिछले  45  दिनों  में  सीमा  पर  निगरानी  में  बृद्धि  के  साथ  ही  धर

 पकड़  में  भी  काफी  मात्रा  में  वृद्धि  हुई  है  ।  सीमा  सुरक्षा  बल  ने  ऐसी  विभिन्न  पार्टियों  को  ललकारा
 जो  घुसपेठ  करने  की  कोशिश  कर  रही  थीं  और  पिछले  छह  सप्ताहों  के  दौरान  हमारे  सुरक्षा  बलों
 ने  43  व्यक्तियों  को  मार  गिराया  ;

 हमने  अन्तर्राज्यीय  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  एक  संयुक्त  पूछताछ  समिति  का  गठन  «»
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 पिछले  छह  महीनों  में  हमने  लगभग  20-30  आतंकवादियों  को  पकड़ा  मैं  जानबूककर  उनकी

 सही  संख्या  नहीं  बता  रहा  हुं  और  उनके  पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्ध  होने  का  स्पष्ट  रूप  से  पता
 लग  गया  है  ।

 कुछ  साननीय  सरस्य  :  बड़े  ही  शर्म  की  बात  है  ।
 झरी  झ्रुण  नेहरू  :  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  कि  वे  कब  पाकिस्तान  गए  भौर  कब

 आए  क्योंकि  इससे  केवल  दूसरों  को  ही  सद्दायता  मिलेगी  ।  लेकिन  मैं  आपको  यह  बता  सकता  हू  कि

 हमारे  विदेश  मंत्री  ने  उस  बात  को  छोड़  दिया  है  हमने  इसकी  जानकारी  विदेश  मंत्रालय  को  दे  दी

 जो  कि  इस  मामले  को  पाकिस्तान  के  अधिकारियों  के  साथ  उठा  रहा  हमने  शिविरों  का

 ब्यौरा  दे  दिया  है|  हमने  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  तथा  पाकिस्तान  द्वारा
 इन  आतंकवादियों  को  दी  गई  हर  प्रकार  की  सहायता  का  ब्योरा  दे  दिया  यह  गंभीर  चिन्ता
 का  विषय  है  |  हमने  विदेश  मंत्रालय  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वह  इस  मामले  को  पाकिस्तानी
 अधिकारियों  के  साथ  यथा  संभव  सख्ती  से  उठाए  ।

 भरी  सी  साधव  रेडडो  :  यह  शन्नुतापूर्ण  काय॑

 थो  प्ररुण  नेहरू  :  मैं  पंजाब  में  दो  दिन  रहा  हूं  ।  हमारी  मुख्यमंत्री  से  विस्तार
 से  बातचीत  हुई  है  |  मैं  यह  बात  सभा  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हू  कि  सर्वाधिक
 विक्षोभ  की  बात  यह  नहीं  है  कि  यह्  सब  कठोर  कायंवाही  के  कारण  हो  रहा  है  बल्कि  विक्षोभ  की
 बात  उस  समय  होती  है  जब  हम  अनेक  राजनीतिक  दलों  के  लोगों  के  अनेक  समूद्ों  तथा
 अनेक  नागरिकों  के  अनेक  समूहों  से  मिले  ।  वे  हमेशा  सिख  आत्मा  की  बात  करते  हैं  ।  वे  हिन्दुओं  का
 पक्ष  लेकर  बात  करते  हैं  |  कुछ  ही  लोग  ऐसे  हैं  जो  पंजाबी  पक्ष  की  बात  करते  हैं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  भारत  के  मानस  की  बात  कहां  है  ?
 भरी  भ्ररुण  नेहरू  :  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  हम  सिख  मानस  और  हिन्दू  मानस  के  बज  ए

 भारतीय  मानस  की  बात  करें  तो  ज्यादा  बेहतर  होगा  क्योंकि  इतसे  सम्पूर्ण  मामले  में  साम्प्रदायिक
 मतभेद  पैदा  हो  रहा  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि हम  आज  अधे  संनिक  बलों  को  भेजने  की

 बा
 कर

 रे
 हम  पंजाब  में  अस्त्र-शस्त्र  हे  साथ  अन्य  चोजें  भी  भेजने  की  बात  कर  रहे  हैं

 कन्तु  इससे  साम्प्रदायिक  भेदभ!व  ६  टी
 इस  मामले  पर  विपक्षी  नेताओं  हे  थो  बचा  की  है  और  मे  कि

 रब

 है  ।  र  है  कि  हम  सभी  को
 एक  साथ  बंठकर  एक  संयुक्त  रणनीति  तैयार  करनी  चाहिए  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  पंजष्ब  का
 संयुक्त  दौरा  भी  किया  जा  सकता  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मुरुपमत्री  ने  जो  कायंबाही  शुरू  की  है
 उससे  आतंकवादियों  की  समस्या  हल  हो  सकेगी  कितु  हमें  देखना  है  और  मैं  समझता

 हैं  है

 प्रमुख  उत्तरदायित्व  है--कि  इस  बढ़ते  जा  रहे  साम्प्रदायिक  भेदभाव  गे  पूर
 है  हैं  हाय

 *ज्ञाना  चाहिए  ।
 ह  *ी  पते  तरह  समाप्त  किया

 कण  गण  पाए  पट  था  मनन  कक
 *

 ज्ञानना  चाहता
 हूं

 व
 आशकापृर्ण  महदे  रखे  गए  इसलिए  मैं

 हे
 हंता  हूं  कि  क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  मुझे  विश्वास  कि  भारत  भोर  पाकिस्तान  दोनों देशों  के  गुप्तचर  विभाग  के  अधिकारी  एक-दूसरे  के  यहां  जाकर  बैठक  करें--*

 ध  न  दोनों
 HT  4

 ३-०  कक स्पष्टोकरण
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 12  1908  आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  कै  बारे  में  चर्चा

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।  नहीं  ।

 झरध्यक्ष  महोदय  :  कृप'या  शांति  बनाए  रखें  ।

 5.00  म०  प०

 एक  साननोय  सदस्य  :  हमें  उनके  गुप्तचर  अधिकारियों  को  अपने  यहां  नहीं  आने  देना

 चाहिए  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  भाप  उत्तर  क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 भरी  जी०  एस०  बनातवाला  :  वे  यह््  बात  स्पष्ट  कर  सकते  हैं  कि  ऐसा  प्रस्ताव  है  या
 क्योंकि  इससे  हमें  सहायता  मिलेगी  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जी  को  उत्तर  देने  आप  इस  उत्तर  की
 दारी  अपने  ऊपर  क्यों  ले  रहे  हैं  ।  मंत्री  जी  उत्तर  देने  के  लिए  यहां  हैं  और  वही  उत्तर

 श्रो  झारुण  नेहरू  :  मेरी  समभ  में  नहीं  आता  कि  यदि  वे  अपने  शिविरों  में  हमारे  खिलाफ
 आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  देना  जारी  रखे  रहें  तो  गुप्तचर  विभाग  के  अधिकारियों  के  एक  दूसरे
 के  यहां  आने-जाने  से  किसी  को  क्या  सहायता  मिलेगी  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  संफुद्दीन  आपके  बोलने  से  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय
 कुछ  कहें  ।  आपने  धार्मिक  मंचों  से  किए  जाने  वाले  उस  प्रचार  की  ओर  इशारा  किया  है  जो  लोगों
 के  विचारों  और  भावनाओं  को  भड़काने  का  प्रयास  करता  लेकिन  इस  पर  समूचे  सदन  द्वारा

 युद्ध  स्तर  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इसे  नियंत्रित  करने  के  लिए  कड़े  उपाय  किए  जाने

 चाहे  ऐसा  प्रचार  धामिक  स्थलों  के  भीतर  से  हो  अथवा  बाहर  कैसी  भी  हैसियत  से  हो
 किसी  भी  स्थान  से  हो  ।  अन्यथा  हम  अपने  कतंथ्य  का  निर्वाह  करने  में  असफल  घामिक
 स्थलों  पर  उनका  सम्बन्ध  केवल  धमं  से  शान्ति  प्रचार  से  और  मंत्रीभाव  से  होना
 अन्यथा  ऐसे  स्थानों  के  भीतर  से  अथवा  बाहर  से  होने  वाले  देशद्रोह  पूर्ण  कार्यों  क ेखिलाफ  आपको
 सख्ती  से  पेश  आना  होगा  ।  इसमें  आप  जितना  विलम्ब  वह  उतना  ही  घातक  होगा  ।

 भ्री  संफुहीन  चोधरो  यद्यपि  बढ़ते  आतंकवाद  और  उसके  परिणामों  के
 नाम  पर  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  गया  फिर  भी  आपने  ठीक  कहा  है  कि  हमने  भी  यह  समभा  है
 कि  पंजाब  समस्या  पर  वाद-विवाद  किया  जायेगा  ।  अब  इसमें  दो  मत  नहों  हैं  कि  पंजाब
 की  स्थिति  बहुत  गंभीर  है  ।  पूरा  देश  इस  भाग  में  कष्टकारी  समय  का  सामना  कर  रहा  है  |  ऐसी
 स्थिति  में  सभी  को  बुद्धिमत्ता  और  साहस  से  काम  लेने  की  आवद्यकता

 नीय  श्री  अरुण  नेहरू  ने  प्रशासन  में  सुधार  करने  की  कुछ  बात  की  है  ।  इससे  भी  बढ़कर  मैं
 लोगों  विशेषकर  पंजाब  की  जनता  को  संगठित  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  देता  हूं  ताकि  वे

 एक  होकर  आतंकवाद  के  विरुद्ध  लड़  सके  |  पंजाब  में  लोगों  की  सक्रिय  भागीदारी  तथा  पूरे  देश
 की  जनता  के  पूर्ण  सहयोग  के  बिना  यह  समस्या  हल  करनी  बहुत  कठिन  है  ,  यह  केवल  प्रशासकीय
 समस्या  नहीं  है  ।  मुझे  यह  सुनकर  खुशी  है  कि  कुछ  उपाय  किए  गए  ये  बहुत  आवस्यक

 मुख्यमंत्री  को  जिन्हें  पंजाब  में  पुनः  शान्ति  कायम  करने  के  लिए  जनता  ने  आतंकवाद  के  विरुद्ध  लड़ने
 का  अधिकार  दिया  यह  सुनश्चित  करने  का  अधिकार  दिया  है  कि  पंजाव  में  फिर  से  शांति  कायम
 हो  ।  यदि  इस  काय॑  के  अलावा  अन्य  बातों  की  ओर  ध्यान  देना  पड़े  तो  वह  इस  काये  पर  अपना
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 ध्यान  नहीं  लगा  पायेंगे  ।  परन्तु  एक  मामले  में  अपनी  टिप्पणी  सुरक्षित  रखता  हूं  ।  वह  पंजाब  में

 श्री  सिद्धार्थ  शंकर  राय  की  नियुक्षित  के  बारे  में  है  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  यह
 भार  हमारे  लिए  आइचयंजनक  है  ।

 प्रो०  के०  के०  घतिवारी  :  आप  इस  बारे  में  क्यों  चितित  हैं  ?

 भ्री  संफुह्ीन  चोघरो  :  मैं  इसके  बारे  में  बिलकुल  चिंतित  नहीं  हूं  ।  मुझे  थोड़ी  चिन्ता  इस

 बात  की  है  कि  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  नागरिक  स्वतंत्रता  संल  का  कया  होगा  ।

 5.04  म०  प०
 ॥

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]
 संसदोय  कार्य  झोर  पयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  इस  नियुक्ति  के  बारे  में

 टिप्पणी  करना  आपका  काम  नहीं  है  ।

 ओी  सेफुहीन  चौधरी  :  यदि  आप  यह  कहते  हैं  कि  मैं  नागरिक  स्वतत्रता  के  बारे  में  कोई
 टिप्पणी  नहीं  कर  तो  मैं  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहता  ।  हम  आतंकवाद  से  लड़ने
 के  लिए  पंजाब  और  केन्द्रीय  सरकार  जो  भी  उपाय  करेगी  हम  उसके  प्रति  पूरा  समर्थन  व्यक्त  करते

 अपने  दल  की  ओर  से  हम  पूर्ण  समर्थन  व्यक्त  करते  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अब  किसी  को  यह  दोष  देने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  कि  पीछे  क्या

 परन्तु  हमें  इससे  सबक  सीखना  चाहिए  ताकि  हम  प्रभावी  राजनीतिक  कदम  उठा  सकें  जिनसे
 पंजाब  में  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  हमें  बिना  किसी  का  नाम  लिए  अथवा
 किशी  को  दोष  दिए  पीछे  मुड़कर  देखना  होगा  ।  ह

 पंजाब  में  आतंकवाद  की  घटनाओं  में  हाल  ही  में  हुई  वृद्धि  के  अनेक  कारण  परन्तु  मैं
 केवल  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  की  ही  याद  दिलाना  चाहुंगा  ।  इसकी  शुरूआत  अकाली  मोर्चे  के  दौरान

 हुई  जब  अकालियों  ने  यह  दिखने  के  अपनी  धार्मिक  अपील  को  तेज  दिया  कि  इसकी  पहल
 भिडराबाले  के  पास  चली  गई  है  ।  यह  भिडराबाले  कौन  था  ?  उंसे  किसने  आश्रय  दिया  ?  यदि
 मैं  यह  कहूं  कि  सत्ताघारी  दल  ने  उसे  आश्रय  दिया  तो  आप  लोग  इस  बात  का  विरोध  करेंगे  ।
 परस्तु  मैं  यह  घोषणा  करना  चाहता  हूं  कि

 यदि  ऐसा  हमारे  दल  ने  किया  है  तो  जनता  को  हमारे
 ऊपर  थूकने  का  पूरा  अधिकार  है  ।  यह  का  देश  के  प्रति  एक  अपराध  था  ।  इत्त  घटना  से  यह
 सबक  लिया  जाना  चाहिए  कि  जब  राजनीति  को  धर्म  के  साथ  जोड़ा  जाता  है  तो  वह  खतरनाक
 सिद्ध  होता  है  और  हमें  इस  बात  से  बचना  च।हिए  ।  मेरी  उन  अकाली  नेताओं  के  साथ  पूरी
 भूति  है  जो  राजनीतिक  स्थिति  को  सामान्य  बनाते  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  जो  लोग  राष्ट्रवादी

 जिन्हें  जलियांवाला  बाग  के  शहीदों  की  याद  गदर  पार्टी  और  भगत  सिंह  की  याद  वे
 इस  अवसर  पर  आगे  आयेंगे  तथा  घर्मं  को  राजनीति  से  अलग  करने  के  लिए  सही  उपाय  करेंगे  ।

 मुझे  26  जनवरी  की  घटना  का  भी  जिक्र  करना  चाहिए  ।  खालिस्तांन  समथंकों  ने  क्या
 किया  और  वहां  क्या  हुआ  ?  उन्होंने  कहा  कि  भारत  में  सिख  लोग  दास  हैं  और  वे  एक  स्वतन्त्र
 खालिस्तान  चाहते  एक  खालिस्तान  झडा  भी  फहराया  गया  ।  यहां  सक  कि  निर्वाचित  निकाय

 गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  को  चुनौतियां  दी  जा  रही  हैं  ।  भिडरांवाले  के  समय  में  इस
 प्रकार  की  चुनौतियाँ  नहीं  दी  जाती  इस  पर  गंभीरता  से  ध्यान  दिए  जाने  की  आवदश्यकता  है  ।
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 पहले  शिरोमणी  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  स्वर्ण  मन्दिर  में  अपना  सरबत  खालसा  आयोजित
 करना  चाहती  परन्तु  उसके  बाद  उन्हें  धमकी  दी  गई  और  उन्होंने  इसे  आनन्दपुर  साहिब  में
 स्थानाँतरित  कर  दिया  ।  हयने  इस  बात  को  ज्यादा  पसन्द  नहीं  किया  परन्तु  हमें  बताया  गया  कि

 वह  टकराब  बचाना  घाहते  थे  ।  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  एक  निर्वाचित  निकाय  के  अधिकार
 का  परित्याग  कर  दिया  |  उस  सरबत  खालसा  में  स्वर्ण  मन्दिर  को  उग्रवादियों  से  खाली  कराने  का
 निर्णय  लिया  परन्तु  उस  निर्णय  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  उनका  यह  कर्तंब्य  है
 कि  वे  यह  काये  शीघ्र  करें  अन्यथा  स्थिति  जटिल  बन  जाएगी  ।

 एक  बात  और  बहुत  खतरनाक  है  ।  जहां  उग्रवादी  अपने  आम  तरीके  अपना  रहे  हैं  वहां
 उसके  विरोध  में  शिव  सेना  के  नाम  से  साम्प्रदायिकता  भड़क  रही  है  जो  बहुत  खतरनाक  बात
 मैं  एक  अपील  करना  चाहता  हूं  ।  सभी  राष्ट्रीय  दलों  का  यह  कतंव्य  है  कि  किसी  भी  दल  का  कोई
 भी  व्यक्ति  इस  प्रकार  के  संगठनों  से  किसी  भी  प्रकार  अपने  आपको  सम्बद्ध  न  यह  हमारा

 राष्ट्रीय  कतंव्य  है  । जब  राजीव-लोंगोवाल  समझौता  हुआ  तो  हम  सबने  उसका  समर्थन  किया  था  ।

 इस  पर  दल  के  अध्यक्ष  ओर  देश  के  प्रधानमन्त्री  ने  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  परन्तु  मैं  यह  पूछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  यह  उत्तरदायित्वपूर्ण  व्यवहार  है  यहां  तक  कि  संसद  में  उस  दल  ने  जिसमे
 |

 समभौते  का  स्वागत  किया  इस  बारे  में  भिन्न  मत  व्यक्त  किए  ।  ऐसा  कहा  जा  सकता  है  कि

 यह  लोकतंत्र  का  प्रमाण  मैं  कहता  हूं  कि  संसद  किसी  भी  राजनीतिक  दल  का  राजनीतिक

 सम्मेलन  कक्ष  नहीं  है  ।  सब  बातें  दल  के  भीतर  तय  करके  संसद  में  एक  आवाज  से  बोली  जानी

 चाहिएं  कि  समझौते  को  लागू  किया  जाना

 )
 फिर  यह  केवल  कोई  एक  विशेष  दल  नहीं  है  ।  इन  बातों  के  बारे  में  हूम  सभी  को  सचेत

 रहना  चाहिए  ।  हरियाणा  में  क्या  हो  रहा  है  ?  वहां  हरियाणाਂ  के  नाम  पर  क्या  चल  रहा
 है  ।  हम  इस  बात  से  बिल्कुल  खुश  नहीं  हम  इसके  निरुद्ध  हमें  बुद्धिमानी  दिखानी

 )
 मैं  किसी  का  नाम  नहीं  लेता  ।  यह्  समय  की  पुकार  है  ।  हमें  इसे  समझना  है  और  हमें

 उचित  कायंवाही  करनी  है  ।

 पंजाब  में  शान्ति  स्थापित  करने  और  आतंकवाद  को  कारगर  ढंग  से  समाप्त  करने  में

 सरकार  की  मूमिका  महत्वपूर्ण  इस  सभा  मैंने  एक  दिन  सुना  था  कि  समभोते  का

 क्रियान्वयन  न  किया  जाना  और  समभौते  में  होने  वाला  विलम्ब  आतृकवाद  बढ़ने  के  लिए
 जिम्मेढार  नहीं  कोई  व्यक्ति  ऐसा  भी  कह  सकता  है  ।  परन्तु  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इस
 समभौते  में  होने  वाले  विलम्ब  के  कारण  आतंकवादियों  को  बढ़ावा  मिलता  जो  व्यक्ति  समभौते

 को  विफल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  वे लोगों  को  यह  कहने  में  समर्थ  हैं  कि  चंडीगढ़  पजाब  को  नहीं
 दिया  जा  रहा  है  ।  इसे  वर्क  के  रूप  में  नहीं  लिया  जा  सकता  कि  क्योंकि  चंडीगढ़  पंजाब  को

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  इसलिए  किसी  भी  व्यक्ति  को  आतंकवादी  बन  जाना  चाहिए  ।  फिर
 वाद  को  बढ़ावा  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?  हमें  इस  पहलू  को  समभना  चाहिए  ।  यहां  बहुत  से  गलत

 कार्य  हो  रहे  आप  सब  इसे  जानते  हैं  और  मैं  इसकी  गहराई  में  नहों  समभौते रु
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 गांव  के  आधार  पर  और  फिर  भाषा  के  आधार  पर  इसमें  ये  सब  बातें  हैं  ।  परन्तु

 मैथ्यु  आयोग  अन्य  कारण  कंसे  आ  गए  ?  कोई  भी  व्यक्ति  इसे  समझ  नहीं  सका  ।  प्रधानमंत्री

 जी  ने  कह्दा  कि  यह  गलती  परन्तु  किसी  ने  भी  इसे  ठीक  नहीं  किया  |  जो  कार्य  हम  कर  रहे

 हैं  कया  वह  उत्तरदायित्वपूर्ण  है  ?  मैं  नहीं  जानता  क्या  आप  यह  सिद्ध  कर  सकते  हैं  कि  यह

 दायित्वपूर्ण  काय॑  है  ?

 हम  अकालियों  के  बारे  में  भी  बात  करते  कुछ  भकालियो  द्वारा  सतलुज-यमुना
 सम्पर्क  नहर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भ्रम  पंदा  किया  गया  इससे  अन्य  साम्प्रदायिक  शक्तियों

 को  भी  बढ़ावा  मिलता  है  ।  उन्हें  अपने  वायदे  के  बारे  में  भी  काफी  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना

 होगा  और  उन्हें  यह  देखना  चाहिए  कि  सतलुज  यमुना  सम्पक॑  नहर  परियोजना  का  क्रियान्वयन
 किया  जाए  ।

 अब  चंडीगढ़  का  प्रइन  आता  मेथ्यु  आयोग  असफल  रहा  ओर  इसे  समाप्त  कर  दिया

 गया  ।  अब  बहुत  समय  बीत  गया  है  ।  परन्तु  आप  इसके  बारे  में  क्या  सोच  रहे  हैं  ?  क्या  आप
 समभौते  के  इस  विशिष्ट  पहलू  को  सुलभाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  चंडीगढ़  पंजाब  को  दिया

 जाएगा  और  कुछ  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  हरियाणा  को  दिए  जायेंगे  ।  इस  निर्णय  का  क्या  हुआ  ?  लोगों
 के  मन  में  यह्  विश्वास  कैसे  पंदा  किया  जा  सकता  हैं  कि  इस  समभोौते  का  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वयन
 किया  जा  रहा  यह  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ?  हरियाणा  की  राजधानी  बनाने  के  लिए
 कोई  प्रयास  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।  यह  बात  भी  महत्वपूर्ण  यदि  इस  दिशा  में  कुछ  प्रयास  किए
 जाते  तो  लोग  यह  समभते  कि  समभौते  का  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा

 अब  मैं  दूसरे  पहलू  पर  माता  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  विदेशों  से  सम्बन्ध  के  बारे  में
 वे  स्थिति  का  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  हैं  ओर  यह  बहुत  चिन्ताजनक  बात  है  ।  इस  बारे  में

 काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  सरकार  ने  इस  बारे  में  कभी  समुचित  कार्यवाही  नहीं  की  ।  सरकार  श्वेत
 पन्र  क्यों  नहीं  प्रस्तुत  करती  ?  यह  किसके  हाथ  में  है  ?  आपने  बताया  था  कि  बहुत  से  अ.तंकव।दियों
 को  गया  उन  आतंकवादियों  का  पाकिस्तान  के  साथ  निश्चित  रूप  से  सम्बन्ध
 श्री  बरनाला  ने  कहा  है  कि  पाकिस्तान  इन  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहा  इसमें  विदेशी
 हाथ  होने  को  जानकारी  जन  सामान्य  को  है  ।  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  कीजिए  ।  ये  केवल  सीधे
 सादे  लोगों  को  आतंकवाद  की  गलत  दिशा  की  ओर  ले  जाने  वाला  मामला  नहीं  है  ।  आप  लोगों
 को  सच्चाई  बताइए  और  आप  स।म्राज्यवाद  के  प्रति  लड़ने  की  सच्ची  भावना  का  प्रोत्साहन
 लोगों  के  मन  में  देश  भक्ति  की  भावना  उत्पन्न  करनी  होगी  ।  और  आपका  यह  कतंव्य

 विदेश  सचिव  श्री  होवे  आए  आपको  उस  देश  में  आतंकवादियों  को  दबाने  तथा
 उनके  प्रत्यपंण  के  बारे  में  कोई  वचन  दिया  गया  है  ?  यह  कहा  गया  है  कि  वे  वहां  कड़ी  कार्यवाही
 करेंगे  परन्तु  आतंकवादियों  को  वापस  नहीं  भेजेंगे  ।  वे  कह  सकते  हैं  कि  वह  अपने  निश्चय  में  द्ढ़

 हो  सकता  है  कि  इसमें  उनका  कोई  स्वाथे  वे  लोग  उस  पुराने  माल  को  बेचने  का  प्रयास
 कर  रहे  हैं  |  हमें  देखना  है  कि  इसके  पीछे  कोई  चाल  है  ।

 पिछले  अवसर  अर्थात्  विदेश  मंत्रालय  के  बारे  में  चर्चा  के  समय  मैंने  कहा  था  कि  यह
 एक  चाल  द्वृम्त  पाकिस्तान  की  ब!त  करते  इसमें  केवल  पाकिस्तान  ही  शामिल  नहीं
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 इसके  पीछे  कोई  बड़ी  शक्ति  पाकिस्तानी  कनंल  द्वारा  इसकी  रूपरेखा  बनाई  गई  मैंने  2
 फरवरी  को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  मुझ  भाइचये  है  कि

 इस  दिशा  में  कायं  हो  रहा  उनका  उद्देश्य  आतंक  स्वर्ण  मन्दिर  पर  अधिकार  करना
 लोगों  की  हत्या  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  को  भिडरांवाले  को  शक्ति  प्रदान  करना  और

 हथियारों  का  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  है  सब  बातें  एक  सुविचारित  ढंग  से  हो  रही  हैं  ।

 ऐसा  समय  आएगा  जब  वे  खालिस्तान  को  म!'न्यता  प्रदान  करेंगे  और  वे  लोग  हस्त्क्षेप
 वे  करने  का  साहस  किस  प्रकार  करते  हैं  ?  इसके  पीछे  कोई  बड़ी  शक्ति  के  बिना  वे

 ऐेसा  नहीं  कह  सकते  ।  आपको  इसे  समभना  होगा  ।

 कोई  ऐसा  कह  सकता  है  कि  मैं  बढ़ा  चढ़ा  कर  बातें  कह  रहा  हूं  ।  मैं  अतिद्योक्तिपूर्ण
 बातें  नहीं  कष्ट  रहा  हूं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  बिल्कुल  ठीक  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  संफुहीन  चोधरोी  :  मैंने  एक  अन्य  रिपोर्ट  का  उल्लेख  किया  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?  मैंने  यह  उल्लेख  किया  था  कि  सी०  आई०  ए०  ने  सिक्ख  मुस्लिम  विभाग
 की  स्थापना  की  मैं  अन्य  पहलुओं  की  बात  नहीं  कर  रहा  ।  आप  हमें  बताएं  कि  वास्तव  में
 क्या  हो  रहा  है  ।

 ब्रिटेन  में  वे आतंकवादियों  को  काउ  सिल  हाउस  में  शरण  दे  रहे  हैं  ।  वे  उन्हें  सहायता  दे

 रहे  किन्हें  सहायता  देते  हैं  ?  हमारे  उच्च  आयोग  द्वारा  ब्रिटिश  होम  डिपार्टमेंट  को  कुछ  नामों
 की  एक  सूची  प्रस्तुत  की  गई  है  कि  जिसमें  यह  कहा  गया  है  वे  लोग  शातिर  अपराधी

 )  ब्रिटिश  सरकार  ने  इन  उमग्रवादियों  को  हमारी  सरकार  के  सुपुर्द  नहीं  किया  ।  ब्रिटिश
 सरकार  उन्हें  सहायता  देती  है  ।  ब्रिटिश  सरकार  हमारी  कितनी  अच्छी  मित्र  है  ?

 हमें  यह  रिपोर्ट  भी  मिली  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  सरकारी  क्षेत्र  में  खालिस्तानियों
 को  वही  स्थान  प्राप्त  जो  कोन्टरा  अफगानिस्तान  के  मुजाहीदीन  और  अ  गोला  तथा  मोंजबिक
 के  विरोधी  क्रान्तिकारियों  को  प्राप्त  मुर्भे  डर  है  कि  वह  समय  आएगा  जैसा  कि  श्री  रेगन  ने

 कहा  था  कि  मैं  कोन्टरा  हु  ।  कुछ  दिन  बाद  वह  ऐसा  कह  सकते  हैं  कि  मैं  खालिस्तानी  भी  हूं  ।

 मुझे  आशा  है  कि  वह  दिन  नहीं  आएगा  ।  आज  मुझे  विद्वास  है  कि  सब  ने  स्टेटसमेन  देखा  होगा  ।
 बारेन  अन्ता  ने  लिखा  है  कि  रेगन  सरकार  ने  इस  वर्ष  4  फरवरी  को  अमरीकी  कांग्रेस  को  क्या
 बात  कही  ।  उन्होंने  निकारागुआ  और  अफगानिस्तान  सहित  चार  सरकारों  को  गिराने
 के  लिए  ही  व्यवहारिक  और  आथिक  सहायता  के  बारे  में  हम  सब  उनकी  गुप्त
 काययंवाहियों  के  बारे  में  जानते  हैं  ।  मैं  व्यर्थ  में  ही  किसी  प्रकार  की  मनोवृति  पैदा  करने  की
 कोशिश  नहीं  कर  रहा  ।  परन्तु  स्थिति  बहुत  गम्भीर  हो  गई  है  इतनी  गम्भीर  कि  जितनी  हमने
 मभी  तक  नहीं  समभी  थी  ।

 में  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  आप  हमें  निश्चित  रूप  से  बताएं
 कि  आप  चंडीगढ़  के  बारे  में  और  क्षत्र  के  हस्ताँतरण  के  बारे  में  क्या  कर  रहे  यह  पहली  बात

 नदी  सम्बन्धी  विवाद  भी  वह  विधेयक  पारित  हो  गया  इसके  बाद  सतलुज-यमुना
 संपर्क  नहर  का  विवाद  अकालियों  को  यह  देखना  है  कि  ये  कार्य  हो  गए  हैं  ।  उसके  बाद  विदेशी
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 दाक्तियों  के  साथ  सम्बन्धों  की  समस्या  है  ।  क्या  आप  दरवेत-पत्र  प्रस्तुत  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 इसकी  अत्यन्त  आवध्यता  है  ।

 मैं  पुनः  सभी  से  अनुरोध  करता  हुं  :  हमें  संयम  से  कःयं  करना  होगा  ।  हमें  पंजाब  के  लोगों
 के  पास  जाना  होगा  ।  हमारी  पार्टी  5  अप्रैल  से  पंजाब  में  वामपक्षी  दलों  के  साथ
 भारत  बचाओ  दिनਂ  आन्दोलन  का  आयोजन  कर  रही  यही  एक  मात्र  उपाय  यदि  लोगों
 को  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  समर्थन  लिए  तथा  आतंकवाद  के  विरुद्ध  प्रेरित  किया  जाए
 तो  वास्तव  में  आतंकवाद  समाष्त  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिए  कोई  ओर  रास्ता  नहीं  है  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ]
 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  डिप्टी  स्पीकर  पंजाब  में  ट॑ररइज्म  के  बारे  में

 आज  सदन  के  सामने  बहस  चल  रही  वह  5  दरियाओं  का  जिस  पंजाब  ने  लाला
 लाजपत  सरदार  भगत  सिंह  और  ऊधम  सिंह  जैसे  आजादी  के  बड़े-बड़े  परवाने  पैदा  जो

 पजाब  हिन्दुस्तान  में  अगवा  माना  जाता  जिस  पंजाब  में  सब्ज  इन्कलाब  जो  पंजाब

 हिन्दुस्तान  में  सब  से  ज्यादा  अनाज  पैदा  करता  है  और  केन्द्र  के  फण्ड  में  देता  है  ।  जिस  पंजाब  में
 प्यार  और  मोहब्बत  की  मुरलियां  बजती  जिस  पंजाब  में  बड़े-बड़े  मन्दिर  और  गुरुद्धारे  जिस
 पंजाब  की  हिन्दुस्तान  में  गाथा  गाई  जाया  करती  आज  बदकिस्मती  से  उस  पंजाब  में

 पंसदी  जोबन  पर  है  और  यह  स्टेज  यहां  तक  पहुंच  चुकी  है  कि  यह  सदन  मजबूर  हुआ  है  कि
 उसके  बारे  में  कुछ  विचार  तबादले  ख्यालात  करे  ।

 जाहिर  है  कि  जब  यह  चीज  इस  सदन  के  सामने  दरपेश  है  तो  महज  पंजाब  तक  मह॒दूद
 नहीं  यह  टेरेरीज्म  का  मसला  देश  का  मसला  हमें  वह  वक्त  भी  है  जब  अरली  फिफ्टीज  में

 जब  पेप्सू  पंजाब  में  नहीं  पंजाब  में  नक्सलाइटिस  ने  टेरर  फैला  रखा  था  उस  वक्त  भी  सेन्टर
 से  राव  को  भेजा  गया  था  और  उस  राव  ने  उस  ग्रुप  का  खात्मा  उस  जुल्मो-सितम  को  खत्म
 किया  जो  वहां  नक्सलाइटिस  कर  रहे  थे  ।

 आज  भी  बदकिस्मती  से  पंजाब  में  ऐसे  हालात  हुए  हैं  कि  सेन्टर  से  पंजाब  में  डी०  जी०

 पुलिस  को  भेजना  पड़ा  ।  आख़िर  वजह  कया  है  ?  अभी  मैं  अपोजिशन  के  एक  माननीय  सदस्य  के
 विचार  सुन  रहा  था  ।  पहले  भी  उन्होंने  यह  रख्थालात  सदन  के  सामने  रखे  थ ेऔर  कहा  था  कि
 उग्रवाद  का  या  इन्तहापंसदी  या  टेरेरीज्म  का  क्या  कारण  है  इम्पलीमेंटेशन  आफ
 लोंगोबाल  पैक्ट  ।  यह  चीज  इसके  बारे  में  वह  पहले  भी  कह  चुके  मैं  भी  राष्ट्रपति
 के  एड्रेंस  पर  बोलते  हुए  काफी  कह  चुका  हूं  ।  रावी-व्यास  पर  बिल  आया  था  उस  पर  काफी
 कह  चुका  अब  मैं  उसको  दोहराना  नहीं  चाहता  ।

 .  लेकिन  कया  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  इस  राजीव-लोंगोवाल  अकोर्ड  के  पहले  कया  पंजाब  में
 उग्रवादी  नहीं  क्या  इंतहापसंद  नहीं  क्या  उन्होंने  वहां  कहर  नहीं  बरपा  किया  हुआ  क्या  ये

 टेरोरिस्टस  या  उग्रवादी  नहीं  थे  जिन्होंने  कि  इतनी  बड़ी  हस्ती  लोंगोवाल  जो  कि  इसके
 जन्मदाता  ओर  सिम्नेटरी  थे  की  हत्या  की  ?  ये  लोग  इसके  खिलाफ  थे  ओर  ये  लोग  नहीं  चाहते  थे
 कि  पंजाब  में  शांति  हो  ।  अब  यह  कहना  कि  नान-इम्पलीमेंटेशन  भाफ  अकार्ड  इसका  कारण
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 कहां  तक  दुरुस्त  हो  सकता  है  ।  इस  अकाडं  में  11  मुद्दे  थे  ।  उनमें  से  9  को  अमलीजामा  पहनाया
 जा  चुका  है  ।  चण्डीगढ़  को  पंजाब  को  26  जनवरी  को  दिया  जाना  इसके  लिए  गवनेमेंट  आफ

 इण्डिया  ने  मैथ्यू  कमीशन  नियुक्त  किया  |  मैथ्यु  कमीशन  की  ऐसी  फाई  डिगस  हुई  कि  चण्डीगढ़
 पजाब  को  नहीं  जा  सकता  जब  तक  कि  हिन्दी  स्पीकिग  विलेजिस  हरियाणा  को  नहीं  दिके
 गवनंमेंट  आफ  इंडिया  चाहती  है  कि  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  आपस  में  बेठ  कर  इस

 समस्या  का  कोई  हल  निकल  मगर  भब  तक  कोई  हल  नहीं  निकल  सका  अब  फिर  कमीशन

 मुकरंर  करना  पड़ेगा  ।

 उसमें  यह  बात  भी  कही  गई  कि  पंजाब  15  अगस्त  तक  यमुना  सतलुज  केनाल  पूरी  कर
 देगा  ।  क्या  ये  दो  बातें  थीं  जिनको  लेकर  उग्रवादी  यह  सारा  ऊधम  कर  रहे  क्या  इसी  के

 लिए  पंजाब  के  उमग्रवादियों  ने  साजिश  कर  रखी  है  ?  क्या  इनके  पीछे  दुनिया  की  वो  उनमें
 मैं  अगर  पाकिस्तान  को  भी  कहूं  या  वुछ  मगरीबी  वेस्टनं  कन्द्रीज  जिनके  कि  इरादे
 नापाक  जो  हिन्दुस्तान  की  कुलाहे  इफ्ताखार  को  अ्श  बरी  पर  देखना  नहीं  जो  नहीं
 दाइत  करते  कि  हिन्दुस्तान  तरक्की  के  रास्ते  पर  गाममजन  वे  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  के  खामोश
 समन्दर  में  आग  लगाई  हिन्दुस्तान  के  बढ़ते  हुए  पैरों  को  कैद  कर  दिया  जाए  और  इसलिए  वे

 शरारत  कराते  ये शरारत  करने  वाले  कोन  शरारत  करने  वाले  हिन्दुस्तानी  हैं  ।  मैं  सिख  नहीं
 सिक्ख  कभी  हिन्दू  का  खून  नहीं  वे  तो  इन्साननुमा  दरिदे  जिनमें  इंसानियत  श्त्म

 हो  चुकी  है  |  ठीक  बरनाला  साहब  ने  अभी  कहा  था  कि  पाकिस्तान  में  ट्रनिग  दी  जा  रही
 मैं  इस  चीज  को  दोहराना  नहीं  यह  हमारी  गवरनमेंट  की  जिम्मेदारी  अभी  गृह  मत्री  जी
 ने  अपने  विचार  आपके  सामने  रखे  लेकिन  इस  पैक्ट  के  बाद  बड़े  आराम  से  इलेक्शन  हुए  और

 पापुलर  गवनंमेंट  बनी  ।  हमारे  प्रधानम  त्री  ने  कहा  कि  हमें  खुशी  है  कि  पंजाब  के  अन्दर

 पूर्वक  इलेक्शन  हुए  कोई  अफसोस  नहीं  है  कि  अकाली  पार्टी  बरसरे  इक्तदार  कांग्रेस  हारी  ।
 अब  पंजाब  में  भमन  लेकिन  इलेक्शन  के  बाद  क्या  जुमे  किया  था  पंजाब  के  लोगों  ने  ?
 पंजाब  के  लोगों  ने  इस  चीज  का  जिंदा  सुबूत  दिया  कि  बह  टेररिज्म  के  हक  में  नहीं  इलेक्शन
 इस  चीज  का  जिन्दा  सबूत  था  कि  पंजाब  के  लोगों  ने  टेररिस्ट्स  के  सामने  कुक  कर  इलेक्शन  में
 किसी  किस्म  की  गड़बड़ी  करने  की  इज/जत  नहीं  लेकिन  ज्यों  ही  पापुलर  गवनंमेंट
 उसके  उसके  कुछ  अरसे  के  बाद  फिर  शरारत  शुरू  हो  गई  ।  ज्योंही  एक
 कदम  आगे  बढ़ता  इन्तहापसंद  कुछ  भी  वे  श्षरारतपूर्ण  हरकतें
 फिर  शुरू  कर  देते  यह  एक  सोची-समकी  चाल  बार-बार  सिक्ख  के  सवाल  का  इस्तेमाल
 किया  जाता  हिन्दू  और  सिक््ख  का  सवाल  नहीं  हिन्दू  और  सिख  का  सवाल

 पैदा  करने  की  कोशिश  की  जाती  मजहबी  जुनून  के  नाम  गुरुद्वारों  में
 मंदिरों  में  मजह॒ब  के  नाम  पर  जजबात  को  मुतहरिक  किया  जाता  जजबात  को  भड़काया
 जाता  डिप्टी  स्पीकर  सूखी  हुई  घास  को  आग  आसान  उसको  बुभाना  बड़ा
 मुश्किल  मगर  काठ  की  हंडिया  ज्यादा  देर  नहीं  कागज  की  नाव  ज्यादा  देर  नहीं  तेर
 सकती  और  न  ही  उगय्रवादियों  के  नापाक  कभी  उनके  सपने  साकार  नहीं  हो  सकते  ।

 इन्दिराजी  के  असेसिनेशन  के  बाद  दो-चार  जगह  नाखुशगवार  वाक्ये  जरूर  लेकिन  हमारे
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 नौजवान  प्रधानमन्त्री  ने  बड़ी  दृढ़ता  बड़ी  दानिशमंदी  बड़ी  बड़ी  दिलेरी  का

 सुबूत  दिया  और  24  घंटे  के  अन्दर-अन्दर  उस  स्थिति  को  संभाल  लोगों  का  खयाल  था  कि

 अब  देश  में  क्या  कुछ  समभते  थे  कि  इंदिरागांधी  के  बाद  एक  ऐसा  अन्धकार  पैदा  हो

 एक  सिविलवार  खड़ी  हो  लेकिन  हिन्दुस्तानियों  ने  अपनी  सूभबूक  का  सुबृत  दिया  और

 दिल्ली  के  हिन्दू  सिक््ख  की  मदद  को  आए  ।  यहां  के  सिखों  ने  इस  चीज  को  माना  है  कि  हमारे

 हिन्दू  पड़ौसियों  ने  हमारी  मदद  की  ।  इसलिए  यह  एक  षडयन्त्र  रचा  जा  रहा  है  कि  इस  देश  में

 एक  सिविल  वार  खड़ी  हो  जाए  यह  कभी  नहीं  होगा  ।  हिन्दुस्तान  एक  महान  देश

 हिमालय  जिसके  सिर  का  ताज  सोने  की  लंका  जिसके  कदमों  का  जेवर  गंगा  और  जमुना
 जिसके  गले  का  हार  जिसमें  भिन्न  प्रकार  की  बोलियां  बोली  जाती  जिसमें  भिन्न-भिन्न

 प्रकार  के  मजह॒ब  जिसमें  भिन्न-भिन्न  प्रकार  की  ऋतुएं  इस  हिन्दुस्तान  में  वे  चाहें  कि  हिंदू
 और  सिक््ख  का  सवाल  खड़ा  कर  एक  सिविल  वार  पैदा  कर  दी  सिविल  वार  खड़ी  कर

 वह  कभी  नहीं  होगा  ।

 अब  सवाल  पैदा  होता  है  कि  ऐसे  हालात  में  हमारी  सरकार  का  कया  दायित्व  क्या

 फर्ज  क्या  जिम्मेदारी  डिप्टी  स्पीकर  बरनाला  सुरजीतर्मह  बरनाला  एक
 अच्छे  समझदार  वक्रील  बड़े  सब्र  और  सब्रोतहम्म्ल  से  काम  लेते  मगर  माफ  करना  राज
 कभी  हाथ  जोड़कर  नहीं  चलता  ।  एक  चोर  को  अगर  किसी  थाने  का  एस  एच  ओ  बराबर  में  कुर्सी
 पर  बिठाकर  कहे  कि  आइए  चोर  क्या  आपने  चोरी  की  वह  कहेगा  कि  नहीं  जी  मैंने
 चोरी  नहीं  एस  एच  ओ  कहे  कि  अरे  चोरी  नहीं  इनको  1-2  रसगुल्ले  ला  चाय
 की  प्याली  दीजिए  चोर  साहब  को  ।  इस  तरह  चोरी  और  डाके  खत्म  नहीं  बरनाला  साहब
 का  ख्याल  था  कि  प्यार  और  मोहन्बत  से  दिल  जीत  लेंगे  ।  उनका  ख्याल  था  कि  टे  रोरीज्म  को
 खत्म  करने  में  कामयाब  होंगे  ।  लेकिन  उनकी  पालिसी  कामयाब  नहीं  हुई  ।  अभी  हमारे  गृहभन्त्री  श्री
 अरुण  नेहरू  ने  आंकड़े  देकर  बताया  कि  दो  हजार  बासठ  केसेज  विदड़ा  किए  और  1900
 भ्रियों  को  रिहा  किया  और  डेजरट्स  को  रिहेबिलिटेट  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  गई
 कितनी  इन्होंने  फिराखदिली  दिखाई  और  फिर  मांग  की  जा  रही  है  कि  जोधपुर  में  जो  डिटेंड
 उनको  छोड़ा  जाए  जिन्होंने  देश  के  खिलाफ  बगावत  की  थी  ।  इस  तरह  से  टेरोरीज्म  खत्म  नहीं
 होगा  ।  टेरोरीज्म  डण्डे  से  खत्म  हिन्दुस्तान  का  ही  नहीं  बल्कि  दुष्  या  का  इतिहास  उठाकर
 आप  देख  भारत  सरकार  अपने  कतंव्य  का  पालन  कर  रही  लॉ  एण्ड  आडंर  स्टेट  का
 सबजेक्ट  है  ।  ज्यों  ही  किसी  प्रांत  के  बारे  में  सवाल  उठाना  चाहते  तो कहा  जाता  है  कि  आप
 पंजाब  को  कुछ  नहीं  कह  आप  बंगाल  को  भी  कुछ  नहीं  कुछ  सकते  लेकिन
 उसका  राइट  है  कि  भारत  सरकार  से  चाहे  तो  वह  मदद  बरनाला  साहब  ने  गवनंमेंट  आफ
 इण्डिया  से  मदद  मांगी  और  गवनेमेंट  आफ  इण्डिया  ने  मदद  आज  हमारी  200  कंपनियां
 पेरा-मिलिटरी  फोर्सेज  की  पंजाब  में  टेरोरीज्म  का  मुकाबला  करने  के  लिए  मौजूद  बरनाला
 साहब  की  हुकूमत  को  पूरा  सहयोग  देना  चाहते  उनका  हाथ  मजबूत  करना  चाहते  हैं  ।  गवने  मेंट
 आफ  इण्डिया  यह  फील  करती  है  कि  उनकी  भी  जिम्मेदारी  है  कि  जब  एक  स्टेट  गवनंमेंट  को
 सेन्टर  से  सहयोग  की  जरूरत  दै  तो  वह  सहयोग  देना  चाहिए  ।  दूसरे  प्रांतों  में  जब  भी  इस  तरह
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 की  हालत  होती  रही  है  तो  वहां  भी  इस  तरह  पेरा-मिलिटरी  फोस  भेजी  जाती  रही  अभी  श्री

 अरुणजी  ने  बताया  कि  43  आदमी  मारे  जो  स्मगलस  या  टेरोरीस्ट  उनसे
 नाजायज  असला  भी  बरामद  हुआ  इतने  आदम्ियों  का  मारा  जाना  इस  चीज  का  जिन्दा  सबूत
 है  कि  एक  शरारत  चली  आ  रही  उसका  मुकाबला  करने  के  उसका  खात्मा  करने  के  लिए

 हमारी  पैरा-मिलिटरी  के  अलावा  हमारी  आरमी  की  मदद  भी  ली  जाए  ,  मैं  समभता

 बा्डर  को  इस  तरह  से  सील  किया  जाए  जैसे  बंगतादेण  की  ओर  एक  योजना  बना  रहे  हैं  ताकि

 वे  लोग  इस  ओर  न  आ  सके  ।

 इस  टैरोरीज्म  को  खक््म  करने  के  लिए  महज  कानून  और  डंडे  का  सहारा  ही  नहीं
 लोगों  के  अन्दर  प्यार  मोहब्बत  की  भावना  पैदा  करना  भी  जरूरी  हिन्दू  और  सिख  के  बीच
 में  कोई  दीवार  नहीं  पंजाब  में  इस  तरह  की  प्राबलम  आज  तक  नहीं  हुई  हिन्दू  और  सिख

 एक  दरख्त  की  टहनी  और  पत्त  के  समान  हैं  ।  बड़ा  भाई  दाढ़ीवाला  है  और  छोष्टा  भाई  मोना

 साले  और  बहनोई  आपस  में  हिन्दू  तथा  सिख  हमारे  बहुत  से  भाई  कहते  हैं  सिखों  के  बारे
 में  एक  गलत  पिक्चर  डेपिक्ट  की  जा  रही  हमारी  सरकार  की  तरफ  से  न  कोई  ऐसी  योजना

 न  कोई  ऐसी  चीज  की  जाती  न  किसी  प्रकार  का  सिख  के  साथ  या  सिख  बिरादरी  के  साथ
 भेदभाव  बरता  जाता  न  तो  हमारे  कास्टीच्युशन  और  न  प्रैक्टिकल  वर्किंग  के  बारे  में  और
 न  डे-टू-डे  फंक्शनिंग  के  बारे  में  ऐसी  कोई  बात  यह  खुशी  की  बात  है  कि  हमारे  विरोधी  दल
 के  भाइयों  ने  भी  पूरे  सहयोग  का  आश्वासन  दिलाया

 काश  शुरू  से  ही  वे  टंररिज्म  के  उन  लोगों  के  खिलाफ  जो  किस्म  का
 वरण  पैदा  करते  उनकी  होसला-शिकनी  यह  नहीं  करते  उनकी  यह  बात  मानी

 वह  बात  मानी  उन्होंने  ऐसा  वातावरण  पंदा  करके  दिमाग  ही  खराब  कर  दिया  था
 ओर  पानी  सर  से  गुजर  चुका  था  ।  इस  समय  देश  में  जो  हालात  खासकर  पंजाब  उनका
 खात्मा  भी  ज॑से  नकसलाइटस  की  समस्या  का  अत  आनन्दमागियों  का  हुआ  और  जिस

 तरह  आज  आप  देखते  हैं  कि  आसाम  में  शान्ति  मिजो रम  में  भी  पहले  इस  किस्म  का  माहौल
 था  दक्षिण  में  भी  इसी  किस्म  के  भगड़े  इसलिए  ऐसी  चीजें  हर  जगह  होती  आई  हैं  कश्मीर  में
 भी  आप  देखते  हैं  किस  तरह  से  शरारतें  कराई  छरारतें  हुई  वहां  भी  टेंररिज्म  सर  उभार  रहा

 पीछे  वहां  के  जो  मुख्यमंत्री  श्री  जी०  एम०  शाह०८  थे  जिनको  कांग्रेस  पार्टी  ने  पूरा  सहयोग
 दिया  मैं  समझता  हूं  कि  वे  अपनी  कुर्सी  का  नाजायज  इस्तेमाल  करते  वहां  अपनी  जड़ें

 मजबूत  करना  चाहते  थे  और  उन्होंने  वहां  ऐमे  ऐलीमैंटस  की  होसेला-अफजाही  की  जो  हिन्दुस्तान
 के  खिलाफ  हिन्दुस्तान  के  हितों  के  खिलाफ  काम  कर  रहे  उस  हालत  में  हमारा  क्या  फर्ज

 हमारी  क्या  जिम्मेदारी  हमारा  क्या  दायित्व  हिन्दुस्तानी  नागरिक  की  हैसियत
 जैसा  यहां  अभी  कल-परसों  दिल्ली  में  बंगला  साहब  में  कुछ  सिक्ख  इकट्ठा  हुए  और  हजारों
 की  संख्या  में  उन्होंने  एक  खामोश  जुलूस  निकाला  |  मैं  यह  सुझाव  देता  हुं  कि  दिल्ली  में  ही

 पंजाब  के  हर  बड़े  शहर  चाहे  लुधियाना  अमृतसर  जालंधर  ग्रुरदासपुर
 होशियारपुर  न  वहां  सिक्खों  के  खामोश  जुलूस  निकाले  जाए  बल्कि  हिन्दुओं  ओर  सिक्खों
 के  खामोश  जुलूस  निकलें  ।  वहां  ऐसा  वातावरण  पेदा  किया  जाए  कि  वहां  जो  आग  लगी
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 हुई  वह  शांत  हो  जाए  और  उसका  यही  एक  तरीका  है  ।  वहां  कई  लीडिंग  परसोनैलिटीज  हैं
 सभी  बिरादरियों  सभी  मजहबों  की  और  उन्हें  आगे  आना  मैं  यहां  एक  बात  जरूर

 कहु गा  कि  गुरुद्वारों  का नाजायज  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  मैं  सिर्फ  अमृतसर  गुरुद्वारे  की

 ही  बात  नहीं  सभी  की  बात  करता  हू  ।  वहां  उग्रवादी  शरारतें  करत  मारते  हैं  और

 गुरुद्वारों  में  घुस  जाते  यह  बड़ी  खतरनाक  चीज  है  ।

 पिछले  दिनों  जब  ब्ल्यू  स्टार  एक्शन  हुआ  उस  वक्त  जो  चीज  दबी  पड़ी  वह  नंगी

 हुई  और  आज  डिप्टी  स्पीकर  मैं  यह  कहता  चाहता  बड़े  अदब  के  कि  जिन

 गुरुद्वारों  ग्लें  पहले  गुरु  साहब  की  वाणी  सुनाई  जाती  गान  गाये  जाते  थे  और  ग्ुरुओं  की  वाणी
 से  हमारे  जीवन  के  अंधकार  दूर  करने  में  सहायका  मिलती  जो  सारी  दुनिया  का  मार्ग-दर्शन
 करती  जो  गुरुदारे  रोशनी  की  मीनार  आज  उन  गुदद्वारों  में  ऐसे  लोगों  को  पनाह  दी  जाती

 है  या  वे  सर  छिपाने  में  कामयाब  होते  हैं  जो  बाहर  तो  खून  को  होली  खेलते  मासूम  इन्सानों
 का  खून  करते  हैं  और  फिर  वहां  आकर  छिप  जाते  क्या  कसूर  करते  हैं  वे लोग  जिनका  खून
 किया  जाता  उनसे  उनकी  कोई  दुश्मनी  भी  नहीं  ।  उनका  तो  बस  एक  ही  उद्देश्य  है  कि  चाहे
 किसी  तरीके  से  यहां  अशांति  पंदा  की  बद-अमनी  पंदा  की  जांए  ताकि  देश  के  अन्दर  उन

 बहरुनी  ताकतों  के  जो  एजेंट  हैं  और  मैं  इस  सदन  में  स्पष्ट  तौर  से  कहना  चाहता  हू  कि  हमारे
 देश  में  कई  बड़े  मुल्कों  के  एजेन्ट  सक्रिय  मैं  यहां  उन  मुल्कों  के  नाम  नहीं  लेना  चाहता  लेकिन
 खास  तौर  से  वेस्ट  पावसं  कुछ  ऐसी  हैं  जो  यहां  काफी  मात्रा  में  रुपया  भेजते  कुछ  वह  हैं  जो

 वहां  पर  रहते  हुए  हिन्दुस्तान  में  रुपया  भेजते  हैं  और  यहां  उस  पैसे  का  दु्पयोग  किया  जाता
 नाजायज  इस्तेमाल  किया  जाता  हिन्दुस्तान  के  इंटरेस्ट  के  इस  तरफ  भी  हमारी
 सरकार  को  थोड़ा  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।

 [  भ्रनुवाद  ]
 श्री  बलवन्त  सिह  रासूवालिया  :  मुझे  अपने  मित्र  को  बीच  में  ही  रोकना  पड़ा  ।
 आज  हम  राष्ट्रीय  ताकतों  को  सुदृढ़  करते  तथा  आतंकवादियों  को  अलग-थलग  करने  पर

 चर्चा  कर  रहे  उनको  ये  बात  सभी  गुरुद्वारों  के  बारे  में  नहीं  कहनी  आज  हमारा
 उदं इय  उन  तत्वों  को अलग  थलग  करना  है  जो  देश  के  दुश्मन  हैं  ओर  इसलिए  हमें  इस  संबंध  में
 बोलना  कृपया  सभी  गुरुद्वारों  को  एक  जैसा  मत  समकभिए  ।

 ]

 यह  कहना  ठीक  नही  है  कि  गुरुद्वारों  में  पहले  यह  होता  अब  कुछ  और  होने  लगा  है  ।
 हो  सकता  है  किन्हीं  एक  दो  गुरुद्वारों  मे ंकुछ  होता  हो  लेकिन  आप  जिस  तरह  से  कह  रहे  **

 )  ॥
 क्रो  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  मैं  एक  चीज  कहता  है'*ਂ  **“मैं  सिफे  बहरुनी  ताकतों

 की  बात  कह  रहा  हूं  जो  बाहर  से  हिन्दुस्तान  में  पंसा  भेजती  यहां  बाहर  कई  देशों  से  पैसा  आ
 रहा  है  ।  मैंने  यह  तो  नहीं  कहा  कि  बाहर  के  गुरुद्वारे  यहां  पैसा  भेजते  मैंने  सिफे  फौरेन  ताकतों
 के  बारे  में  कहा  है  जो  यहां  पर  रुपया  भेजती  और  वह  इसलिए  रुपया  भेजते  हैं  कि  उस  रुपये
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 को  हिन्दुस्तान  के  इन्ट्रंस्ट  के  खिलाफ  हमारे  ही  भाई  इस्तेमाल  करें  और  इस  तरह  की  काली  भेड़
 हर  जगह  मिलती  हैं  और  ऐसी  काली  भेड़ें  हैं

 [  भ्रनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  वक्त  किस्सा  तुलानी  ।  उद्-फारसी  मैं  क्या  कहूं  लेकिन  वक्त  थोड़ा
 किस्सा  लम्बा  मैं  इसको  और  लम्बा  कहकर  आपकी  आज्ञा  का  उल्लंघन  नहीं  करना

 चाहता  ।
 मैं  इन  हालात  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जैसे  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  ने  सारी

 अपोजिशन  को  इन्वाइट  सारी  अपोजिशन  ने  यह  सोचा  कि  के  हालात  पर
 विमर्श  किया  जाये  ताकि  उसका  समाधान  तलाश  इस  सदन  से  बड़ी  चीज  हमारे  देश
 में  नहीं  है  ।  हिन्दुस्तान  के  नागरिक  की  हैसियत  से  बिला-लिहाज  बिल।/-लिहाज

 बिला-लिहाज  ऊच-नीच  और  बिला-लिहाज  पार्टीबाजी  हम  कदम  से  कदम  मिलाकर

 चलें  ओर  मैं  कहता  हूं  कि  यह  टेरेरिज्मं  यह  विरोधी  मुल्कों  की  ताकतें

 )
 बात  असल  मुह  से  निकल  ही  जाती  तरकदश  से  निकला  हुआ  तीर  वापस  नहीं  आता  ।
 भरी  मधु  दडवते  :  जब  तक  विरोधी  दल  की  बात  नहीं  पेट  साफ  नहीं  होता  है  ।

 श्री  चिरंजी  लाल  दर्मा  :  फारेन  पावसं  की  ताकतें  तो  समुन्दर  के  तूफान  और

 आसमान  की  बिजलियां  हमारे  सबके  रास्ते  में  हायल  नहीं  हो  सकती  हैं  और  हम  सब  मिलकर
 टेररिज्म  का  खात्मा  कर  सकते  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  खत्म  करता  हूं  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 प्रो०  मधु  दंडबते  :  उपाध्यक्ष  अध्यक्ष  महोदय  ने  अपनी

 भारम्भिक  टिप्पणी  में  संयत  होकर  बोलने  के  लिए  कहा  है  ओर  इसलिए  पुझे  भी  वही  उच्च
 निष्पक्ष  मानदण्ड  को  सामने  रखना  होगा  जोकि  मेरे  सहयोगी  प्रो०  तिवारी  ने  स्थापित  किया  है
 इस  पृष्ठभूमि  मैं  इस  मामले  पर  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  की  भूमिका  के  बारे  में  कुछ  नहीं
 कहूंगा  किन्तु  उन  समस्याओं  का  विश्लेषण  करने  का  प्रयास  करू गा  जो  पंजाब  में  तथा  देश  के  किसी
 अन्य  भाग  में  आतंकवाद  के  कारण  उत्पन्न  हुई  हैं  ।

 इसी  सभा  तीन  बार  मैंने  पंजाब  पर  चर्चा  शुरू  की  थी  और  मैं  उन  कुछ  मुद्दों  को  फिर
 से  नहीं  दोहराऊंगा  जिनका  उल्लेख  पिछले  वाद-विवाद  में  हो  चुका  है  ।

 मुझे  यह  आशा  थी  कि  पंजाब  में  अकाली  सरकार  का  गठन  होने  के  बाद  तनाव  कम
 और  एक  नया  माहौल  बनेगा  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  पंजाब  में  चुनावों  के

 स्वरूप  दो  बातें  बिल्कुल  साफ  हो  गई  हैं  ।  इस  बारे  में  अलग-अलग  मत  था  कि  क्या  उस
 समय  चुनाव  कराये  जायें  या  उन्हें  स्थगित  कर  दिया  जाये  किन्तु  चुनाव  करवाने  का  निर्णय  लिए
 जाने  के  आतंकवादियों  के  अलावा  किसी  ने  भी  चुनावों  का  बहिष्कार  नहीं  मैंने  भी

 चुनाव  के  दौरान  चुनाव  अभियान  में  सक्रिय  भाग  लिया  मैंने  लगभग  सभी  चुनाव  क्षेत्रों  का
 *

 275



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  और  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 दौरा  किया  था  और  मैंने  चुताव  अभियान  का  माहौल  भी  गह॒तुत  किया  था  और  चुनाव  बमियान

 से  दो  बातें  सामने  आई  यद्यपि  इस  संबंध  में  भी  मतभेद  था  कि  क्या  उस  तारीख  विशेष  को

 चुनाव  कराए  और  जब  चुनाव  करवाये  गये  तो  केवल  आतंकवादियों  ने  ही  चुनावों
 का  बहिष्कार  चुनावों  में  बहुत  से  मतदाताओं  के  भाग  लेने  और  चुनावों  में  अकाली  दल  की

 विजय  ही  पंजाब  में  मतदान  के  लोकतान्त्रिक  तरीके  द्वारा  आतंकवादियों  की  पहली  हार  थी  ओर  मैं

 समभता  हूं  कि  पंजाब  में  यह  बहुत  अच्छी  बात  थी  ।

 यहां  इनका  एक  अन्य  पहलू  मैंने  पंजाब  के  प्रत्येक  चुनाव  क्षेत्र  के  गठन  का  अध्ययन

 किया  और  यदि  आप  प्रत्येक  चुनाव  क्षेत्र  शहरी  तथा  ग्रामीण  में  मतदाताओं  को  देखें  और  यदि

 पंजाब  के  चुनावों  में  हिंदू-सिख  कां  गठजोड़  न  होता  तो  अकाली  दल  को  पंजाब  में  पूर्ण  बहुमत  कभी

 न  मिलता  ।  मैं  यह  सब  चुनाव-परिणामों  के  देखने  के  बाद  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  चुनाव  से  एक
 दिन  पहले  ट्रिब्यून  ने  मुखपृष्ठ  पर  मेरी  इस  बात  को  छापा  था  »र  मैंने  यह  बात  पंजाब  में  विभिन्न

 चुनाव  क्षेत्रों  क ेअपने  अनुभव  के  आधार  पर  कही  थी  '  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  हो  सकता  शहरी

 चुनाव  क्षेत्रों  में  कुछ  साम्प्रदायिक  ध्रुवीकरण  हुआ  हो  ।  लेकिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोग  शान्ति  चाहते
 हैं  और  लोग  यह  बात  समभते  हैं  कि  केवल  हिन्दू-सिख  मंत्री  के  द्वारा  ही  शान्ति  प्राप्त  की  जा  सकती

 है  ।  बहुत  से  ग्रामीण  चुनाव  क्षेत्रों  में  सिखों  और  हिन्दुओं  ने  मिलकर  अकाली  दल  को  वोट  दिए  ।

 अगर  आप  मतदाताओं  के  रुकान  को  देखते  चू  कि  अब  विभिन्न  बूथों  में  मतदान  के  रुख  का

 पता  लग  गया  है  तो  आपको  चुनाव  परिणामों  की  एक  ओर  खास  बात  पता  चलेगी  ।  विशेष  रूप  से

 पंजाब  के  ग्रामीण  इलाकों  में  हिन्दुओं  और  सिखों  दोनों  ने  ही  अकाली  दल  को  वोट  दिए  और

 अकाली  दल  को  पूर्ण  बहुमत  प्र"प्त  इस  यह  न  केवल  आतंकवादियों  की  हार  ही  है

 अपितु  इस  चुनाव  की  एक  बड़ी  उपलब्धि  रही  हिन्दू-सिख्व  विशेषलया  पजाब  के  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  और  जो  मेरे  ख्याल  में  इस  चुनाव  की  सबसे  बड़ी  उपलब्धि

 मैं  यह  सोचता  था  कि  शायद  इस  जीत  के  बाद  आतंकवादियों  के  पैर  नहीं  टिक
 पायेंगे  और  समस्त  तनाव  कम  हो  जाएगा  एवं  आतंकवाद  पस्त  हो  जाएगा  ।  लेकिन  हम
 यह  देखते  हैं  कि  हिंसा  हो  रही  हैं  और  अब  हमारे  सामने  यह  समस्या  है  कि  इस
 समस्या  को  कंसे  सुलझाया  जाए  ।  आतंकवाद  एक  व्यवस्थित  तरीके  से  हो  रहा

 अमृतसर  चंडीगढ़  और  आनन्दपुर  साहेब  में  हिसा  हुई  है  और  केवल
 एक  उद्देश्य  को  लेकर  हुई  आतंकवादी  नहीं  चाहते  कि  अकाली  दल  सत्ता  में  चूकि
 अन्दर  से  तो  वह  वह  मानते  हैं  कि अकाली  दल  की  विजय  उनकी  हार  है  ।  इसीलिए  आज  वह
 आतंकित  करना  चाहते  हैं  और  पंजाब  में  अकाली  दल  को  ब्लैकमेल  करना  चाहते  आप  यह
 देखेंगे  कि  वह  हिन्दुओं  पर  हमला  नहीं  वह  अकाली  दल  के  उदार  नेताओं  पर  हमला  कर  रहे
 हैं  ।  आनन्दपुर  साहिब  में  उन्होंने  अपना  निशाना  मुख्यमंत्री  को बनाया  ।  समभते  के  बाद  और
 चुनाथ  से  पूर्व  संत  लोंगोवाल  को  उन्होंने  निशाना  बनाया  ।  समभौते  पर  दस्तखत  करने  के  बाद
 ओर  अकाली  दल  का  मुख्यमंत्री  बनने  के  बाद  वह  अकाली  दल  सरकार  के  मुख्यमंत्री  को  अपना
 निशाना  बनाना  चाहते  थे  ।  लेकिन  भाग्य  से  वह  इसमें  कामयाब  नहीं  हुए  ।  लेकिन  यह  आतंक  एक
 व्यवस्थित  तरीके  से  हो  रहा  है  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  इसके  दो  पहलू  एक  यह  है  कि  कुछ
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 आतंकवादी  पंजाब  से  पाकिस्तान  में  जा  रहे  हैं  और  कुछ  प्रशिक्षित  आतंकवादी  पाकिस्तान  से  भारत
 भा  रहे  पंजाब  में  आ  रहे  लेकिन  इसके  अलावा  एक  और  बात  है  जो  मेरे  ख्याल  में  ज्यादा
 खतरनाक  है  ।  मैं  यह  नहीं  बताना  चाहता  कि  प्रधानमंत्री  और  गृह  मंत्री  द्वारा  बुलाई  गई  बंठक  में
 क्या  हुआ  ।  लेकिन  एक  पहल  पर  मैंने  गृह  मंत्री  से  परामर्श  किया  है  और  यह  कोई  गुप्त  बात  भी

 नहीं  मैंने  साफ-साफ  यह  जब  आप  किसी  आतंकतव्रादी  को  पकड़ते  हैं  और  जो  हथियार
 आपने  जब्त  किए  क्या  वह  निश्चित  रूप  से  विदेशी  थे  ?  मुझे  गृह  मंत्री  ने  यहु  बताया  कि  ऐसा
 देखा  गया  है  कि  बहुत  से  हथियार  जो  आतंकवादियों  से  जब्त  क्रिए  पंजाब  पुलिस  से  छौने  गए
 थे  ।  यह  बहुत  ही  खतरनाक  बात  है  ।  मैं  यह  आरोप  नहीं  लगा  रहा  कि  यह  हथियार  उन्हें  पंजाब

 पुलिस  ने  दिए  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  भू-दान  की  तरह  हथियार-दान  हुआ  है  ।  मैं  यह  नहीं
 कह  रहा  ।  लेकिन  जब  भी  किसी  थाने  पर  हमला  होता  और  जहां  भी  पुलिस  पर  काबू  किया

 उनकी  वर्दी  छीन  ली  गई  ।  यह  कितनी  द्वुखद  बात  है  ।  कुछ  स्थानों  जहां
 नेता  की  हत्याःऔर  मारकाट  की  कुछ  आतंकबादी  पुलिस  की  वर्दी  में  वहां  गए  और  उन  पर

 हमला  किया  ।  उनमें  से  दो  व्यक्ति  मारे  गए  ।  नेता  का  अ  गरक्षक  भी  मारा

 यह  बहुत  ही  खतरनाक  स्थिति  उदाहरण  के  दिल्ली  में  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर
 अगर  वर्दी  में  कोई  पुलिस  कर्मी  अथवा  वसा  कथित  पुलिस  कर्मी  हमारे  घर  आता  है  और  हम
 वाजा  खोल  देते  हैं  तथा  पता  चलता  है  कि  वह  तो  आतंकवादी  है  जो  हम  पर  हमला  करने  के  लिए
 आया  है  तो  हम  क्या  सुरक्षा  ले  सकते  अगर  भीड़  आती  है  तो कम  से  कम  दरवाजा  बंद
 किया  जा  सकता  है  ।  पुलिस  को  बुलाया  जा  सकता  लेकिन  अगर  किसी  बेकसूर  व्यक्ति  के  घर

 कोई  आदमी  पुलिस  की  वर्दी  में  जा कर  उस  पर  धावा  बोलता  है  उसकी  ह॒त्या  कर  देता  है  तो  यह
 स्थिति  बहुत  ही  खतरनाक  है  |  यहां  आसुचना  विभाग  को  बहुत  ही  ध्यानपूर्वक  कार्य  करना  होगा  ।

 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  जिस  तरह  का  आंतंकवाद  फैल  रहा  हत्यायें  और  मारकाट

 हो  रही  यह  चिन्ता  का  विषय  है  ।
 ध्यानाकषंण  सूचना  के  जरिए  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  की  जानकारी  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण

 भौर  खतरनाक  पहलू  से  कराई  जिस  पर  मैं  आज  प्रकाश  डालना  चाहूंगा  ।

 एक  हिन्दी  समाचार  पत्र  में  यह  खबर  छपी  है  और  खासी  चचित  है  कि  एक  अधिकारी  नो

 भूतपूर्व  आसूचना  अधिकारी  था  और  जो  पाकिस्तानी  दूतावास  का  भूतपूर्व  अधिकारी  था  और
 दिल्ली  में  नियुक्त  वह  गुरुद्वारे  में  छिपा  हुआ  था  ।  यह  समाचार  आया  यह  खबर  गलत
 भी  हो  सकती  लेकिन  इस  पर  जोर  देना  चाहुगा  कि  जब  इस  प्रकार  की  जानकारी  दी
 जाती  है  और  संसद  सदस्य  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  सूचना  देता  यद्यपि  इस  सभा  में  मेरी

 कर्षण  सूचना  स्वीकार  नहीं  की  मुर्के  इसकी  चिता  नहीं  ।  कम  से  कम  गृहपंत्री  हमें
 लिखकर  यह  बता  तो  सकते  थे  कि  क्या  इसके  पीछे  कोई  तथ्य  भी  हैं  अथवा  नहीं  ।  चूकि  अगर
 पाकिस्तान  का  एक  भूतपूर्व  आसूचना  जो  पहले  एक  दूतावास  अधिकारी  के  रूप  में  दिल्ली
 में  नियुक्त  उसे  गुरुद्वारे  में  ठहराया  गया  वह  इसका  फायदा  उठा  रहा  शायद  अनजाने
 में  और  अगर  वह  उस  घाधिक  स्थल  में  जःसूसी  करने  में  लया  हुआ  तो  वह  केवल  देश  को

 ही  नुकसान  नहीं  पहुंचा  रह्दा  अपितु  गुरुद्वारे  की  पवित्रता  को  भी  नष्ट  कर  रहा  मेरे  ख्याल  में
 इससे  गुरुद्वारे  की  पवित्रता  नष्ट  हो  जायेगी  ।  उस  दृष्टिकोण  से  भी  इस  पर  विचार  किया  जाना
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 चाहिए  भौर  जब  मानतीय  मंत्री  इस  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  तो  मैं  यह  चाहूंगा  कि  वह  इस  बात

 को  स्पष्ट  करें  यद्ञपि  मेरी  ध्याताकबंण  सूचना  उनके  द्वारा  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।

 एक  और  पहलू  है  जिसका  मुझे  उल्लेख  करना  है  और  वह  है  भिडरावाले  मुद्दा  ।  इस  सारी

 घटना  को  अब  भिंडरवाले  कांड  नाम  दिया  जा  रहा  इस  भिडरावाले  मुद्दे  के  बारे  में  मैं  इस

 सभा  सत्ताघारी  दल  और  विपक्ष  तथा  अकाली  दल  यह्द  चेतावनी  देना  मुझे

 कहना  नहीं  भा  इधर  विपक्ष  और  उधर  सत्ताधारी  हम  किसी  भी  दल से  संबद्ध  क्यों

 न  हों  लेकिन  कभी-कभी  कुछेक  बातों  का  हम  राजनीतिक  फायदा  उठाते  मैं  किसी  भी

 राजनीतिक  दल  की  गलत  रूप  से  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  ।  लेकिन  मैंने  इस  सभा  के  समक्ष  दो

 अवसरों  पर  यह  कहा  जिसका  कि  विरोध  भी  नहीं  किया  गया  कि  जब  भो  चुनाव  हुए  हैं  चाहे

 वह  1980  के  चुनाव  हों  अथवा  1979-80  के  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  कमेटी  के  चुनाव  अथवा

 यहू  किसी  ओर  तरह  के  चुनाव  हों  या  अकाली  दल  द्वारा  किया  गया  अलग-अलग  लोगों

 ने  भिडरावाले  की  भावनाओं  के  साथ  खिलवाड़  किया  और  छोटे-मोटे  फायदों  के लिए  इसका
 उपयोग  किया  ।  कभी-कभी  हम  भिंडरावाले  अथवा  इसी  प्रकार  के  किसी  व्यक्ति  का  फायदा  उठाते

 हैं  और  बाद  में  जब  वह  अपने  स्रष्टा  क ेलिए  खतरनाक  हो  जाते  हैं  और  राज्य  की  स्थिरता  को
 नष्ट  करते  हैं  और  भारत  की  एकता  व  अखंडता  को  नष्ट  करते  हैं  तब  हमें  महसूस  होता  है  कि

 हम  सांप्रदायिक  निजी  तुच्छ  स्वार्थों  क ेलिए  किस  प्रकार  को  ताकतों  को  प्रश्नय  देते

 रहे  हैं  ।  बहुतों  ने  ऐसा  किया  है  ।  मैं  किसी  भी  राजनीतिक  दल  को  यहां  जिम्मेदार  नहीं  ठहराना
 चाहता  |  लेकिन  कुछ  ने  आंदोलन  के  कुछ  ने  संघर्ष  के  कुछ  ने  भू  धामिक  फायदों  के

 लिए  और  क्छ  ने  राजनीति  उद्देश्यों  के  लिए  उनका  उपयोग  किया  है  ।  यह  भविष्य  के  लिए  एक
 सबक  है  कि  चाहे  कुछ  भी  उदेश्य  क्यों  न  अगर  आतंकवादियों  का  उपयोग  संकीण्ण  और  निजी
 स्वार्थों  क ेलिए  किथा  जाता  है  तो  निश्चय  ही  वह  अपने  स्रष्टाओं  के  लिए  खतरनाक  सिद्ध  होंगे  और

 उस  ढांचे  एवं  व्यवस्था  को  नष्ट  कर  देंगे  जिसमें  कि  हम  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  पजाब  की  स्थिति  आतंकवादियों  ने  इसे  चिताजनक  बना  दिया  है  ।  मैं

 यहाँ  आतकवादियों  द्वारा  उत्पन्त  कानून  और  व्यवस्था  की  गंभीर  और
 नीतिक  समस्याओं  को  जोड़ता  नहीं  चाहता  ।  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  यह  कहें  कि  चूंकि  पंजाब
 समभौते  को  लागू  करने  में  कुछेक  समस्यायें  उत्पन्न  की  गई  आतंकवाद  उसी  का  परिणाम  है  ।

 नहीं  ।  परन्तु  जब  आतंकवादी  गतिविधियां  जारी  हैं  और  अ,तंकवादी  गतिविधियां  भसंतोष  के  कारण
 पनपती  हैं  और  यदि  समभौते  को  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता  और  इसे  निश्चित  समय
 में  लागू  नहीं  किया  जो  कि  स-+भौते  में  निर्धारित  किया  गया  तो  पूरा  आतंकवादी  वर्ग
 भारत  सरकार  के  विरुद्ध  प्रचार  करेगा  और  वे  अकाली  दल  के  उदार  नेतृत्व  के  विरुद्ध  प्रचार  करेंगे
 ओर  वे  युवकों  को  बतायेंगे  कि  आपको  पहले  ही  बता  दिया  था  कि  बातचीत  से  समस्या  का
 समाधान  नहीं  द्वोने  वाला  है

 ।  वे  कहेंगे  कि  समस्या  का  समाधान  बंदूक  की  नोंक  पर  किया  जा
 सकता  है  ।  वे  युवकों  को  कह  रहे  हैं  कि  तुम्हें  चेतावनी  दी  थी  कि  भारत  के  प्रधानमम्त्री  के
 के  साथ  समभोते  पर  हस्ताक्ष  र  वह  समस्या  समाधान  नहीं  कर  रहे  अन्य  विपक्षौ
 दलों  के  जाल  में  मत  फंसों  ।  समझौते  के  लिए  सहयोग  देने  का  प्रयास  न  यह  केवल  संघर्ष  से
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 संभव  है  ओर  संघर्ष  भी  हिंसात्मक  हो  तभी  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  आतंकवादी  प्रे
 पंजाब  में  युवकों  को  उक्त  बातें  कह  रहे  अखिल  भारतीय  सिख  छात्र  संघ  पंजाब  में  यही  काय॑
 कर  रहा  है  और  जब  वास्तव  में  समभौते  के  कार्यान्वयन  में  अड़  चनें  उत्पन्न  कर  दी  जाएंगी  तो  बे  कहेंगे

 आपको  पहले  ही  कहा  था  और  तुम्हें  चेतावनी  दी  थी  कि  26  जनवरी  को  चंडीगढ़  कभी  भी
 आपको  नहीं  मिलेगा  ।”  यदि  चंडीगढ़  26  जनवरी  को  दे  दिया  जाता  तो  आतंकबादी  अहिंसक  बन

 गए  होते  ।  परन्तु  उन्होंने  इसको  एक  बहाना  बना  लिया  और  वे  पुनः  आतकवादी  गतिविधियों  में
 लिप्त  हो  गए  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  पूरा  आतंकवाद  इसी  मुह  के  कारण  पनपा  परन्तु
 हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  यदि  पंजाब  समभौते  के  कार्यान्वयन  में  कोई  ढील  बरती
 जाती  है  तो  समस्यायें  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं

 नन्भाद  बाला  रुख  नहीं  अपना  रहा  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  सम्बन्ध  केवल  पंजाब  से

 ही  नहीं  है  बल्कि  हरियाणा  और  राजस्थान  से  भी  वे  भी  इसमें  शामिल  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त
 समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  के  बाद  प्रधानमन्त्री  ने  अनेक  मंचों  ओर  संवाददाता  सम्मेलनों  में

 और  सदन  में  यह  घोषणा  की  है  कि  इस  समभौते  का  कार्यान्वयन  करते  समय  हम  हरियाणा
 और  राजस्थान  के  हितों  का  भी  ध्यान  उन्होंने  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  वे  कहते
 हैं  कि जब  नहर  खोदी  जाएगी  और  पर्याप्त  पानी  उपलब्ध  हो  जाएगा  तो  वितरण  के  मामले  में

 कुछ  विवाद  हो  सकता  है  और  उस  विवाद  को  दूर  किया  जा  सकता  है  और  हमारा  विश्वास  कीजिए
 भौर  सदभावना  से  हम  जल  वितरण के  बारे  में  वतंमान  सूत्र  के आधार  पर  या  अन्तिम  निर्णय  के
 परिणामस्वरूप  यदि  कुछ  विवाद  उत्पन्न  होते  हैं  तो  उन्हें  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  सरकार
 द्वारा  अपनाए  गए  रुख  और  हरियाणा  राजस्थान  को  दिए  इस  आाइवासन  का  स्वागत  करता  हूं  कि

 यह  केवल  क्षेत्रीयता  का  प्रदन  नहीं  परन्तु  इसमें  पानी  का  पानी  के  उपयोग  का  प्रइन  भी
 शामिल  है  और  इन  प्रइनों  का  हल  निकालने  में  कुछ  विवाद  हो  सकता  है--जिसके  होने  की
 वना  है--और  असंतोष  भी  हो  सकता  है  ।  अन््तोगत्वा  हम  एक  ही  देश  के  निवासी  हैं  और  इसमें
 कोई  सन्देह  नहों  है  कि  यदि  हम  उदार  अकाली  नेताओं  के  साथ  बंठकर  बातचीत  करते  हैं  और  यह
 बताते  का  प्रयास  करते  हैं  कि  इस  सीमा  के  अन्तगंत  विवादों  को  हल  करना  है  तो  पंजाब  समभौते
 का  क्रियान्वयन  संभव  हो  जायेगा  ।  पानी  के  बंटवारे  के  बारे  में  हरियाणा  भर  राजस्थान  की
 आशाओं  को  भी  ध्यान  रखना  होगा  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  यदि  भारत  सरकार  द्वारा  दिए  गए
 आश्वासन  को  सबकी  सद्भावना  प्राप्त  हो  जाए  तो  इसका  कार्यान्वयन  हो  सकता

 मैं  भापको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  अनेक  मांगें  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  दोनों  ही  पक्षों
 ने  समझौते  से  पहले  समझौते  के  दोरान  और  समभौते  के  बाद  अनेक  विवादों  का  समाधान  किया

 है  ।  राज्य  केन्द्र  सम्बन्ध  तय  हो  चुके  नदी  जल  विवाद  एक  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया  गया

 है  ।  आकाशवाणी  के  जलंधर  केन्द्र  से  गुरुद्वारों  में  कीतंन  का  प्रसारण  होने  लगा  अखिल
 तीय  ग्रुरुद्वारा  अधिनियम  केवल  ऐतिहासिक  गुरुद्वारों  के  मामले  भें  और  संबद्ध  गुरुद्वारों  की  संहमति
 से  एक  संयुक्त  कानून  बनाया  ऐसा  समभौता  हुआ  दंगों  की  जांच  संबंधी  प्रइन  का

 समाधान  हो  गया  अनुच्छेद  125  की  व्यास्या--इस  सदन  में  कुछ  व्यक्तियों  में  से  मैं  भी  एक
 था  मैंने  विधि  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  का  स्वागत  किया  था  कि  अनुच्छेद  125  की  व्याख्या  हम  विधि
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 विशेषज्ञों  और  विभिन्न  सिख  संगठनों  पर  छोड़  रहे  मैंने  कहा  था  कि  आप  एक  प्रतिभावान

 व्यक्ति  जिन्होंने  एक  सही  कार्य  को  देर  से  किया  है  ।  यदि  इसे  पहले  ही  कर  दिया  गया  होता
 तो  आंदीलन  शुरू  नहीं  होता  अतः  इस  प्रइन  का  भी  समाधान  हो  गया  है  ।  सेना  के  भगोड़ों  के  प्रदन

 का  हल  का  देश  की  अखंडता  और  सेना  के  गौरव  का  ध्यान  में  रखते  हुए  कोई  तरीका  निकाला

 गया  है  और  इसके  बारे  में  समझौते  में  दिए  गए  आइवासन  को  पूरा  करने  में  समय  मैं

 समभता  हूं  कि  यदि  इनका  कार्यान्वयन  किया  जाता  है  तो  कम  से  कम  आतंकवादियों  की  जड़

 हिल  जाएंगी  और  इतना  आतंकवाद  नहीं  रहेगा  और  यह  भी  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  और  बात  यदि  बरनाला  सरकार  कड़ां  रुख  नहीं  अपनाती  तो

 एक  और  रुकावट  आने  की  संभावना  जिसके  बारे  में  मैं  सदन  को  आगाह  करना  चाहता  हूं  ।

 देश  के  लोगों  का  विचार  है  कि  जब  तक  पंजाब  में  सेना  या  अद्धं  सेनिक  दस्ते  नहीं  भेजे  जाते  वहां

 कानून  और  व्ण्वस्था  बनाए  रखना  कठिन  है  और  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  इससे  पंजाब

 पुलिस  का  नैतिक  पतन  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  पंजाब  पुलिस  का

 होंसला  टूट  जाएगा  ।  अतः  पंजाब  पुलिस  का  नैतिक  बल  और  मनोबल  बनाए  रखना  पड़ं गा  और

 इसलिए  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  को  पूलिस  बल  का  हौंसला  टूटने  से  रोकने  के  लिए
 धारण  कार्य  करना  होगा  ।  उदाह<ण  के  तौर  पर  यदि  कल  आतंकवादी  किसी  धामिक  स्थान  पर
 या  किसी  गुरुद्वारे  पर  या  अकाली  दल  के  कार्यालय  पर  हमला  करते  हैं  और  अकाली  दल  के  रिकार्ड
 को  जलाने  का  प्रयास  करते  हैं  ओर  ऐसे  समय  पुलिस  को  गोली  चलानी  पड़ती  है  और  ऐसे  समय  में

 एक  तरफ  हम  कहते  हैं  कि  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  कठोर  कदम  उठाए  जाएं
 भोर  यदि  बरनाला  सरकार  कठोर  कायंवाही  करती  है  और  हम  भी  गोली  चलाने  की  निदा  करते

 हैं  ओर  न्यायाधिक  जांच  करते  हैं  तो  ऐसे  मामले  में  पुलिस  का  मनोबल  कभी  भी  बनाए  नहीं  रखा
 जा  सकता  ।  इसलिए  जो  विपक्ष  में  हैं  और  जो  वहां  बंठे  यह  सुनिश्चित  करना

 6.00  म०  प०
 क्योंकि  वे  भी  पंजाब  में  विपक्ष  में  हैं  और  यहां  हम  सब  विपक्ष  में  केन्द्र  में  सत्ताघारी  और
 विपक्षी  दोनों  ही  दल  पंजाब  में  विपक्ष  में  हैं  और  हमें  पुलिस  की  कारंवाई  की  निन््दा  करने  जैसा
 काये  करके  बरनाला  सरकार  को  अकेला  नहीं  छोड़  देना  हम  न्यायिक  जांच  की  माँग
 करते  इससे  समस्या  पंदा  हो  जाएगी  ।  े

 अत  अधं-सेन््य  बलों  और  राज्य  पुलिस  बल  में  तालमेल  होना  सांम्प्रदायिक
 दंगों  के  दोरान  भी  हमने  देखा  है  जब  केन्द्रीय  रिजरवं  पुलिस  बल  को  वहां  लगाया  गया  और  राज्य

 पुलिस  भी  वहां  तो  दोनों  के  बीच  झगड़ा  होने  के  परिणामस्वरूप  तनावपूर्ण  स्थिति  पँदा
 हो  अल्पसंख्यक  लोग  एक  पुलिस  बल  के  प्रति  वफादार  हैं  बहुसंख्यक  लोग

 दूसरे  पुलिस  बल  के  प्रति  वफादार  जिसके  परिणामस्वरूप  जटिल  स्थिति
 पेदा  हो  जाती  है  ।  इसलिए  वहां  एक  प्रकार  का  समन्वय  होना  चाहिए  ।  मैं  एक
 ठोस  सुझाव  देकर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  विपक्ष  और  -

 सत्ताधारी  दल  की  सहायता  से  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  कायम  करने  के  लिए  हमें  इस
 कार्य  में  अकाली  नेतृत्व  की  सहायता  करनी  यह  उनकी  अन्दरूनी  समस्या  हमें
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 उन्हें  भ्रात-सुलभ  सहायता  देनी  जो  लोग  उग्रवादी  नहीं  वे  कुछ  कारणों  से  असंतुष्ट
 वे  बादल  जैसे  लोग  हो  सकते  मेरे  विचार  श्री  तोहाड़ा  से  भिन्न  हो  सकते  परन्तु

 तोहड़ा  जैसे  लोगों  को  और  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  को  एक  साथ  किया  जाना  .  उनके  बीच
 के  तनाव  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और  श्री  श्री  बादल  ओर  श्री  बरनाला  को  बताया
 जाना  यदि  आप  एकमत  नहीं  हो  सकते  तो  उप्रवादियों  द्वारा  आप  लोगों  को  पृथक-पृथक
 मार्दिए  जाने  की  संभावना  इसलिए  पंजाब  के  हित  में  तथा  भारत  की  एकता  और  अखंडता
 के  हित  में  आपको  एक  साथ  हो  जाना  चाहिए  ।  पंजाब  में  केवल  दो  घड़े  हैं--एक  वे  हैं  जो
 वादी  हैं  ओर  पंजाब  में  भारत  की  एकता  और  अखंडता  को  चुनौती  दे  रहे  हैं  दूसरी  ओर  वे  लोग

 हैं  जो  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  दृढ़प्रतिज्ञ  इस  प्रकार  व्यापक  आधार  पर  एकजुट
 प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।

 ,

 इसमें  मुझे  जरा  भी  संदेह  नहीं  है  कि  इस  देदा  में  हमने  स्वतंत्रता  आंदोलन  के  दौरान

 महात्मा  गांधी  जैसे  व्यक्ति  के  नेतृत्व  में  कुछ  मूल्यों  को  ग्रहूण  किया  है  और  अभी  भी  मेरा  विचार

 है  कि  हमारे  मूश्यों  का  इतना  ह्ास  नहीं  हुआ  दवै  कि  राष्ट्रीयता  को  चोट  पहुंचे  और  इसलिए  डन

 सभी  मूल्यों  के  लिए  जिन्हें  हमने  स्वतंत्रता  आंदोलन  के  दिनों  में  पंजाब  में  सभी  ताकतों

 बीच  एकता  पैदा  करनी  होगी  और  यह  देखना  होगा  कि  आतंकवाद  समाप्त  हो  तथा  एकता  ओर

 अखंडता  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 करी  ग्रजु  न  सिह  :  आज  के  पंजाब  में  आतंक  से  लड़ने  के  लिए  रुद्देंद्य
 और  काये  की  एकरूपता  तथा  राष्ट्रीय  ताकतों  की  एकता  के  बारे  में  प्रो०  दंडवते  के  मुख्य  भाषण

 का  स्वागत  स्वयं  अध्यक्ष  महोदय  ने  चर्चा  का  रास्ता  तय  किया  और  उसके  लिए  हम  उनके

 आभारी  हैं  ।  मैं  सभा  का  ध्यान  कुछ  विगत  की  ओर  ले  जाना  चाहूंगा  ।  मैं  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता  हूं  कि  मेरा  इरादा  कोई  राजनीतिक  विवाद  श्रड़ा  करने  का  नहीं  है  क्योंकि  यह  अवसर  ऐसा

 नहीं  पिछली  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाने  का  मेरा  तात्पयं  केवल  यह  है  कि  हम  राष्ट्र  के

 सामने  आये  खतरे  से  अवगत  हो  यह  हमारी  एक  गौरवपूर्ण  परम्परा  रही  है  कि  अनेक  अवसरों

 पंर  जब  भी  हमारे  राष्ट्रीय  राजतंत्र  को  चुनोती  दी  तो  इस  प्रतिष्ठित  सभा  से  एकजुट  होकर

 मजबूती  दिखाई  है  तथा  उस  चुनौती  का  सामना  किया  और  उस  पर  विजय  प्राप्त  मैं

 यह  कहना  अपना  कतंव्य  समभता  हूं  कि  .  हम  जो  कुछ  भी  पंजाब  में  देख  रहे  हैं  वह  किसी  एक

 घटना  अथवा  नीति  सम्बन्धी  किसी  एक  वक्तव्य  अथवा  यहां-वहां  हुई  किसी  अकेली  घटता  से  जुड़ा

 हुआ  नहीं  है  ।  हम  पंजाब  में  आज  जो  कुछ  देख  रहे  हैं  वह  भारत  को  अस्थिर  करने  की  एक  बड़ी
 योजना  है  ।  आज  जो  कुछ  हम  पंजाब  में  देख  रहे  हैं  वह  एक  योजना  है  जिसका  उद्देश्य  इन

 उन  सिद्धांतों  को  नष्ट  करना  है  जिन  पर  हमारा  लोकतंत्र  खड़ा  है  ।  यह्  प्रयास  छः  महाने
 सात  महीने  एक  वर्ष  अथवां  दो  वर्ष  पहले  शुरू  नहीं  हुआ  ।  इस  सभा  के  अनेक  वरिष्ठ  सदस्य

 जो  अधिक  अनुभवी  हैं  इस  बात॑  की  पुष्टि  मैंने  देखा  है  कि  यह  प्रयास  बड़े  जोर-शोर  से

 1980  में  शुरू  किया  गया  ।  हाल  ही  के  पिछले  कुछ  समय  यद्यपि  यह  अब  इतिद्यास  का  एक

 हिस्सा  है  ।  हमने  यह  देखा  है  और  उससे  हम  दशकों  बाद  सबक  सीश्षते  हैं  जबकि  हम  स्वयं  इतिहास
 का  अंग  बन  जाते  हैं  ।
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 हमारी  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  इस  खतरे  की  गंभीरता  से  पूरी

 तरह  अवगत  थीं  ।  उन्होंने  खतरे  की  गंभीरता  के  बारे  में  राष्ट्र  को  शिक्षित  करने  का  पूरा  प्रयास

 किया  और  साथ-साथ  उन्होंने  यह  भी  प्रयास  किया  कि  देश  के  भीतर  आपसी

 मुद्दों  पर  सहमति  हो  जाए  ताकि  किसी  भी  मामले  का  समाधान  देश  की  ब्यवस्था  के  अनुसार
 निपटाया  जा  सके  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं  राजनीतिक  मुद्दों  पर  चर्चा  नहीं  परन्तु  वास्तविकता  यह

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  निरंतर  प्रयास  किए  जाने  के  बावजूद  कुछ  जो  इस  योजना  को

 बल  प्रदान  कर  रही  पंजाब  के  महान  और  बहादुर  लोगों  को  इस  देश  से  पृथक  होने  के  कगार

 तक  पहुंचाने  में  लगभग  सफल  रही  मैं  इस  बात  को  कम  करके  नहीं  आंक  रहा  हूं  कि  किस

 प्रकार  देश  की  रक्षा  हुई  |  मैं  जानता  हूं  कि  की  गई  कारंवाई  कठोर  वह  दुःप्लदायी  परन्तु
 जब  एक  राष्ट्र  क ेलिए  खतरा  पैदा  हो  इसकी  पवित्रता  को  खतरा  पैदा  हो  जब  हमारे

 मूल्यों  को  खतरा  पैदा  हो  जाए  तो  ऐसी  स्थिति  में  राष्ट्र  जो  भी  कारंवाई  करता  है  वह  उचित  है
 ओर  मैं  जानता  हूं  कि  हमें  उस  समय  कितना  दुःख  पहुंचा  जब  हमारे  महान  नेता  ने  अपना  जीवन
 बलिदान  कर  दिया  ।

 उनकी  हत्या  के  इस  महान  विपदा  के  ऐसे  दुःख  की  घड़ी  में  राष्ट्र  का  भार

 हमारे  युवा  श्री  राजीव  गांधी  पर  आ  पड़ा  ।  घटना  घट  जाने  के  बाद  बुद्धिमान  होना

 बहुत  आसान  कभी-कभी  सलाह  देना  भी  बहुत  आस।न  होता  परन्तु  यदि  हम  इस  पर

 दृष्टिपात  करें  कि  इस  देश  का  प्रधानमंत्री  पद  संभालने  के  बाद  उन्होंने  पंजाब  में  किन-स्थितियों
 का  सामना  किया  है  तो  हमें  यह  नहीं  मूल  जाना  चाहिए  कि  जिस  भारी  भावनात्मक  आघात  से

 यह  राष्ट्र  गुजरा  जिससे  वह  स्वय  गुजरे  उनके  दिमाग  से  पूरी  तरह  से  दूर  नहीं  हो
 फिर  जनादेश  प्राप्त  करने  के  बाद  उन्होंने  पहला  वायदा  यही  किया  कि  उनकी  पहली
 मिलता  पंजाब  समस्या  को  हल  करना  है  ।  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  ताकि  यह  प्रतिष्ठित  सभा

 कुछ  घटनाओं  का  रिकार्ड  रखे  जो  इतिहास  के  गत॑  में  समा  ज।ती  हैं  और  जब  हम  इतिहास  का  :

 अवलोकन  कर  रहे  होते  हैं  तो  उनके  सही  अर्थ  को  ग्रहण  नहीं  कर  पाते  ।  मैं  कहूंगा  कि  उनके

 सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण  से  और  जिस  प्रकार  से  उन्होंने  सारी  समस्या  को  देखा  ओर  जिस  ढंग
 से  उन्होंने  अपनी  भावनाएं  व्यक्त  की  हैं  उससे  विश्वास  और  सद्भाव  के  ऐसे  पुलों  का  निर्माण  होता

 जिन  पर  चलकर  ही  लोकतेंत्र  कायम  रह  सकता  इसी  करण  से  संत  लोंगोवाल  के  साथ
 समभौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  । .

 यह  मेरा  सोभाग्य  रहा  है  कि  मैं  इन  घटनाओं  का  साक्षी  रहा  हूं  और  मैं  कह
 सकता  हूं  कि  हमारे  राष्ट्र  के  इतिहास  में  बहुत  कम  क्षण  ऐसे  आए  हैं  जब  आस्था  और  विद्वास  का
 ऐसा  हुआ  है  और  जिसे  इतनी  निष्ठा  और  इतनी  वचनबद्धता  के  साथ  निभाया  गया  है  ।
 स्वर्गीय  संत  लोंगोबाल  ने  जो  साहस  दिखाया  वह  बहुत  दुलंभ  है  और  ऐसे  लोगों  में  बहुत  ही  दुलंभ
 हैं  जिन्होंने  अपना  सारा  जीवन  दल  प्रणाली  अथवा  उस  व्यक्ति  का  विरोध  करने  में  बिता  दिया
 जिसके  साथ वे  राष्ट्रीय  हित  में  एक  बार  बातचीत  करने  और  एक  ऐतिहासिक  घटना  को  जन्म  देने
 के  लिए  तैयार  हो  जाते  हैं  जिसे  हमारे  उप-महाद्वीप  के  राष्ट्रों  के  इतिहास  को  एक  नया  मोड़  देने
 वाली  घटना  कहा  जा  सकता  है  ।
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 इतना  सब  कुछ  कहने  के  बाद  यह  जानना  निद्दिचत  तौर  पर  प्रासंगिक  है  कि  हमसे  गलती
 कहां  और  कैसे  हुई  ?  उपाध्यक्ष  मुझे  पता  है  कि  उग्रवादी  ही  नहीं  बल्कि  कुछ  अन्य  लोग
 भी  हैं  जो  हमें  यह  विश्वास  दिलाना  चाहेंगे  कि यह  समझौता  करना  एक  भारी  भूल  जो  यह
 कहेंगे  कि  यह  प्रयास  निरथेक  था  ।  मैं  समभता  हूं  कि  शायद  इस  समय  यह  कहने  की  आवश्यकता
 नहीं  थी  परन्तु  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जैसा  कि  प्रो०  मधु  दंडवते  कहा  बोलने
 वाले  अन्य  सदस्णों  ने  कहा  है  कि  हम  एक  ऐसा  वातावरण  बनाना  चाहते  हैं  जिसमें  अवरोध
 तथा  आस्था  और  विश्वास  की  कमी  के  लिए  कोई  स्थान  न  हो  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहंता  हूं  कि
 इन  बातों  के  बावजूद  पंजाब  के  लोगों  का  पुनः  विश्वास  प्राप्त  करने  और  उन्हें  एक  ऐसा  भविष्य
 देने  के  लिए  जिंसके  वे  हकदार  प्रधानमंत्री  इसके  बेहतर  और  कुछ  नहीं  कर  सकते  थे  ।

 चुनाव  कराए  गए  ।  मैं  यह  जानकर  बहुत  प्रसन्न  हूं  और  मैं  प्रो०  दंडवते  की  उस  बात  के

 लिए  प्रशंसा  करता  हूं  जो  उन्होंने  चुनाव  कराए  जाने  के  बारे  में  अपना  विरोध  वापस  लेते  समय

 कही  थी  ।  प्रधानमंत्री  ने  उस  समय  कहा  था  कि  इस  चुनाव  में  इस  बात  का  कोई  महत्व  नहीं  है  कि
 कौन  सा  दल  जीतता  है  अथवा  हारता  है  |  सवाल  यह  है  कि  क्या  भारत  जीतता  है  या  भारत

 हारता  क्या  भारतीय  लोकतंत्र  जीतता  या  हारता  है  भौर  घटनाक्रम  ने  संदेह  की  कोई  गु  जाइश

 नहीं  छोडी  '*

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हमारे  उन  साथियों  से  जो  पहले  चुनाव  कराए  जाने  का  विरोध
 कर  रहे  हमने  कहा  कि  यदि  चुनाव  कराए  जाते  हैं  तो  हम  उसमें  भाग  लेंगे  ।

 श्री  झ्रजुंन  आपकी  इस  बात  का  उल्लेख  न  करने  का  मुझे  खेद  कृपया  मुझे
 क्षमा  कीजिए  ।  परन्तु  जो  कुछ  आपने  कहा  है  मैंने  उसकी  भावना  को  ले  लिया  है  जो  मेरे  विचार
 से  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  ।  हो  सकता  है  मैंने  यहां-बहां  ब्रीच  में  कोई  शब्द  छोड़  दिया  हो  |

 चुनावों  में  सभी  आशंकाएं  भिथ्या  सिद्ध  हुई  और  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इसका  श्रेय  कोई  नहीं
 ले  यह  किसी  प्रशासन  की  एकमात्र  उपलब्धि  नहीं  है  क्योंकि  इस  देश  में  कोई  भी  प्रशासन
 लोगों  की  अ  तः  प्रेरणा  का  स्थान  नहीं  ले  सकता  ।  ये  लोग  थे  जिन्होंने  यह  महसूस  किया  कि  उन्हें
 ऐसा  अवसर  मिला  है  जिसमें  वह  वर्षों  से चल  रही  व्यर्थ  और  निरथेक  हिंसा  को  समाप्त  कर

 सकते  और  यह  दिखा  सकते  हैं  कि  इस  देश  में  लोग  समय  आने  पर  लोकतांत्रिक  विकल्प  का

 रास्ता  अपना  सकते  और  यह  वह  विकल्प  था  जिसका  पंजाब  के  लोगों  ने  स्वतंत्र  रूप  से

 प्रयोग  किया  और  अपनी  पसंद  की  सरकार  चुनी  ।  हमारे  संविधान  के  अनुसार  प्रत्येक  सरकार  को

 शक्तियां  प्रदत्त  की  गई  हैं  और  स्वाभाविक  रूप  से  ये  शक्तियां  अकाली  दल  के  हाथों  में  चली  गई
 जिसने  इन  चनावों  में  सर्वाधिक  स्थान  प्राप्त  किए  थे  ।  उपाध्यक्ष  इस  अवसर  पर  मैं  केवल

 इतना  ही  कहूंगा  कि  शायद  उस  समय  न  केवल  विजेताओं  को  बल्कि  छायद  पंजाब  के  आम

 रिक  को  भी  एक  प्रकार  का  आत्मसंतोष  हुआ  परन्तु  लोगों  की  इच्छा  शक्ति  ने  षडयंत्र.को

 विफल  केर  दिया  और  जो  अस्थायी  तौर  पर  हार  गए  वे केवल  अपना  समय  काट  रहे  हैं  नवम्बर

 ओर  दिसम्बर  से  हम  देख  रहे  हैं  कि  हिंसा  हुई  राज्य  की  शांति  मंग  करने  की  कोशिश
 की  गई  है  और  यहां  मैं  यह  कहूंगा  कि  किसी  भी  सरकार  जो  अपने  आपको  सरकार  मानती

 यह  कहने  का  अधिकार  नहीं  है  कि  राज्य  में  कानून  व्यवस्था  और  ज्ञांति  कायम  करना  किसी Q
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 अन्य  बात  पर  निर्मर  करता  समभौते  का  इस  प्रकार  उल्लेख  किया  गया  है  जैसे  इसके

 कार्यान्वयन  में  संदेह  हो  ।  सभा  को  मालूम  है  कि  समभौते  की  11  मदों  में  से  9  मर्दे  कार्यान्वित

 की  जा  चुकी  जेसाकि  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  स्वयं  कहा  अन्य  2  मर्दे  भी  कार्यान्वित  की  जाने

 वाली  अभी  दो  दिन  पहले  ही  ब्यास-सतलुज  नदी  जल  विवाद  संशोधम  विधेयक  पारित  किया

 गया  जो  समभौते  के  एक  अन्य  मुद्दे  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास  है  जो  अ  तर्राज्यीय  जल

 बंटवारे  के  बारे  में  ओर  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  नए  अधिनियम  के  अन्तगंत  जो  आयोग

 स्थापित  किया  जाएगा  वह  निश्चित  तौर  पर  पूरी  स्थिति  की  सह्ी  पुनरीक्षा  करेगा  और  सभी

 सम्बन्धित  पक्षों  के  प्रति  न्याय  करेगा  ।

 जहां  तक  चण्डीगढ़  के  हस्तांतरण  का  प्रइन  गृह  मंत्री  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  इस
 बारे  में  एक  प्रकार  का  द्विपक्षीय  समझौता  कराने  का  बार-बार  प्रयास  कर  रह्दे  हैं  ताकि  आपसी

 सहमति  से  हम  कोई  ऐसा  रास्ता  ढूंढ  सकें  जो  चंडीगढ़  के  बारे  में  पंजाब  की  ओर  मू्  क्षेत्र  के  बारे

 में  हरियाणा  की  भाकांक्षाओं  की  पूर्ति  कर  सकें  ।  समय  आ  गया  है  जब  प्रधान  मंत्री  यह  अनुभव
 कर  रहे  हैं  कि समभोते  के  बारे  में  अब  और  आगे  बात-चीत  नहीं  बढ़ायी  जा  बौर  मुझे
 विषवास  है  कि  वे  सही  कदम  समभौते  के  सम्पूर्ण  कार्यान्वयन  के  प्रति  प्रधान  मंत्री  की

 पूर्ण  बचनबद्धता  के  बारे  में  हमें  कोई  संदेह  भी  नहीं  इस  सभा  को  संदेह  भी  नहीं  होगा  भौर  मैं

 कहूंगा  कि  पंजाब  में  भी  किसी  को  कोई  संदेह  नहीं  होगा  ।

 )

 जहां  तक  हिंसा  के  बढ़ने  का  सम्बन्ध  तो  यह  एक  समस्या  यह  आतंक  के  संतुलन
 की  समस्या  नहीं  है  भोर  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कभी-कभी  जब  सरकार  पूर्णतया  राष्ट्रवि  रोधी
 ताकतों  को  दबाने  के  लिए  आतंक  का  प्रयोग  करती  जो  बिल्कुल  उचित  तो  ऐसी  स्थिति  में
 भी  लोकतंत्र  को  यह  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  ताकत  का  प्रयोगकरने  की  भीसीमा  एक
 तांत्रिक  प्रणाली  में  ताकत  का  अप्रतिबंधित  और  असिमित  प्रयोग  नहीं  किया  जा  इसलिए
 उन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  भले  ह्वी  वे  पंजाब  के  लोगों  के
 दिन  के  उनके  उनके  आ्थिक  क्रिया  कलापों  को  प्रभावित  करते  हों  ।  थीन  जो
 कि  उस  क्षेत्र  का  सबसे  बड़ा  बांध  ह ैऔर  '5-17  वषं  जिसका  निर्माण  लटका  हुआ  इस
 स्थिति  में  पहुच  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  न ेइसकी  आधारशिला  रखी  है  और  यह  आदइवासन  दिया
 गया  है  कि  इसका  निर्माण  काय॑  6  वर्ष  में  पूरा  हो  जबकि  सामान्धतया  इस  कायं  में  नो
 वर्ष  लगते  ।

 कारखानों  की  स्थापना  करके  लाभप्रद  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  प्रयास  किए  गए
 भारत  सरकार  ने  किसानों  को  उनके  उत्पादों  के  बेहतर  मूल्य  देकर  कृषि  क्षेत्र  में  बेहतर  व्यवस्था
 करने  के  प्रयास  किए  प्रत्येक  क्षेत्र  में  प्रयास  किए  गए  हैं  ताकि  पंजाब  के  लोग  यह  महसूस  कर  सकें
 कि  देश  और  सरकार  उनका  उतना  ही  ध्यान  रखते  हैं  जितना  कि  वे  किसी  अन्य  राज्य  और  किसी
 भी  राज्य  के  किसो  व्यक्ति  का  रखा  जाता  है  |  परन्तु  इस  संबंध  में  प्रभावशाली  ढंग  से  कायंवाही
 की  जानी  चाहिए  परन्तु  पंजाब  जेटी  हिंसा  फैलाने  के  लिए  इसे  भाधार  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 284



 12  1908  आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  और  डइसके  परिणामों  केबारे  में  चर्चा

 —
 कुछ  दिन  पहले  हमने  पंजाब  का  दौरा  किया-था  और  मैं  यह  कहता  हूं  कि  जैसी  दुखद

 स्थिति  पंजाब  में  देखने  को  मिली  वैसी  पहले  कभी  देखने  को  नहीं  उपदेश  देना  बहुत  आसान

 युक्ति  संगत  व्याख्या  करना  भी  आसान  परन्तु  जो  मामला  भावनाओं  से  जुड़ा  हुआ  हो  वहां
 हमदर्दी  ही  दिखाई  जाती  है  और  इसकी  ओर  सदन  के  सभी  पक्षों  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  यह

 हमारे  इन  सामूहिक  विचारों  से  सिद्ध  होगा  कि  पंजाब  में  जो  लोग  हिंसा  या  असहिष्णुता  के  शिकार

 हुए  हैं  उन्हें  हमारी  सहानुभूति  और  सहायता  मिलेगी  और  उनके  दुख  में  हम  सब  शामिल  मुझे
 विश्वास  है  कि  इसके  उस  राज्य  के  लोगों  पर  बड़ा  शमनकारी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस

 चर्चा  को  तुरन्त  समाप्त  किया  जाए  बौर  एक  ऐसी  योजना  बनाई  जाए  जिसमें  सदन  का  प्रत्येक  पक्ष

 प्रत्यक्ष  भागीदारी  से  पंजाब  के  लोगों  को  यह  समभाने  का  प्रयास  करे  कि  पूड्ठा  सदन  उनकी  सुरक्षा
 के  लिए  तैयार  है  और  यह  जो  राष्ट्रीय  इच्छा  का  प्रतिनिधित्व  करता  भाई-भाई  में  जो

 फूट  डाली  जा  रही  है  और  हमारे  देश  में  लोकतंत्र  की  जड़ों  को  हिलाया  जा  उसका  दृढ़ता  से

 मुकाबला  करेगा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्हें  सफलता  मिलेगी  ।

 मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  और  अन्त  में  केवल  इतना  कहूंगा  कि  मेरे  विचार

 में  यह  उचित  समय  है  और  मुझे  विश्वास  है  सदन  के  प्रत्येक  सदस्य  के  भारतीय

 लोकतंत्र  को  दलगत  नीति  से  ऊपर  उठाया  और  लोकतन्त्र  के  समर्थक  हम  सब  लोगों  को  अपने

 व्यक्तिगत  आचरण  से  यह  दिखाना  है  कि  हम  केवल  गाल  ही  नहीं  बजाते  बल्कि  यद्दि  आवश्यकता

 पड़ी  तो  हम  बलिदान  देने  को  भी  तंयार  हैं  ताकि  इस  देश  में  लोकतंत्र  जिंदा  रह  ताकि

 अस्थिरता  पैदा  करने  वाली  कुछ  शक्तियों  और  तत्वों  के  इरादों  को असफल  किया  जा  सके  ।

 कुछ  महाशक्तियों  के आचरण  से  मुझे  आश्चर्य  हुआ  ये  शक्तियां  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 आतंकवाद  को  रोकने  के  नाम  पर  विद्व  को  युद्ध  की  ओर  धकेलने  में  नहीं  हिचकिचा  रही  हैं  परन्तु
 अपने  ही  में  अन्य  देश  के  विरुद्ध  आतंक्रवाद  फैलाने  वालों  की  ओर  से  आंख  मूदे  हैं  ।

 6.25.

 महोदय  पीठासीन  क्या  यह  सब  चलने  देना  चाहिए  ?  या  क्या  हम  सबको

 इसके  विरुद्ध  खड़े  होकर  यह  आवाज  उठानी  चाहिए  कि  इसे  अब  आगे  बर्दाइत  नहीं  किया  जाएगा  ।

 भारत  का  भला  चाहने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  को  यह  दिखाना  होगा  कि  भारत  अखंड  भारत

 को  अपने  ऊपर  गवं  है  और  भारत  सभी  दुश्मनों  को  शस्ते  से  हूटाता  हुआ  सिर  ऊंचा  करके  आगे

 बढ़ ेगा  ।  हमें  यह  देखना  होगा  कि  इस  देश  के  लोगों  को  उचित  न्याय  मिले  और  आने  वाली

 पीढ़ियों  के  प्रति  हम  अपने  दायित्वों  को  इस  प्रकार  पूरा  करें  जिससे  उनको  यह  कहने  का  अवसर  न

 मिले  कि  एक  ऐसा  समय  आया  था  कि  लोग  अपने  संक्रीर्ग  विचारों  क ेकारण  भारत  को  बचा  नहीं
 सके  ।  मुझे  विदवास  है  कि  इस  चर्चा  में  उस  दिश्ञा  में  आगे  बढ़ने  का  मार्ग  प्रहस्त  हुआ  है  और  मुझे
 विश्वास  है  कि  इससे  पंजाब  की  समस्या  सही  ढंग  से  हल  हो  जाएगी  और  उपद्रव  ग्रस्त  राज्य  में

 आशा  और  विद्वास  की  नई  लहर  उत्पन्न  होगी  ।

 शी  पी०  कलनदई  बेल  :  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  16

 महीने  ब।द  देश  को  एक  गंभीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  वास्तत्र  पंजाब  में

 वादियों  और  डग्रवादियों  न ेआग  लगाई  हुई  है  और  साम्प्रदाण्कि  स्थिति  विस्फोटक  बनी  हुई  है  ।
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 वे  भावनात्मक  रूप  से  अथवा  अन्य  प्रकार  देश  का  बंटवारा  करना  चाहते  यह  स्पष्ट  है  कि
 आतंकवादी  ओर  उग्रवादी  हिन्दू-सिख  भंगड़े  को  बढ़ाने  के  लिए  दृढ़  संकल्प  इसमें  पाकिस्तान
 बेरोजगार  सिख  युवकों  को  प्रशिक्षण  देकर  उनकी  सहायता  कर  रहा  है  ।  वे  सिख  युवकों  को  रुपए
 पैसे  की  सहायता  भी  दे  रहे  और  मुझे  पता  लगा  है  कि  पाकिस्तान  हमारे  देश  का  विभाजन
 करने  के  लिए  खालिस्तान  आंदोलन  की  भी  सहायता  कर  रहा  हूँ  ।

 मेरा  कहना  है  कि  कमजोर  नींव  पर  बड़ी  इमारत  नहीं  खड़ी  की  जा  सकती  ।

 हम  यह  अच्छी  तरह  जानते  नींव  मजबूत  होनी  चाहिए  |  यदि  नोंव  मजबूत  करनी  हूँ  तो
 सबसे  पहले  हमें  एक  होना  हम  एक  होने  पर  किसी  भी  प्रकार  के  आतंकवाद  और  उग्रवाद
 का  मुकाबला  कर  सकते  हैं  ।  आतंकवादी  और  उमग्रवादी  इस  सीमा  तक  पहुंच  गए  हैं  कि  वे  मुख्यमंत्री
 श्री  बरनाला  को  भी  अपना  निशाना  बनाना  चाहते  थे  ।  उन्हें  मारने  का  उन्होंने  प्रयास  किया  है  ।
 जब  हमारे  मुख्यमंत्री  महोदय  ने  यह  समाचार  सुना  तो  उन्होंने  पंजाब  में  फैले  और
 वाद  की  निदा  की  ।

 मैं  एक  और  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  देश  इस  जटिल  समस्या  का  एक  समन्वित  समाधान

 चाहता  हैं  ।  पंजाब  में  जो  स्थिति  आज  बनी  हुई  हैँ  वह  अलग-अलग  समय  पर  विभिन्न  स्तरों  पर
 आपाधापी  की  राजनीति  की  भयंकर  गलतियों  का  परिणाम  है  ।  प्रधानमंत्री  से  मेरा  अनुरोध  हूँ  कि
 बे  आतंकवादियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कड़ी  कायंवाही  करें  ।  ह

 कुछ  मामलों  में  छोटे  मोटे  अपराधी  और  डाक्  लोग  भी  आतंकवाद  में  कद  पड़े  हैं  ।
 बाद  के  नाम  पर  तस्क्रर  और  अवैध  शराब  के  निर्माता  पाकिस्ताव  के  साथ  लगी  सीमा  पर  सक्रिय

 है  और  पंजाब  की  स्थिति  का  पूर्ण  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  नशीली  वस्तुओं  की  तस्करी  हो  रही  है  और

 बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगार  युवकों  को  आतंकवाद  एक  साहसिक  और  लाभ  का  काम  लग  रहा  हैं  ।
 पंजाब  की  स्थिति  बद  से  बदतर  होती  जा  रही  है  ।  ऐसे  समय  पर  हम  अखिल  भारतीय  अन्ना
 द्रघिडा  मनेत्र  कषगम  की  ओर  से  पंजाब  में  आतंकवादियों  और  उग्रवादियों  का  मुकाबला  करने

 और  उन्हें  अलग-अलग  करने  के  लिए  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  को  पूरा  सहयोग  देते  हैं  ।

 ]
 कृषि  मंत्रों  बूटा  :  परमआदरणीय  अध्यक्ष  आज  सदन  में  हमारे  देश

 के  बतंमान  हालात  पर  और  खास  करके  जो  आतंकवाद  और  हिंसा  फेलाकर  देश  के  अमन  और
 शांति  को  मंग  करने  के  प्रयास  हो  रहे  उसके  बारे  में  बड़ी  गम्भीर  और  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  चर्चा
 चल  रही  है  ।  यह  सदन  ओर  राष्ट्र  आपके  आभारी  हैं  कि  आपने  आज  की  चर्चा  का  प्रारम्भ  स्वयं
 किया  और  सभी  माम्यवर  सदस्यों  के  लिए  इस  तरह  का  एक  मागंदशंत  किया  जिसके  फलस्वरूप
 आज  की  चर्चा  का  जो  स्तर  है  वह  राष्ट्रीय  हो  गया  है  और  उसमें  कोई  भी  राजनीतिक  विवाद
 नहीं  आया  ।  सभी  माननीय  सदस्यों  चाहे  वे  सामने  के  बंचों  कौ  ओर  से  या  इस  ओर  से  बोले

 एक  ही  चीज  को  सामने  रखा  वह  है  देश  की  देश  की  मजबूती  और  देश
 वासिथों  के  आपस  में  प्यार  की  चर्चा  हमारी  जन्ममूमि  पंजाब  के  ऊपर  हुई  है  ।  जाहिर  क्योंकि
 पिछले  तीन-चार  सालों  से  पंजाब  के  वातावरण  में  जो  उथल-पुथल  रही  है  और  पंजाब  में  जो
 घटनाएं  घटी  वे  पंजाब  के  इतिहास  के  अनुकल  नहीं  हैं  ।
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 भारतवर्ष  का  द्वारਂ  पंजाब  हमारे  देश  का  एक  ऐसा  प्रान्त  है  जिसका
 नाम  लेकर  हमारा  राष्ट्रीय-गीत  शुरू  होता  गुजरात  द्वाविड़  उत्कल

 बंगा  तो  जहां  पंजाब  के  नाम  से  भारत  वर्ष  की  चर्चा  चलती  है  वहां  आज  हम  उस  प्रदेश  में  देख

 रहे  हैं  कि  ऐसे  घिनौने  वाक्यात  हो  रहे  हैं  जिनमें  से  हैवानियत  की  बू  आती  जिनमें  न  कोई  धर्म
 की  बात  न  कोई  सदाचार  की  बात  है  और  न  इंसानियत  की  बात  मासूम  लोगों  जिनका
 राजनीति  के  किसी  गुटबाजी  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  उनकी  हत्या  के  समाचार  जब

 हम  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  तो  कुछ  क्षण  के  लिए  शर्भिन्दगी  भी  हमें  होती  है  कि  क्या  यह  वह्दी
 देश  है  जिस  देश  के  बारे  में  प्रो०  पूरण  सिंह  ने  कहा  था  :

 वड्डे  रांभड़  दे  बीर
 पंजाब  सारा  जीऊ दा  है  गुरू  दे  सहारे  ।”

 उन्होंने  कहा  था  कि  पंजाब  में  चाहे  कोई  छोटा  बड़ा  वृद्ध  नौजवान
 वे  सब  रांभे  के  छोटे  भाई  हैं  और  पंजाब  के  लोग  एक  गुरू  के  सहारे  पर  जीबित  हैं  ।  इसका  मतलब

 यहं  था  कि  पंजाब  के  लोगों  में  एक  दूसरे  के  ऊपर  न्यौछावर  होने  की  भावना  थी  ।  पंजाब  के  लोगों
 में  एक  दूसरे  के  ऊपर  न्यौछावर  होने  की  भावना  के  साथ-साथ  गुरु  नानकदेव  जी  के  उद्देश्य  का

 सहारा  था  तथा  उसमें  कभी  हिन्दू  सिक््ख  और  मुसलमान  की  ब्  ही  नहीं  होती  थी  ।
 डा०  इकबाल  ने  गुरू  नानकदेव  के  बारे  में  इतना  सुन्दर  लिखा  था  कि  :---

 आ  गई  हमे  हकीकी  फिंर  मिजाजे  रंग  में

 बस  अतें  पैदा  लगी  होने  जहाने  तंग  में  ।””

 गुरू  मानकदेव  जी  के  आगमन  से  ऐसा  लग  रहा  था  कि  तंग  दिल  संसार  बहुत  विशाल  हो
 गया  बहुत  बढ़  गया  क्योंकि  गुरुनानक  देव  जी  का  मिशन  प्यार  का  मिशन  था  ।  उन्होंने  पूरी
 इंसानियत  पूरी  म'नवता  को  प्यार  में  उस  ग्रुरू  नानक  देव  जी  के  धर्म  को
 जिसको  हम  सिक्ख  धमं  कहते  उसी  सिक््ख  धर्म  का  नाम  लेकर  आतंकवाद  की  चर्चा  की  जा

 रही  है  भौर  कहा  जा  रहा  है  कि  सिक्ख  आतंकवादी  सिबख्रों  के  बारे  में  राष्ट्र  के  जिस
 प्रकार  की  सूचनाएं  विदेशों  के  पत्रों  में  छप  रही  हमारे  यहां  भी  छप  रही  हैं  उनको  पढ़कर  हमें
 याद  आता  है  वह  गुरूनानक  वह  गुरू  गोविंद  जो  हमें  प्यार  के  गीत  सिखाकर

 कहूं  सुन  लेहु  सभी
 जिन  प्रेम  किथो

 तिनही  प्रमु  पायो
 भाज  उस  सिक्ख  धरम  के  नाम  से  जिस  प्रकार  की  घटनाएं  छट  रही  जिस  प्रकार  का

 प्रचार  अध्यक्ष  महोदय  पंजाब  में  हो  रहा  है  इ  सानियत  का  खून  हो  रहा  उसको  देखकर
 लग  रहा  है  कि  वह  जो  पन्थ  भौर  सिल्ल  धर्म  के  नाम  पर  लोगों  के  जजबात  से  खेल
 रहे  वह

 न  सिर्फ  इन्सानियत  धर्म  बल्कि  सिख  धममं  के  पवित्र  उसूलों  से  मीलों  दूर
 उनका  सिख  धर्म  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  ही  नहीं  ।

 हम  आज  के  इस  भारत  वर्ष  में  एक  ऐसे  दोर  से  गुजर  रहे  जब  कि  भारत  वर्ष
 ष्ट्रीय  क्षेत्र  में  अपना  स्थान  ग्रहण  करने  की  भोर  बढ़  रहा  आज  दुनिया  जानती  है  कि  भारत
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 वर्ष  जो  आज  से  30,  35  वर्ष  पहले  एक  गुलाम  देश  एक  कालोनी  था  आज  दुनिया  में  सक्षम

 देश  आत्मनिर्मर  है  ।  आज  हमारे  कृषि  विकास  में  भारत  की  चर्चा  सारे  संसार  में  हो  रही

 दुनिया  के  विकसित  देश  हमसे  सीखने  के  लिए  आ  रहे  हैं  कि  थोड़  से  समय  में  भारत  ने  कंसे

 इतनी  उन्तति  की  ।  आज  भारत  व  केवल  अपने  देशवासियों  की  भूख  ही  पूरी  नहीं  कर  रहा  है
 बल्कि  अगर  अफ्रीका  में  या  किसी  दूसरे  मुल्क  के  किसी  हिस्से  में  कहत  या  अकाल  होता  है  तो  वहां
 भी  आज  भारत  के  प्रधान  मंत्री  भारत  के  किसानों  का  पैदा  किया  हुआ  अनाज  भेजकर  वहां  के

 लोगों  की  भूख  दूर  कर  रहे  भारत  की  यह  छवि  और  अस्तित्व  दुनिया  को  अखर  रहा  है  ।

 इसलिए  बहुत  सी  भारत  विरोधी  शक्तियां  इस  बात  पर  तुली  हुई  हैं  कि  पंजाब  में  जम्मू-काइमीर
 में  तो  पहले  यह  दुर्भाग्य  कौ  ही  बात  है  कि  सारी  ऐसी  गतिविधियां  हमारी  सरहदों  पर  हो

 रही  हैं  चाहे  पूर्वांचल  त्रिपुरा  मिजोरम  हो  ।  हमारी  उत्तर  की  सरहदों  पर  काइमी  पंजाब

 है  ।  इससे  क्या  सिद्ध  होता  है  ?

 इससे  साबित  होता  है  कि  पंजाब  एक  अखाड़ा  बनाया  जा  रहा  देश  के  टुकड़े
 करने  के  लिए  केन्द्र  बनाया  जा  रहा  है  और  उसमें  भी  खासकर  देश  के  उस  कक्ष  उन  लोगों

 को  लिया  गया  है  जिन  पर  यह  फरूप्र  जो  मान  करते  थे  कि  देश  की  आजादी  में  उनका  सबसे

 ज्यादा  हिस्सा  यह  सही  है  ।

 मुझे  याद  अकाली  लहर  का  इतिहास  है  ।  अकाली  लहर  दैश  भक्ति  की प्र  रणा  से

 प्रोत  लहर  अकाली  लहर  का  देश  की  आजादी  के  लिए  अ ग्न॑जों  के  खिलाफ  जो  जेहाद
 उसमें  उनका  जो  हिस्सा  वह  किसी  से  कम  नहीं  उस  लहर  में  भी  एक  ऐसा  माहौल

 एक  दोर  आया  जबकि  1923-24  में  बब्बर  अकाली  नाम  से  एक  लहर  उठी  थी  ।  वह  बड़ी  शुद्ध
 भावना  से  उठी  मगर  उनका  रास्ता  आतंकवाद  का

 अध्यक्ष  उस  वक्त  उस  वक्त  के  अकाली  दल  ने  शिरोमणि  कमेटी  ने  न  सिर्फ

 रैज्यूलूशन  पास  किया  बब्बर  अकालियों  के  बल्कि  उन्हें  वानिग  जो  मेरे  ह्वथ  में

 पुस्तक  यह  ज्ञानी  प्रताप  सिंह  की  लिखी  हुई  है  जो  इस  आतंकवाद  का  शिकार  जो  कि

 हमारे  अकाल  तख्त  के  जत्थेदार  थे  ।  उनका  यह  डाक्यूमैंट  छपा  उन्होंने  लिखा  है  कि  कैसे  1923-
 :4  में  शिरोमणि  अकाली  दल  और  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबम्धक  कमेटी  ने  तमाम  डिस्ट्रीक्ट
 यूनिट्स  को  वानिंग  लिखी  थी  कि  हम  मानते  हैं  कि  अकाली  बब्बर  मूवर्मैंट  की  प्रेरणा  शुद्ध
 मगर  जो  रास्ता  इन्होंने  इख्त्यार  किया  हुआ  है  वह  रास्ता  हम  डिस्काड  करते  हैं  और  उन्होंने
 अपनी  अकाल  यूनिट्स  सबको  कहा  था  कि  कोई  भी  इनका  साथ  न  हालांकि  वह  जो
 भक्तों  के  खिलाफ  गवाही  देते  देश  भक्तों  के  बारे  में  सूचना  देते  उनको  मारते  लेकिन
 फिर  भी  अकाली  पार्टी  ने  शिरोमणि  कमेटी  ने  यह  मुनासिब  समझा  कि  क्योंकि  यह  सिख  धर्म  के
 उसूल  के  खिलाफ  सिख  धरम  के  उसूल  तशदुद  नहीं  सिखाते  बल्कि  गुरु  नानक  देव  का  कहना
 यह  है  कि--नानक  हिंसा  आदमी  बद्धे  जमपुर  जाये  ।  जो  आदमी  हिंसा  करता  उसको  यमराज
 पकड़कर  नकं  में  गिरा  देते  हैं|  यह  गुरु  नानंकदेव  का  उपदेश  है  कि  जो  हिंसक  उसके  लिए
 मानवीय  समाज  में  कोई  स्थान  नहीं  उसको  न  केवल  इस  संसार  बल्कि  उसको  दूसरे  संसार

 परलोक  में  भी  जगह  नहीं  मिलती  कंसे  वह  लोग  सिख  हो  सकते  हैं  जो  उस  गुरु
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 देव  का  नाम  लेकर  आज  आतंकवाद  की  बात  कर  रहे  हैं  ?  जिस  गुरु  नानक  देव  ने  यह  कहा  था
 कि  हिंसा  कौ  कोई  जगह  सिखी  के  मिशन  में  नहीं  सिखी  के  प्रचार  में  नहीं  है  ।  उसे  वक्त  के

 अकाली  दल  ने  ओर  शिरोमणि  कमेटी  ने  अपने  डिस्ट्रिक्ट  यूनिट्स  को  वार्न  किया  था  कि  कोई  भी
 आदमी  ऐसे  तत्वों  को  सहारा  नहीं  देगा  ।  कोई  पनाह  न  कोई  सहायता  न  करे  ।  आज  का  जो

 शिरोमणी  अकाली  दल  और  शिरोमणि  गुरु  द्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  क्या  वह  इससे  सबक  सीखेगी  ।
 मैं  किसी  भावना  से  प्रेरित  होकर  नहीं  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जैसा  कि  हमने  पिछले  3-4  महीनों  में
 पंजाब  के  हालात  को  देखा  उसे  देखकर  दुख  होता  है  ।

 जब  पंजाब  सित्तम्बर  के  महीने  में  इलेक्शन  के  दौर  में  जा  रहा  था  उस  वक्त  हमारे  राष्ट्र
 के  नेता  श्री  राजीव  मांधी  जी  ने  लोगों  के नाम  जो  एक  संदेश  दिया  जिसका  थोड़ा-साਂ  उल्लेख
 श्वी  अजुन  सिंह  जी  ने  भी  मैं  उसका  थोड़ा  टेक्स्ट  पढ़कर  बताना  चाहता  हूं  ।  उनके  मन  में
 कितनी  गहराई  खासकर  पंजाब  के  लोगों  के  प्रति  कितना  विश्वास  उससे  इस  बात  का  साफ
 पता  चल  जाता  उनसे  जब  प्रइन  हुआ  कि  आप  कंसे  पंजाब  में  इलेक्शन  करवाने  जा  रहे  हैं  ।

 [  भ्रनुखाद  ]
 तो  सभी  राजनीतिक  दल  एकजुट  होकर  प्रजातांत्रिक  प्रक्रिया  को  शक्तिशाली  बनाकर

 आतंकवाद  की  चुनौती  का  सामना  करें  अथवा  वे  पंजाब  में  आतंकवाद  और  उग्रवाद  के  सामने  वे

 हार  मान  लें  ।  अन्य  सब  सब  बातें  गौण  अलग-अलग  राजनीतिक  दलों  के  प्रयासों  का  परिणाम
 नगण्य  कंसे  हो  सकता  है  ।  कौन  जीतता  है  अथवा  कौन  हारता  है  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  ।.
 असली  बात  यह  है  कि  प्रजातन्त्र  का  दीपक  बुझे  नहीं  ।  असल  बात  भारत  की  विजय  ही

 ]
 भारत  की  भारत  का  अस्तित्व  उस  वक्त  सबके  सामने  जबकि  प्रधान  मंत्री  ने

 यह  शब्द  कहे  ।  खुशी  की  ब.त  है  कि  पंजाब  के  जो  कि  पिछले  3-4  वर्षों  से  ऐसी
 विधियों  के  नीचे  पीस  रहे  थे  और  पंजाब  जखरूमों  से  भरा  से  भरा  हुआ  उस  वक्त  पंजाब  के
 केव ल  सिखों  ने  ही  सहीं  बल्कि  सारे  पंज/ब  के  लोगों  ने  एक  जुबान  होकर  एक  सरकार  कायम  की  ।

 अभी-अभी  प्रोफेसर  दंडवते  साहब  ने  कहा  कि  बादल  तोहड़ा  साहब  और  बरनाला

 साहब  को  एक  होना  चाहिए  यह  उनको  पार्टी  को  अन्दरूनी  मामला  इसके  ऊपर  हम
 टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  ।  यह  उनका  अपना  काम  मगर  एक  बात  जरूर  है  कि  सन्त  लोंगोबाल
 जी  ने  जिस  भावना  से  प्र  रित  होकर  राजीव  जी  के  साथ  समभौता  उस  वक्त  उनके  मन  में  भी

 वही  भावना  थी  जिसका  उल्लेख  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपने  बयान  में  किया  था  ।  क्रुछ  शक्तियों  ने

 अकाली  दल  के  अन्दर  रहते  हुए  भी  उस  समभौते  का  विरोध  किया  ।  सन्त  लोंगोवल  जी  केवल
 अकाली  पार्टी  के  प्रधान  ही  नहीं  थे  बल्कि  वह  उस  वक्त  अकाली  पार्टी  के  डिक्टेटर  माने  हुए  थे  ।
 इस  बात  को  पार्टी  ने  स्वयं  माना  उस  समय  कोई  वर्किंग  कमेटी  नहीं  कोई  डिस्ट्रिक्ट
 यूनिट  नहीं  वह  सर्वेसर्वा  थे  और  उनके  किए  हुए.उस  समभौते  के  ऊपर  अकाली  दल
 के  बहुत  बड़े-बड़े  नेताओं  ने  क्वशचन  किया  ।  इसका  मायने  यह  था  कि  पार्टी  का  एक
 स्वर  नहीं  था  ।  यदि  पार्टी  का  एक  स्वर  नहीं  था  तो  जो  उनके  उत्तराधिकारी  जो  पार्टी
 के  सर्वेर्वा  उनका  फर्ज  था  कि  या  तो  उन्हें  साथ  लेकर  चलते  या  उन  विचारों  के
 लोगों  को  पंजाब  निर्माण  पंजाब  के  भविष्य  के  बारे  जिन्होंने  खुलेआम  समभौते.का  विरोध
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 किया  उनको  सिंगल  आउट  करना  चाहिए  था  ताकि  पंजाब  सरकार  ने  जो  वातावरण  अपने

 हाथ  में  लेना  उसको  पूरी  पूरे  अख्तियार  से  सम्भाल  सके  ।  इसके  बिल्कुल  विपरीत
 वसे  तो  यह  उनकी  पार्टी  का  अन्दरूनी  मामला  न  जाने  कैसे  इसका  समाधान  टिकठें

 सभी  विश्वार  के  लोगों  को  टिकटें  मिलीं  और  एक  सरकार  बनी  ।  इस  प्रकार  उस  सरकार  का
 समर्थन  होना  चाहिए  उस  सरकार  को  पूरी  तरह  से  शक्ति  मिलनी  चाहिए  थी  |  वह  सरकार

 में  रूलिग  और  पंजाब  में  भी  रूलिंग  पार्टी  होना  यह  चाहिए  थः  कि  ज॑से

 ही  पंजाब  के  अन्दर  एक  रूलिंग  पार्टी  एक  ड्यूली  कांस्टीच्यूटिड  गवनंमेंट  हुई  तो  उनको

 कदम  उठाने  चाहिए  थे  जिससे  पंजाब  के  अन्दर  जो  वातावरण  दुखित  हो  चुका  उसमें  सरलता
 कंसे  आत्ती  ।  न  कि  शिरोमणी  कमेटी  के  पहले  ही  यह  पास  कर  दिया  जाता  कि  कलां  चीज  को
 गिरा  दो  या  अकाल  तख्त  को  गिरा  दो  ।  यह  उनका  एक  अन्दरूनी  मामला  उसमें  किसी  का

 हस्तक्षेप  नहीं  वह  गिसना  चाहते  तो  बड़ी  खुशी  से  लेकिन  उसके  लिए  कोई  प्रोसेस

 होना  चाहिए  ताकि  लोगों  के  मन  में  शान्ति  और  प्यार  आ  उसके  बाद  जैसा  जी  चाहे
 कोई  रोक  नहीं  सकता  था  ।

 ]
 श्री  सी०  माधव  रड्डो  :  आपके  ये  सब  बातें  क्यों  कर  रहे  हैं  ?
 सरदार  बटा  सिह  :  ठो  फिर  मैं  बंठ  जाऊ  ?  कम-से-कम  हमें  उन  कुछ  कारणों  पर  तो

 गौर  करना  ही  चाहिए  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा
 ]
 तो  उस  वक्त  चाहिए  यह  था  कि  इस  तरह  का  वातावरण  पैदा  किया  जाता  ।  उसके  बाद

 वह  तो  मालिक  एस  जी  पी  सी  को  कौन  रोक  सकता  था  ओर  मेरी  सूचना  यह  है  कि  पंजाब
 सरकार  ने  उस  वक्त  ऐडवाइस  भी  किया  था  कि  |७  ७७५  60  slow,  मगर  उनकी  बात  नहीं
 सुनी  गई  ।

 झरी  चरनजीत  सिह  वालिया  :  सरदार  आप  आपको  को  क्या
 करना  चाहिए  था  ?  ि  *

 ओर  सरदार  बूटा  सिह  :  जो  हमें  करना  चाहिए  था  वह  सारी  दुनिया  जानती  है  ।  मेरा
 शुरू  से  एक  मत  रहा  है  और  मैं  इस  मत  का  हुਂ  कि  सिख  जैसा  वफादार  हिन्दुस्तानी  कोई  नहीं  है  ।
 सिखों  की  सेवा  चाहे  वह  आजादी  में  चाहे  वह  देश  के  विकास  में  हो  चाहे  वह  आज  मैं  ऐसा
 मानता  हू  अपने  भाइयों  के  मुकाबिले  में  वह  सबसे  आगे  हैं

 **

 भरी  पीयूष  तिरको  :  किसी  से  कम  नहीं  हैं  ऐसा  बोलिए  ।
 सरदार  बूदा  सिह  :  किसी  से  कम  नहीं  हैं  और'मैंने  इसी  भावना  से  प्रेरित  होकर  जो  कुछ

 भी  किया  है  वह  सेवा  के  लिए  किया  मुझे  दुख  इस  बात  का  है  कि  हमारे  भाइयों  ने  इस  भावना
 को  धर्म  के नाम  से---राजनीति  के  नाम  से  किया  होता  तो  मुझे  कोई  डर  नहीं  राजनीति  सब

 ,  का  हक  कर  लें--मगर  ऐसे  ऐसे  मासूम  लोगों  को  इसमें  फंसाया  जिनको  कुछ  भी  मालूम  नहीं
 ह॒  दा

 कि
 पंजाब

 में  कसी  सियासत  चल  रही  जो  प्रदेशों  में  बैठ  हुए  हमारे  दूसरे  प्रान्तों  में
 बेठ  हुए  हैं  उनको  कूछ  मालूम  नहीं  था  कि  क्या  हो  रहा  खाली  सिक्खी  की  भावना  से  प्रेरित
 होकर  एक  ऐसे  माहौल  में  वह  फंस  गए  जिससे  उनको  बड़ी  मुसीबतें  आई  जिसका  सारा  देश  चाहे
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 उसमें  अकली  दल  हो  च!।हे  पाटियां  हों  सारे  आज  उसका  मुकाबिलां  कर  रहे  कोशिश  कर  रहे
 मेरा  तो मतलब  कहने  का  यह  है  कि  हमें  पंजाब  में  हालात  ऐसे  पंदा  करने  चाहिए  थे  जिससे

 अन्दरूनी  मसले  पंजाब  सरकार  भी  इलकर  सकती  थी  और  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  भी

 हल  कर  सकती  थी  ।  वह  सक्षम  थे  ।  उनके  सामने  दूसरी  कोई  ताकत  ही  नहीं  थी  ।  मगर  ऐसा
 नहीं  हुआ  जिसकी  वजह  से  जो  देश  के  दुश्मन  तत्व  थे  उनको

 सहारा  मिला  ।  यह  मेरा  कहने  का  मतलब  है  ।  अगर  शिरोमणि  कमेटी  और  पंजाब  की  सरकार

 ऐसे  तत्वों  को  आइसोलेट  करती  न  कि  उनको  उसी  तरह  से  सम्मेलन  करने  की  इजाजत  देती  जबकि

 पूरी  तरह  से  डतका  कब्जा  है  पूरे  प्रांगण  के  पूरे  काम्पलेक्स  के ऊपर  और  मालूम  है  कि  यही
 वह  तत्व  हैं  कि  जिनकी  वजह  से  परेशानी  चाहे  वह  लोॉंगोबाल  जी  की  हत्या  हुई  चाहे  वह्
 उग्रवादियों  की  दूसरी  कार्यवाहियां  जानते  हुए  भी  जो  इस  तरह  का  वातावरण  निरन्तर

 बढ़ते  जाने  की  इजाजत  दी  गई  उसके  मैं  खिलाफ  हूं  ।  षंजाब  सरकार  अकाली  नेतृत्व  को  यह
 बात  समझ  लेनी  चाहिए  थी  ।  यह  बात  समभने  के  लिए  आप  को  कोई  बहुत  हादसा  नहीं  चाहिए
 था  कि  आनन्दपुर  साहब  में  आप  इकट्ठे  हों  और  आप  पर  गोली  यह  मेरे  कहने  का  मतलब

 था  ।  हमें  सोच  लेना  चाहिए  था  कि  जब  हम  पंजाब  के  अन्दर  यह  जिम्मेदारी  ले  कर  चले

 पंजाब  का  भविष्य  हमें  बनाना  है  तो  उस  वक्त  बड़ी  खुशी  के  साथ  आप  जो  जी  चाहे  आपका
 अन्दरूनी  मसला  कोई  आपत्ति  नहीं  मगर  इन  तत्वों  को  आपंको  आइसोलेट  करना  चाहिए
 था  ।  मैं  आज  भी  मानता  हूं  कि  ये  तत्व  किसी  भी  प्रांत  में  हो  सकते  हैं  और  सबसे  बुरी  बात
 आतंकवाद  में  यह  हुआ  करती  है  कि  उनका  मुकाबिला  गोली  से  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक

 देशवासी  उनको  आइसोलेट  नहीं  करेगे  ।

 क्या  बात  है  ?  वही  पंजाब  जब  पार्किस्तान  के  साथ  लड़ाई  हो  रही  थी  तो  पाकिस्तान

 के  घुसपेठिए  छाताधारी  पंजाब  में  उतरे  पैराशूट  से  उतरे  एक  भी  बचकर  नहीं  निकला

 पंजाब  के  लोगों  ने  एक-एक  को  पकड़कर  मारा  था  ।  आज  पंजाब  के  लोग  नहीं  समभ  रहे  हैं  कि

 वही  घुसपेठिए  जो  पाकिस्तानी  आज  वे  स्वयं  छतरी  से  नहीं  उतर  रहे  आज  वे  पंजाब  के

 लोगों  को  गुमराह  पैसा  हथियार  देकर  वही  कुछ  करवा  रहे  हैं  जो  खुद  करना  चाहते

 इसलिए  मैं  मानता  हूं  कि  देश  के  दुश्मनों को  जिस  पंजाब  के  लोगों  ने  उस  वक्त  पकड़  पकड़कर
 मारा  एक  भी  पाकिस्तान  का  घुसपैठिया  पंजाब  में  कोई  काम  नहीं  कर  पाया  था  आज  वही
 पंजाब  के  लोग  आज  क्यों  नहीं  ऐसा  होता  है  ?  आज  क्यों  उनको  सहारा  मिल  रहा  छिपने

 के  लिये  जगह  मिल  रही  उनके  लिए  रसद  जाती  उनके  लिए  सब  कुछ  सामान  मिलता  है  ।

 जिस  दिन  पंजाब  के  लोग  और  विशेषकर  के  मैं  कहूंगा  कि  सब  से  बड़ी  जिम्मेदारी  भकाली  नेतृत्व
 के  ऊपर  अकाली  दल  की  लोडरशिप  के  ऊपर  है  क्योंकि  उनके  हाथ  में  पंज।ब  का  पूरा  शासन  है
 और  उनको  चाहिए  कि  इस  बात  का  लिहाज  किए  आज  अर्जुन  सिंह  जी  ने  कहा  उन्हें

 दुख  हुआ  कि  पंजाब  के  अन्दर  फिरकापरस्ती  की  भावना  देखने  को  मिल  रही  से  चल

 रहा  है  पंजाब  में  यह  माहौल  ।  लेकिन  यह  बात  आज  तक  कभी  नहीं  हुई  तब  भी  जबकि  मोर्चा

 लगा  था  ।  मोचें  में  बहुत  सी  छुंटपुट  घटनायें  हुई  लेकिन  कहीं  भी  हिन्दु  सिख  फसादात  नहीं  हुए  ।

 लेटेस्ट  अब  उग्रवादियों  देश  के  दुश्मनों  ने एक  नया  मोर्चा  खोला  है  हिन्दू  और  सिखों  को  लड़ाने
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 का  ।  लेकिन  मैं  मानता  हूं  पंजाब  के  लोगों  में  सहूनशीलता  इस  षडयन्त्र  में  पंजाब  के  लोग  नहीं  :

 पंजाब  के  लोग  इस  साजिश  में  हरगिज  नहीं  फरसेंगे  ।  जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  ही  कहा  था

 चाहे  हिन्दू  चाहे  सिख  हो  चाहे  मुसलमान  हों  सभी  को  गुर  के  ऊपर  भरोसा

 गुरू  की  वाणी  को  सारे  लोग  एक  ही  आदर  के  एक  ही  सत्कार  के  साथ  पूजते

 हैं  इसलिए  पंजाब  में  यह्  बात  होने  वाली  नहीं  यह  जो  पंजाब  में  एक  नया  दौर  चला  हिन्दू
 ओर  सिखों  को  लड़ाने  यह  दौर  चल  नहीं  सकता  है  ।  कौन  भूलेगा  गुरु  तेग  बहादुर  जब  शहीद

 -  हुए  थे  तो  उनके  दाहिने  और  बायें  शहौद  होने  वाले  हिन्दू  थे--भाई  मतीदास  जी  और  भाई
 सतीदास  जी  ।  इसलिए  यह  कंमे  हो  सकता  है  ?  इसलिए  मैं  विश्वास  करता  हूं  पंजाब  में

 एक  दूसरे  पर  एक  दूसरे  पर  न्योछावर  होना--ये  भावनायें  गुरु  महाराज
 की  वाणी  की  वजह  से  कायम  यह  संसार  नष्ट  हो  सकता  है  मगर  गुरुवाणी  नष्ट

 .  नहीं  हो  सकती  है  ।  इसलिए  मुझे  पूरा  विश्वास  पूरा  भरोसा  है  कि  पंजाब  के  लोग  जिनका  एक
 शानदार  इतिहास  है  अब  इस  हालत  में  जिस  क्षेत्र  की  सेवा  मैं  कर  रहा  हूं  कृषि  उस  क्षेत्र
 में  भी  मैं  कह  सकता  हूं  पंजाब  के  किसान  ने  पिछले  4-5  सालों  में  कृषि  के  विकास  में  जो  अपना

 *  योगदान  किया  है  जो  उसका  हिस्सा  रहा  है  उस  क्षेत्र  में  तो  मैं  कह  ही  सकता  हूं  कि  वह  सबसे
 भागे  अनाज  पैदा  करने  में  पंजाब  का  किसान  सबसे  आगे  है  ।  उसका  हमने  पूरा-पूरा  साथ
 दिया  चाहे  स्पेशल  बोनस  देने  की  बात  उठी  या  उनकी  फसलों  को  स्प्र  करने  की  बात  उठी  या

 वहां  पर  बाढ़  आई  तो  हमारे  प्रधान  मन्त्रीजी  ने  उनकी  दिल  खोलकर  सहायता  की  ।  ये  सारी
 चीजें  साबित  करती  हैं  कि  पंजाब  के  लोगों  के  दिल  तह  में  देश  की  देश  का  प्यार  है
 और  देश  की  हिफाजत  के  लिए  पंजाब  के  लोम  हमेशा  तंयार  कोई  भी  कोई  भी  देश
 का  दुश्मन  पंजाब  के  लोगों  को  कमजोर  नहीं  कर  सकता

 इसलिए  में  उम्मीद  करता  हूं  कि  हमारी  इस  वक्त  की  पंजाब  में  रूलिग  हमारे  अकाली

 भाई  अपने  इंतिहास  को  स्वयं  देखें  और  उस  इतिहास  में  जो  उन्होंने  देश  की  एकता  के  देश  की
 आजादी  के  लिए  प्राप्तियां  की  जो  उसकी  सिद्धि  है  उमको  याद  करें  और  उसी  तरह  से  पंजाब  की
 सेवा  करें  जैसे  हमारे  पूव॑जों  हमारे  गुरुसाहबान  हमारे  शहीदों  हमारे  देशक्तों  ने  की  मैं
 उम्मीद  करता  हूं  जैसे  इस  सदन  में  आज  एक  स्वर  होकर  प्रधानमन्त्री  जी  ने  पूरे  राष्ट्र  में  बड़ी-बड़ी
 राजनीतिक  पार्टियों  को  एक  साथ  लेकर  प्र  रणा  दी  आज  यह  सवाल  केवल  पंजाब  का  नहीं

 यह  पंजाब  के  साथ  जो  खिलवाड़  हो  रहा  है  वह  पूरे  देश  के  साथ  हो  रहा  पंजाब  कमजोर  है
 तो  देश  इसलिए  पंजाब  को  मजबूत  करना  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  का  काम  प्रत्येक
 राजनीतिक  दल  का  काम  है  ।  और  ज॑ंसा  हमारे  अरुण  नेहरू  जी  ने  कहा  है  केन्द्र  की  तरफ  से  पजाब

 पंजाब  के  लोगों  को  पूरा-पूरा  समर्थन  है  ।  केन्द्र  की  तरफ  जेसा  मैंने  अभी  अभी  कृषि  के
 क्षेत्र  वी  बात  की  पंजाब  के  विकास  के  पंजाब  की  समग्रता  के  पंजाब  की  मजबूती  के

 पंजाब  के  भविष्य  के  लिए  हमेशा  केन्द्र  ने पहले  भी  और  आइन्दा  के  लिए  भी  पजं/ब  की
 यता  करेगा  ।  पंजाब  हमेशा  केन्द्र  से  सहानुभूति  हमेशा  केन्द्र  से  सहायता  लेगा  मुझे  पूरी
 उम्मीद  है  कि  आज  जंसे  एक  स्वर  होकर  माननीय  सदस्यों  ने  पंजाब  के  बौरे  में  चिन्ता  व्यक्त  की
 है  और  पंजाब  की  एकता  के  बारे  मैं  मानता  हूं  पंजाब  के  लोग  यह  साबित  करेंगे  जैसा  कि  उन
 का  इतिहास  रहः  है  वते  ही  पंजाब  में  मोहब्बत  और  प्यार  कायम  रखेंगे  ।  धन्यवाद  ।
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 श्री  दयास  लाल  यादव  :  अध्यक्ष  पंजाब  में  व्याप्त  आतंकवाद  और
 उग्रवाद  के  विरुद्ध  समूचा  राष्ट्रचिन्तित  आशा  की  जाती  विश्वास  था  जब  प्रधान
 श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  हिम्मत  के  दृढ़ता  के  साथ  सन्त  लोंगीवाल  के  साथ  समभौता  किया
 था  कि  अब  पंजाब  में  निर्वाचन  के  लिए  तथा  चुनी  हुई  सरकार  के  लिए  मार्ग  प्रशस्त  होगा  ।
 लियों  के  द्वारा  प्रस्तुत  बहुत  सौ  मांगों  को  उन्होंने  स्वीकार  किया  ।  आशा  की  जाती  थी  कि  उस
 समभोौते  के  बाद  पंजाब  में  शांति  स्थापित  हो  लेकिन  उसके  तुरन्त  पद्चात्  जिस  प्रकार  से
 संत  लोंगोवाल  की  ह॒त्या  की  उससे  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  कि  आतंकवाद  अभी  जड़मूल
 समाप्त  नहीं  हुआ  है  ।  हाल  के  चुनाव  में  पंजाब  की  जनता  ने  आतंकवाद  का  विरोध  स्पष्ट  कर
 दिया  ।  चुनाव  से  यह  भी  जाहिर  हुआ  कि  वहां  की  आम  जनता  इन  नीतियों  के  विरुद्ध  इन
 बातों  के  खिलाफ  है  या  उन  लोगों  के  विपरीत  जो  आतंकवाद  या  उग्रवाद  को  आगे  बढ़ाना
 चाहते  हैं  ।

 नई  सरकार  बनने  के  जेसा  कि  इस  सदन  के  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  और  पंजाब
 के  तत्कालिन  श्री  अजुन  सिंह  ने  भी  विचार  व्यक्त  उस  समभौते  में  ग्यारह
 दातें  लगभग  सभौ  बातें  पूरी  कर  दी  गई  हैं  ।  अगर  दो  पूरी  नहीं  हुई  तो  उसमें  भी  इस  बात
 की  कमी  नहीं  थी  कि  भारत  सरकार  या  प्रधान  श्री  राजीव  ने  कोई  कसर  बाकी
 रखी  ।  उनकी  तरफ  से  पूरा  प्रयास  उनकी  शर्तों  को  पूरा  किया  लेकिन  किन्हीं  कारणों
 से  वे  पूरी  नहीं  हो  उसमें  एक  शर्त  चंडीगढ़  का  उसके  साथ  हरियाणा  को  हिन्दी
 क्षेत्र  का तबादला  होना  था  ।  जो  कमीशन  वह  कोई  फैसले  नतीजे  पर  नहीं  पहुंच
 लेकिन  उसके  बाद  हरियाणा  में  जो  कुछ  हो  रहा  अभी  प्रो०  दंडवते  ने  उसकी  चर्चा  की  पैं
 समभता  हूं  कि  हरियाणा  में  वातावरण  बनाने  का  बहुत  कुछ  काय॑  आज  विरोधी  दलों  के  हाथ  में

 है  ।  विशेष  करके  जिस  प्रकार  से  एक  दल  ने  हरियाणाਂ  का  आयोजन  भावनाओं
 को  भड़काने  का  काम  उससे  आशंका  उत्पन्न  होती  है  कि  हरियाणा  में  उस  समभौते  को

 लागू  करने  की  आशंका  हालांकि  प्रधान  मंत्री  ने बराबर  इस  बात  का  विष्वास  दिलाया  है  कि
 वे  हरियाणा  के  हितों  और  राजस्थान  के  हितों  की  बराबर  रक्षा  वह  आश्वासन  में  समझता

 हूं  कि  पर्याप्त  अभी  नदी  जल-विवाद  के  बारे  में  भी  हाल  में  यहां  से  संशोधन  स्वीकार
 लेकिन  अगर  उस  समभौते  में  कोई  कमजोरी  दिखाई  देती  तो  मुझे  यह  दिखाई  देता  है  कि  पंज।ब
 की  वतंमान  सरकार  उस  समभौते  को  पूरा  करने  के  लिए  तत्पर  नहीं  दिखाई  देती  समभौता
 अगर  लागू  होगा  तो  पूरे  तौर  से  पूरा  समझौता  लागू  होना  चाहिए  उसमें  नदी  जलविवाद
 के  सिलसिले  में  जो  सतलुज-जमुना  लिक  नहर  का  निर्माण  उस  तरफ  पंजाब  की  सरकार  कोई
 ध्यान  नहीं  दे  रही  इस  पर  उन्हें  विचार  करना

 पंजाब  में  शांति  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  की
 इसका  दायित्व  स्पष्टतया  वहां  की  सरकार  पर  है  ।  इसलिए  वहां  की  सरकार  इसको

 समाप्त  करने  के  लिए  कोई  भी  तरीका  अख्तियार  कर  सकती  है  ।  मैं  सरदार  बूटा  सिंह  जी  की
 इस  बात  से  सहमत  हूं  और  कदांचित  समूचा  राष्ट्र  इस  बात  को  बड़ी  आशंका  के  चिता  के
 साथ  देख  रहा  है  कि  पंजाब  की  सरकार  दृढ़ता  के  साथ  आतंकवाद  और  उग्रवाद  का  मुकाबला  जिस
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 प्रकार  से  करना  चाहिए  उस  तरह  से  नहीं  कर  रही  है  |  वह  ढिलाई  कर  रही  है  जिस  प्रकार

 से  गुरुद्वारों  में  उग्रवादियों  को  घुस  जाने  उनका  कब्जा  हो  जाने  दिया  और  जिस  प्रकार  से

 गांव-गांव  रागियों  द्वारा  गीत  गाए  जा  रहे  जिस  प्रकार  से  आतंकवादी  परिच्छनन  रूप  से  घम

 रहे  हैं  और  पुलिस  कोई  भी  कदम  उठाने  से  पीछे  हट  रही  उठा  नहीं  पा  रही  है  ।  ये  बातें  ऐसी

 जिनकी  जिम्मेदारी  पंजाब  सरकार  के  ऊपर  है  |  भारत  सरकार  की  तरफ  से  प्रा-पूरा  समथन

 दिया  जा  रहा  है  ।  इसका  विवरण  अभी  राज्य  गृह  मंत्री  महोदय  ने  यहां  पर  रखा  हम  उसके

 लिए  इनकी  सराहना  करते  भारत  सरकार  जो  कुछ  कर  सकती  जिस  प्रकार  से  साधन  दे

 सकती  चाहे  अद्धं  सैनिक  बल  के  आधार  पर  अथवा  कोई  मैटिरियल  दे  सकती  कोई

 कारी  दे  सकती  वह  सारे  साधन  उपस्थित  कर  रही  है  ।  लेकिन  उन  सिद्धांतों  का  उपयोग

 7.00

 उन  सिद्धान्तों  की  सहायता  से  आतंकवाद  का  पर्दाफाश  करना  और  उम्रवादियों  को  आइसोलेट

 करना  यह  पंजाब  सरकार  का  कार्य  एक  तरफ  तो  राज्य  अधिकार  चाहते  हैं  जो  उनके

 कार-क्षेत्र  में  आते  हैं  और  दूसरी  तरफ  अपने  दायित्व  को  नहीं  निभाते  मैं  समभता  हूं  कि  पंजाब

 की  सरकार  को  इस  मामले  में  ढिलाई  नहीं  करनी  «

 एक  बात  मैं  यहां  पर  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  कहा  गया  और  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी

 कहा  कि  विदेशी  ताकतें  आतंकवादियों  का  भरण-पौषण  करती  हैं  और  उस्रवादियों  को  ट्रृं  निग  देते

 भौर  उनकी  सहायता  करती  हैं  और  वहां  से  यहां  भेजती  हैं  |  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  भाती
 कि  पंजाब  की  सरकार  डंग्रवादियों  की  घृसपेठ  पर  रोक  क्यों  नहीं  लगाती  ।  क्या  उसके  पास  इतनी
 ताकत  नहीं  है  कि  उग्रवादियों  को  पाकिस्ताम  से  यहां  न  आने  दे  ।  यह  दुनिया  की  राजनीति  है  कि

 हर  देश  दूसरे  देश  की  कमजोरियों  का  फायदा  उठाना  चाहता  इसको  वह  अपना  अधिकार
 मानता  है  कि  जो  हमारा  विरोधी  देश  उसको  कमजोर  करें  और  वहां  पर  कूटिनीतिक  चालं
 चलें  ।  जिस  तरह  से  गुप्त  एजेसिन्यां  दुनिया  में  काम  कर  रही  उन  गुप्त  एजेन्सियों  का  मुकाबला

 उन  पर  रोकथाम  लगाना  हमारी  जिम्मेवारी  इसलिए  मैं  चाह ूगा  और  विशेष  तौर  से
 भारत  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  वह  पाकिस्तान  और  पंजाब  की  सीमा  को  इस  प्रकार  से  सील

 उसके  लिए  जो  भी  उन्हें  प्रयास  करना  पड़े  और  जो  कदम  उठाने  उठाने  वह  उठाए  और
 इस  तरह  से  सीमा  को  सील  करें  कि  वहां  से  एक  भी  आदमी  यहां  घुसने  न  जो  भी  कीमत
 उसके  लिए  देनी  वह  दे  ।  पाकिस्तान  से  विरोध  प्रकट  करना  और  साम्राज्यवादियों  की  निंदा

 जेंसा  कि  कई  मित्र  रट  लगाते  रहत  उससे  काम  चलने  वाला  नहीं  हम  को  अपने
 बल  पर  खड़ा  होना  है  और  अपनी  ताकत  से  रक्षा  करनी  है  और  उसका  मुकाबला  करना  है  और
 अगर  हम  नहीं  कर  सकते  तो  उनको  दोष  देने  मात्र  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 «  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  जो  आतंकवाद  में  लीन  हैं  या  जिन  को  पकड़ा  जाता
 उनका  मैं  समझता  दो  प्रकार  से  होना  एक  तो  राजनीतिक  स्तर  पर  होना
 चाहिए  ।  गांव-गांव  म  जिस  प्रकार  से  चुनाव  में  प्रचार  हुआ  और  जनमत  को  अपनी  तरफ
 वही  बात  होनी  जनमत  उनके  विपरोत  पैदा  किया  जाए  और  सारे  प्रदेश  में  एक
 वरण  बनाया  जाए  कि  सब  लोग  जहां  भी  किसी  आतंकवादी  को  उसको  पकड़वाने  के  लिए
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 भागे  आए  ओर  सहयोग  दें  ।  दूसरी  तरफ  ताकत  के  बल  पर  आतंकवाद  को  रोका  जा

 इस  बात  से  सहमत  नहीं  हु  कि  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  जब  बंगाल  में  नक्सलवाद  बढ़
 रहा  तो  उस  व्यक्ति  जिस  को  अब  गवर्नर  बनाया  गया  वहां  पर  उस  समय  ऐसा  किया

 ।  और  ताकत  के  बल  पर  और  जनमत  को  भी  जागृत  करके  उसको  दबाया  आप  अगर

 हथियार  डाल  तो  आतंकवादी  हावी  हो  जाएंगे  |  मुझे  आश्या  है  कि  आतंकवाद  को  समाप्त
 करने  में  ताकत  पूरी  तरह  से  इस्तेमाल  होगी  ।

 ]
 प्रो०  सधु  दण्डवते  प्राद्षा  बंधी  हे  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  खालिस्तान  के  संबंध  में  ?

 ]
 क्री  श्याम  लाल  यादव  :  खालिस्तानी  अगर  इस  तरह  से  उभरते  तो  उनको  दबाना

 पड़े  और  सख्ती  के  साथ  दबाना  पड़ेगा  और  जनमत  को  भी  जगाना  पड़ेगा  और  शक्ति  का  भी

 प्रयोग  करना  पड़ेगा  ।  मुझे  आशा  है  और  सारे  देश  को  आशा  है  कि  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी

 इस  में  सफल  होंगे  ।  हम  इस  बात  के  विरोधी  हैं  कि  वहां  की  सरकार  को  हटाया  प्रधान

 मंत्री  में  शक्ति  है  और  क्षमता  है  और  पंजाब  की  सरकार  को  वे  सहायता  दे  रहे  हैं  लेकिन  मैं  यह

 चाहूंगा  कि  वे  उनको  इस  प्रकार  से  प्रेरित  करेंगे  और  उन  पर  अपनी  बातों  का  असर  डालेंगे  कि  वे

 स्वयं  आगे  आ  कर  आतंकवाद  का  मुकाबला  राजनीतिक  स्तर  पर  भी  करें  और  सामाजिक  स्तर
 पर  भी  करें  और  ताकत  के  बल  पर  भी  करें  ।  '

 एक  अन्तिम  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  ।  किसी  सज्जन  ने  कहा  कि  पंजाब  में  बेकारी  की

 समस्या  है  ।  पंजाब  की  समस्या  उसकी  समृद्धि  आज  देश  में  सबसे  अधिक  भामदनी  पंजाब
 में  पंजाब  में  जितना  उत्पादन  जितनी  नौकरियां  उतनी  कहीं  नहीं  विदेशों  में  रह
 कर  जितना  लोग  अजित  करते  हैं  उतना  हिन्दुस्तान  के  किसी  प्रदेश  में  नहीं  करते  ।  इसलिए  अगर

 समृद्धि  तो  उससे  उसको  नुकसान  भी  मैं  समभता  हूं  कि  पंजाब  में  धमं  और  राजनीति  का
 सम्मश्रिण  वहां  की  समृद्धि  का  अनिवायं  नप्तीजा  इसलिए  उस  समृद्धि  को  ध्यान  में  रखकर
 देश  को  आगे  बढ़ाने  का  काम  किया  जाए  और  पंजाब  का  जो  इतिहास  गाया
 जाता  उस  इतिहास  को  वह  स्मरण  करें|  पंजाब  में  बाहर  से  जाकर  लोग  काम  करते  हैं  और

 वहां  श्रम  करने  वाले  नहीं  हैं  ।

 इस  शब्दों  के  साथ  मुझे  आशा  है  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  जिस  हिम्मत  और  दिलेरी  के
 साथ  यह  समभौता  उसी  प्रकार  से  पंजाब  से  आतंकवाद  को  सम्राप्त  करने  में  सफल  होंगे
 ओर  समूचा  देश  उनके  इस  प्रयास  में  उनके  होगा  ।

 भरी  खलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  स्पीकर  आज  हम  बहुत  गम्भी  रता
 इस  देद  के  सामने  इतिहास  की  बहुत  बड़ी  चुनौती-उब्बाद  से  देश  को  खतरा--पर  विचार
 कर  रहे  यही  समस्त  देश  की  नजरें  आज  इस  हाऊस  की  तरफ  हैं  कि  इस  हाऊस  के
 सदस्य  देश  के  इन  ऐतिहासिक  क्षणों  में  क्या  रुख  अपमाते  हैं  ।
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 अकाली  दल  हिस्ट्री  हमेशा  अहिसा  के  लिए  डिसीप्लीन  में  देश  भक्ति

 और  देश  के  लिए  बड़ी  से  बड़ी  कुर्बानौ  करने  की  रही  इसीलिए  पण्डित  जवाहरलाल  नैहरू
 भकाली  दल के  मो  में  भाग  लेते  हुए  कंद  पंडित  मदनमोहन  जब  वे  कांग्रेस  के

 प्रंजीडेंट  थे  तो  उन्होंने  हिस्ट्री  मे ंलिखा  था  कि  हर  घर  में  से एक  मिख  होना  चाहिए  जो  देश  के

 लिए  कुर्बानी  करे  |  इसी  तरह  मौलाना  आजाद  जी  ने  और  पट्टाभि  सीतारमैय्या  जी  ने  1920

 और  1922-23  में  बड़ी  बड़ी  मुसीबतें  बर्दाइत  करने  के  बाद  देश  की  आजादी  के  लिए  जो  हमने
 काम  किया  उसकी  तारीफ  की  और  राष्ट्रपति  महात्मागांधी  जी  ने  हमें  एक  टेलीग्राम  भेजा  वह

 वह  टेलीग्राम  अब  शायद  जल  गया  वह  अकाली  दल  के  रिकाडं  में  था  जिसमें  उन्होंने  लिखा

 था  कि  गुरुद्वारों  की  मूमेंट  देश  की  आजादी  का  शुभ  सगुन  यह  चीज  महात्मा  गांधी  जीने

 कही  थी  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि आज  अकाली  दल  की  गुरु  गोविन्द  सिंह  जी  महाराज

 गुरु  नानक  जी  भगवान  भगवान  देश  की  जमुना  ओर  भारत  की  पवित्र

 संस्कृति  का  विरसा  साथ  लेकर  आज  पंजाब  में  सेवा  कर  रही  जितने  भी  यहां  एम०
 पीज  ०  सभी  ने  अकाली  दल  की  वफादारी  और  संजीदगी  की  तारीफ  की  ।  हमारे
 साथ  कुछ  मजबूरियां  रह  सकती  हमारी  कुछ  कमियां  रह  सकतो  हैं  ।

 अभी  मैं  कह  रहा  था  कि  यह  मुसीबत  जिसमें  हम  सारे  फंसे  गए  1980  में  शुरू  हुई  ।

 हमने  इसकी  दूर  करने  की  बहुत  कोशिश  की  ।  मैं  आपको  पंजाब  में  अभी  तो  आपने  किसी

 शहर  में  हमने  ऐसा  समय  भी  देखा  जब  तमाम  पंजाब  में  कर्फ्यू  लगा  हुआ  कम्युनिकेशन
 टेलीफोन  सब  बंद  कम्युनिकेशन  के  अलावा  गांवों  तक  में  कफ्यूं  लगा  हुआ  था  ।  कोई

 श्लीज  मूव  नहीं  कर  सकती  थी  ।  रिक्षा  और  साइकिल  तक  नहीं  चल  सकती  थी  ।  फौज  के  हवाले
 पंजाब  को  कर  दिया  गया  था  ।  लेकिन  मर्ज  बढ़ता  ज्यों-ज्यों  दवा  की  ।  यह  क्यों  हुआ  ?
 इसके  लिए  भी  हमको  सोचना

 मैं  आपको  बताऊ  कि  देश  की  एकता  और  अखण्डता  हमें  भी  उतनी  ही  प्यारी  है  जितनी
 कि  किसी  भी  भैभाई  को  ओर  प्राइम  मिनिस्टर  को  प्राइम  मिनिस्टर  यहां  बंठे  मैं  एक  बात
 आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  जब  भी  हमारी  पार्टी  के  सदस्य  यहां  बहस  में  हिस्सा  लेते  हैं  तो
 मही  कोशिश  करते  हैं  कि  एक-एक  लफ्ज  ऐसा  बोला  जाए  जिससे  कि  कोई  दूसरा  अन्दाजा  न
 लगाया  जाए  ।  इसकी  हमें  फिक्र  रहती  है  ।

 जब  ब्लू  स्ट'र  आप्र न  तब  मैं  भी  अन्दर  था  ।  पांच  जून  की  शाम  के  6  बजे  में
 को  लोंगोवाल  जी  के  पास  बैठा  था  ।  उस  वक्त  तीन  आदमी  सेल्फ  लोडिंग  राईफल््स  लेकर
 वाल  जी  के  कमरे  में  घूस  आये  ।  उनके  पास  एक  मैं  यह  बात  कभी  देश  के  सामने  नहीं
 उनके  पास  एक  मशीन  छोटी  सी  मशीन  ज॑से  कि  ट्रांजिस्टर  होता  उन्होंने  कहा  लोंगोबाल
 जी  को  कि  संत  खालिस्तान  का  ऐलान  कीजिए  ।  ये  भारत  की  फौज  आक्रमणकारी  हो  च॒की

 उस  वक्त  का  माहौल  मैं  बता  सकता  गोलियां  चल  रही  बम  बरस  रहे  कम्युनिकेशन
 टूट  चुका  साथ  कोई  नहीं  ”,  सिर्फ  हम  लोग  लेकिन  मैं  दाद  देता  हूं  संत  जी  संत
 वाल  ने  कहा  देखिए  आप  मुझे  गोली  मार  सकते  लेकिन  खालिस्तान  के  ऐलान  की  बात  मैं
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 नहीं  कर ूगा  ।  यह  बांत  उन्होंने  तब  भी  कही  ।  मैं  जामिन  मौजूद  था  और  उस  वक्त  वे  लोग

 हमारा  कुछ  भी  कर  सकते  थे  ।  इसलिए  मैं  देश  को  बताना  चाहता  हुं  कि  हमारे  खून  का  आखिरी

 कतरा  भी  इस  देश  की  एकता  के  लिए  है  और  रहेगा  और  मैं  यह  भी  कहता  हूं  जैसा  अभी  श्री

 अज्  नर्सिह  जी  मे  कहा  कि  एक्सेसिव  यूज  आफ  फोस  शायद  इलाज  नहीं  कर  सकती  ।  अब  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  बातें  सामने  नहीं  आ  कुछ  चीजों  को  अच्छी  तरह  देखा  कुछ
 अच्छे  आस्पेक्ट्स  भी  हैं  ।  पंजाब  में  12800  गांव  हैं  और  उनमें  से  11000  गांवों  में  सिक््खों  की

 आबादी  90  परसेंट  है  ।  गांव  शहर  से  10-10  किलोमीटर  दूर  लेकिन  उन  गांवों  अरुण

 नेहरू  जी  के  पास  डाटा  आज  भी  उन  गांबों  में  कम्युनल  टेंशन  नहीं  पंजाब  के  हर  गांव
 में  हिन्दू  भाई  दुकानदारी  करते  7-8-10  दुकानें  हैं  गांवों  में  लेकिन  किसी  पर  गाँव
 के  लोग  अटेक  नहीं  करते  ।  अटेक  आर्गनाइज्ड  लोग  करते  हैं  और  अटैक  करके  चले  जाते  लेकिस
 धहरों  में  जहां  सिकक््ल  माइनारटीज  में  वहाँ  मालूम  नहीं  कैसे  यह  सब  हो  रहा  इसको  देखना

 होगा  ।  मैं  हर  बात  की  गारंटी  नहीं  लेकिन  हमें  देखना  होगा  कि  वहां  क्यों  गड़बड़ी  होती
 जहां  मेजारिटी  हिन्दुओं  की  है  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  देखिए  कि  वे  चाहते  क्या  एक्स्ट्रीमस्ट्स
 चाहते  क्या  हैं  मैं  कभी-कभी  कहता  इटरवीन  हम  करते  हमारी  पार्टी  करती  एक्स्ट्रीमिस्ट्स
 चाहते  क्या  हैं  यह  स्पष्ट  हो  जाना  चाहिए  ।  एक्स्ट्रीमिस्ट्स  चाहते  हैं  कि  इस  देश  के  टुकड़  हो
 एकस्ट्रीमिस्ट्स  चाहते  हैं  कि  पड़ोस  का  कोई  देश  जो  भारत  का  दोस्त  नहीं  उसका  डिजाइन  पूरा
 हो  जाए  बदला  लेने  एक्स्ट्रीमिस्ट्स  चाहते  हैं  कि  बरनाला  गवनंमेंट  का  कांटा  निकल  जाए  और
 सिक्स  वर्सेस  हिन्दुस्तान  एक  झगड़ा  ऋल  पड़ ,  हिन्दुस्तान  के  लोग  इस  बात  को  समझ  लें  ।  इस
 भंगड़  से  वे  लोग  कह  सके  कि  लड़ाई  सिक्स  वर्सेस  हिन्दू  गवनंमेंट  ये उनके  लफ्ज  मेरे
 ये  यह  चाहते  हैं  ।  इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  एक-एक  एक-एक  एक-एक  बात  देश
 के  लिए  सोचिए  ।  मेरे  ऐसा  न  हो  कि  हमारा  एक  हमारे  कुछ  शब्द  उनके  हाथ
 भा  जाएं  और  उनके  इरादे  पूरे  हो  हम  उनके  हाथों  में  खेल  जायें  ।  इसलिए  मैं  आपसे  कहना
 चाहता  हूं  कि  आम  आदमी  यह  चाहता  है  कि  शांति  पंजाब  में  जो  कत्ल  हो  रहे  हैं  वे  देश
 माथे  पर  एक  दाग  निर्दोष  लोगों  के  मगर  कुछ  उनको  टाकिंग  प्वाइन्ट  मिले  जिनका
 वे  लोग  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  दिल्ली  में  जो  दंगे  हुए  वे  भी  देश  के  माथे  पर  दाग  लेकिन  रिकार्ड
 ठीक  कर  लेना  चाहिए  ।  ये  टाकिंग  प्वाइंट  उन+  पास  हैं  ।  एक्स्ट्रीमिस्ट्स  बड़े  बड़े  दीवानों  में
 मजलिसों  में  यह  कहते  हैं  कि  यहां  हो  रहे  कत्लों  में  पंजाब  की  निन््दा  होती  लेकिन  दिल्ली  में
 हुए  कत्लों  की  निन््दा  पालियामेंट  में  क्यों  नहीं  की  गई  ।  अगर  नहीं  की  गई  तो  हमें  देख  लेना

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमेशा  निन्दा  की  गई  ।

 कई  साननीय  सदस्य  :  हमेशा  की  डट  कर  निन््दा  की  गई  है  ।

 भरी  बलवंत  सिह  रामूवालिया  :  ठीक  है  की  गई  होगी  तो  उनको  श्रद्धांजलि  प्रदान  नहीं
 की  गई  रह  गई  लेकिन  वे  इसको  यूज  करते  मेरा  मतलब  यह  नहीं  है  कि  किसी
 के  दिल  में  कोई  ईमानदारी  नहीं  है  ।
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बुरा  काम  हमेशा  बुरा  होता  रामूवालिया  बुरा  काम  तो  बुरा
 चाहे  वह  किसी  के  भी  साथ  हो  रहा  हमारे  साथ  हो  या  हमारे  भाई  के  साथ  किसी  के

 साथ  ऐसा  नहीं  होता  चाहिए  |  इसको  हमेशा  कंडेम  करना  चाहिए  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  अब  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अब  हमें  करना  क्या  है  अब  मैं

 आखिर  मैं  आता  कंडेम  कर  देश  इस  बात  को  मानता  है  ओर  कुदरती  तौर  पर  ज्यादा

 कहा  जा  रहा  है  कि  अकाली  दल  का  दायित्व  यहां  भी  है  और  देश  के  बाहर  भी  लेकिन  अब
 करना  क्या  बस  यही  दो-चार  बातें  मैं  3-4  मिनट  में  कह  देना  चाहता  सबसे  पहली  बात

 यह  है  कि  पोलिटिकल  लीडसे  इररिस्पान्सिबल  और  भड़काऊ  बात  न  करें  जब  पोलिटिकल  लीडर
 बात  करता  है  तो  वह  टी०  वी०  और  अखबारों  में  आ  जाती  यहां  एक  मित्र  ने
 मैं  नाम  नहीं  लूगा  क्योंकि  वे  किसी  स्टेट  के  बहुत  अच्छे  और  बहुत  बड़े  आदमी  हैं  |  मेरा  इरादा
 किसी  का  दिल  दुखाने  का  नहीं  है  ।

 [  श्रनुवाद  ]
 हरियाणा  ने  केन्द्र  को  स्पष्ट  और  निश्चित  तौर  पर  यह  कह  दिया  है  कि  चंडीगढ़  पंजाब

 को  तब  तक  नहीं  देने  दिया  जाएगा  जब  तक  कि  चंडीगढ़  के  बदले  में  हरियाणा  को  पंजाब  के  हिंदी
 भाषी  क्षेत्र  नहीं  दे  दिए  जाते  और  रावी-ब्यास  का  जल  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  को  देना  शुरू
 न  कर  दिया  जाए  ।

 ]
 क्या  अकार्ड  में  लिखा  है  कि  पानी  चलेगा  तो  तभी  चंडीगढ़  आएगा  ।  इसलिए  मैं  कहता

 हू  कि  बड़  आदमियों  को  जरा  डिसीप्लीन'*****  आगे  नहीं  कह  गा  ।  मैं  एक  विनत्वी
 करना  चाहता  हूं  कि  सिखों  में  यह  बात  पहुंच  गई  है  कि  उनको  रांगली  पेंट  किया  जा  रहा  है  ।
 मैं  आपसे  दिल  खोलकर  बात  कर  रहा  हूं  ।  सौ  बेवकूफ  मिलकर  और  चार  गेग  बनाकर  विदेशों  से

 कुछ  लेकर  कत्ल  कर  रहे  हैं  तो  99.9  परसेंट  सिख  रो  रहे  हैं  कि  यह  क्या  हो  रहा  है  ।  भाप  सभी
 को  तो  गलत  मत  पेंट  कीजिए

 इझध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 श्री  बलटन्त  सिह  राभृवालिया  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि इसका  इलाज  कीजिए  ।  मैं  किसी
 पर  इल्जाम  नहीं  लगाता  हू  ।  मैं  तो  केन्द्र  का  शुक्रगुजार  हु  क्योंकि  सीरियसली  और  आनेस्टली
 श्री  अरुण  नेहरू  जी  और  श्री  अजुन  सिंह  जी  पंजाब  गए  ।  एक्सट्रीमिस्ट्स  ने  तो  दीपावली  कर
 ली  थी  कि  अब  काम  बन  गया  क्योंकि  दो  आदमी  आ  रहे  हैं  इसलिए  बरनाला  साहब  की  सरकार
 टूटेगी  ।  इन्होंने  जाकर  कहा  कि  यह  देश  की  समस्या  इसको  हमें  सपोर्ट  करना  अपोजिशन
 ने  और  सारे  देश  ने  सपोर्ट  दिया  ।  मैं  किसी  पर  इल्जाम  नहीं  लगा  रहा  हूं  (

 प्रो०  मधु  दंडवले  :  वो  भी  पंजाब  में  अपोजिशन  ही  है  ।
 श्री  बलवन्त  सिह  राभूबालिया  :  सिखों  को  रांगली  पेंट  न  किया  आपके  माध्यम

 से  और  प्रधान  मंत्री  जी  के  सामने  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  में  बाहर  से  सिस्र  जा  रहे
 बहुत  से  लोग  चले  गए  आप  तो  यह  कहेंगे  कि  आप  बुला  रहे  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि
 इन्सेन्टिव  दे  रहे  हैं  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रंशर  में  कुछ  मजबूरी  भी  होती  है  ।  पोलिटिकली
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 नहीं  बल्कि  भाई  के  तोर  पर  बात  कर  रहा  क्या  आज  एक  भी  कांग्रेस  रूल्ड  स्टेट  का
 मुख्य  मंत्री  चण्डीगढ़  गया  और  जिसने  कहा  हो  कि  चलो  भाई  मैं  नहीं  रहने  दू  लेने  नहीं
 जा  रहे  लेने  जाना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  कुछ  करता  मैं  गलत  भी  हो
 सकता  हूं  ।  होता  क्या  है  कि  एक  अदमी  यहां  स्रे  चला  वह  एक  गाँव  में  बेठ  गया  और  सारे
 गांव  में  वह  टेप-रिकार्ड  लगाता  है  कि  यह  हो  रहा  है  इसलिए  इसका  कुछ  करना

 चाहिए  ।  जोधपुर  जेल  में  पांच  सौ  के  करीब  लोग  हैं  +

 [sata]  ध्रनुवाव  ]  "
 हु

 शी  शरुण  नेहरू  सुरक्षा  राज्य  :  मैं  सिफं  एक  बात  कहना  चाहता  हू  ।
 पंजाब  सरकार  भी  इसका  प्रचार  करती  रही  हमने  इसके  बारे  में  चर्चा  की  है  कि  इस  परम्परा
 को  प्रोत्साहन  न  दिया  जाए  ।

 ]
 श्री  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हु  कि  कल  फाइनेंस  मिनिस्टर  ने

 पंजाब  में  बयान  दिया  है  कि  एक  भी  हिन्दू  भाई  अगर  पंजाब  से  जाएगा  तो  हम  लेने  मैं

 जोधपुर  की  बात  कह  रहा  था  )
 श्रीमती  सुखबन्स  कौर  :  पंजाब  छोड़कर  गए  हैं  क्या  आप  उनको  लेने  गए  हैं  ।
 श्री  बलवन्त  सिह  रामृवासिया  :  अगर  गए  हैं  तो  हम  लेने  जायेंगे  ।  आप  ऐलान  करें  कि

 आप  भी  लेने  जायेंगे  )
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  की  राय  एक  हो  हैं  कि  कोई  नहीं  जाना  चाहिए  और  जो  गए  हैं

 उनको  वापिस  बुलाना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  अगर  किसी  को  टिकट  भी  दें  तो  रिटर्न  टिकट  होना  चाहिए  ।

 झध्यक्ष  सहोदय  :  मिलने-मिलाने  भी  आयें  तो  ठहरने  के  लिए  नहीं  ।
 श्रो  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  ऐसे  ही  जोधपुर  में  कुछ  औरतें  हैं  और  कुछ  शिरोमणी

 प्रबन्धक  कमेटी  के  मुलाजिम  जिनको  पकड़  लिया  गया  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  प्राइम
 स्टर  साहब  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  इक््वायरी  करवा  कर  देख  यदि  कुछ  मामला
 उनके  खिलाफ  हो  तो  आप  बेशक  रखें  लेकिन  अगर  नहीं  है  तो  उनके  बारे  में  देख  लें  ।  क्योंकि  वे
 लोग  और  शिरोमणी  प्रबन्धक  कमेटी  के  मुलाजिम  वहां  गुरु  अजु  न  सिंह  जी  महाराज  का  शहीदी
 दिवस  मनाने  के  गुरु-पं  मनाने  के  लिए  गए  हुए  थे  और  वहां  उन  भोले-भाले  लोगों  को

 पकड़  लिया  गया  ।  उनके  बारे  में  भी  आप  देख  ले  क्योंकि  वे  एज  ए  डंलीगेट  गए  वंसे  ही
 सिक्ख  सोल्जसं  के  बारे  में  भी  जो  बेरक  छोड़  गए  थे  ।  उनमें  से  बहुत  सारों  को  तो  छोड़  दिया

 मगर  किसी  तरह  से  वह  रिकार्ड  में  आ  जाए  कि  इतने  चले  बाकी  हैं  तो  उनको  भी

 छोड़ा  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  मैं  यह  बात  बहुत  तहमुल-मिजाजी  से  कहता  इरीटेशन  का  प्वाइट
 उनके  हाथ  में  बहुत  मैं  ईमानदारी  से  कहता  हुं  कि  जो  आम  सिक्ख  लोग  पोलिटिकल  लीडसे
 के  साधु  सन््तों  के ऊपर  तो  शक  किया  ही  नहीं  जा  फौजियों  के  बारे  में  वे  कहते
 हैं.कि  इन्होंने  तो  सिर्फ  धर्म  के  लिए  किया  तो  माफी  क्यों  नहीं  दिलाते  ।  एक्सट्रीमिस्टस  कहते  हैं  ।
 कि  आपके  साथ  धोखा  हुआ  अब  भी  धोखा  होगा  ।  वे  चाहते  हैं  कि  एकौर्ड  कामयाब
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 न  हो  लेकिन  उसके  बारे  *में  हम  बहुत  दफा  कह  चुके  हैं  कि  एकौड्ड
 कामयाब  होना  चाहिए  और  हम  पूरी  भावना  के  साथ  आज  भी  वही  कह  रहे  हैं
 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  सिक्ख  सोल्जसं  के  बारे  में  भी  आपको  ज्यादा  तेजी  से  दिल  खोल  कर

 कुछ  करना  चाहिए  |  एकौड  इम्पलीमैंट  होना  चाहिए  लेकिन  फौरेन  पावसं  के  बारे  जहां  हमारे
 बौ्डर  लूज  जहां  कमी  वेसे  हमारे  अरुण  नेहरू  जी  ने  अभी  कहा  कि  हमने  बहुत  कुछ
 जाम  किया  है  लेकिन  फिर  भी  लोग  दूसरी  तरफ  से  आ  रहे  अभी  मैंने  पढ़ा  की  राजस्थान  के

 रास्ते  से  6  लोग  कुछ  लोग  जम्मू  कश्मीर  के  रास्ते  से  भी  भाये-'**  यदि  पकड़े
 भी  गए  तो  भी  आ  तो  गए  ।

 जिस  समय  यहां  महाराजा  रणजीत  सिंह  का  राज  खत्म  हुआ'**
 सामने  अपने  विचार  रख  रहा  आप  उसको  कंसे  लेते  यह  आप  पर  निर्भर  मैंने  आपसे

 कहा  कि  जो  कुछ  भी  करें  खुले  दिल  से  वेसे  हमारे  मोरार  जी  देसाई  साहब  की  भी  एक
 स्टेटमैंट  जो  कहा  जाता  है  कि  पंजाब  के  बारे  में  बहुत  कुढ़  कर  बोलते  हैं  लेकिन  उसके  बावजूद
 भी  वे  कह  गए  कि  इन  भटके  हुए  युवकों  को  प्रंम  और  प्यार  से  समभाने-बुकाने  की  जरूरत  है  ।

 थोड़ा-बहुत  मैं  भी  बीच  में  रहा  लेकिन  उसमें  सब  नये-नये  आते  पुराने  अनुभवो  और
 सम्भदार  लोग  कभी  वंसे  काम  नहीं  करते  ।  वे  तो सारे  16  और  18  साल  के  नौजवानों  को

 चुनते  हैं  ओर  उनके  कान  में  कुछ  उनको  कोई  टास्क  देकर  भेज  दिया  जाता  है  ।  अब  फौरेन

 पावसं  टास्क  देकर  नौजवानों  को  यहां  भेज  रहो  पाकिस्तान  टास्क  देकर  भेजता  है  कि  फलां  को
 मारना  यह  करना  वह  करना  है  ।  उस  सबका  इलाज  हो  रहा  है  और  भी  जोर  से  किया
 जाना  चाहिए  ।

 आशिर  मैं  महाराजा  रणजीत  सिंह  की  बात  कहकर  खत्म  करता  उनकी  मौत  के
 बाद  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  जिसे  आपा-घापी  बोलते  हैं  ।  अंग्रेज  बहुत  चालाक  जबकि

 हमारी  गवनंमैंट  को  चालाकी  की  कतई  जरूरत  नहीं  है  ।  अ ग्रेजों  ने सारे  सिबखों  को  किसी  तरह
 से  सारी  सोसायटी  को  काबू  में  कर  अपनी  सरकार  से  मैं  चालाकी  की  बात  नहीं  कहता
 बल्कि  कहता  हूं  कि  वह  बहुत  सीरियस  है  और  उसको  भी  वसा  ही  तरीका  किसी  मन  किसी  तरीके
 से  अपनाना  चाहिए  जो  उनको  छाती  से  लगा  उनको  अपने  नजदीक  कर  सके  ।  क्योंकि  जनरल
 अमनेस्टी  जरूर  होनी  उसका  कारण  यह  है  कि  पंजाब  के  बाहर  जितने  एक्सट्रोमिस्टस

 बोकारों  आदि  जगहों  वे  चाहते  हैं  कि  सिक््खों  पर  मार  पड़े  ।  वे  चाहते  हैं  कि
 सिक््खों  की  दुकानें  जलें  ।  अभी  ऊना  अम्बाला  में  ओर  जगाधारी  में  ऐसा  ही  देखने  में  आया
 इसलिए  उनके  इरादे  ऐसे  हैं  कि  यह  इसलिए  मैं  देश  भर  से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  की  ओर  से  इसके  लिए  प्रबन्ध  किया  जाए  जिससे  कि  जो  लोग  दिल्ली  के  दंगों  में  जिन्होंने
 गड़बड़  वे  आज  भी  घूम  रहे  हैं  भोर  कह  रहे  हैं  ।  है

 ]

 भरी  झ्रदण  नेहरू  :  मेरे  विचार  से  हमने  निर्णय  किया  था  कि  हम  इन  तमाम  बातों  की  ओर
 नहीं  जाएंगे  ।
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 ैपहफहफह़्््प़़््प््ू्प््ू़्

 श्री  बलवंत  सिह  रामृबालिया  :  आप  यह  भी  देख  लेना  कि  देहरादून  से  हमारे  पास  रिपोर्ट
 आई  है  कि  वहां  चार  सिक्खों  पर  कत्ल  के  मुकदमें  हो  गए  हैं  जिनके  घरवाले  मारे  गए  इन
 भी  आप  देख  मैं  यहां  किसी  पर  इंलजाम  लगाने  के  उद्देश्य  से  कोई  बात  नहीं  लेकिन
 आप  जरूर  देख  लें  कि  कोई  गलत  न  हो  |  इसलिए  अ

 त
 में  मैं  आपसे  अपील  करता  हूं  कि  लिबरल

 होकर  मदद  और  सपोर्ट  हमें  दीजिए  ताकि  इस  देंश  की  रक्षा  में  प्री  ईमानदारी  के  साथ  अकाली
 दल  देश  की  अखण्डता  और  आतंकवाद  के  खिलाक  अपना  फरजं  पूरा  कर  सके  ।  धन्यवाद  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 श्री  कमल  चौधरो  :  यह  एक  चमत्कार  अध्यक्ष

 आपको  ही  इसका  श्रेय

 अध्यक्ष  महोदय  :  हर  बार  ऐसा  किया  जाता  चिन्ता  मत  कीजिए  ।
 श्री  कमल  खोधरी  :  इस  सोमवार  को  मैंने  प्रधानमंत्री  जी  से  सम्पर्क  किया  और  उन्हें  एक

 पत्र  दिया  ।  वे  मुस्करा  दिए  किन्तु  मुझे  यह  अनुमति  दी  कि  मैं  नियम  193  के  अधीन  आपको

 सूचना  दू  ।  इस  तरह  आज  हमें  वाद-विवाद  का  अवसर  मिला  यह  है  सभा  की  शक्ति  ।
 पंजाब  जल  रहा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनकी  तरफ  मत  देखिए  ।  आप  मुझे  संबोधित  कीजिए  ।  आपको
 आप  भाषण  नहीं  दे  आप  दीर्घाओं  की  ओर  नजर  डालकर  और  उनका

 हवाला  नहीं  दे  सकते  ।  अःपको  मुझसे  कहना  दीर्घा  में  बंठे  लोगों  से  नहीं  ।

 )
 श्रो  कमल  चौधरी  :  मुझे  खेद  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  कहने  के  लिए  मैंने

 कुछ  मुद्दे  तैयार  किए  थे  ।  चू  कि  मुझे  पता  लग  गया  कि  मैं  वाद-विवाद  शुरू  नहीं  करूंगा  और  सिर्फ
 10  मिनट  के  करीब  समय  मिल  सकता  इसलिए  मैंने  आधे  से  भी  ज्यादा  मुद्दों  को  काट  दिया

 है  और  मैं  आपको  आंकड़े  बताकर  उलभन  में  नहीं  डाल ूगा  ।
 :  मैं  वर्ष  1982  से  बात  शुरू  करूंगा  जब  मैं  लड़ाक्  विमान  से  युद्ध  करने  के  लिए

 एक  विमान  का  प्रशिक्षण  लेने  के  लिए  सोवियत  संघ  में  था  ।  लाला  जगत  नारायण  की  गोली  मार
 कर  हत्या  कर  दी  थी  ।  मुझे  पता  लग  गया  कि  पंजाब  के  बुरे  दिन  आ  गए  हैं  ।

 वर्ष  1984  में  जब  पंजाब  झुलसने  वाली  गर्मी  से  तप  रहा  मैं  सिय/चीन  ग्लेसियर

 और  चीन  से  लेकर  पाकिस्तान  तक  की  अपनी  उत्तरी  सीमाओं  की  रक्षा  के  लिए  लेह  में  कार्यरत

 तब  ही  होशियार  पुर  में  प्रिसिपल  ओम  प्रकाश  मेरे  पिता  के  बहुत  ही  घनिष्ठ  मित्र  की

 हत्या  कर  दी  गई  और  इसका  मेरे  पिता  को  बहुत  आघात  पहुंचा  ।  किन्तु  विपक्षी  सदस्यों  में

 बहां  तक  कि  उस  समय  इनमें  से  कुछ  सदस्य  वहीं  मौजूद  कोई  भी  होशियारपुर  नहीं  पहुंचा  जब
 कि  वे  वर्षों  से  मेरे  पिता  के  साथ  रहे  थे  ।  वे  शान्ति  रैलियों  समाचार-पत्रों  के  कालमों  में  खूब
 बोलते  हैं  किन्तु  वहां  जाने  के  लिए  किसी  के  पास  समय  नहीं  था  ।  सेना  बुलाई  गई  और  आपरेशन

 ब्ल्यू  स्टार
 ह

 भी  झ्मल  दत्त  :  अपने  आंकड़े  निकाल  लीजिए  ।
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 थ्लो  कमल  चोधरी  :  मुझे  आशा  है  कि  भाप  सबको  उसकी  ज/नकारी  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कमल  हमें  यथार्थवादी  होना  चाहिए  और  हमारी  कोशिश  यह  होनी
 चाहिए  कि  वाद-विवाद  के  मुख्य  मुह  को  ही  लें  ।  कृपया  उसी  तक  सीमित  रहिए  ।

 झो  कमल  चोधरो  :  लोगों  को  पता  ही  नहीं  है  कि  पंजाब  में  क्या  हो  रहा  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  सब  बताना  चाहता  हूं  ।  कुछ  भी  जब  पंजाब  में  सेना  बुला  ली  तो  वहां

 पूर्ण  ज्ञांति  हो  गई  ।  उसके  बाद  वहां  कोई  खूनखराबा  नहीं  हुआ  ।

 अब  मैं  1984  की  स्थिति  पर  आता  उन  दिनों  मैं  एयरफोस्स

 अमृतसर  में  पाकिस्तान  ने  अपनी  सीमा  पर  मोर्चाबंदी  कर  ली  सीमा  को  सील  कर
 दिया  गया  जब  हम  उड़ान  पर  हमें  तत्काल  ही  बापस  बुलाया  गया  और  विमान  वापस
 उतारने  को  कटद्दा  गया  ।  हमें  दुलद  समाचार  मिला  कि  देश  की  प्रधानमंत्री  को  गोली  मार  दी  गई
 तत्काल  ही  कुछ-कुछ  ऐसी  आशंका  होने  लगी  कि  जहां  तक  संभव  है  वे  अब  जीवित  नहीं  इसके
 बाद  दंगे  शुरू  हो  मैं  इसके  बारे  में  ज्यादा  बताना  नहीं  चाहता  ।  मैं  लेकिन  शिवपुरी  में  हुए  एक
 ऐसे  कांड  का  हवाला  देता  हूं  जहां  मेरे  बहनोई  के  जो  सिख  की  हत्या  कर  दी  उन्हें
 जिन्दा  ही  जला  दिया  यहां  तक  कि  कोई  उनकी  राख  भी  नहीं  देख  मेरे  पिता  ने

 मुझसे  कहा  कि  यदि  तुम्हें  विश्वास  है  कि  निह॒त्थे  जा  सकते  हो  तो  शिवपुरी  चले  जाओ  ।  मैं  अपने

 एक  मित्र  के  साथ  शिवपुरी  के  लिए  रवाना  हो  गया  ।  जबकि  हमें  टेलीफोन  पर  उनसे  वार-बार

 यही  खबर  मिल  रही  थी  कि  वहां  कोई  नहीं  आया  कनाडा  से  मेरी  बहन  बार-बार  यह  पूछ
 रही  थी  कि  क्या  वह  यहां  आ  जाएं  ।  मैंने  उसे  भारत  आने  के  लिए  कह  दिया  और  उससे  कहा  कि
 मैं  उसके  हितों  की  रक्षा.करूंगा  और  उनकी  जिन्दगी  बचाऊंगा  ।  मैं  शिवपुरी  गया  और  वापस
 आ

 मैं  आपको  एक  दूसरी  घढना  बताता  हूं  कि  शिवपुरी  में  क्या  मारे  गए  लड़के  के
 जो  70  वर्ष  के  वृद्ध  अपने  हाथ  में  तलवार  लेकर  बाहर  आए  ।  एक  दूसरा  आदमी  उनके

 साथ  तलवार  की  म्यान  हाथ  में  लेकर  आया  और  तीसरा  लड़का  हाथ  में  लाठी  लेकर  उनके  साथ
 उस  भीड़  का  पीछा  करने  लगा  जिसकी  लोग  सहायता  कर  रहे  थे  ।

 )

 कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  थोड़ा  धैर्य  रखिए  ।  पिछले  कुछ  ही  महीनों  में  मेरा  ढाई  सौ  ग्राम

 खून  सूल  गया  है  ओर  मैं  वही  कह  रहा  हूं  जो  पंजाब  में  हो  रहा  है  ।  इन  तीन  लोगों  ने  अपने  घर
 बचा  लिए  ।  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  वे  कितने  बहादुर  थे  ।  ये  आतंकवादी  और  उमग्रवादी  इन  तीनों

 लोगों  के  साथ  खेल  रहे  थे  ।  वे  इन  लोगों  से  एक  लाठी  से  लड़  रहे  थे  और  ठीक  यही
 स्थिति  पंजाब  में  है  ।  मैं  आपसे  सि्फे  यही  कहूंगा  कि  आप  इन  बहादुर  लोगों  को  संरक्षण
 प्रदान

 अब  मैं  स्वयं  अपने  परिवार  की  पृष्ठभूमि  बताना  चाहता  हूं  ।  मेरी  दादी  सिख
 मेरी  नानी  भी  सिख  थीं  ।  मेरी  दो  बहने  हैं  जो  सिखों  को  ब्याही  हिन्दू  और  सिखों  के  संबंध  में
 जितना  आप  जानते  हैं  मैं  उससे  कहीं  ज्यादा  जानता  हूं  ।
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 उसके  बाद  मुझे  अपनी  प्यारी  मां  कौ  अस्थि  भस्म  की  अमरनाथ  की  अन्तिम  यात्रा
 के  समय  नए  प्रधान  मंत्री  को  मार्ग  में  सुरक्षा  क ेलिए  दिल्ली  बुलाया  गया  ।  मैंने  विमान
 से  उड़ान  की  और  आपको  बता  दू  कि  मेरे  वही  पिता  जो  जीवन  भर  इन्दिरा  गांधी  के  विरुद्ध  लड़े
 इस  बात  पर  गवं  से  फूल  गए  कि  प्रधान  मंत्री  की  रक्षा  के  लिए  और  देश  में  छत्रुओं  के  हमले
 से  उन्हें  बचाने  क ेलिए  मेरा  चयन  किया  गया  जब  भूतपूव॑  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 की  हत्या  हुई  वह  दिल्ली  में  थे  ।  जब  वह  होशियारपुर  वापस  वह  बहुत  गुस्से  में  थ ेऔर

 उन्होंने  इस  देश  के  कुछ  लोगों  के  दिल्ली  में  मिठाई  बांटने  तथा  वहां  के  कुछ  इलाकों  में  दुकानें  खुली
 रखने  के  शमंनाक  रवंये  का  भी  जिक्र  किया  यह  वही  आदमी  था  जिसने  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री
 का  विरोध  किया  था  ।  उसका  चरित्र  ऐसा  था  |  इनकी  हत्या  पर  आपको  कम  से  कम  मगरमच्छ
 के  आंसू  बहाने  चाहिए

 अब  10  1985  का  दिन  आया  ।  पंजाब  में  दंगे  शुरू  करवाने  का  होशियारपुर  में

 प्रयास  किया  गया  |  मेरे  पिता  जी  को  सभी  प्यार  करते  उन्होंने  अपना  राजनीतिक  जीवन

 1937  में  शुरू  किया  था  जब  वो  19-20  की  आयु  के  मैं  मिग  23  एयरक्राफ्ट  की  सीट  पर

 बेठा  था  और  इस  एयरक्राफ्ट  को  सुबह  550  बजे  जगुआर  के  साथ  अम्यास  के  लिये  उड़ान  भरनी

 थी  ।  उसी  समय  मेरे  पिता  जी  की  हत्या  की  गई  ।  मैं  उस  शहर  में  अगलें  दो  घंटों  में  पहुंच  गया  ।

 उस  समय  तक  लगभग  साठ  मकानों  को  जला  दिया  गया  था  और  एक  व्यक्ति  की  छूरा  मारकर

 हत्या  कर  दी  गई  थी  और  एक  अन्य  व्यक्ति  को  गम्भीर  रूप  से  घायल  कर  दिया  गया  यह
 सब  पहले  एक  घंटे  में  ही  हुआ  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  विषम  पर  बोलिए  ।  मेरे  पांस  बहुत  कम  समय  सह्दी  विषय

 पर  बोलिए  ताकि  हम  मुख्य  मुद्दे  पर  ध्यान  दे  सकें  ।

 श्री  कमल  चोधरी  :  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  सब  कुछ  कैसे  किया

 लोग  यह  नहीं  जानते  ।

 झ्रध्यक्ष  सहोदय  :  वे  जानते  हैं  ।  सवाल  यह  है  कि  इस  समस्या  का  समाधान  कैसे  किया

 जाये  ।
 ,  ह

 झी  कमल  चोधरी  :  श्री  अजुन  सिंह  तथा  आंतरिक  सुरक्षा  राज्य  मंत्री  पंजाब  गये  ।  मुझे

 खुशी  है  कि  उन्होंने  स्थिति  को  कम  से  कम  अपनी  आंखों  से  तो  देखा  ।  बेहतर  होगा  कि  मैं  भापको

 वहां  जो  कुछ  हो  रहा  है  इसके  बारे  बताऊं  बजाए  इसके  कि  वहां  किसी  अन्य  व्यक्षि  पर  कोई

 मुसीबत  आये  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  यह  सुमायें  कि  वहां  क्या  किया  जाना  चाहिये  ।

 करी  कमल  चोधरी  :  तो  मैंने  पहले  ही  दे  दिया  है  मेरा  सुकाव  था  ।'''

 अगली  सुबह  होशियारपुर  में  तनाव  बढ़  रहा  मैंने  देखा  कि  वहां  बिल्कुल  तबाद्दी
 होने  वाली  थी  और  छहर  में  एक  भी  सिख  जिन्दा  नहीं  रहना  था  ।  मैंने  राज्यपाल  श्री  अजु  न्सिह
 थी  को  टेलीफोन  किया  लेकिन  15  मिनट  में  देखते  ही  गोली  मारने  के  आदेश  दे  दिए  गये  ।  5000
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 लोगों  की  भीड़  ने  देखते  ही  गोली  मार  देने  के  आदेश  को  चुनोति  देते  हुए  अपने  घरों  से
 निकल  भाये

 और  वे  सभी  मेरे  इदें-गिंदे  इकट्ठे  हो  अगले  दो  घंटों  में  मैंने  प्रधान  मंत्री  को  टेलीप

 किया  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  मैंने  राज्यपाल  को  टेलीफोन  किया  मैं  उ

 बताना  चाह  रहा  था  कि  स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  और  वह  मेरी  सहायता  करें  क्योंकि  मैं  शहर

 नहीं  बचा  सकता  प्रधान  मंत्री  जी  ने  10  मिनट  तक  टेलीफोन  पर  मेरी  बातचीत  को  धीैये  से

 सुना  ।  मैं  भाग्यशाली  था  ।  लेकिन  उन्होंने  मुझे  कहा  कि  मैं  राज्यपाल  से  ही  बातचीत  HE

 ।  होशियारपुर  से  तत्काल  कफ्यूਂ  उठा  दिया  गया  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  बात  को  ध्यान  में  रखें  कि  इन  शब्दों  को  कायंवाही  वृतांत
 में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 )
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कमल  मैं  आपको  फिर  सचेत  करता  हूं  ।  आप  को  कुछ  ऐसे  सुझाव

 देने  चाहिएं  जिनसे  भविष्य  में  साथंक  मदद  मिले  ।  आप  केवल  पिछली  बातें  कह  रहे  हैं  और  आपने

 अपना  पूरा  समय  ले  लिया  है  ।

 श्री  कमल  घोधरो  :  पिछले  कुछ  महीनों  से  मैं  हर  व्यक्ति  का  दरवाजा  खटखटा  रहा
 मैं  आपके  पास  प्रधान  मंत्री  तथा  ग्रह  मंत्री  तथा  बहुत  से  अन्य  मंत्रियों  के पास  भी  कई  बार

 इ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  भूतकाल  के  सहारे  नहीं  रह  आपको  आगे  बढ़ना  है  आपको
 भविष्य  के  बारे  में  सोचना  है  ।  इसका  केवल  यही  एक  मात्र  उपाय  है  ।  जो  कुछ  हुआ  उसके  बारे

 में  हम  सभी  जानते  आपको  जो  क्षति  हुई  है  उसके  लिए  हमारी  सहानुभूति  आपके  साथ
 आपके  पिता  की  मृत्यु  के  लिए  हमारी  सहानुभूति  आपके  साथ  हम  जानते  हैं  कि  क्या  कुछ
 हुआ  है  किन्तु  अब  हमें  भविष्य  के  बारे  में  सोचना  है  ।  ओर  इस  सभा  की  यही  राय

 री  कमल  चोधरी  :  शुक्र  है  कि  अब  सभा  ने  कम  से  कम  यह  महसूस  किया  है  कि  पंजाब
 समस्या  क्या

 मैंने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  ।  पहला  सुझाव  था******  ।
 आपके  सुरक्षा  कमंचारी  आज  क्या  कर  रहे  सीमा  सुरक्षा  बल  का  कया  काय॑

 हमने  1962  की  लड़ाई  कंसे  जीती  ?  क्या  हमने  हाथ  पर  हाथ  रखे  ही  यह  लड़ाई  जीत  ली  ?  तो
 फिर  हमने  1965  तथा  1971  की  लड़ाई  कैसे  जीती  ?  आप  अमरीका  तथा  पाकिस्तान
 पर  दोष  लगा  रहे  हम  आतंकवादियों  को  किसी  व्यक्ति  को  गोली  मारने  की  अनुमति  दे  रहे

 वे  गोली  मारते  स्कूटर  छोड़कर  भाग  जाते  यदि  आप  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  मांगें  तो DS  AUT
 मेरे  पास  आंकड़े  तो  नहीं  अमुक  व्यक्ति  स्कूटर  छोड़कर  आराम  से  अघेरे  में  अदृश्य  हो  जाता

 यह  लज्जा  की  बात  उनको  ऐसा  करने  दिया  जा  रहा  मैं  यही  सब  कुछ  बताने  का
 प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 शो  फसल  घोधरी  :  यदि  मैं  चला  सकता  हु'''***
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुझाव  दीजिए  ।
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 eee ्््््र्र्  रख
 भरी  कमल  धोधरी  :  इसके  लिए  सुझाव  स्पष्ट  तथा  सरल  आपको  आतंकवादियों  को

 ऐसे  ही  नहीं  जाने  देने  आप  ऐसा  आदेझ  दीजिए  कि  जिस  व्यक्ति  के  पास  हथियार  मिलेगा
 उसे  गोली  मार  दी  मैंने  आपको  बताया  है  कि  मैंने  होशियारपुर  को  कैसे  बचाया  ।  कफ्यूਂ
 लगाने  के  बाद  एक  हृत्या  हुई  मैं  आपको  एक  घटना  के  बारे  में  बताना  चाहता  हुਂ  और
 महोदय  मैं  माफी  चाहृगा  कि  मैं  दो  मिनट  का  समय  और  पिछले  रविवार  को  मैंने

 होशियारपुर  में  एक  युवा  रेली  का आयोजन  किया  कोई  व्यक्ति  उस  संस्था  को  जलाने  आया
 था  जिसका  मैं  सभापति  रहा  हु  ।  रात्रि  को  के  बजे  मैं  अपना  रिवालवर  लेकर  उन

 बादियों  की  तलाश  में  निकल  मैंने  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  को  टेलीफोन  कियाਂ

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 क्वी  कमल  चौधरी  /  मैंने  अपने  साथियों  को  सचेत  किया  तथा  शहर  में  घूमा  ।  शहर  में

 एक  भी  पुलिस  कर्मचारी  महीं  था  ।  बस  मुझे  इतना  ही  कहना  मैंने  खून  खराब  होने  से

 रोका  बोल  *
 ध

 *

 प्रष्यक्ष  महोदल  :  कृपया  बंठिए  ।  इसे  कायंवाही  वृत्तांत  में  शामिल  न  करें  ।  वह  अब  जो

 कुछ  बोल  रहे  हैं  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  न  किया  जाये  ।

 )
 संसदोय  कार्य  तथा  पयंटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  उस  दुःख

 को  समझ  सकता  हू  जिसे  दुः:ख्ली  मन  से  माननीय  सदस्य  श्री  कमल  चोधरी  ने  बोला  है  ।  मैं  जानता

 हूं  कि  उन्होंने  क्या-क्या  देखा  है  |  मैं  वह  सब्  समझता  हू  ।  जब  आप  रिकाडं  देखें  तो  कृपया  यह
 देखें  कि जो  बात  नहीं  कही  जानी  चाहिए  थी  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 झह्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  कार्य  पहले  ही  कर  दिया  है  ।  श्री  ढिललो  |

 डॉ०  जी०  एस०  ढिल्लों  ः  भध्यक्ष  मैं  इस  चर्चा  में  बड़े  दुख  के  साथ
 भाग  ले  रहा  हूं  ।  मु्भे  इस  बात  का  खेद  है  कि  मुभसे  पहले  बोलने  वाले  सदस्य  के  भाषण ने  मेरे
 विचारों  को  थोड़ा  सा  छितरा  दिया  है  और  मैं  उन्हें  पुनः  एकत्रित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 मुझे  श्री  कमल  के  साथ  पूर्ण  सद्दानुभूति  है  |  इनके  पिताजी  बर्षों  मेरे  साथ  विधायक  ओर  संसद
 सदस्य  रहे  मैं  यह  समभता  हूं  कि  उन्हें  बड़े  दुख  के साथ  बोलना  पड़  रहा  है  ।

 श्रध्यक्ष  आज  के  भाषणों  की  मुख्य  विशेषता  श्री  रामूवालिया  की  टिप्पणियां  हैं  ।

 श्री  तिवारी  ने  तथ्यों  को  बड़े  विस्तृत  रूप  से  प्रस्तुत  किया  है  ।  प्रो०  दंडवते  ने  यह  मामबा  बड़ी

 सूभबूभ  से  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  समय  मुझे  यह  देखकर  अचंभा  हो  रहा  है  कि  क्या  ये  वह
 वालिया  ही  हैं  जो  स्वर्ण  मंदिर  में  मंजी  साहिब  में  भाषण  देते  थे  ।  वास्तव  में  श्री  रामूव।लिया
 बधाई  के  पात्र  उनमें  हुए  इस  मद्दान  परिवतंन  के  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 प्रो०  सधु  बण्डवते  :  श्री  बूटा  सिंह  को  भी  बधाई

 ककार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 ट  (३३  war
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 क्रो  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  मेरा  राजनैतिक  जीवन  15  वर्ष  पुराना  सभी  जानते

 हैं  कि  मैं  अखिल  भारतीय  सिख  संघ  का  अध्यक्ष  रहा  मैं  एक  राष्ट्रवादी  था  और  मैं  एक
 वादी  रुछूंगा  ।  मैं  इम  क्॒त्वों  से  शुरू  से  ही  लड़  रहा  हूं  ।  आप  मेरा  रिकार्ड  देख  सकते  हैं  ।

 ]
 व्यवधान  )

 आपको  मर्जी  है  जो  कहें  लेकिन  यह  गलत

 डॉ०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मैं  तो  आपकी  तारीफ  कर  रहा  हूं  '  मैंने  आपको  बड़ी  गरम-गरम
 तकरीरें  करते  हुए  सुना  है  ।  मुझे  खुशी  ।

 [  प्नुवाद  ]
 मुझे  खुशी  है  कि  वह  एक  राष्ट्रवादी  है  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  उन  आप  काफी  जवान  थे  ।

 डॉ०  जो०  एस०  ढिल््लों  :  मैंने  अपना  सार्वजनिक  जीवन  कांग्रेस  में  शुरू  किया  था  ।
 आपकी  बात  सुनने  के  बाद  पहली  बार  मुझे  पता  लगा  है  कि  मुझे  वह  काम  करना

 चाहिए  जो  मैंने  पूरी  जिन्दगी  नहीं  किया  अर्थात्  मैं  आपके  दल  और  आपके  मुख्यमंत्री
 का  समर्थन  क्योंकि  मसला  हौ  ऐसा  जेसा  कि  सभी  दलों  ने  उदाहरण  प्रस्तुत  किया  यह्
 हमारा  कत्तंव्य  है  कि  आपके  हाथ  मजबूत  करें  ।  यदि  आपने  पुराने  ढंग  से  बात  कही  होती

 तो  शायद  हम  ऐसा  नहीं  करते  ।  ऐसा  करने  के  लिए  आपको  घन्यवाद  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कायं  सूची  में  दिया  गया  विषय  सामान्य  है  अर्थात्  आतंकवाद  पर  चर्चा

 यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  देश  के  किस  भाग  में  आतंकवाद  पर  चर्चा  मेरा  कहने
 का  मतलब  यह  है  कि  पंजाब  में  सबसे  अधिक  आतंकवाद  है  ।  यह  कहीं  और  भी  हो

 जंसा  कि  कुछ  वक्ताओं  ने  बताया  है  अर्थात्  त्रिपुरा  में  और  कुछ  अन्य

 स्थानों  में  ।  परन्तु  सबसे  अधिक  आतंकवाद  पंजाब  में  है  ।  मैं  उन  व्यक्तियों  में  से  एक  हूं  जिसने
 उत्तरी  अमेरीका  में  और  यहां  भी  आतंकवाद  फंत्ते  देखा  मैं  उन  व्यक्तियों  में  से  एक  शायद
 मैं  अकेला  ही  जो  शेर  की  मांद  में  रहता  हूं  अर्थात्  अमृतसर  में  ।  मेरा  घर  अमृतसर  में  है  ।
 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  उससे  जुड़ा  हुआ  अगला  जिला  है  भर्थात्  फिरोजपुर  ।  मैंने  विदेश  भारत  में
 ओर  पंजाब  में  इसकी  विभिन्न  शाखा-प्रशाखएं  देखी  मैंने  कभी  सोचा  भी  नहीं  था
 कि  ऐसा  भी  हो  जाएगा  ।

 वे  बीच  में  दखलअन्दाजी  कर  रहे  हैं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  ;  यह  असंसदीय  है  ।

 भी  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  मैं  समझता  हूं  कि  इसे  सदन  की  कायंवाही  से  निकाल
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मैं  बोल  रहा  वे  अपना  गला  साफ  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  इस  बात
 का  उचित  और  विदलेषणात्मक  मूल्यांकन  किया  है  कि  यह  कैसे  भातंकवाद  किस  प्रकार  प्रकट

 हुआ  ।  अनेक  वर्षों  बल्कि  दक्षकों  जब  मैं  पंजाब  में  ओर  यहां  था  हमने  अनेक  मोचचे  यदि
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 एक  मोर्चा  रखा  गया  तो  दूसरा  मोर्चा  रख  दिया  दूसरा  मोर्चा  रखा  एक  ओर
 आंदोलन  शुरू  हो  उदाहरणतया  रास्ता  सड़क  स्टेशन  रेल  रोको  -

 आदि  जिससे  लोग  आंदोलनकारी  बन  गए  और  कानून  और  व्यवस्था  की  परवाह  करनी  छोड़  दी
 भर  ऐसे  आंदोलन  बार-बार  होते  लगे  श्ाांतिपुर्वंक  आंदोलन  लोकतंत्र  का  एक  अंग  शांतिपूर्वंक
 आंदोलन  लोकतंत्र  में  अनिवायं  हैं  परंतु  ये  इतनी  अधिक  संख्या  में  नहीं  द्ोने  चाहियें  कि  प्रत्येक
 छठ  महीने  या  प्रति  वर्ष  आंदोलन  होने  शुरू  हो  जाएं  ।  ऐसा  करने  से  लोग  कानून  का  पालन  करना

 छोड़  देते  हैं  और  भातंकवादी  पँदा  हो  जाते  हैं  ।  अराजकता  और  आतंकवाद  फैल  जाता
 किस  प्रकार  का  आतंकवाद  फंलता  है  ?  वर्ष  1980  में  मैं  कनाडा  में  श्री  नारायणन्  वाशिंगटन
 में  राजदूत  थे  ।  मैं  ओटावा  में  था  ।  अनजाने  में  वेंकवर  में  मेरा  और  काउंसिल  जमरल  का  अपमान
 किया  गया  ।  बाद  में  हमें  पता  लगा  कि  ये  लोग  कौन  थे  ।  बाद  में  मुझे  पता  चला  कि  आगे  चलकर
 भारत  में  आतंकवाद  फैलाने  वालों  का  एक  मजबूत  सेल  मैंने  उन  लोगों  की  एक  तस्वीर  देश्ली

 जिन्होंने  हम  पर  हमला  किया  तस्वीर  ने  छापी  थी  और  ये  वही  लोग  थे  जो  पंजाब  में

 आए  और  उन्होंने  कुछ  हत्याएं  पुलिस  अधिकारियों  नःगरिकों  की  ह॒त्याएं  कीं  और  फिर  बेंक्वर
 वापस  चले  क्योंकि  ये  उस  देश  के  नागरिक  थे  ।  में  भी  वहां  था  श्री  नारायणन ने  न्यूयाक  में
 अस्टोनिया  होटल  में  अकाल  तख्त  अजनोहा  के  जिनकी  बाद  में  मृत्यु  हो  तोड़ा
 दीदार  सिंह  बेंस  और  कुछ  अन्य  लोगों  की  बीच  हुई  गुप्त  बैठक  के  बारे  में  मुझे  सूचित  किया  ।  अतः

 हमने  स्थिति  का  जायजा  लिया  और  हमें  पंता  चला  कि  खालिस्तान  के  समथंन  के  बारे  में  निर्णय  या
 प्रास्ताव  पारितकिया  गया  है  ।  मैं  जो  कुछ  आपको  बता  रहा  हूं  वह  बिल्कुल  सत्य  किन्तु  जब  मैं

 एकस्वतंत्र  नागरिक  के  रूप  में  बिना  किसी  पद  के  अपने  जिले  में  वापस  आया  तो  मैंने  ऐसी  परिस्थिति
 का  सामना  किया  जो  की  पंजाब  तथा  मेरे  जिला  अमृतसर  में  बदतर  है  ।  वहां  कुछ  समय  रुकना  भी

 दूभर  हो  गया  मैंने.उस  समय  का  उल्लेख  किया  है  जब  मैंने  श्री  रामृवालिया  का  भाषण  सुना
 था  ।  मुझे  इस  बात  की  इसलिए  खुशी  है  कि  उनका  रुख  बिलकुल  बदल  गया  ये  वही  व्यक्ति

 श्री  राम्वालिया  जी  मेरा  मन  चाहता  है  कि  मैं  आपको  गले  लगाऊ  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  आतंकवाद  के  वे  खत्म  हो  जाएगे  ।

 )
 श्री  बलवन्त  सिह  आप  पुराने  अकाली  हैं|  गले  लगाने  में  हज  ही  क्या  है  ।
 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मैं  कभी  अकाली  नहीं  रहा  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  काम  बगैर  मेरी  इजाजत  के  नहीं  हो  सकता

 [  प्नुवाद
 ह

 डा०  जी०एस०  ढिल्लों  :  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  मैं  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  का
 सदस्य  मैं  इतना  युवा  नहीं  हूं  जितना  कि  लगता  हूं  ।  हम  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  के
 सदस्य  थे  ।  इसका  रिकार्ड  मैंने  इसका  सदस्य  बनना  तहीं  था  ।  किन्तु  जब  मैं  केन्द्रीय  जेल
 लाहौर  में  था  तो  कुछ  लोग  आए  और  उन्होंने  मेरे  नाम  भरने  के  कागजात  पर  हस्ताक्ष  र करवा  लिए
 थेमैं  इसका  सदस्य  चुन  लिया  मैंने  नोगाकाके  वाले  कांग्रेसी  ग्रुप  को  वोट  दिया  ।  मास्टर  तारा
 सिंह  तथा  जत्थेदार  उधम  न।गाकाके  के  बीच  कई  बार  मुकाबला  हुआ  था  ।  हम  कांग्रेस  में  ही
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 आप  ऐसा  मत  सोचिए  ।  श्री  रामूवालिया  आप  तीन  दशक  बाद  राजनीति  में  आए  हैं  ।  यह  आपका
 सौभाग्य  है  कि  आप  मुझसे  उमर  में  काफी  कम  हैं  ।  समस्या  यह  है  कि  जो  युवंक  आतंकवाद  में

 संलग्त  हैं  वे  सभी  भातंकवादी  नहीं  आतंकवादौ  कुछ  उदण्ड  लोग  हैं  जैसाकि  मैंने

 अपने  से  देखा  है  क्योंकि  मैं  पिछले  सप्ताह  कुछ  दिन  पंजाब  में  रहा  मेरा

 यह  कहना  है  कि  उनमें  से  अधिकांश  युवक  पथप्रष्ट  और  बेरोजगार  हैं  और  उनमें  से  अधिकांश

 युवक  चोर  और  लुटेरे  चोर  तथा  लुटेरों  के  मामले  में  मेरा  यह  विचार  है  कि  पुलिस  को  उनके

 साथ  बसे  पेश्  आना  चाहिये  ज॑से  चोर  तथा  लुटेरों  के  साथ  पेश  भाते  हैं  न  कि  आतंकवादियों
 की  तरह  ।  बेरोजगार  लोगों  का  मामला  हम  सबके  लिए  चिता  का  विषय  है  ।  हमें  इस  मामले  पर
 वास्तव  में  विचार  करना  चाहिये  कि  इन  बेरोजगार  युवकों  में  स ेअधिकांश  युवकों  को  सरकारी
 क्षेत्र  अथवा  स्वरोजगार  अथदा  किसी  अन्य  तरीके  के  से  रोजगार  प्रदान  किया  जाना  चाहिये  ।  वे
 इस  तरह  से  बेकार  न  रहें  ।  लेकिन  कुछ  कट्टर  लोग  हैं  जो  न  आपके  हैं  न  वें  उनके  हैं  जो

 हमसे  हजारों  मील  दूर  हैं  ।  मैं  यह  बात  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  इन  लोगों  को  निदेश
 विदेशों  तथा  हमारे  पड़ोसी  देशों  से  मिल  रहे  इसकी  मुझे  व्यक्तिगत  जानकारी  है  ।  हमें  इस
 बात  की  चिंता  होनी  चाहिए  कि  उनसे  कंसे  निपटा  जाये  ।

 जब  मैं  मंजी  साहब  जोकि  स्वर्ण  मन्दिर  में  उसकी  बात  करता  जहां  से  संत  फतेहसिह
 भाषण  करते  मास्टर  तारासिह  बोला  करते  भिडरावाले  और  आपकी  पार्टी  के  लोग  भी  उसी
 मंच  से  कई  बारे  बोले  अब  उसी  परिसर  में  आप  स्वग्र॑  नहीं  जा  सकते  मुझे  इस  बात  की

 खुशी  होगी  यदि  आप  उसी  मंच  पर  जाकर  एक  बार  फिर  बोलें  ।

 गुरुद्वारा  अधिनियम  जेसाकि  हमने  इसे  तीसरे  दशक  के  प्रारम्भ  में  बनाया  उसमें  कई
 बार  संशोधन  किया  गया  है  और  अब  इसका  स्वरूप  पहले  वाले  गुरुद्वारा  अधिनियम  ज॑ंसा  नहीं
 है  ।  गुरुद्वारा  अधिनियम  प्रयोजन  ग्ुरुद्वधारों  तथा  ध।मिक  स्थानों  का  प्रशासन  तथा  प्रबन्ध  चलाने  _
 तथा  सिखवाद  की  उनकी  ग्रुरुवाणी  और  अन्य  उपदेशों  का  प्रसार  करना  अब  मैं  इस
 बात  पर  हैरान  हूं  कि  वह  सज्जन  श्री  तोहरा  जिसे  आपने  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबंधक  समिति  का  14
 वर्ष  के  लिये  अध्यक्ष  मेरी  यादास््त  के  अनुसार  इतने  समय  के  लिए  कोई  अध्यक्ष  नहीं  मैंने
 मास्टर  तारा  जत्थेदार  मोहन  सिंह  तथा  सन्त  चानन  उद्यम  ईशर  सिंह

 प्र  मसिह  लालपुर  को  देखा  मैंने  आपके  आदमियों  को  देखा  है  इनमें  से  कोई  भी
 तीन  साल  से  अधिक  अध्यक्ष  पद  पर  नहीं  रहा  ।  श्री  तोहरा  14  वर्ष  तक  अध्यक्ष  वे  आपके
 शीष॑स्थ  नेता  थे  ।  जब  संकट  आया  तो  वह  अध्यक्ष  पद  छोड़कर  अकाल  तख्त  तथा  उसका  प्रबन्ध  उन
 उग्रवादियों  तथा  आतंकवादियों  के  हाथ  सौंप  देते  हैं  और  खुद  अलग  हो  जाते  हैं  ।  यह  आपका  तथा
 हमारा  भी  कतेव्य  है  कि  आप  उस  पविज्र  ₹”न  को  अपने  निर्वाचित  व्यक्ति  के  हाथ  में  फिर  से
 सौंपे  दे  । अब  शिरोमणि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  समिति  कार्य  नहीं  कर  रही  यह  मृतप्राय  संस्था  बन
 गई  तो  फिर  गुरुद्वारा  अधिनियम  को  निष्कृय  भियम  क्यों  न  घोषित  कर  दें  और  कोई  नया
 अधिनियम  बनायें  जो  इन  परिस्थितियों  में  अपेक्षाकृत  अधिक  उपयुक्त  तथा  व्यवहारिक  हो  बजाए '
 इसके  कि  हम  उसी  पुराने  निष्कृय  अधिनियम  को  चलाते  रहें  ।

 अमृतसर  में  बहुत  से  गुरुद्वारे  तथा  अन्य  धामिक  स्थान  हैं  जहां  आप  प्रवेश  नहीं  कर
 सकते  ।  आपने  हमें  बहिष्कृत  सा  बना  दिया  आपने  हमारा  वहां  प्रवेश  असम्भव  सा  बना  दिया
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 है  ।  अब  उन्होंने  उसी  प्रकार  आपके  प्रवेश  को  भी  असम्भव  बना  दिया  बेहतर  यही  होगा  यदि
 हम  सब  मिलकर  प्रयास

 सीमा  पार  से  आये  ये  आतंकवादी  कौन  हैं  ?  आप  यह  सब  पहले  हो  देख  चुके  आप
 लम्बे  समय  तक  अव्यवस्था  फैलाने  में  संलग्न  रहे  हैं  और  आपने  उन  लोगों  को  उकसाया  है  ।
 जो  अब  आपसे  बेकाबू  हो  गये  हैं  यही  वजह  है  कि  श्री  कमल  ने  एक  नये  प्रस्ताव  का  उल्लेख  किया

 मैं  नहीं  समझता  कि  माशल-ला  से  किसी  समस्या  का  हल  निकाला  जा  सकता  है  ।  मेरा  यह  भी
 मत  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  से  भी  इस  संकट  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।  इसका  समाधान  यह  है
 कि  जो  मेरी  अपनी  इच्छा  के  खिलाफ  कि  आपके  दल  की  मदद  की  आपके  दल  तथा
 सरकार  को  मजबूत  किया  जाये  ।  यह  बात  आप  पर  निर्मर  करती  है  कि  आप  हमारी  सहायता
 किस  प्रकार  हम  आप  में  साहस  नहीं  भर  सकते  ।  लेकिन  हम  भापकी  सहायता  कर
 सकत  हैं  ।  ह  ह

 हमारी  भांतरिक  स्थिति  के  बारे  में  तथा  इससे  क॑से  निपटा  इस  सम्बन्ध  में  सुझे  इस
 बांत  की  खुशी  है  कि  श्री  अरुण  नेहरू  तथा  श्री  अजु'न  सिंह  पंजाब  गये  थे  ।

 मेरा  कैवल  यही  अनुरोध  है  कि  वे  विरोधी  दलों  को  देखते  रहे  लेकिन  हमें  नहीं  मैं

 अपने  जिले  अमृतसर  में  हर  जगह  मैं  उससे  मिला  ।  उसने  केवल  यही  ठोक  आप

 आ  गए  मैं  समझता  हूं  जब  वह  दूसरे  जो  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  जो  मेरा  दूसरा  घर

 फिरोजपुर  में  जायेगा  तो  मैं  वहां  भी  उपस्थित  क्योंकि  जब  आप  किसी  अन्य  दल  के  लोगों  से

 मिलते  हैं  तो  यह  आपका  कत्तंव्य  है  कि  आप  कांग्र  स  के  आदमियों  से  भी  मिलें  ।  वे

 इस  बात  से  खुश  होंगें  कि  वे  हमसे  नहीं  ।

 8.00  मण्प०

 री  बलवन्त  सिह  रामृबालिया  :  कम  से  कम  मैं  नाखुश  हूं  ।

 झो  जो  एस०  ढिल्लों  :  इतने  खुश  नहीं  क्योंकि  आपके  और  हमारे  बीच  में  काफो

 फासला  नहीं  कम  से  कम  इस  समय  ओर  यदि  मैं  आपको  गले  लगाता  तो  वह  मिलाप  थोड़ी
 देर  के  लिए  नहीं  यह  थोड़ा  अधिक  समय  के  लिए  होगा  और  हो  सकता  है  कि  वह  कल  के

 बाद  भी  बना  रहे  ।  अब  हमें  आतंकवादी  गतिविधियों  की  इस  समस्या  को  बड़ी  दृढ़ता  से

 अपने  विदेश  मंत्रालय  के  स्तर  पर  उठाना  चाहिए  क्योंकि  इसे  विदेशों  में  बढ़ावा  मिल  रहा  चाहे

 वह  ब्रिटेन  हो  अथवा  अमरीका  ।  मैं  अःपको  कई  बातें  बताना  चाहता  हूं  लेकिन  ऐसा  एक  राजनयिक
 के  रूप  में  मेरे  अनुभव  के  अनुरूप  नहीं  लेकिन  उन्हें  उन  सरकारों  के  साथ  निष्ठुरता
 से  निपटना  पड़ता  है  ।  एक  तरफ  वे  हमारे  आतंकवादियों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  वे  उन्हें  धन
 तथा  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  हमारी  ओर  दोस्ती  का  हाथ  बढ़ा  रहे  मैंने  मानव

 अधिकार  आयोग  में  भाग  लिया  था  ।  श्री  रामूवालिया  जैसे  रंगीन  पगड़ियों  वाले  पांच  आदमी  वहां
 उपस्थित  हो  गए  थे  ।  वे  आयोग  के  सदस्य  नहीं  वे  किसी  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  कर  रहे

 वे  अन्दर  आ  गए  ।  मेरे  साथ  वहां  राभ्दूत  मैंने  यहद्दां  कैसे  आना  हुआ  ?  ”

 उन्होंने  कहा  :
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 खिलाफ  ढोल  तुम्हारे  खिलाफ  ढोल  बजाने  ।”

 ]
 यह  सब  बंठक  के  कमरे  से  बाहर  और  उनकी  उपस्थिति  को  न्यायोचित  बताने  के

 लिए---मैं  नहीं  वे  किस  के  पेसों  स ेआए--जब  वे  वापस  न्यूयाक  चले  तो  उन्होंने
 प्रंस  वक्तव्य  जारी  किया  कि  वे  आयोग  के  सामने  बोले  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  को

 भाइचयं  हुआ  था  क्योंकि  किसी  भी  व्यक्ति  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  हमारे  लिए
 कोई  समस्या  नहीं  थी  ।  परिणाम  यह  है  कि  पिछले  सात  या  आठ  दिनों  में  मुझे  अनेक  अइलील  पत्र

 प्राप्त  हुए  हैं  ।  मैं  इनकी  परवाह  नहीं  करता  क्योंकि  वे  तथ्यों  के खिलाफ  हैं  और  शायद  वे
 वादी  पृष्ठभूमि  पर  आधारित  मुझे  एक  न  एक  दिन  मरना  ही  है  और  यदि  मैं  एक  अच्छे

 का  के  लिए  मरता  हूं  तो  मैं  अपने  आपको  अपित  करने  के  लिए  बहुत  इच्छुक  हूंगा  ।  मुझे  अनेक
 बातें  कहनी  हैं  लेकिन  अध्यक्ष  मैं  आपका  धेयं॑  नहीं  तोड़ना  चाहता  ।  मैं  ग्रे  बातें  किसी

 दूसरे  दिन  कहूंगा  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसका  आनन्द

 झरो  दिनेश  गोस्वामी  :  :  अध्यक्ष  आज  यह  सभा  दलगत  भावनाओं
 से  ऊपर  उठकर  पंजाब  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  के  बारे  में  अपनी  वेदना  व्यक्त  कर  रही  हैं  ।  मैं
 भी  बड़ी  बन्धुत्व  की  भावना  के  साथ  इस  बेदना  में  आपके  साथ  क्योंकि  यह  उसी  राज्य  से  आ

 रही  है  जिससे  मैं  सम्बन्ध  रखता  हूं  ।  हमारा  राज्य  तथਂ  पंजाब  दोनों  काफी  लम्बे  समय  से  उपघाती

 अनुभवों  से  गुजर  रहे  हमारे  राज्य  में  आन्दोलन  कठिन  परिस्थितियां  आईਂ  जिनके  बाद  दो

 महत्वपूर्ण  ऐतिहासिक  समभौते  हुए  ।  समभौते  के  बाद  प्रजातांत्रिक  चुनाव  हुए  थे  और  दोनों  राज्यों
 में  दो  क्षेत्रीय  दल  सत्ता  में  आए  हमारे  राज्य  में  शांति  तथा  चैन  स्थापित  हुआ  और  मैं  कामना
 करता  हूं  कि  पंजाब  में  भी  शांति  तथा  चेन  स्थापित  होना  चाहिए  और  क्षेत्रीय  जिसे  पंजाब  में
 सत्ता  साँपी  गई  को  स्रफलता  मिलनी  चाहिए  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  आज  पंजाब  की  समस्या  को

 दो  मुख्य  मौ्चों  पर  निपटने  की  आवश्यकता  एक  है  इसे  कानून  और  व्यवस्था  की  दृष्टि  से
 देखें  परन्तु  मूलहूप  से  यह  एक  राजनीतिक  समस्या  है  ओर  इसका  राजनेतिक  हल  होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  का  संबंध  बरनाला  सरकार  को  सभी  प्रकार  की
 ताकत  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  इस  विशेष  क्षण  में  बरनाला  सरकार  को  कमजोर  करने  से  कानून
 और  व्यवस्था  का  तंत्र  कमजोर  हो  और  मुझे  यह  जानकर  खुशी  है  कि  आन्तरिक  सुरक्षा
 मंत्री  ने  वाद  विवाद  में  हस्तक्षेप  करते  समय  तथा  बाहर  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है  कि
 बरनाला  सरकार  को  आतंकवादियों  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  सहायता  दी

 जाएगी  ।  यह  सभा  भी  एकमत  से  बरनाला  सरकार  को  अपना  पूर्ण  समर्थन  देती  यद्यपि  जैसाकि
 डा०  डिल्लों  ने  कहा  कुछ  लोग  ऐसा  समर्थन  देंगे  तो  सही  लेकिन  कुछ  अनमने  ढंग  से  ।  किन्तु
 मेरा  विश्वास  है  कि  राजनीतिक  पक्ष  के  प्रइन  के  संबंध  राजनीतिक  समस्याएं  निपटाई  जानी
 हैं  और  एक  बात  जो  जरूरी  तौर  पर  की  जानी  वह  यह  है  कि  पंजाब  समभौता  अवश्य  ही जरथअथ  छह
 लागू  किया  जाता  चाहिए  ।  मैं  यह  बात  बिल्कुल  नहीं  कह  रहा  हूं  कि यदि  समभौता  लाग  हो  जाता
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 है  तो  आतंकवादी  अपनी  गतिविधियाँ  बंद  कर  लेकिन  सचाई  यह  है  कि  आतंकवाद  से  तभी
 निपटा  जा  सकता  है  जब  इसे  जन-समर्थन  मिलना  बंद  हो  क्योंकि  ऐसा  हो  जाने  से
 वादियों  को  अलग-अलग  किया  जा  सकता  है  और  उनके  विरुद्ध  कायंवाहौ  की  जा  सकती  है  ।  यदि
 आतंकवादियों  को  जनता  का  समर्थन  मिलता  यदि  उनके  पीछे  जन-शक्ति  यदि  वहां  नए-नए
 आतंकवादी  तैयार  किए  जाते  तो  ऐसी  स्थिति  में  आतंकवाद  से  निपटना  अत्यन्त  कठिन  कार्य

 हो  जाता  है  |  पंजाब  की  जनता  के  दिमाग  में  एक  सही  अथवा  गलत  भावना  उभरकर  आई  है  कि

 रामूवालिया  जी  ने  बताया  समभौता  लागू  नहीं  किया  जा  है  ।  एक  विशिष्ट

 मुद्दा  चंडीगढ़  के  मामले  का  कितु  श्री  अज ुम॒  सिंह  ने  बीच  में  हस्तक्षेप  करते  हुए  कहा  है  कि

 चंडीगढ़  को  छोड़कर  समभौते  के  अनेक  मुद्दों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  ऐसे  तीन  मुद्दे  हैं
 जिनको  मैं  यहां  बताना  चाहता  हूं  ।  पहला  मुद्दा  निर्दोष  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दिए  जाने  के  बारे
 में  अभी  तक  यह  नहीं  मालूम  हुआ  कि  समभौते  के  अन्तगंत  व्यक्तियों  को  मुआवजे  की  कितनी
 राशि  दी  यह  पता  है  कितने  निर्दोष  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दिया  गया  हम  इसे
 प्रकाशित  क्यों  नहीं  करते  और  इसे  लोगों  को  क्यों  नहीं  दिखाया  जाता  जिससे  पंजाब  के  लोगों  को

 यह  पता  चल  सके  कि  वास्तव  में  बहुत  से  लोगों  को  मुआवजा  दिया  गया  है  ताकि  लोग  स्पष्ट  रूप  से

 यह  महसूस  कर  सके  कि  समभौता  यदि  बहुत  गहराई  से  और  विस्तार  से  नहीं  तो  जहां  तक

 मुद्दा  एक  का  संबंध  यह  समझौता  लागू  किया  गया  है  ?

 मद  संख्या  4  सेना  से  सेवां  निवृत्त  किए  गए  आदिमियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  स्पष्ट

 रूप  से  इनकी  संख्या  का  पता  है  ।  क्या  सेना  से  सेवा-निवृत्त  हुए  व्यक्तियों  को  पुनर्वासित  कर  दिया

 गया  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  कहां  है  कि  उनका  पुनर्वास  कर  दिया  गया  तब  उस

 मामले  में  समझौता  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  उस  मामले  में  मैं  यह  महसूस  करता  हू
 कि  पंजाब  की  जनता  की  शिकायत  वास्तविक  लेकिन  यदि  उन्हें  पुनर्वासित  कर  दिया  गया  है
 तो  अब  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  हमें  पंजाब  की  सिश्खव  जनता  तथा  समस्त  देश  को  यह  बताने  में

 कोई  कठिनाई  है  कि  कितने  लोगों  का  पुनर्वास  कर  दिया  गया  है  और  पंजाब  की  जनता  और

 अकाली  सरकार  तथा  बरनाला  यह  कह  सकने  की  बेहतर  स्थिति  में  हैं  कि  यह  जहां  तक

 मद  संख्या  4  का  सम्बन्ध  है  पंजाब  समभौता  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  उग्रवादियों  द्वारा  जो

 प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  समभौता  लागू  नहीं  5  या  जा  रहा  गलत  प्रचार  इस  संदमं  में

 मेरा  विश्वास  है  कि  पंजाब  के  बारे  में  प्रचार  माध्यमों  की  समग्र  नीति  की  भी  समीक्षा  की  जानी

 चाहिए  ।  प्रचार  माध्यमों  को  पंजाब  समभौते  के  कार्यान्वयन  की  सद्दी  स्थिति  भ्रस्तुत  करनी

 मांकड़ों  तथ्यात्मक  इन  सभी  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  जाना  चाहिए  |  मैं  ड।०ढिल्लों

 की  इस  बात  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  इस  समस्या  को  केवल  कानून  ओर  व्यवस्था  की  समस्या

 समझ  कर  ही  नहीं  निपटा  जाना  चाहिए  ।  आखिरकार  युवा  पीढ़ी  के  साथ  सम्वाद  का  माध्यम  होना

 चाहिए  क्योंकि  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  आज  उम्रवाद  की  ओर  माक्रबित  होने  वाले  युवा
 उम्रवादी  हमने  अपने  राज्य  में  युवा  शक्ति  के  उभार  को  देखता  मैं  यह  भी  जानता  हू  कि

 मेरे  राज्य  में  जब  वहां  युवा  आन्दोलन  चला  था  तब  हर  तरफ  युवाओं  को  दोषी  ठहराया  गया  था

 कि  वे  सभी  राष्ट्र-बिरोधी  वे अलगाववादी  हैं  इससे  पृथक्कता  की  भावना  पैदा
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 होती  है  और  जो  लोग  इसकी  मुख्य  घारा  में  है  इससे  अलग  हो  इसलिए  मेरा  विद्वास  है  -

 कि  कट्टर  उम्रवादियों  को  अलग-थलग  करते  समय  हमें  युवा  लोगों  के  साथ  राजनैतिक  स्तर  पर

 संवाद  बनाए  रखने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  विद्वास  है  कि  पंजाब  की  युवा  जनता
 देश  की  शेष  जनता  की  तरह  उतने  ही  राष्ट्रवादी  है  जितने  कि  हम  सब  हैं  ।  संवाद  का  वह
 माध्यम  खोला  जाना  मैं  समभता  उस  संदर्भ  में  प्रचार  माध्यमों  की  नीति  काफी

 पूर्ण  हो  जाती  है  ।
 ह

 श्री  रामूगलिया  कह  रहे  थे  कि  पंजाब  में  12,800  गांव  उनमें  से  90  प्रतिशत  गांवों
 में  सिख  जनता  का  बाहुलल्य  और  कम  से  कम  इन  गांवों  में  स|म्भद/यिक  विभाजन  उभरकर
 सामने  नहीं  आया  है  ।  सांप्रदायिक  विभाजन  नगरों  में  बहुत  तेज  लेकिन  यदि  हम  आज  प्रचार
 माध्यमों  को  देखते  हैं  तो  इन  हम  माध्यमों  में  सकारात्मक  प्रस्तुति  नहीं  देख  पाते  हमारे  पास

 बिल्कुल  सकारात्मक  प्रस्तुति  की  प्रचार  माध्यमों  की  वह  नीति  क्यों  नहीं  हो  बावजूद  इस
 तथ्य  के  कि  इस  देश  में  अस्थिरता  पैदा  करने  के  इच्छुक  समुदाय  विशेष  तथा  जनता  के  वर्ग  विशेष
 द्वारा  इस  बात  के  भरसक  प्रयास  किए  गए  हैं  ।  और  ये  लोग  तथा  वर्ग  देश  का  सांप्रदायिक
 जन  करना  चाहते  हैं  और  वे  सामान्य  निचले  स्तर  के  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों
 की  जनता  को  छू  नहीं  पाए  यह  सिक्के  का  एक  पहलू  है  जिसे  कम  से  कम  देश  की  शेष  जनता
 को  या  तो  आकाहवाणी  अथवा  दू  रदशंन  तथा  अन्य  तंत्र  के  जरिए  जानना  चाहिए  ।  और  मैं  विश्वास
 करता  हूं  कि  प्रचार  माध्यम  नीति  को  पूर्णतया  नई  दिशा  दी  जानी  चाहिए  मैं  वक्ताओं  से  इस
 बात  पर  पूर्णतया  सहमत  हूं  #  विदेशी  हाथ  होने  के  प्रश्न  अब  वह  समय  भा  गया  है  जब  हमें
 इस  बारे  में  काफी  कठोर  रुख  अपनाना  चाहिए  ।।  हमें  पाकस्तान  को  यह  बात  साफ-साफ  बता  देनी

 चाहिए  कि  पाकिस्तान  के  साथ  मिज्नतापूर्ण  संबंधों  का  प्रइन  इस  प्रइन  से  जुड़ा  है  ।  पाकिस्तान  की

 भूमि  पर  उय्मवादियों  का  प्रशिक्षण  एक  वत्रुतापूर्ण  कायं  है  और  संसद  के  विचार  बिल्कुल  साफ
 शब्दों  में  पाकिस्तान  को  भेजे  जाने  चाहिए  ।  ब्रिटिश  के  विदेश  सचिव  आज  यहां  हैं  और  मेरा
 विश्वास  है  कि  उन्होंने  अपने  वकतब्यों  में  प्रत्यपंण  सन्धि  तथा  अन्य  प्रइनों  को  टाल  दिया  है  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  विदेश  मंत्री  महोदय  द्वारा  ब्रिटिश  विदेश  सचिव  को  इस  सभा  की  भावनाओं  से

 बिल्कुल  स्पष्ट  शब्दों  मे ंअवगत  करा  देना  चाहिए  ।

 हमारे  ऊपर  दूसरी  जिम्मेदारी  आ  पड़ी  है  ओर  वह  यह  देखने  की  है  कि  यह  साम्प्रदायिक
 बंटवारे  की  बात  अन्य  पंजाब  से  पड़ोसी  राज्यों  देश  के  अन्य  क्षंत्रों  में  न  फैले  क्योंकि
 उग्रवादी  यह  चाहेंगे  कि  सिखों  की  तरफ  से  हमला  पंजाब  के  बाहर  भी  हो  क्योंकि  उस  मामले  में

 उन्हें  साम्प्रदायिक  विभाजन  उत्पन्न  करने  अथवा  स्वयं  पंजाब  में  विभाजन  करने  के  लिए  और
 सहायता  मिल  जाएगी  ।  तब  हम  न  केवल  बोलेंगे  बल्कि  यह  भी  देखेंगे  कि  अन्य  साम्प्रदायिक  तत्वों
 को  पड़ोसी  राज्यों  में  अथवा  अन्य  राष्यों  में  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाए  और  मुझे  विश्वास  है
 कि  हमारी  सबकी  इस  मंच  से  यह  कहने  की  जिम्मेदारी  है  कि--मे  कम  से  कम  उस  राज्य
 में  जिससे  सम्बन्ध  रखता  सरकार  तथा  हमारी  यह  जिम्मेदारी  है  कि  जो  स्थिति  पंजाब  मे  है
 बह  किसी  भी  समय  दूसरी  दिशा  में  न  पंदा  हो  जो  उस  राज्य  में  कठिनाइयां  पेंदा  करे  ।

 मेरा  विधवास  है  कि  इस  सभा  की  इन  भावनाओं  से  सही  रूप  में  पंजाब  को
 गत  करा  देना  चाहिए  और  मुझे  विद्वास  है  कि  यह  वाद-विवाद  स्वयं  पंजाब  की  कठिन  परिस्थिति
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 nee है  ़ख
 को  सुधारने  में  मदद  कर  सकता  है  क्योंकि  आज  पंजाब  को  मरहम  की  आवश्यकता  है  ।
 घन्यवाद  |

 झान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  भ्ररुण  :  माननीय  सदस्य  ने
 जो  दो  मुद्दे  उठाए  हैं  मैं  उन्हें  स्पष्ट  कर  सकता  पंजाब  समभौते  की  प्रथम  मद  जो  मारे  गए
 भोले-भाले  व्यक्तियों  के  लिए  मुआवजों  से  सम्बद्ध  पूर्णतया  लागू  किया  गया  है  ।

 पेरा  4  के  बारे  जो  सेना  से  सेवा  निवृत्त  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  उसे  भी

 पूर्णतया  लागू  किया  गया  है  ।  मैं  यह  केवल  इसलिए  बता  रहा  हूं  क्योंकि  आपने  इसका  जिक्र
 किया  है  ।

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  मैं  समझता  हूं  आप  इसे  ओर  भच्छी  प्रकार  से  प्रस्तुत  कर  सकते
 शो  उग्ररुण  नेहरू  :  मुर्क  विश्वास  है  कि  मद  संख्या  1  के  बारे  में  पंजाब  सरकार  उस  पर

 कार्यवाही  करेगी  और  मद  संख्या  4  के  बारे  में  हमने  पहले  ही  तीन  बार  कांयंबाही  की  हम
 इस  पर  पुनः  कार्यवाही

 प्रो०  सधु  बण्डवते  :  इसे  शीघ्र  प्रकाशित  करें  ।  वीं  सदी  का  इन्तजार  मत  करिए  ।

 क्री  भ्ररुण  नहीं  हमने  इसे  शताब्दी  में  प्रकाशित  किया  है  ।
 *:

 ह
 आप  लोगों  ने  पढ़ा  नहीं  तो  कया

 भरी  सुनील  दत्त  उत्तर  :  स्पीकर  मैं  आपका  बहुत  शुक्रगुजार  हूं
 कि  आपने  इस  महान  सभा  में  मुझे  पंजाब  के  ऊपर  बोलने  का  मौका  दिया  है  |  इससे  पहले  मैं  बहुत

 हो  हमदर्दी  का  इजहार  अपने  साथी  कमल  चोधरी  साहब  से  करता  हु  क्योंकि  इनके  दिल  पर  जो

 जख्म  लगे  उनका  उन्होंने  इजहार  किया  ।  ऐसे  जख्म  जो  हैं  इधर  ओर  उधर  भी  लगे  हुए
 इन  जरूमों  को  ठण्डा  करने  के  लिए  vee

 )
 झह्ध्यक्ष  :  महोदय  :  यह  जिस्म  तो  एक  ही  है  ।

 झरो  सुनील  दत्त  :  जी  जिस्म  तो  एक  ही  है  ।  ऐसे  जरूमों  को  ठण्डा  करने  के  लिए  हम

 यहां  जमा  हुए  हैं  ओर  बात  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  कहा  गया  है  कि  मैं  भी  कुछ  अपने  ख्यालात  आपके  -

 सामने  पेश  करूं  और  लासकर  पंजाब  के  ऊपर  ।  मैं  यहां  बेठा  हुआ  जब  आप  सब  मोअजिज  साथियों
 की  बातें  सुन  रहा  था  तो  मैंने  सोचा  कि  मैं  आपसे  कौन  से  पंजाब  की  बात  यह  पंजाब  जो

 पेशावर  से  यहां  दिल्ली  की  सरहद  तक  वह  पंजाब  जिस  जमीन  पर  गुरु  नानक  जी  चले  वह्

 पंजाब  जहां  हीर-रांका  और  सोहनी-माहीवाल  ने  मोहब्बत  के  नगमे  गाए  वह  पंजाब
 जहां  शहीद

 भगतरसिह  शहीद  हुए  वह  पंजाब  जहां  लाला  लाजपतराय  ने  अपने  सर  पर  लाठियां  ल्लाई  थीं  वह

 पंजाब  जहां  सिखों  ने  अपने  देश  के  लिए  बड़ी-बड़ी  कुर्बानियां  दी  थीं  या  वह  पंजाव  जहां  अपने

 भाईयों  को  काटकर  अपनी  सर-जंमी  को  उस  पवित्र  खून  से  सींच  रहा  ये  सब  बातें  जब  मैं  सोच

 रहा  था  तो  मुझे  बड़ा  गम  हुआ  ।  गम  इसलिए  हुआ  कि  मेरे  अन्दर  भी  वह  खून  है  और  वह  खून

 मुझे  कभी  ऐसा  मजबूर  नहीं  करता  कि  मैं  एक  मुसलमान  या  हिन्दू  को  अलग  समझू  |  वह

 खन  मेरे  अन्दर  एक  हिन्दुस्तानी  खून  और  एक  हिन्दुस्तानी  होने  के  नाते  मैं  आज  आपके  सामने

 लड़  हूं  ।  जैसे  कि कमल  जी  ने  आपको  एक  कहानी  अपनी  जिन्दगी  की  सुनाई  तो  मैंने  भी  सोचा
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 कि  मैं  भी  आपको  कहानी  सुनाऊ  ।  मैं  इतनी  जोश  से  नहीं  सुनाऊगा  जैसी  उन्होंने  सुनाई  मैं

 होश  में  सुनाऊंगा  ताकि  होश  में  ही  मेरी  बात  सुन  सके  ।  मैं  खुद  पाकिस्तान  के  बंटवारे  का  शिकार

 हूं  ।  जब  पाकिस्तान  बना  तो  मैंने  और  मेरे  मां-बाप  ने  सोचा  कि  हमारा  देश  कौन  सा  हमने
 यह  सोचा  कि  हमारा  देश  हिन्दुस्तान  है  और  हम  हिन्दुस्तान  इस  तरह  हम  हिन्दुस्तान  आा

 गए  और  हमने  सोचा  कि  यह  हमारा  पूरा  देश  बंगाल  से  लेकर  महाराष्ट्र  तक  भौर  कन्याकुमारी
 तक  हमारा  देश  है  ।  हम  यहां  चले  आए  ।  हमें  अम्बाला  के  नजदीक  जगाधरी  में  कुछ  जमीन  मिल

 गई  थी  क्योंकि  हम  जमींदार  थे  ।  फिर  मैंने  सोचा  कि  अब  मुझे  पढ़ना  अब  समस्या  आई
 कि  मैं  पढ़ने  के  लिए  कहां  जाऊं  ।  मैंने  निश्चय  किया  कि  बम्बई  पढ़ने  के  लिए  चला  जाए  जो  हमारे
 देश  का  एक  हिस्सा  है  और  मैं  वहां  चला  गया  ।  मैंने  गवनंमैंट  से  कोई  कम्प॑न्सेशन  नहीं  बस

 मेहनत  सड़कों  पर  रहा  और  पढ़ा  ।  पढ़ने  के  बाद  मैंने  अपनी  जिन्दगी  में  उक  मुकाम  बनाया  ॥
 सगर  मैंने  अपने  नेताओं  से  सीखा  सुना  था  कि  यह  देश  एक  है  और  इस  देश  की  एकता  के  लिए
 हमें  लड़ना  चाहिए  ।  इस  देश  में  संक्यूलरिज्म  है  तो  हममें  सिबख  इसाई  का  कोई
 सवाल  हो  पंदा  नहीं  होता  ।

 बम्बई  में  पढ़ने  के  बाद  मैं  फिल्मों  में  आया  और  मुझे  प्यार  हो  गया एक  मुसलमान  लड़की
 से  ।  उस  वक्त  मैंने  यह  नहीं  सोचा  था  कि  मैं  पाकिस्तान  का  शिकार  हुं  और  मेरे  कई  रिश्तेदार  को

 मुसलमानों  ने  मार  दिया  था  ।  अगर  मैं  वसा  सोचता  तो  फिर  मैं  मुसलमान  लड़की  से  प्यार  नहीं
 करता  लेकिन  हमारे  नेताओं  ने  मेरे  अन्दर  एक  जजबा  पैदा  कर  दिया  मेरे  दिल  में  ऐसे  रूयालात
 पैदा  कर  दिए  थे  कि  इस  तरह  के  भगड़े  वहशियाना  भगड़े  हैवानों  के  झगड़े  हैं  ।  मेरे  अन्दर  यह्
 जजबा  था  कि  कोई  हिन्दू  मुसलमान  को  नहीं  कोई  मुसलमान  हिन्दू  को  नहीं  काटेगा  और

 इसीलिए  मैंने  एक  मुसलमान  लड़की  से  मुहब्बत  की  ओर  उससे  झ्ादी  की  ।

 उसके  बाद  हमारे  बच्चे  हुए  और  वे  महाराष्ट्र  में  पंदा  हुए  ।  क्योंकि  जिस  समय  बम्बई
 गया  था  तो  उस  वक्त  महाराष्ट्र  नहीं  था  ।  आज  में  कभी-कभी  सोचता  कि  में  कौन  हूं  ।  बसे  मेरे
 नेताओं  ने  सिखाया  था  कि  हम  सब  हिन्दुस्तानी  उन्होंने  सिखाया  था  कि  सिख
 ओर  इसाई  में  कोई  फक  नहीं  है  ।  मेरे  नेताओं  न ेसिखाया  कि  तुम  इस  देश  एकता  के  लिए
 लड़ोगे  लेकिन  आज  जब  में  सुनता  जब  कहा  जाता  है  कि  महाराष्ट्र  में  वही  आदमी  रह  सकते
 हैं  जो  महाराष्ट्र  में  पंदा  हुए  हैं  तो  में  घबरा  जाता  हु  ।  सोचता  हूं  कि  अगर  ऐसा  हो  गया  तो  मेरे
 बच्चे  तो  महाराष्ट्र  में  रह  जाएंगे  लेकिन  मैं  कहां  जाऊंगा  ।  अगर  मैं  पंजाब  में  आऊंगा  तो  जिस
 वक्त  मुझे  पंजाब  में  जमीन  मिली  उस  वक्त  हरियाणा  नहीं  इस  लिए  हरियाणा  वाले
 कहेंगे  कि  तुमको  तो  पंजाब  वालों  ने  जमीन  दी  है  -  तुम  हरियाणा  में  क्यों  आ  रहे  हम  तुमको
 कहां  इसलिए  मैं  कभी-कभी  सोचता  हूं  कि  मैं  कौन  हूं  ।  यदि  मैं  हिन्दुस्तानी  मुझे
 स््तान  देश  से  प्यार  है  तो  मैं  समझता  हु  कि  यहां  पर  मेरे  लिए  कोई  एक  जगह  नहीं  यदि  मैं
 सीखा  हू  कि  हिन्दू  मुसलमान  महाराष्ट्रीयन  गुजराती  हूं  तो  यहां  मेरे  लिए  सब  जगह
 ही  जगह  है  ।  यही  एक  चीज  जो  सारे  मुल्क  में  हो  रही  सिर्फ  पंजाब  में  ही  सारी  जगह
 हो  रही  बसे  तो  हम  पंजाब  की  बात  करते  हैं  लेकिन  हमारे  अन्दर  नेशनलिज्म  का  वह
 जो  हमारे  नेताओं  ने  हमारे  अन्दंर  भरा  वह  कंसे  हमारे  दिलों  स ेनिकल  आज  हम  कैसे अजीज  हु  कैस
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 सोच  रहे  हैं  कि  हम  सिख  कैसे  सिख  और  एक  हिन्दू  आपस  में  लड़  सकते  हम  कैसे  सोच
 सकते  हैं  कि  हम  महाराष्ट्रीयन  हैं  या  हम  गुजराती  पंजाबी  हैं  या  हरियाणा  के  भाज  हम
 जिन  दरियाओं  के  लिए  लड़ते  हैं  वे हिमालय  से  उतर  कर  हमारे  देश  की  सारी  सरजमों  को  सींचती

 अभी  उस  दिन  जब  रावी  और  व्यास  के  प'नी  पर  बात  चल  रही  थी  तो  मेरे  कुछ  साथियों  ने

 कहा  कि  आप  गंगा  मैया  का  पानी  ले  लो  क्योंकि  आपके  यहां  गंगा  मैया  बहती  है  ।  अब  गंगा  मेंया

 ओर  रावी  व्यास  में  क्या  फर्क  वह  मैं  अभी  तक  समझ  नहीं  पाया  ।  इसलिए  ऐसी  चीजें  पैदा  ही
 क्यों  हों  ।  आज  के  दिन  मैं  महसूस  करता  हू  कि  ये  बातें  नहीं  होनी  चाहिए  |  हमारा  ऐकौडे  कया

 मैं  कहता  हु  कि  जैसा  जरूम  आपके  दिल  में  वेसे  ही  जर्म  हमारे  दिल  में  भी  है  ओर

 हमारे  नेता  राजीव  गांधी  जी  के  दिल  में  भी  हैं  ओर  इसके  बावजूद  भी  उन्होंने  एकौर्ड  को  कबूल
 लिखा  और  अब  उसको  इम्पलीमैंट  कर  रहे  भले  हो  इम्पलीमैंटेशन  में  थोड़ी  देर  हो

 सकती  है  मगर  हमारे  ख्यालात  यह  नहीं  हो  सकते  क्योंकि  एक  नेशनलिस्ट  ही  अपने  पसंनल  गमों

 को  मुलाकर  अपने  देश  की  बेहतरी  के  लिए  सोच  सकता  है  |  इसलिए  मैं  आपसे  इल्तजा  करू गा
 कि  हमें  इस  समस्या  पर  ठण्डे  दिमाग  से  सोचना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  ह  म  कौन

 हमें  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  हम  सिख  हम  अकाली  हैं  या  हम  कांग्रंस  वाले  है  क्योंकि  जब

 देश  का  सवाल  आता  है  तो  हम  सब  एक  हैं  |  देश  में  जब  जब  समस्याएं  1962  की  जंग  हुई
 उस  वक्त  भी  हम  सब  एक  हो  की  जंग  में  भी  हम  सब  एक  हो  बाद  1971

 की  जंग  में  भी  हम  सब  एक  हो  गए  इसलिए  आज  जब  नई  जंग  शुरू  हुई  और  बाहर  के  मुल्कों  को

 यह  मालूम  हो  गया  वे समझ  गए  हैं  कि  इस  देश  पर  बाहरी  हमला  करके  हैम  कामयाब  नहीं

 हो  सकते  इसलिए  उन्होंने  देश  अन्दर  हमारे  ऊपर  हमला  किया  है  ।  ये  अन्दर  से  हमारे  ऊपर  हमला

 हो  रहा  है  और  हम  खामख्वां  पालिटिक्स  की  बातों  में  आकर  अपने  ही  घरों  को  तबाह  कर  रहे  हैं

 और  हम  हिन्दू  और  सिख  को  नहीं  मार  रहे  हैं  बल्कि  हम  अपने  अ  ग-अ
 ग

 को  काट  रहे  हैं  ।

 आप  सब  लोग  इस  देश  को  चलाने  वाले  आप  समभदार  और  जहीन  लोग  आपके

 ऊपर  हमारा  देश  आगे  बढ़े  गा  ।  आपकी  एक-एक  आवाज  में  वह  चीज  है  जो  हमारे  देश  को  आगे

 बढ़ाती  है  और  उन्नति  के  लिए  सोचती  है  ।  इसलिए  मैं  इल्तजा  करूंगा  कि  हमारी  जो

 नलवार  चल  रही  उसको  खत्म  करने  में  आप  सबको  एक  साथ  होकर  मिलकर  साथ  देना  चाहिए

 और  जितने  भी  प्लान  हुए  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  रहा  मैं  कोई  कांग्रंस  के  प्लेटफामं  से  यह

 बात  नहीं  कह  रहा  बल्कि  मैं  देश  की  सर्वोच्च  सभा  में  बोल  रहा  जो  भी  मेरी  गलती  मैं

 उसे  स्वीकार  लेकिन  हमारी  सरकार  की  इ  टेंशन  बहुत  -  अच्छी  है  और  जो  अक़ा्ड  हुआ  है

 उससे  देश  में  एकता  और  अखंडता  पेंदा  इसके  लिए  हम  सब  मिलकर  साथ  दें  और  देश  को

 आगे  बढ़ाने  तथा  एक-दूसरे  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  हम  मदद  करें  |  घुक्रिमा  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  वक्षिण  :  देश  में  गंगा  बहती  है  ह

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  सोचने  की  गुजाइश  ही  मत  क्यों  सोचते  पक्के

 स््त/नी  हमको  दुनिया  की  कोई  ताकत  इस  बात  से  अलग  नहीं  कर  सकती  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  लगभग  चार  घण्टे  स ेयह  चर्चा  चल  रही  है

 अनेक  वक्ताओं  ने  बड़े  उत्कृष्ट  उद्गार  व्यक्त  किए  हैं  जिसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 इन  उत्कृष्ट  उदगारों  को  प्रचारित  नहीं  किया  जा  सकेगा  क्योंकि  कल  समाचार  पत्रों

 हे

 कै
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 का  प्रकाशन  नहीं  होगा  ।  यह  सभा  के  कार्यवाही  वतुंत  में  शामिल  होंगे  ।  परन्तु  प्रघन  यह

 है  कि  इस  समय  शायद  यह  चर्चा  नहीं  हुई  होती  यदि  हम  सभी  ने  यह  अनुभव  नहीं  किया  होता  कि

 स्थिति  वास्तव  में  बहुत-बहुत  गम्भीर  बनती  जा  रही  है  ।  यदि  अब  हम  समय  पर  कार्यवाही  नहीं
 करेंगे  तो  इन  अच्छे-अच्छे  शब्दों  के  बोलने  से  यह  भयंकर  विपत्ति  नहीं  टलेगी  ।  मुझे  अपने  देश  के

 महान  इतिहास  और  परम्पराओं  तथा  समय-समय  पर  आने  वाले  संकटों  की  जानकारी  ठीक

 है  ।  यह  वह  चीज  है  जिसे  हम  अपनी  पूंजी  के  रूप  में  देख  सकते  परन्तु  केवल  अच्छे-अच्छे
 हाब्दों  और  भावनाओं  को  व्यक्त  कर  देने  भर  से  देश  को  इस  अभूतपूर्व  संकट  से  नहीं  बचाया  जा

 सकता  ।  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  सोमावर्ती  राज्य  हैं  और  हम  सभी  जानते  हैं  कि  उधर

 सीमा  पार  क्या  है  ।  ऐसे  सीमावर्ती  राज्यों  में  प्रशासन  तथा  कानून  और  व्यवस्था  का  ठप्प  पड़ना
 एक  ऐसी  बात  है  जिसे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  सहन  नहीं  किया  जा  मैं  इन  विदिष्ट
 उपायों  के  बारे  में  बोलना  नहीं  चाहता  जिनके  बारे  में  आंतरिक  सुरक्षा  मंत्री
 ने  यहां  बताया  है  ।  उन्होंने  इनमें  से  कुछ  उपायों  के  बारे  में  हमें  कल  गह  मंत्री  के  साथ

 हुई  बेठक  में  बताया  था  क्योंकि  हमारे  लिए  यह  मूल्यांकन  करना  बहुत  कठिन  है  कि  वास्तव

 में  ये  उपाय  किलने  प्रभावी  होंगे  अथवा  नहीं  ।  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  पुलिस  अब  तक  पूरी  तरह
 से  पंगु  बन  चुकी  इसके  बारे  में  सभी  जानते  समाचार  पत्र  इस  प्रकार  की  खबरों  से  भरे

 पड़े  हैं  कि  किस  प्रकार  पुलिस  घटनाओं  का  समाचार  मिलने  पर  थानों  से  बाहर  नहीं  निकलती  ।

 वे  जाना  नहीं  ऋछते  ।  वे  थानों  में  बंठे  रहते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  वहां  विद्यमान  आप  इसे  मनोबल
 गिरना  कह  सकते  मिलीभगत  कह  सकते  घुसपेठ  कह  सकते  हैं  अथवा  कोई  दूसरा  नाम  दे
 सकते  हैं  ।

 लुधियाना  में  गत  शुक्रवार  को  घटना  घटी  जिसमें  आतंकवादियों  ने  एक  स्थान  पर

 दहाड़  करीब  12  अथवा  13  व्यक्तियों  की  हत्या  कर  दी  ।  सभी  समाचारों  से  यह  पता  चलता  है
 कि  पुलिस  घटनास्थल  पर  एक  घंटे  के  बाद  तक  भी  नहीं  पहुंचे  ।  यह  एक  उदाहरण
 है  जिससे  आप  यह  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  शेष  राज्य  में  क्या  हो  रहा  आपने  वहां  नया

 पुलिस  महानिरीक्षक  भेजा  है  जो  अपनी  कायंकुशलता  और  कड़  उपायों  के  लिए  प्रसिद्ध  परन्तु
 जिस  पुलिस  बल  के  साथ  उसने  काये  करना  उसके  मनोबल  को  पुनंजीवित  करने  की
 कता  है  ओर  मेरे  विचार  से  श्री  रिबरो  के  लिए  भी  यह  कार्थ  इतना  आसान  नहीं  मेरे  विचार
 से  तो  केन्द्र  द्वरा  आवश्यक  आधुनिक  शास्त्रों  आदि  की  सप्लाई  करने  अथवा  अध॑  सैनिक
 बलों  को  तैनात  करने  से  भी  स्थिति  में  तब  तक  परिवतंन  नहीं  होगा  जब  तक  प्रशासन  दृढ़ता  से
 ओर  शीघ्रता  से  कायं  करने  का  इच्छुक  न  हो  ।  मैं  पहले  ही  कही  गई  इस  बात  को  फिर  से
 राना  नहीं  चाहता  कि  ऐसे  समय  पर  राज्य  सरकार  पर  भारी  जिम्मेदारी  मेरे  विचार  से  श्री
 बरनाला  को  सर्वाधिक  अवांछनीय  कार्य  करना  पड़  रहा  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  हो
 सकता  है  कि  बहुत  सख्त  व्यक्ति  नहीं  हों  ।  एक  व्यक्ति  के  रूप  में  लोग  उन्हें  एक  कमजोर  परन्तु
 अच्छा  व्यक्ति  मानते  हैं  ।  वे  अच्छे  व्यक्ति  हैं  परन्तु  एक  कमजोर  व्यक्ति  परन्तु  उनका  स्थान
 कौन  ले  सकता  है  ।  वहां  उनका  स्थान  लेने  के  लिए  कोई  नहीं  है  ।  उनका  विकल्प  उनसे  भी  अधिक
 कमजोर  हो  सकता  इसीलिए  पंजाब  की  जनता  ने  जिसने  उनके  दल  को  भारी  बहुमत
 उन्हें  नेता  चुना  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  पंजाब  में  अकाली  सरकार  का  मुख्य  दायित्व मुल्य  ध्  चे
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 रर  फ  एफ  फ  न  ७  ७  झू
 प्रशासन  तथा  कानून  और  व्यवस्था  को  चुस्त  बनाना  तथा  पुरे  साहस  के साथ  और  न  केवल
 केन्द्र  बल्कि  सभी  राजनीतिक  जिनका  इस  सभा  में  प्रतिनिधित्व  है  के  पूर्ण  समर्थन  से  कम  से
 कम  अब  तो  दृढ़ता  से  और  तेजी  से  कायंवाही  करने  का  नहीं  तो  इस  संभावित  विपदा  को
 टाला  नहीं  जा  सकेगा  ।  मुझे  याद  है  पहले  दिनों  में  जब  देश  के  विभाजन  की  मांग  की  जा  रही  थी
 तो  हम  सोचा  करते  थे  अततः  यह  बात  किसी  प्रकार  टल  जाएगी  और  विभाजन  नहीं  होगा  ।

 परन्तु आखिरकार इसे टाला नहीं जा आज कोई गांघी नहीं है उस समय गांघी जी जिन्दा एक माननीय सदस्य : अब भी हमारे पास एक गांधी है । भर इम्द्रजीत गुप्स : मैं गांधी जी की बात कर रहा हूं । अब मैं एक बात कहुंगा । समभौते के कार्यान्वयन के बारे में इतने समय से जो यह सब चर्चा चल रही चाहे यह समझौता लागू हो अथवा इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई सीधा संबंध नहीं यह कहने का कोई लाभ नहीं है । आप में क्षमता है तो इसे बेरहमी और निर्दयता से समाप्त करना होगा । परन्तु यह सच्चाई है कि जितने भी बकताओों ने कहा है कि आतंकवादियों को ऐसे बहुत से लोगों से एक प्रकार का सकारात्मक थेन अथवा सहानुभूति प्राप्त जो स्वयं आतंकवादी नहीं हैं क्योंकि उन सभी को कुछ शिकायत वह चाहे सही हो या और यह सरकार का कायें है कि वहू इन वास्तविक अथवा निक शिकायतों को दूर करे | यदि ऐसा नहीं किया गया तो आतकवादियों को समर्थन प्रदान किया जाता रहेगा इस सम्बन्ध में मेरे विचार से प्रार्थमक जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं प्राथमिक जिम्मेदारी केन्द्र की प्रधान मंत्री की है जिन्होंने स्वयं इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं । मेरे विचार से सनभौते के आधार पर पंजाब की सम्पूर्ण जनता को एक करने की जो सम्भावना पैदा हो गई उसे गंवा नहीं देना चाहिए | यह अयने अ-प में एक सम्थूर्ण दस्तावेज नहीं इसभं प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक परा शत प्रतिशत सही नहीं है परन्तु हमने उस समय इस समभोौते का स्वागत किया था क्प्रोंकि उन परिस्थितियों में राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ सं भव कदन था । परन्तु अब प्रश्न इसके क्रियान्वयन का है | इसमें हम असफल रहे हैं क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमें इसे अक्ष लागू करना इसकी एक जो सबसे बड़ी कमजोरी जो एक भारी चूक हुई बह यह कि समझौता करते समय हरियाणा से कभी भी परामर्श नहीं किया गया यद्यपि यह समभौता'***** प्रधानसन्त्री : क्या मैं बीच में हस्तक्षेप कर सकता भौते पर हस्ताक्ष र होने से पहले से ही हरियाणा से बराबर परमर्श किया गया यह हरियाणा को दिखाया गया समभौते पर हस्ताक्ष र किए जाने से पूवं काफी देर तक मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ मैं इस बात पर बल देता हूं कि हम इस समभौते को अक्षरशः लागू करने के लिए वचमबद्ध हैं । एक बात और | दुर्भाग्यवश सभी का यह विचार प्रतोत होता है कि चण्डीगढ़ वाले मुद्दे के रे में कुछ कारणों से केन्द्रीय सरकार से चूक हो गई । परन्तु यदि आप इस समभौते के शब्दों पर और इसकी भावना पर गोर करेंगे तो पाएंगे कि हमने लेशमात्र भी चूक नहीं की है ।
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 इसमें  कुछ  देरी  हुई  हम  इसे  दूर  करने  का  प्रयास  विलम्ब  होने  का  एक  कारण

 रहा  मैं  उसे  सदन  में  बताना  नहीं  भाहूंगा  ।  मेरा  न  बताना  अच्छा  कुछ  दिनों  बाद  मैं

 इस  बारे  में  बता  सकता  हूं  ।  परन्तु  उस  समभोते  को  कुछ  अन्य  धारायें  भी  हैं  ।  जिन्हें  हमारे  द्वारा

 कार्यान्वित  किए  जाने  की  आवश्यता  नहीं  है  और  यह  समभौता  पूर्णतीर  पर  एक  समभौता

 इसे  टुकड़ों  में  नहीं  बांटा  जा सकता  और  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हम  इसकी  11  मदों  में  से

 9  मदों  को  अभी  लागू  करेंगे  2  मदों  को  1989  में  देखेंगे  ।  हमें  इन  सभी  को  एक  मानना  चाहिए  ।

 यद्यपि  मर्दे  एक  दूसरे  से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  परन्तु  यह  एक  समभौता  है  ।

 प्रो०  सधघु  दंडवते  :  कुछ  घाराएं  समयबद्ध  उनके  बारे  में  कठिनाई  पैदा  हुई  है  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  जिन  घाराओं  की  मैं  बात  कर  रहा  हूं  वे  भी  समयबद्ध  हैं

 भ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मुझे  यह  जानकर  खुशी  है  कि  हर  हरियाणा  के  मुख्य  मन्त्री  से

 परामशे  किया  गया  मेरे  विचार  से  ऐसा  कहने  से  आपका  तात्पयं  यह  है  कि  मुख्य  मन््त्री  ने

 अपनी  मौन  स्वौकृति  दे  दी  थी  ।  यदि  यह  बात  है  तो  अब  आपको  उनके  गैर  जिम्मेदार  वक्तव्यों

 और  हरकतों  के  लिए  उनकी  खिचाई  करनो  चाहिए  ।  आप  दोहरी  नीति  नहीं  अपना  सकते  ।

 भ्रो  थिरंजो  लाल  हार्मा  :  उन्होंने  कोई  गैर  जिम्मेदारना  वक्तव्य  नहीं
 दिया  ।

 श्री  इग्द्रजीत  गुप्स  :  ठीक  है  लोग  स्वयं  इस  बात  का  निर्णय  कर  सकते  हैं  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  सच्चाई  यह  है  कि  हरियाणा  में  बड़ा  आंदोलन  चल  रहा  है  और  कम  से

 कम  मैं  यह  नहीं  चाहता  *****  नतो  मैं  पंजाबी  हूं  ओर  न  ही  मैं  हरियाणा  का  हूं  इस  लिए  मुझे
 किसी  के  प्रति  ढ्वंष  अथवा  पश्षपात  की  भावना  नहीं  मैं  नहीं  चाहता  कि  हमें  एक  वर्ष  अथवा
 दो  वर्ष  बाद  हरियाणा  में  भी  ऐसी  ही  समस्या  का  सामना  करना  पड़  ।  यह  एकमुशइत  समभौता

 है  ।  यह  पंजाब  से  संबंधित  है  परन्तु  यह  हरियाणा  और  राजस्थान  से  भी  संबंधित  है और  इसलिए
 उदाहरण  के  लिए  आप  देख  सकते  हैं  कि  अब  क्या  हो  रहा  है  !  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  केन्द्र
 ने  चण्डीगढ़  के  मामले  में  चूक  की  मैंने  यह  नहीं  कहा  ।  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  सममौते  में  एक
 समयबद्ध  धारा  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  दो  बातें  की  जानी  हैं  ।

 शी  राजोब  गांधी  :  यदि  आप  धारा  को  पढ़ें  तो  उसमें  कहा  गया  है  कि  दो  बातें  एक  साथ
 की  जानी  हैं  और  आयोग  हमें  बताएगा  कि  हमें  क्या  करना  है  ।  अब  आयोग  ने  हमें  बताया  यदि
 आपको  रिपोर्ट  की  याद  है  मुझे  उसके  शब्द  याद  नहीं  है  परन्तु  यदि  आपको  रिपोर्ट  में  कही  गई
 बातें  याद  हैं  तो  आप  देखेंगे  कि आयोग  ने  पहला  सुझाव  यह  दिया  है  कि  दोनों  पक्षों  के  बीच  कोई
 द्विपक्षीय  हल  ढूंढा  जाना  चाहिए  ओर  दूसरा  सुझाव  था  कि  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  एक
 अन्य  आयोग  गठित  किया  जाना  चाहिए  ।

 थरो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  द्विपक्षीय  हल  ढुंढा  गया  ?

 भरी  राजोब  गांधी  :  जी  निश्चित  रूप  से  द्विपक्षीय  हल  ढूंढा  गया  ।  इस  दिशा में  प्रयास
 करने  ओर  दोनों  पक्षों  को  साथ  लाने  में  कुछ  समय  लगा  तथा  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  क ेबीच  आपसी
 समभौता  कराने  के  लिए  कई  प्रयास  करने  पड़े  ।
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 बन
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इसका  तात्पयं  हे  कि  कुछ  समय  के  लिए  तो  आपसी  समभोते  की

 सम्भावनाए  क्षीण  इसलिए  अब  हम  मंथ्यू  आयोग  पर  निर्मर  करते  हैं  जोकि  पहला  आयोग
 है  और  मेरे  विचार  से  यह  आयोग  कोई  भी  निष्कर्ष  निकालने  में  असफल  रहा

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  इसने  देर  से  काये  आरम्भ  किया  ।
 भी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  जी  इसने  देर  से  कार्य  आरम्भ  किया  ।  अब  हमें  कुछ  नहीं  मालूम

 कि  क्या  होना  मंथ्यू  आयोग  ने  कहा  है  कि  एक  अन्य  आयोग  ब्रैठाया  जाना  चाहिए  ।
 श्री  राजीव  गांधी  /  शायद  हम  बिठाए

 ह
 भरी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आपने  हमें  कुछ  नहीं  बताया  आपने  देश  को  कुछ  नहीं  बताया  है  ।

 समय  नष्ट  होता  जा  रहा  आप  इस  प्रकार  आत्मसंतुष्ट  नहीं  रह  अब  आपका  क्या
 करने  का  विचार  यदि  आप  कुछ  विचारार्थ  विषयों  के  साथ  कोई  दूसरा  आयोग  बेठाना  चाहते
 हैं  तो  आपको  यह  काय॑  कर  देना  चाहिए  और  इसमें  समय  महीं  गंवाना  चाहिए  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  नए  आयोग  के  विचाराथ॑  विषय

 बिल्कुल  वही  नहीं  हो  सकते  जो  पहले  आयोग  के  थे  क्योंकि  यदि  वही  विचारार्थ  विषय  रहे  तो  हम
 फिर  वहीं  आ  खड़  होंगे  जहों  से  शुरू  किया  था  |  नए  विचाराथ  विषय  निर्धारित  करते  समय
 याणा  और  पंजाब  से  भी  इस  बारे  में  बात  करनी  होगी  ओर  इसके  बारे  में  हमें  दोनों  की  सहमति  .
 प्राप्त  करनी

 )
 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  इस  विलम्ध  के  कारण  और  हरियाणा  में

 बढ़  प॑माने  पर  की  जा  रही  आंदोलन  की  तैयारी  के  कारण  दोनों  पक्षों  क ेबीच  आपसी  समभौता
 कराना  अब  और  भी  कठिन  होगा  ।  मैं  आपको  दोष  नहीं  दे  रहा  मैं  तो  यह  बता  रहा  हुं  कि
 विलम्ब  के  कारण  स्थिति  किस  प्रकार  जटिल  बनती  जा  रही

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  परन्तु  वह  कहते  हैं  कि  मुझे  दोष  दीजिए  ।
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  यह  आपके  ऊपर  निमंर  आप  देश  को  आप  पंजाब  और

 हरियाणा  को  बताइए  कि  आपका  अब  क्या  विचार  है  और  आप  क्षेत्रों  के  हस्तांतरण  के  प्रइन  को

 किस  प्रकार  निपटाना  चाहते  हैं  ।
 श्री  राजोव  गांधी  :  यदि  आप  हमें  बताने  दें  तो  हम  आपको  भी  बता  सकते  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यदि  आवद्यक  होगा  तो  हम  यहां  सारी  रात  रुकने  के  लिए  तंयार  हैं  ।

 फिर  पानी  का  प्रइन  लीजिए  ।  पहले  तो  आठ  महीनों  तक  किसी  न््यायाधिकरण  का  गठन

 हो  नहीं  किया  गया  ।  अभी  कल  हमने  एक  विधेयक  अर्थात्  रावी-ब्यास  जल  न््यायाधिकरण  विधेयक

 पारित  किया  था|  मैं  और  हम  सभी  यह  आशा  करते  हैं  कि  नदियों  का  यह  पानी  जीवनदायिनी

 होगा  न  कि  खून  से  रंगा  यह  जीवन  देने  वाला
 पानी  द्रोना

 चाहिए  मौत  देने  वाला  गहीं  ।

 कुछ  प्रशासकीय  कठिनाइयों  के  कारण  आठ  महीनों  तक  कोई  नन््यायाधिकरण  गठित  नहीं  किया

 गया  ।  यहां  वाद-विवाद  में  यही  स्पष्टीकरण  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  इस  समभौते  में  एक  स्वष्ट  तिथि  निर्धारित  की  गई  है  अर्थात्  1-7-1  .  85

 भोर  कहा  गया  है  कि  उस  तारीख  को  तीनों  राज्यों  को  उतने  पानी  से  कम  पानी  नहीं  मिलेगा
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 जितना  वे  1-7-1985  को  प्राप्त  कर  रहे  मुर्क  यह  तारीख  निर्धारित  करने  का  तक  समझ

 में  नहीं  आता  ।  उस  समय  मैंने  यह  प्रइन  पूछा  मैंने  यह  जानने  का  प्रयास  किया  था  कि  वास्तव

 |  में  किस  आधार  पर  यह  विशेष  तारीख  निर्धारित  की  गई  परन्तु  कोई  संतोषजनक  जवाब  नहीं  दिया

 गया  सिवाए  इसके  कि  इसका  बरसात  के  मौसम  से  कुछ  सम्बन्ध  है  ।

 मुद्दा  यह  है  कि  सही  अथवा  गलत  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  यह  वह  तारीख  है
 जिसको  पंजाब  जितना  सामान्यतः  पानी  प्राप्त  करता  है  उससे  कहीं  अधिक  पानी  प्राप्त  कर
 रहा  था  ।

 श्री  राजीव  गांघी  :  इस  बारे  में  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  क्योंकि  समभौते
 पर  मैंने  भी  हस्ताक्षर  किए  यह  बात  संत  लोंगोवाल  जी  ने  उठाई  थी  कि  पानी  की  मात्रा  कम

 नहीं  की  जानी  चाहिए  |  इसका  तात्यये  है  कि  जिस  राज्य  में  भी  किस्तान  इतना  पानी  प्राप्त  कर

 रहे  उन्हें  इससे  कम  पानी  नहीं  मिलना  चाहिए  क्योंकि  पानी  में  कटौती  की  बात  किसी  भी
 किसान  को  स्वीकायें  नहीं  होगी  और  हमने  सोचा  कि  यह  तक॑  संगत  बात  है  ।  यह

 जुलाई  के  मध्य  की  बात  हमने  निर्णय  किया  कि  जिस  अन्तिम  तारीख  के  आंकड़  उपलब्ध  थे

 वह  पहली  जूलाई  थी  इसलिए  हमने  पहली  जुलाई  निर्वारित  कर  दी  |  इसके  अलावा  और  कोई
 तक॑  नहीं  था  ।

 भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  यह  तदर्थ  आघार  पर  किया  गया  था  ?

 झरी  राजीव  गांधो  :  यह  बात  देखनी  थी  कि  किसानों  को  जितना  पानी  अब  प्राप्त  हो  रहा
 है  उससे  कम  प्राप्त  न  उस  तारीख  को  मिल  रहे  पानी  की  मात्रा  के  बारे  में  हो  सकता  है
 आपकी  जानकारी  सही  न  हो  ।

 थ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इसको  मानते  हुए  1-7-1985  को  जितना  पानी  उपलब्ध  उससे
 अतिरिक्त  शेष  पानी  के  बंटवारे  का  निर्धारण  इस  न्यायाधिकरण  द्वारा  किया  जाना  जब  तक

 सतलुज-यमुदा  सम्पक  नहर  बन  कर  तैयार  नेहीं  हो जाती--यह  कार्य  भी  समयबद्ध  है--इसके
 लिए  एक  निर्धारित  तिथि  तो  ये  सारे  प्रयास  असंगत  और  निरथंक  हो  जाएंगे  ।

 ऐसा  कहा  जा  रहा  है  कि  जब  तक  शेष  पानी  के  बंटवारे  का  निर्णाय  नहीं  हो  जब
 तक  यह  पता  नहीं  चलता  कि  हरियाणा  को  वास्तव  में  कितनी  पानी  नहर  खोदने  का  कोई
 लाभ  नहीं  है  क्योंकि  हमें  यह  पत्ता  ही  नहीं  है  कि  इस  नहर  में  कितनी  मात्रा  में  पानी  होगा  ।

 अपेक्षाकृत  पानी  की  आवश्यकता  इसलिए  बड़ी  और  चौड़ी  नहर  की  आवश्यकता  है
 जिसमें  अधिक  मात्रा  में  ल ेजाया  जा  सके  ।  यदि  हरियाणा  को  कम  मात्रा  में  पानी  दिया  जाता  है
 तो  उसके  लिए  यह  नहर  भी  पर्याप्त  होनी  चाहिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ?  हरियाणा  के  किसान
 भी  आन्दोलन  कर  रहे  उन्हें  पानी  की  आवश्यकता

 अब  कुछ  लोग  इस  पर  आपत्ति  उठा  रहे  उस  दिन  मैंने  अकाली  दल  के  सदस्य  द्वारा
 की  गई  इस  आपत्ति  का  विरोब  टिया  था  कि  हरियाणा  नदी  तटीय  राज्य  नहीं  है  क्योंकि
 रावी  नदियां  हरियाणा  से  होकर  नहीं  बहती  हैं  ।  यह  अजीब  तक  है  ।  जब  तक  हरियाणा  पंजाब
 राज्य  का  हिस्सा  था  तब  तक  नदी  तटीय  राज्य  जेंसे  ही  हरियाणा  एक  अलग  राज्य
 बन  गया  तो  वह  नदी  तटीय  राज्य  नहीं  रहा  ।  इस  प्रकार  के  तक॑  को  स्वीकार  नहीं  किया
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 जा  सकता  |  आप  इस  प्रकार  किसी  व्यक्ति  को  अपनी  बात  नहीं  समझा
 इसलिए  इसमें  किलम्ब  हो  रहा  यह  अच्छा  होगा  कि  आप  इस  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  कह
 दें  कि  दुर्भाग्यवश  अमुक  कारणों  से  समभौते  के  कर्यान््कयन  में  विलम्ब  होता  जा  रहा  है  परन्तु
 जितना  शीघ्र  हम  कर  सकेंगे  हम  इसे  कार्याविन्त  करने  का  पूरा  प्रयास  करेंगे  ।  मुझे  इस  बात  की
 आशंका  है  कि  इस  बीच  आतंकवादी  पंजाब  के  लोगों  में  आकर  कुछ  आधार  बनाएंगे  जिन्हें
 अन्यथा  ऐसा  करने  का  मौका  नहीं  मिल  पाता  ।  मेरे  विचार  से  यह  राजनैतिक  नीति
 आवश्यक  जिस  पर  हम  सब  एक  मत  कि  इन  लोगों  को  अलग-धलग  किया  हम
 उन्हें  कैसे  अलग-थलग  कर  सकते  हैं  ?  श्री  अरुण  नेहरू  की  आधुनिक  अस्त्र-एस्त्र  तथा  संचार
 था  से  इतर  हम  उन्हें  कैसे  पृथक  कर  सकते  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हम  इन  लोगों  को
 राजनैतिक  दृष्टि  से  कँसे  अलगं  कर  सकते  हैं  ?  निरचय  ही  एक  उपाय  ग्रह  है  कि  प्रचार  माध्यमों
 द्वारा  लोगों  को  सारी  स्थिति  स्पष्ट  की  जानी  लोगों  को  यह  अवद्य  समभना  चाहिए  कि
 वास्तम  में  क्या  किया  जा  रहा  अब  हमें  यहां  यह  बताया  जा  रहा  है  कि  क्षतिपूर्ति  के
 सेना  के  लोगों  की  बहाली  सम्बन्धी  प्रदनों  आदि  पर  समग्र  रूप  से  पहले  ही  अनेक  बातों  का

 क्रियान्वयन  कर  दिया  गया  है  ।  परन्तु  मैं  नहीं  समकता  कि  देश  के  अधिकतर  लोगों  को  इस  बात
 बात  की  जानकारी  इसका  प्रचार  नहीं  किया  गया  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इस  बात  की  जानकारी

 होनी  चाहिए  कि  कया  किया  जा  रहा  है  ।

 मुझे  डर  है  कि  पंजाब  में  पुलिस  की  निष्क्रियता  है  तो  बाहर  पुलिस  ने  ज्यादतियां
 की  इसे  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  पंजाब  से  बाहर  सिख  होने  के  कारण  लोगों  को--युवकों
 को  अपराधी  समभा  जाता  मैं  उन  लोगों  की  बात  कर  रहा  हूं  जिनके  साथ  ऐसा  व्यवहार  किया

 जाता  जिससे  केवल  भावनाएं  और  अधिक  उभर  सकती  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए
 श्री  वेद  मरवाह  रिपॉट  प्रकाशित  नहीं  की  गई  ।  1984  के  उन  भयानक  दिनों  में

 पुलिस  ने  क्या  किया  और  क्या  नहीं  यह  दशने  वाली  श्री  वेद  मरबाह  की  रिपोर्ट  को  प्रकाशित

 नहों  किया  गया  ।  निरचय  रंगानाथन  आयोग  स्पष्ट  रूप  से  बहुत  घीमी  गति  से  काये  कर  रहा
 यह  दस्तावेज  उनके  पास  है  जिसके  कार  तमाम  सामान्य  लोगों  के  मन  में  शिकायतें  और  असन्तोष

 व्याप्त  लोगों  के  मन  से  यह  असुन्तोष  दूर  करने  के  लिए  कुछ  कदम  भवश्य  उठाए  जाने

 चाहिए  ।  यदि  लोगों  के  मन  से  यह  असन्तोष  दूर  नहीं  किया  जाता  तो  आतंकवादियों  को  सामान्य

 जनता  से  अत्यधिक  सहयोग  मिलता  रहेगा  ।
 ॥

 अन्त  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  हमें  अपनी  का्यंत्राही  करनी  होगी  ।  हम  इस  प्रकार  से  बातचीत

 जारी  नहीं  रख  पिछले  महीने  की  24  तारीख  को  केबल  एक  सप्ताह

 पहले  चंडीगढ़  में  बैठक  हुई  थी  जो  राज्य  स्तर  पर  सवंदलीय  बंठक  वह  बैठ  हमारे  दल  के
 सचिव  द्वारा  आयोजित  की  गई  थी  परन्तु  मुझे  यह  कहने  में  खुशी  हो  रही  है  कि  सभी  दलों  ने  इस
 बेठक  में  भाग  लिया  और  इस  बैठक  में  उन्होंने  निणंयः  लिया  कि  वह  सब  लोग  सभी  धमंनिरपेक्ष

 सभी  दृढ़  शक्तियों  तथा  सभी  शान्ति  प्रिय  शक्तियों  को  अवश्य  ही  व्यापक  स्तर  पर  संयुक्त
 जन  आन्दोलन  शुरू  करना  चाहिए  और  हदें  अपने  संयुक्त  अभियान  के  बारे  लोगों  को  अवगत
 कराने  के  लिए  उनके  पास  जाना  चाहिए  हम  अपने  स्तर  पर  यह  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  हें  शीघ्र  ही
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 कुछ  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  हमें  एक  साथ  आम  लोगों  के  पास  जाना  चाहिए  और  निचले  स्तर  तक

 अभियान  को  ले  जाना  चाहिए  ।  मुख्य  रूप  से  यह  राज्य  स्तर  पर  किया  जाएगा  परन्तु  हम  केन्द्र

 सरकार  कीं  ओर  से  उनकी  सहायता  कर  सकते  हैं  और  हमें  अपना  पूर्ण  सहयोग  उन्हें  देना  चाहिए  ।

 इन  इस  माह  जब  जालियांवाले  बाग  के  शहीदों  को  भी  याद  करना  शहीद  भगत  सिंह

 शहीदी  दिवस  अभी  बीता  है  ।  अब  लाला  लाजपत  राय  का  शहीदी  दिवस  भी  बहुत  दूर  नहीं  है  ।

 इन  अवसरों  का  अवश्य  लाभ  उठाना  चाहिए  सभी  शक्तियां  जो  सभी  प्रकार  की  साम्प्रदाकिता  और

 साम्प्रदोथिक  पूर्वाग्रहों  को  समाप्त  करना  चाहती  हैं  क्योंकि  इस  साम्प्रदायिक  धृवीकरण  से  इस  बात  का

 खतरा  है  कि  ब्यास  नदी  के  दक्षिणी  क्षेत्र  क ेअमृतसर  तथा  गुरदासपुर  के  सीमावर्ती  जिलों  से  फंलने  वाले
 आतंकवादी  कारयकलापों  का  एक  ढंग  इस  पागलपन  के  पीछे  कोई  पद्धति  है  ओर  यह
 दायिक  फूट  जानबूक  कर  पंजाब  के  बाहर  अश्ञांति  उत्पन्न  करके  के  उद्देश्य  से  पेदा  की  गई  है  |  यदि

 आप  इसे  समाप्त  नहीं  कर  सकते  तो  इससे  तबाही  की  स्थिति  उत्पन्न  होगी  और  इसलिए  महोदय
 मैं  केवल  यह  कहूंगा  कि  यहां  उच्च  विचार  व्यक्त  करने  वाले  सभी  को  आपस  में  मिलजुल
 कर  राज्य  में  लोगों  के  बीच  एक  बड़ा  अभियान  शहू  करना  चाहिए  ताकि  हम  वास्तव  में
 दियों  और  आतंकवादियों  को  अलग-थलग  कर  सके  ।

 संचार  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  निवास  अध्यक्ष
 सभा  में  आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  पर  घर्चा  की  जा  रही  है  और  यह  स्वाभाविक  है  कि  पंजाब
 में  जो  घटनाएं  घटित  हो  रही  हैं  वह  इस  विचार  विमशं  में  भाग  ले  रहे  माननीय  सदस्यों  के  मन
 में  प्रमूख  रूप  हों  ।  मैंने  इसमें  की  गई  टिप्पणियों  को  समझा  यह  विचार-विमर्श  बहुत  उच्च
 स्तर  का  रहा  इस  चर्चा  को  जितना  सम्भव  हो  सके  रचनात्मक  बनाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  राष्ट्र  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  इस  सभा  में  जो  कुछ  भी  कहा  जाएगा
 वह  पंजाब  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  प्रभावी  अवश्य  होगा  और  इस  पर  अवद्य  चिता
 भी  जाहिर  होगी  और  राष्ट्र  यह  महसूस  करता  है  कि  इस  गंभीर  समस्या  को  सुलभाना  है  और  यह
 सभी  दलों  ओर  व्यक्तियों  के  सहयोग  से  सुलकायी  जाएगी  ।  महोदय  समझौते  के  कार्यान्वयन  के
 बारे  में  बहुत  सी  शकराएं  उठाई  गई  हमारे  प्रधानमंत्री  के  कहने  के  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 सभा  में  और  इसके  बाहर  किसी  भी  व्यक्ति  के  मन  में  कोई  शंका  नहीं  होनी  चाहिए  कि  सरकार
 समभोौते  को  लागू  करने  के  बारे  में  गम्भीर  नहीं  है  और  समभीते  को  पूर्ण  रूप  से  लागू  करने  के
 लिए  जो  सम्भव  वह  सब  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  गया  ।  श्री  अज्ु न  सिंह  सहित  अन्य
 ने  जिनको  इस  समभौते  में  महत्वपूर्ण  मूमिका  रही  समझौते  को  लागू  करने  संबधी  कुछ  विवरण

 दिए  गए  हैं  |  मैं  उन  सभी  मुद॒दों  का  उल्लेख  करूगा  जिनके  बारे  में  कुछ  शंकाए  की  गई  एक
 संदेह  सना  से  बर्ख़ास्त  किए  गए  लोगों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  ह ैऔर  यह  कहा  गया  हैं  कि  इसका
 कार्यान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा

 मैं  नम्नतापूव्क  यह  जैसा  कि  श्री  अरुण  नेहरू  ने  अभी  हाल  ही  में  उल्लेख
 किया  कि  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  और  यह  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  समझौता  उन
 लोगों  के  पुनर्वास  के  संबंध  में  जिन्हें  सेना  से  बरज्लास्त  किया  गया  परन्तु
 केवल  237  लोगों  को  बरखास्त  किया  गया  और  जिसमें  से  209  लोगों  को  पहले  ही  रक्षा
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 जज
 सुरक्षा  कोर  में  भर्ती  कर  लिया  गया  अब  नहीं  पहले  ही  भर्ती  कर  लिया  गया  मैं
 रक्षा  मंत्रालय  की  17  1985  की  प्रेस  विज्ञप्ति  से  मैं  यह  उद्घुत  कर  रहा  हूं  और  कुछ
 थोड़े  लोगों  के  मामले  जिन्हें  विभिन्न  कारणों  से  वापस  नहीं  लिया  गया  इनमें  कुछ  लोग  स्वास्थ्य
 की  दृष्टि  से  अयोग्य  237  जिन्हें  बरखास्त  किया  में  से  209  लोगों  ने  रक्षा
 सुरक्षा  कोर  में  पहले  ही  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जो  कि  रक्षा  मंत्रालय  का  ही  एक  भाग

 उन्हें  पूर्ण  रूप  से  बहाल  कर  लिया  गया  है  और  जितना  शीघ्र  सम्भव  हो  सका  हमने  यह
 कार्य  पूरा  कर  दिया

 इस  सम्बन्ध  में  दूसरा  सम्बन्धित  प्रइन  सेना  में  भर्ती  के  बारे  में  देश  के  सभी
 नागरिकों  को  सेना  में  भर्ती  के  लिए  नाम  दर्ज  कराने  का  अधिकार  है  और  उसमें  चयन  के  लिए
 योग्यता  का  मानदण्ड  होगा  ।  कुछ  समय  के  लिए  स्टार  आपरेशनਂ  के  बाद  केवल  सिख
 मेंट  में  सिखों  की  भर्ती  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।  उस  समय  सेना  के  अन्य  रेजिमेंटों  में  सिखों  की
 भर्ती  बन्द  नहीं  की  परन्तु  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  से  काफी  समय  पूर्व  दिसम्बर  84  में
 सिख  रेजिमेंट  में  सिखों  की  भर्ती  की  रोक  का  आदेश  रह  कर  दिया  गया  ।  आप  मामले
 विशेष  में  सरकार  की  ईमानदारी  और  निष्ठा  देख  सकते  हैं  और  सम्पूर्ण  सिख  समुदाय  के  प्रति

 अविश्वास  की  भावना  और  कलंक  लगाने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  यह  प्रतिबन्ध  बहुत  कम  समय
 के  लिए  लगाया  गया  था  ।  बहुत  जल्दी  ही  यह  छोटा  सा  प्रतिबन्ध  भी  हटा  दिया  गया  अन्य
 सेनाओं  में  सिखों  की  भर्ती  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  था  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  समभौते  में  यह  बात  नहीं  थी  ।  क्या  यह  समभौते  में  शामिल  था  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  समभौते  से  पहले  की  बात

 क्रो  राम  निवास  सिर्धा  :  यह  आम  धारणा  देश  के  सभी  नागरिकों  को  सेना  में  नाम  दर्ज
 कराने  का  अधिकार  है  |  हो  सकता  है  कि  कुछ  संदेहों  को  दूर  करने  अथवा  कुछ  सिद्धांतों  पर  दृढ़
 रहने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  हो  ।  यह  एक  सामान्य  बात  है  ।  इसमें  सिखों  का  भी  उल्लेख  नहीं
 किया

 थी  चरणजोत  सिह  प्रठवाल  :  एक  यूनिट  विशेष  में  नहीं  अपति  सामान्यतः  सेना

 में  आम  भर्ती  की  क्या  स्थिति  है  ?  दे
 श्री  रामनियास  सिर्घा  :  समभौते  में  यह  बहुत  सामान्य  प्रस्ताव  इसमें  सिखों  का  बिल्कुल

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  मैंने  यही  कहा  परन्तु  जहां  तक  सिखों  का  सम्बन्ध  सरकार  ने

 ऐसा  कभी  नहीं  सोचा  कि  सरकार  को  सेना  में  सिखों  की  भर्ती  नहीं  करनी  चाहिए  और  हमने  ऐसा
 कभी  नहीं  किया  ।

 श्री  चरणजीत  सिह  श्रठ्वाल  :  शायद  आप  इसमें  भ्रमित  हो  रहे  यह  कोई  यूनिट  विशेष
 अथवा  रेजिमेंट  विशेष  अथवा  सिख  रेजिमेंट  के  लिए  नहीं  है  !  आपने  कुछ  सीमाएं  लागू  की  हैं  ।

 झरध्यक्ष  महोदय  :

 (  भरमुवाद |
 ओ  रामनियास  मिर्धा  :  मैंने  कहा  है  कि  सिख्लों  की  भर्ती  कभी  नहीं  रोकी  गई  चाहे

 रेशन  ब्ल्यूस्टार  हो  अथवा  न  उनका  कोई  प्रतिशत  निर्धारित  नहीं  किया  गया  इसके
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 बावजूद  सिखों  का  प्रतिशत  उनकी  जनसंख्या  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  है  और  यह  आगे  भी  इसी
 प्रकार  बना

 श्री  चरणजीत  सिह  श्रठवाल  :  समभौते  में  इसके  बारे  में  कोई  खंड  रखने  की  क्या

 इयकता  थी  ?

 श्री  रामनिवास  सिर्धा  :  जैसाकि  बताया  जा  चुका  यह  सिख्ों  के  बारे  में  नहीं  यह
 सेना  में  भर्ती  के  संबंध  में  एक  आम  स्थिति  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यह  पूरी  सावधानी  के  साथ  रखा  गया

 श्री  रामनिवास  सिर्धा  :  जी  यह  पूरी  सावधानी  के  साथ  रखा  गया  था.और  एक  भावी

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  के  रूप  में  रखा  गया  था  कि  इस  संबंध  में  भविष्य  में  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ।

 किन्तु  इसमें  ऐसा  कोई  सन्देह  नहीं  रहना  चाहिए  जो  इस  मुह  में  उठ  सकता  मुझे
 विश्वास  है  कि  सभा  इससे  सहमत  होगी  और  आप  भी  सहमत  होंगे  कि  हमने  समभौता  लागू  करने
 के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किया  ।

 इस  बारे  में  की  गई  ढील  और  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  कार्यवाही  कै  बारे  में  कुछ  शकएं
 उठी  थीं  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  न ेइसका  उल्लेख  किया  और  श्री  दिनेश  गोस्वामी  ने  भी  इसका  उल्लेख

 किया  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  जब  घृणित  ह॒त्याओं  को  खबर  मिल  रही  थी  उस  दिन  प्रधानमंत्री  वरिष्ठ

 अधिकारियों  और  अपने  सहयोगियों  के  साथ  एक  सम्मेलन  में  थे  ।  उनके  दिमाग  में  सबसे  प्रमुख  बात

 यह  थी  कि  इनहालातों  में  देश  में  किसी  तरह  की  ढिलाई  नहीं  बरती  जानी  मैं  समभता

 इप  सम्बन्ध  में  मैं  कोई  गुप्त  बात  प्रकट  नहीं  कर  रहा  हूं  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  उन्होंने  मुझे  तत्काल

 ही  टेलीफोन  किया  और  कहा  कि  जब  वे  इसक्रे  दूसरे  पक्ष  की  ओर  निगरानी  कर  रहे  हों  तो  इस  कार्य
 को  मैं  देखूं  और  हर  कीउत  पर  शांति  बताये  रखने  के  लिए  सभी  राज्य  प्रश।सनों  और  मुख्य  मत्रियों

 से  प्तम्पकं  करू  ।  उनकी  व्यक्तिगत  जिम्मेदारी  इतनी  अधिक  थी  कि  वे  हर  इसी  के  बारे  में

 सोचते  रहते  थे  ।  हमने  कायंवाही  की  है  और  इसकी  जांच  की  है  तथा  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता

 हो  रही  है  कि  इस  संबंध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  और  प्रशासनों  द्वारा  की  गई  कायंबाही  बहुत  ही
 संतोषजनक  है  ।  उन्होंने  किसी  तरह  की  ढील  नहीं  की  है  और  हम  सभा  को  यह  आश्ष्वासन  दे  सकते

 हैं  कि  हमारी  यह  कोशिश  रहेगी  कि  इस  प्रकार  की  कोई  घटना  न  हो  और  राज्यों  को  हमास  पूरा
 सहयोग  बसा  हौ  मिलता  रहे  जैसाकि  इस  समय  मिल  रहा  है  ।

 इस  तरह  से  कार्य  करने  का  मतलब  यह  हुआ  कि  आतंकवादियों  के  हाथों  में  खेल  रहे
 यही  वे  चाहते  हैं  ॥  उनका  एक  यह  है  कि  अन्य  राज्यों  के  सिख  वहां  पहुंच  जाएं  और

 हिन्दुओं  को  भयभीत  किया  जाए  ताकि  वे  पंजाब  छोड़कर  भाग  वहां  जनसंरुया  की

 बदली  हो  और  किसी  क्षिसी  प्रकार  वे  पंजाब  छोड़ने  को  तैयार  हो  किन्तु  सरकार  और
 सभा  को  इस  गंभीर  स्थिति  की  पूरी  जानकारी  मैं  एक  बार  आपको  फिर  आश्वासन  दे  सकता

 हूं  कि  हम  अपना  वह  पूरा  प्रयास  जारी  रखेंगे  जो  इस  संबंध  में  आवदयक  है  ।

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  क्रि  स्थिति  यहां  अभी  भी  गंभीर  बनी  हुई  है  ।

 किन्तु  कुछ  बहुत  ही  स्पष्ट  और  आशाजनक  संकेत  दिख  रहे  हैं  ।  हम  भली  भांति  यह  कह  सकते  हैं
 कि  अब  समय  बदल  रहा  है  ।  आतंकवाद  के  खतरे  का  मुकाबला  करने  के  लिए  पंजाब  सरकार  स्वयं
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 ही  तेयार  हो  रही  है  ।  केन्द्र  सरकार  उसकी  हर  संभव  तरीके  से  सहायता  कर  रही  जिसका
 ब्योरा  अभी  दिया  गया  था  ।  आननन््दपुर  साहिब  में  आतंकवादियों  ने  अपनी  धमकी  वापस  ले  ली

 थी  ।  पुलिस  तथा  सुरक्षा  बलों  ने  घृणित  ह॒त्याओं  में  लिप्त  तीन  व्यक्तियों  को  पकड़  लिया  उन
 की  ।  आतंकवादियों  के  साथ  मुठभेड़  हुई  जिसमें  आतंकवादियों  को  जान  गवानी  पड़ी  है  ।  तैयारियां
 की  जा  रही  हैं  और  इन  सभी  उपायों  से  स्थिति  बदल  रही  है  तथा  अकाली  दल  आश्वावान  होकर
 श्री  बरनाला  जी  के  नेतृत्व  का  समर्थन  भी  कर  रहा  मैं  भाशा  करता  हूं  कि  यह्  प्रक्रिया  जारी
 रहेगी  ।

 दे  प्रो०  सधु  बंडवते  :  उन्होंने  भी  रुख  बदला  है  ।

 झो  रामनिवास  सिर्धा  :  जी  अवश्य  ।  में  इन  कार्यों  का  बातों  को  भोर  इसे  बहुत  ही
 सकारात्मक  विकास  मानता  हूं  जो  स्थिति  में  सुधार  करने  में  सहायक  सिद्ध  हो  रही  इस  प्रक्रिया
 को  जारी  रखना  जिसमें  पंजाब  ओर  पंजाब  से  बाहर  की  जनता  का  सहयोग  लेना  होगा  ।
 जब  तक  इस  बिशाल  काये  में  सभी  वर्गों  क ेलोग  सहयोग  नहीं  देंगे  तब  तक  आतंकवाद  के  वास्तविक
 खतरे  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकेगा  ,  लेकिन  सकारात्मक  विक्रास  कार्यों  को  देखते  हुए  और

 इस  सभा  के  सभी  वर्गों  के  सदस्यों  की  ऐसी  सर्वंसम्मत  भावनाओं  को  देखते  हुए  कि  इस  खतरे  को
 समाप्त  किया  हम  कुछ  कर  सकने  में  समर्थ  हो  प्रधानमंत्री  णी  ने  स्थिति  से  निपटने

 के  लिए  राष्ट्रीय  मतेक्य  स्थापित  करने  को  कहा  है  और  आशा  है  कि  उन्हें  ओर  उनकी
 कार  को  इस  सभा  के  सभी  वर्गों  के  सदस्यों  का  समर्थन  और  सहयोग  निरन्तर  रूप  से  मिलता  रहेगा
 ताकि  विनाश  का  वह  जिससे  पंजाब  गुजर  रहा  है  और  सम्पूर्ण  राष्ट्र  गुजर  रहा  समाप्त
 किया  जा  सके  ।  -

 झो  थो०  किशोर  थन्द्र  एस०  देव  :  गृह  राज्य  मंत्री  ने  इस  सभा  को  अभी

 पुनः  आइवासन  दिया  है  कि  समय  तेजी  से  बदल  रहा  उनके  ये  शब्द  सुनकर  हमें  प्रसन्नता  हुई
 लेकिन  हमें  जधन्य  घटनाओं  के  बारे  में  रोज  सभाचार  पत्रों  में  छपी  खबरों  ओर  पंजाब  से

 आने  वाले  लोगों  से  मिली  खबरों  से  पता  चलता  है  कि  वहां  स्थिति  दिन  प्रतिदिन  खराब  होती  जा

 रही  है  ।

 मुझे  कहना  ही  पड़े गा  कि  यद्यपि  राज्य  में  इस  समय  जो  समस्या  है  वह  कानून
 व्यवस्था  की  समस्या  दिखाई  देती  मैं  समकता  हूं  कि  इस  समस्या  का  अन्तिम  हल  इसे
 नीतिक  तरीके  से  सुलकाने  पर  निमंर  करता  है  ।

 अनेक  सदस्यों  ने  इस  समस्या  के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  विचार  व्यक्त  किए  हैं  भोर

 उन्होंने  इसकी  पृष्ठभूमि  भी  बताई  जो  बातें  पहले  कहीं  जा  चुकी  है  उन्हें  मैं  दोहराना  नहीं
 चाहता  ।  किन्तु  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  निश्चत  रूप  से  मेरा  विचार  उन  लोगों  के  विचार  से
 मेल  नहीं  खाता  जो  यह  सोचते  हैं  कि  केवल  समझौता  लागू  करने  से  ही  आतंकवादी  गतिविधियों
 को  रोका  जा  सकेगा  ।  आतंकवादी  जिस  दिशा  में  और  जिस  तरीके  से  काये  कर  रहे
 उससे  स्पष्ट  पत्ता  लगता  है  कि  वे  क्या  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ओर  उनका  इरादा  क्या  यह  हमें
 अच्छी  तरह  मालूम  है  ।  वे  न  केवल  हिन्दुओं  को  मार  रहे  हैं  बल्कि  सिखों  को  भी  मार  रहे  हैं  ।

 एक  सप्ताह  मुझे  बताया  गया  कि  नक्रोदर  के  पास  एक  गांव  में  आतंकवादियों  द्वारा  छह
 सिल्तों  की  हत्या  कर  दी  गई  ।
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 8.57  स०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]  .

 यह  बात  नहीं  है  कि  आतंकवादियों  के  क्रोध  का  सामना  अकेले  हिन्दू  कर  रहे

 डाकुओं  ओर  लुटेरों  के  इन  समूहों  जो  पंजाब  में  घबराहट  और  आतंक  की  स्थिति  उत्पन्न
 करना  चाहते  सिखों  पर  भी  हमला  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  संबंध  में  चर्चा  करते  मुझे  जल्दबाजी  भौर  भआवेशपूर्ण  तरीके  के  बारे  में

 मजबूर  होकर  कहना  पड़  रहा  जिसके  अन्तगंत  समभौते  पर  हस्ताक्ष  र  किए  गए  थे  ।  समभौते

 का  हम  सभी  स्वागत  करते  हैं  ।  समझौता  करना  आवश्यक  हो  गया  किन्तु  जब  समभौता

 किया  गया  तो  संत  लोगोंबाल  ने  उस  पर  यह  मानकर  हस्ताक्षर  किए  थे  कि  वे  समस्त
 पंजाब  की  जनता  के  पूर्ण  प्रतिनिधि  हैं  ।  सबसे  मुझे  यह  पक्का  विदश्वास्न  नहीं  है  कि

 वाल  को  पूरे  अकाली  दल  का  विष्दवास  प्राप्त  हुआ  हो  ।  इसके  पजाब  में  गेर  सिख
 भी  हैं  ओर  ऐसे  सिख  भी  हैं  जो  अकाली  नहीं  मेरी  स्पष्ट  राय  है  कि  इस  प्रकार  की  स्थिति
 में  यदि  हरियाणा  और  पंजाब  के  मुख्य  मंत्रियों  क ेसाथ-साथ  इन  सभी  विभिन्न  वर्गों  जो  पंजाब

 में  अल्प  संख्या  में  सलाहू  महाविरा  किया  गया  होता  ओर  इस  समभौते  के  लिए  उन्हें  एक  पार्टी
 के  रूप  में  रखा  गया  होता  तो  यह  उपयुक्त  होता  ।

 इसके  जिन  स्थितियों  को  हम  नाजुक  समभते  हैं  और  जिनके  लम्बी  अवधि
 तक  बने  रहने  की  संभावना  है  उनके  लिए  समय  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  मैं  नहीं  समझता

 कि  इस  प्रकार  की  समये  सीमा  निर्धारित  करना  एक  विवेकपूर्ण  निणंय

 अब  हमें  इन  तथ्यों  को  उजागर  करना  है  क्योंकि  समभौते  का  लागू  न  होना  उन  तर्कों  में

 से  हैं  जिन्हें  आतंकवादी  पंजाब  में  जनता  की  सहानुमूति  बटोरने  के  लिए  दे  रहे  हैं  ।

 जब  हम  इस  राजनीतिक  समस्या  के  बारे  में  बात  कर  रहे  तो  इस  सभा  में

 भिन्न-भिन्न  वर्गों  के सभी  सदस्यों  को  एक  मत  होकर  कहना  होगा  कि  हमें  अकाली  सरकार  और

 मुख्य  मंत्री  श्री  बरनाला  के  हाथ  मजबूत  करने  ही  मेरी  यह  भी  राय  है  कि  यह  किया

 जाना  चाहिए  |  किन्तु  यह  सिफे  सभा  में  ही  नहीं  बल्कि  व्यावहारिक  रूप  में  भी  किया  जाना

 चाहिए  ।  आज  यहां  कांग्र  स  पार्टी  सत्ता  में  वह्  समझौता  करने  वाली  पार्टी  है  ।  कांग्रस

 (६)  पार्टी  की  पंजाब  इकाई  एक  बात  कहती  है  और  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  दूसरी  बात  कहते  हैं
 ओर  यहां  केन्द्र  सरकार  कुछ  और  बात  कहती

 9.00  भ०  प०  ५
 यह  बात  पूरी  तरह  स्पष्ट  होनी  चाहिए  कि  सत्तारूढ़  कांग्रेस  की  जो  कि  समझौता

 करने  वाली  पार्टी  क्या  विचारधारा  है  और  केन्द्रीय  नेतृत्व  जो  स्वयं  प्रधान  मंत्री  हो  सकते
 इसे  स्पष्ट  कर  देना  वह  न  केवल  स्पष्ट  ही  करे  बल्कि  उन  लोगों  की  ताड़ना  भी  करे

 जो  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  देकर  असामंजस्थ  लाए  हैं  और  पंजाब  की  जनता  तथा  सिखों  के  दिमागों
 में  संदेह  पेदा  किया  है  ।

 इस  समय  दो  मुख्य  समस्याएं  हैं  जिनके  संबंध  में  कार्यवाही  करने  की  मांग  की  जा  रही
 है  ।  एक  समस्या  सेना  से  भागे  हुए  सैनिकों  के  बारे  में  दूसरी  समस्या  उन  लोगों  के  बारे  में
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 है  जो  जोधपुर  जेल  में  हैं  ।  मुझे  बताया  गया  द्वै  कि  जोधपुर  जेल  में  जो  लोग  बन्द  हैं  उनमें  से  कई
 पूजापाठ  करने  वाले  व्यक्ति  थे  ।  उनमें  से  कुछ  स्वर्णंमंदिर  के  कमंचारी  थे  ।  उनमें  से  कुछ  आतंक
 वादी  भी  हो  सकते  हैं  ।

 फिर  भी  जहां  तक  भगोड़े  सैनिकों  का  सम्बन्ध  उस  समय  वह  भावनात्मक  सुखाभास
 था  ।  इस  अवस्था  में  किसी  व्यक्ति  को  जो  आवश्यकता  होती  है  उसके  अनुसार  यह  सिखों
 पंजाब  की  जनता  की  मनोव॑ज्ञानिक  तुष्टि  न  कि  केवल  समभौतों  अथवा  वक्तव्यों  के  जरिए
 किया  जाने  वाला  कोई  समाधान  है  ।

 माननौय  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  किसी  जांच  अथवा  छानबौन  के  जरिए  यह
 पता  लगाएं  कि  जैलों  में  दू  से  गए  लोगों  में  से  अथवा  सेना  से  भागे  हुए  सैनिकों  में  से  यदि  वास्तव
 में  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  उग्रवादी  नहों  हैं  और  उनका  ऐसा  रवंया  नहीं  तो  उनका  पुनर्वास
 किया  जा  सकता  है  अथवा  किसी  न  किसी  तरीके  उन्हें  नोकरी  में  बहाल  किया  जा  सकता  है  ।  यह
 ऐसा  काय  है  जिससे  इस  कोटि  के  ऐसे  अनेक  व्यक्तियों  का  निश्चित  रूप  से  बिश्वास  प्राप्त  होगा
 जो  वास्तविक  रूप  से  इसका  मतलब  समझे  बिना  अनेक  कार्णों  में  संलग्न  हो  गए  हैं  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  पंजाब  की  अकाली  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  अपने  विवाद

 निपटाए  ।  श्री  प्रकाश  सिंह  बादल  जो  मुख्य  मंत्री  रहे  हैं  ।  मैं  श्री  टोहरा  के  विचारों  का
 समन  नहीं  करता  ।  मधु  जी  ने  भी  यहां  इसका  उल्लेख  किया  है  किन्तु  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है
 मैं  उसे  फिर  कहना  पहली  बात  तो  यह  मैं  समभता  हूं  कि  केंद्र  सरकार  तथा  यहां  के

 अधिकारीगण  अकली  दल  में  पड़ी  फूट  को  दूर  कर  सकते  हैं  जिससे  मैं  समभता  हूं  कि  पंजाब  में
 स्थिति  सुधारने  में  बहुत  मदद  मिलेगी  ।

 अभी  श्री  सुनजीत  सिंह  बरनाला  न  केवल  सिखों  के  प्रतिनिधि  हूँ  बल्कि  हिन्दुओं  के
 भी  प्रतिनिधि  किन्तु  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  उनके  मंत्रिमण्डल  में  हिन्दुओं  को  उचित
 प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  यह  द्वो  सकता  है  कि  अकाली  दल  से  कई  हिन्दू  उम्मीदवार  चुनकर
 न  आए  हों  किन्तु  मुझे  हैरानी  है  किइस  तरह  कि  परिस्थितियों  में  क्या  कोई  पंजाब  में  दूसरे
 विधान  परिषद  को  फिर  से  गठित  करने  अथवा  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  के  प्रतिष्ठित  व्मक्तियों  को

 उसमें  शामिल  करने  की  बात  सोची  जा  सकती  है  ताकि  उन  लोगों  की  भी  सरकारी  तंत्र  तथा

 प्रदासन  में  भागीदारी  द्वो  ।  इससे  लोगों  में  विश्वास  की  भावना  पैदा  यह  केवल  सुझाव
 मात्र  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  ऐसा  सम्भव  मुझे  इस  बारे  में  जो  तकनीकी  कठिनाइयां

 आपके  सामने  आए  गी  इनके  बारे  में  भी  पता  नहीं  |  लेकिन  मैं  समभता  हूं  कि  यह  एक  ऐसा  प्रयास

 है  जिसके  करने  के  लिये  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  को  राजी  किया  जा  सकता  क्योंकि  वे  न  केवल

 सिखों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  बल्कि  पंजाब  में  रहने  वाले  सभी  अन्य  लोगों  का  भी  प्रतिनिधित्व

 करते  हैं  ।
 ह॒

 अधिकांश  अन्य  बातें  बता  दी  गई  में  ऐसी  बातें  कहने  के  सदन  का  समय  नहीं
 लेना  चाहता  जो  असंगत  हैं  ।  बहुत  से  मित्रों  न ेसीमा  पार  के  खतरे  के  बारे  में  कहा  हमने
 पाकिस्तान  में  चल  रहे  प्रशिक्षण  केंद्रों  के  बारे  में  भी  सुना  इन  केंद्रों  में  उग्रवादी  आते-जाते  रहते
 हैं  उन्हें  कार्य  सौंपा  जाता  है  और  उसके  बाद  वे  पाकिस्तान  वापस  चले  जाते  हैं  आदि-आदि  ।  मेरे
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 विचार  से  जब  हम  इन  पड़ौसी  देशों  जिन  पर  हमें  शक  है  की  बात  करते  जहां  के  सम्बन्ध  में  हमें

 यह  जानकारी  मिली  है  कि  वे  देश  अपने  क्षात्ंकवादियों  से  ऐसे  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  को

 बढ़ावा  दे  रहे  हमें  उनके  साथ  शर्त  रखनी  चाहिए  कि  जब  तक  वे  ऐसे  कार्यों  पर  रोक  नहीं
 लगाते  हम  उनके  साथ  बेहतर  सम्बन्धों  के  घारे  में  और  आगे  बातचीत  नहीं  कर  क्योंकि  जो

 काय  वे  कर  रहे  हैं  उससे  अप्रत्यक्ष  रूप  से  स्थिति  बिगड़  रही  है  अथवा  उससे  हमारी  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  तथा  एकता  को  खतरा  हो  रहा  इन  शब्दों  के  साथ  में  आपका  धन्यवाद  करना  चाहूंगा
 कि  आपने  मुझे  यह  अवसर  दिया  |  में  गृहमंत्री  जी  को  एक  बार  फिर  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि

 उनको  इस  समस्या  पर  मानवीय  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिये  और  सिखों  तथा  राज्य  के  प्रभावित
 लोगों  को  मनीवेज्ञानिक  रूप  से  संतुष्ट  करना  चाहिये  ।

 ]
 मिला  कुमारी  शक्तावत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  देश  में  जी  बढ़ता

 हुमा  भातंकवाद  यह  इस  गौतम  और  बुद्ध  के  देश  में  हम  यह  कहें  कि  हमारे  देश  के  भाल
 के  ऊपर  एक  कलंक  है  तो  कोई  अतिशियोक्ति  नहीं  होगी  ।  यह  आतंकवाद  हमारे  देश  की  एकता
 ओर  अखण्डता  के  लिए  एक  बहुत  बड़ी  चुनौती  है  गौर  खासतौर  से  जो  हमारे  सीमांवर्ती  प्रान्त
 पंजाब  और  जम्मू-काश्मीर  वहां  पर  यह  बढ़ता  हुआ  आतंकवाद  हमारे  सामने  एक  प्रइन-चिन्ह्
 खड़ा  करता  भाज  वहां  कई  निरंपराघ  लोगों  की  हत्यायें  हो  रही  हैं  और  खास  तौर
 से  जालंधर  और  लुधियाना  में  जिस  तरह  की  घटनाएं  हुई  वे  हर  नागरिक  के  रोंगटे  खड़े  कर
 देने  बाली  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  प्रइन  पेदा  होता  है  कि  आखिर  इस  देश  में  आतंकवाद  क्यों  है  ।  इस
 आतंकवाद  के  पीछे  कुछ  षडयंत्र  हैं  और  कुछ  ऐसी  ताकतें  हैं  जो  हमारे  देश  के  ताने-बाने  को
 विघटित  करना  चाहती  जब  हमारी  भूतपूर्व  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जिन्दा  थीं  वे  बराबर

 ,  हमको  उनके  प्रति  सचेत  करती  रहती  थीं  कि  कुछ  विदेशी  ताकतें  हमारी  बढ़ती  हुई  ताकत  को  सहन
 नहों  कर  पा  रही  हैं  और  वे  हमारी  व्यवस्था  को  समाप्त  करना  चाहती  हैं  उनकी  बात  पर

 कई  लोगों  ने  ध्यान  नहीं  दिया  ।  आज  उसी  का  परिणाम  है  कि  इस  अंधी  साम्प्रदायिकता  ने  हमारी
 उसमहान  नेता  और  देश  की  मां  को  हमसे  छीन  लिया  ।  वही  ताकतें  आज  फिर  इस  देश
 में  गृह-युद्ध  की  स्थिति  पैदा  कर  देना  चाहती  उनके  इरादे  नापाक  हैं  ओर  वे  इस  देश  में
 दायिक  दंगे  भड़का  कर  कुछ  स्वप्न  देख  रहे  हैं  परन्तु  इस  देश  का  आम  देशप्रेमी  नागरिक
 उनके  स्वप्न  को  कभी  भी  साकार  नहीं  होने  देगा  ।  बहुत  आश्चयं  की  बात  है  कि  एक  ओर

 स्तान  हमसे  दोस्ती  का  हाथ  बढ़ाता  है  ओर  दूसरी  और  आतंकवादियों  को  प्रोत्साहन  देता  है  ।
 हमारे  यहां  कई  स्थानों  पर  हुए  दंगों  में  पाकिस्तानी  शस्त्र  मिलना  इस  बात  का  दोतक  है  ।
 बाद  और  वीरावल  में  जो  भगड़े  उनमें  भी  इंसी  प्रकार  के  अस्त्र  पाये  गए  ।  मैं  आपको
 स्थान  का  एक  उदाहरण  देना  चाहती  हूं  ।

 ः

 अभी  कुछਂ  समय  पहले  अजमेर  शंरीफ  में  उसे  के  अवसर  पर  जहां  कुछ  यात्री  पाकिस्तान  से
 जाये  हुए  उन्होंने  वहां  पाकिस्तानी  झंडा  फहराकर  नाशेबाजी  की  ।  हमारी  सरकार  ऐसी
 हरकतों  के  प्रति  गंभी रता  से  पेश  आना  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराबति  किसी

 दूसरे  प्रांत  म ेओर  खासतौर  से  राजस्थान  में  न  होने  पाये  ।
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 पंजाब  की  ज्वलंत  समस्या  के  समाधान  का  जहां  तक  ताललुक  हमारे  सामने  दो
 शांति  के  दृत  उभर  कर  सामने  आए  हैं--एक  तो  राजीव  जी  और  दूसरे  लॉगोवाल  जी  ।  उन
 दोनों  के  बीच  जो  समझौता  उसको  न  सिफं  पंजाब  के  लोगों  ने  बल्कि  सारे  देश  के  लोगों  ने
 पसन्द  किया  गौर  उसी  का  परिणाम  है  कि  आतंकवादियों  के  बहुत  ज्यादा  भड़काने  के  बावजूद
 भी  75  परसेंट  लोगों  ने  वोट  दिए  और  उस  प्रान्त  में  एक  पौपुलर  गवर्नमेंट  की  स्थापना  हुई  ।
 राजीव  जी  और  लौंगोवाल  जी  के  मध्य  हुए  समझौते  की  11  क्लौजेज  में  से  9  क्लौजेज  अब  तक

 पूरी  हो  चुकी  हैं  ओर  मैं  तो  कहना  चाहती  हूं  कि  बरनाला  जी  भी  इस  समस्या  का  समाधान
 करना  चाहते  सारे  देश  के  द्यांतिप्रिय  व्यक्ति  उनके  साथ  हैं  इसलिए  उनको  निडर  होकर  इस
 दिल्ला  में  उच्चित  कदम  उठाने  चाहिए  ।  भारत  सरकार  की  ओर  से  भी  उन्हें  म्राइवासन  दिया  गया

 है  कि  वे  हर  काम  में  उनकी  मदद  करेंगे  परन्तु  मुझे  यह  समझ  में  नहीं  आता  कि  उन्हीं  की  पार्टी
 के  कुछ  श्री  बादल  ओर  श्री  उनकी  खिलाफत  क्यों  कर  रहे  उनकी  क्यों
 आलोचना  करते  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  आतंकवादियों  के  साथ  नरम  रुख  अख्त्यार
 कर  ना  भी  ठीक  नहीं  है  ।  जब  से  श्री  बरनाला  ने  पंजाब  के  मुख्यमंत्री  का  पदभार  सम्भाला  तब

 से  ही  उन्होंने  सोचा  कि  इस  समस्या  का  शान्ति  स ेसमाधान  खोजा  जा  सकता  है  और  इसीलिए
 उन्होंने  2162  केसेज  विदड़ा  और  साथ  द्वी  उन्नीस  सौ  ब्यक्तियों  को  जिनमें  आतंकवांदी
 भी  उन्होंने  छोड़ा  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  कि  यह  उनकी  भूल  थी  ।  इसके  शाशथ  ही  मैं

 यह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  कोई  भी  जिम्मेदार  सरकार  फौज  से  भागे  हुए  भगोड़ों  को  अपनी

 पुलिस  में  शामिल  नहीं  कर  सकती  लेकिन  उन्होंने  वहां  पर  ऐसा  किया  |  मैं  समभती  हूं  कि
 उनकी  यह  भूल  थी  ।  आज  पंजाब  में  जो  स्थिति  हुई  है  उसके  संकेत  पहले  से  ही  मिल  रहे  थे
 क्योंकि  दकदमी  टकसाल  और  अखिल  भारतीय  सिक्ख  छात्र  संघ  के  उन  लोगों  ने  जो  अकाल  तख्त
 बना  हुआ  था  उसको  तोड़कर  फिर  से  बनने  की  बात  कही  ।  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  से  इस
 स्थिति  के  संकेत  पहले  से  ही  मिल  रहे  थे  ।

 मैं  अकाली  दल  से  एक  प्रइन  करना  चाहती  हूं  कि  आज  गुरुद्वारों  में  जो  आतंकवादी  छिपे  हुए
 हैं  उनको  क्यों  निकालने  की  हिम्मत  नहीं  की  जाती  है  |  सुखदेव  सिंह  सखीरा  जेता  खूख्वार  व्यक्ति
 उनके  मंत्रिमण्डल  के  .  एक  मंत्री  के  साथ  घूमता  हुआ  देखा  ऐसा  क्यों  हो  रहा  क्या  इन
 पर  रोक  नहीं  लगाई  जा  सकती  है  ?  मान्यवर  आज  राष्ट्र  कठोर  परिस्थिति  में  से  गुजर  रहा  है  ।
 मैं  एक  बात  सोचती  हूं  कि  इस  देश  में  विघटनकारी  प्रवृत्तियों  स ेनिपटने  के  लिए  सारा  देश  एक
 साथ  श्री  बरनाला  जी  को  सहयोग  करने  के  लिए  तैयार  इसलिए  उन्हें  इस  ओर  अपना  रुख

 मजबूत  करना  चाहिए  ।

 अभी  विरोधी  दल  के  नेतां  श्री  इन्द्रजीत  जी  गुप्त  इस  आतंकवाद  का  कारण
 बता  रहे  थे  कि  चण्डीगढ़  को  पंजाब  को  सौंपने  का  जो  प्रोसेस  था  कह  पूरा  नहीं  इसलिए

 यह  भी  एक  कारण  है  ।  हो  सकता  है  यह  भी  एक  कारण  परन्तु  मैं  उनसे  यह  निवेदत  करना

 चाहती  हूं  कि  श्री  राजीव  और  श्री  लोंगोवाल  के  बीच  जो  समभोता  उसकी  11  धाराओं  में  से
 9  धाराएं  कर  दी  गई  हैं  और  चण्डीगढ़  को  पंजाब  सौंपने  में  कोई  विशेष  परेशानी  नहीं
 लेकिन  उसके  साथ  जो  यह  शर्तें  है  कि  पंजाब  के  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  हरियाणा  को  साँपे  जब  तक
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 यह  कय॑  पूरा  नहीं  होता  तब  तक  26  जकवरी  को  चंडीगढ़  कंसे  सोंपा  जा  सकता  इसमें
 कोई  हक  नहीं  है  कि  चण्डीगढ़  पंजाब  को  सौंपा  अभी  तो  आगे-पीछे  यह  जरूर  सौंपा

 ज.एगा  ।  अगर  आतंकवादी  इसी  को  बहाना  बनाते  तो  उन्हें  चंडीगढ़  सौंप  भी  दिया
 तो  कोई  गारंटी  इस  बात  की  नहीं  है  कि  आतंकवादी  कोई  नया  बहाना  नहीं  बनायेंगे  ओर  वे  अपनी

 भातंकबादी  गतिविधियां  नहीं  चलेंगे  ।

 पंजाब  का  प्रइन  बहुत  गंभीर  और  देश  की  अखंडता  का  प्रश्न  जिसको  सुलभाने
 का  कार्य  फेवल  सरकार  का  बल्कि  हर  नागरिक  हर  दल  का  कतंव्य  है  ।  मैं  यह  पुरजोर
 हाब्दों  में  निवेदन  करना  चाहुंगी  कि  आपने  जो  अधे  सेनिक  बल  वहां  पर  भेजा  वह  एक

 सराहनीय  कदम  है  क्योंकि  साम्प्रदायिकता  का  साम्प्रदायिकता  का  बुखार  वहां  की  पुलिस
 नहीं  उतार  सकती  पुलिस  का  वहां  पर  मनोबल  गिरा  हुआ  था  और  उसके  ऊपर  अकमंण्यता
 का  भी  आरोप  लगाया  जा  रहा  इसलिए  हमारी  सरकार  ने  अध॑  संनिक  बल  वहां  पर
 बरनाला  जी  की  सहायता  के  लिए  भेजा  उसका  मैं  हृदय  से  स्वागत  करती  हूं  ।

 वहां  पर  2  जुलाई  तक  विदेशी  नागरिकों  के  प्रवेश  पर  रोक  लगाने  का  जो

 निर्णय  लिया  वह  भी  एक  सराहनीय  कदम  मैं  समभती  हूं  कि  विदेशियों  द्वारा  वहां  पर
 आतंकवादियों  को  जो  हवा  दी  जाती  है  उससे  राहत  मिलेगी  ।  मेरा  इस  सम्बन्ध  में  एक  अनुरोध
 अपनी  सरकार  से  यह  है  कि  वहां  पर  सीमा  प्रान्तों  में  जो  लोग  रहते  उनके  लिए

 जारी  किए  जाने  ताकि  विदेशी  धुसरठ  को  वहां  पर  रोका  जा  सके  ।

 सरकार  के  हम  सब  नागरिकों  का  यह  कतंथ्य  है  कि  जो  विदेशी  साजिशें  जो

 उनके  नापाक  इरादे  उनको  बेनकाब  करके  विश्व  को  यह  दिखा  दें  कि  भारत  देश  अखण्ड  देशहै  ।

 इस  देश  में  किसी  भी  जगह  पर  कोई  भी  आतंकवादी  प्रवृत्ति  होती  तो  उसको  इस  देश  का  कोई
 भी  नागरिक  और  बच्चा  भी  बर्दाइत  नहीं  करेगा  ।  तो  इस  देश  का  कोई  भी  बच्चा  बर्दाइत  नहीं

 9.15

 हरद  दिधघे  पोठासीन  हुए  ]

 चाहे  उसको  अपना  खून  ही  क्यों  न  देना  पड़े  ।  अपनी  महान  नेता  श्रीमती  इंदिरा  गांधी
 के  खून  की  कसम  देकर  हम  लोग  कहते  हैं  कि अगर  इस  देश  पर  कोई  आंच  आयेगी  तो  देश  का

 एक-एक  बच्चा  अपनी  कुर्बानी  देने  के  लिए  तैयार  होगा  ।  इस  आतंकवाद  की  खूनी  प्रवृत्ति  को  दबाना

 चाहिये  ।  मैं  सोचती  हू  कि  यह  अकाली  सरकार  का  काम  ही  हम  सबको  देश-प्रेमी

 नागरिकों  को  एक  साथ  मिलकर  उन्हें  सहयोग  देना  चाहिये  ।  भारत  सरकार  तो  इस  प्रकार  का

 कदम  उठा  रही  उसकी  चारों  तरफ  तारीफ  हुई  है  और  मैं  भी  इसकी  तारीफ  करते  हुए  यह  शुभ
 कामनाएं  करती  हूं  कि  आने  वाला  समय  पंजाब  और  जम्मू-कश्मीर  के  लिये  सुनहरा  द्वोगा  जब  वहां
 की  आतंकवादी  प्रवृत्तियों  को  वहां  के नागरिक  और  सरकार  दोनों  मिलकर  हमेशा-हमेशा  के  लिये
 समाप्त  कर  धन्यवाद  ।

 श्री  झब्दुल  रशोद  काबुलो  :  उपाध्यक्ष  मैं  पहली  बात  यह  अर्ज  करना

 चाहूंगा  कि  सरकार  ने  जो  फंसला  किया  जो  अब  श्री  बरनाला  की  सरकार  को  पूरा  सहयोग
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 दिया  यह  बहुत  भच्छी  बात  है  जिसका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  क्योंकि  इससे  कबूल  ऐसा  लग

 रहा  था  कि  हमारी  मरकजी  सरकार  भी  बरनाला  जी  से  मायूस  हो  चुकी  है  और  ऐसा  समभता  था
 कि  मरकजी  सरकार  जो  उस  सरकार  की  सहायता  कर  रही  थी  वह्  उसको  वापस  लेकिन
 अब  मरकजी  सरकार  ने  जो  खुलकर  उसको  मदद  की  वह  बहुत  अच्छी  बात  है  और  हम  समभते

 हैं  कि  यह  पूरे  देश  के  हित  में  है  ।  हम  सारी  सारी  पार्टियां  उसकी  मदद  में  आयें  और
 पंजाब  जिन  मुश्किल  हालात  से  गुजर  रहा  उसका  हल  निकालें  ।

 मैं  यह  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  जम्मू-काइमीर  की  जो  रियासत  हमारी  यह  बदकिस्मती

 है  चू  कि  पंजाब  में  जिस  किस्म  के  हालात  पैदा  हो  उनका  असर  जम्मू-काइमीर  पर  भी  पड़ा
 ओर  खासतोर  से  जम्मू  का  जो  इलाका  पंजाब  से  मिलता  वहां  पर  कुछ  सिख््र  नोजवान  जोश  में

 भा  कुछ  हथियार  बन्दी  और  कुछ  उनके  मुकाबले  में  शिव.सेना  एक  पार्टी  बनी  और  जम्मू
 में  टकराव  की  फिजा  पैदा  हो  गई  ।  जम्मू  में  भी  कफ्यूਂ  लगा  और  वहां  पर  माली  व  जानी  नुकसान

 हुआ  ।

 बदकिस्मती  से  ये  हालात  वहीं  तक  महृदूद  मद्दी  बल्कि  काइमीर  घाटी  तक  भी  पहुंच
 गये  ओर  वादिए-काश्मीर  में  जो  हाल  खासतोर  से  अनन्तनाग  डिस्ट्रिक्ट  में  उससे  हमें
 भी  दुःख  हुआ  क्योंकि  काइमीर  हमेशा  से  संकुलरिज्म  का  बहुत  बड़ा  किला  रहा  लेकिन  आग  के
 शोले  वहाँ  तक  पहुंचे  ।  हमारी  जमाते  नेशनल  जो  जम्मू-कश्मीर  की  सबसे  बड़ी  जमात

 हम  इस  फिरकापरस्ती  को  बढ़ने  नहीं  देंगे  ।

 मरकजी  सरकार  और  पूरे  अपोजिशन  की  जितनी  भी  जमाते  एक  होकर  इस  वक्त

 पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसको  खत्म  करना  चाहती  हैं  भौर  आतंकवाद  की  जितनी  भी  कोशिशें
 उनको  कमजोर  चाहती  हैं  ।  उसमें  हमारा  पूरा  सहयोग  है  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  क्रिमिनलिज्म  सिर्फ  पंजाब  तक  ही  नहीं  इसका  काश्मीर
 तक  भी  असर  लेकिन  काइ्मीर  में  वह-कारगर  नहीं  हुआ  ।  हालांकि  मुर्े  दुःख  है  कि  हमारे
 प्रेस  ने  भी  इसे  ज्यादा  तूल  इतना  हुआ  कुछ  नहीं  ।  यह  बड़ी  होसला  अफजाही  की  बात  है
 कि  कादमीर  में  एक  आदमी  भी  नहीं  मरा  ।  कुछ  गांवों  में  थोड़ा  नुकसान  कुछ  माली  नुकसान

 कुछ  धामिक  स्थानों  को  नुकसान  हुआ  ।  लेकिन  यह  होसला  अफजाही  की  बात  है  कि  कुछ
 खास  नुकसान  नहीं  हम  पूरे  मुल्क  में  देख  रहे  हैं  कि  यह  हालात  बढ़  रहे  हैं  और  इसका

 मुकाबला  करना  मरकजी  सरकार  का  काम  अभी  पिछले  दिनों  बावरी  मस्जिद  और  राम

 भू ट  के  नाम  से  जो  एक  तनाजा  अदालत  में  चल  रहा  था  और  जब  एक  जूनियर  कोर्ट  ने  फंसला

 दे  दिया  तो  उससे  दोनों  के  बीच  में  एक  दरार  पैदा  हो  गई  ।  इस  दरार  का  यह  असर  हुआ  कि

 मध्य  प्रदेश  यू०  पी०  में  और  गुजरात--अहमदाबाद  में  जहां  पहले  ही  हालात  खराब  थे  वहां
 भाग  भड़क  उठी  और  बहुत  जान  व  माल  का  नुकसान  हुआ  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  न  सिर्फ  केन्द्र
 सरकार  का  फर्ज  है  बल्कि  सारे  अपोजीशन  को  भी  बराबर  की  उसमें  जिम्मेदारी  है  कि  ये  जो  इस
 वक्त  हालात  बिगड़  रहे  47  जैसे  हालात  इस  मुल्क  में  पेदा  हो  रहे  हैं  उसको  रोके  |  चाहे  कोई
 भी  ताकतें  यह  चाहती  हैं  कि  हमारे  लोगों  के  बीच  में  तकसीम  हो  जाय  लेकिन  अन्दर  के  हालात  के
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 बारे  में  हम  खुद  जिम्मेदार  हैं  और  हमें  खुद  इसका  मुकाबिला  करना  है  ।  हमें  इसका  मुकाधिला
 करने  के  लिए  पूरी  होशियारी  के  साथ  पूरे  साधन  इस्तेमाल  करने  हैं  ।

 अभी  यहां  पर  अरुण  नेहरू  जी  ने  कहा  कि  पाकिस्तान  की  तरफ  से  कुछ  कोशिशें  जारी  हैं
 भौर  आतंकवादियों  को  उनकी  तरफ  से  मदद  मिल  रही  सरकार  को  यह  ज्यादा  इल्म  मगर

 मैं  तो  चाहूंगा  कि  अगर  ऐसी  बात  है  तो  बहुत  अफसोस  की  बात  जबकि  हम  पाकिस्तान  के
 साथ  इस  वक्त  हालात  ठीक  करने  जा  रहे  हैं  तो मरकजी  सरकार  का  यह  फर्ज  बनता  है  कि  मामला

 पाकिस्तान  के  साथ  बड़ी  जुरंत  और  बड़ी  हौसलामन्दी  के  साथ  उभाड़े  और  साफगोई  से  उन  तक

 यह  बात  पहुंचा  दे  । कितनी  बःर  उनके  साथ  हमारी  डायलाग  हुई  कितनी  बार  बातचीत  हुई
 तो  क्या  हमारी  क्रेन्द्र  सरकार  ने  साफ-साफ  शब्दों  में  सारे  ये  हालात  मौर  जितनी  यह  कांसपिरेसी
 चल  रही  है  जंसा  कि  मरकजी  सरकार  कह  रही  कया  उस  ने  पाकिस्तान  के  सामने  रख  दी  है  ?
 मैं  यह  केन्द्र  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  ओर  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  अगरचे  पाकिस्तान  या

 कोई  और  मुल्क  हिन्दुस्तान  को  कुछ  नुकसान  करना  चाहे  लेकिन  हमारी  जो  डिफेंस  फोसेंज

 हमारी  जो  पैरा-मिलिद्री  फोर्सेज  हैं  आखिरकार  बोडंर  पर  तो  हमारी  मुहाफिज  हैं  और  मैं  समझता

 हूं  कि  हमारी  कमजोरी  यह  बात  केन्द्र  सरकार  को  माननी  चाहिए  कि  अगर  पंजाब  में

 पेंठिए  आ  रहे  अयर  वाकई  कुछ  जवान  जो  भटक  गए  हैं  पाकिस्तान  में  जा  कर

 ट्रेनिंग  हासिल  करके  फिर  वापस  भा  कर  मुल्क  के  अन्दर  इन्तिसार  फंला  रहे  सैवोटेज  कर  रहे
 हैं  तो  उस  का  किसी  हृद  तक  दोष  हम  पर  भी  मैं  चाहूंगा  सरकार  से  कि  आप  का  यह  फर्ज
 बनता  है  कि  सारे  बोर  को  सील  करें  और  इस  किस्म  की  जहां  भी  शिकायतें  आ  रही  हैं  कि

 घुसपेंठिए  यहां  आ  कर  हमारे  मुल्कर  के  अन्दर  नुकसान  कर  रहे  हैं  तो  वह  हमारी  डिफेंस  फोर्सेज  की
 जिम्मदारी  मानी  वह  हमारी  सुरक्षा  करने  हिफाजत  करने  वाली  जो  फौज  है  उनकी

 जिम्मेदारी  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  उस  हृद  तक  डिफेंस  मंत्रालय  के  ऊपर  यह  फर्ज  आयद  होता
 कौर  जिम्मेदारी  में  वह  बराबर  के  शरीक  द्वोम  डिपार्टमेंट  भी  इसके  लिए  जिम्मेदार  है  क्योंकि

 हमारी  पेरा  मिलिट्री  वी  एस  एफ  और  सी  आर  पी  एफ  हमारे  बोर  पर  है  तो  उनकी

 यह  जिम्मेदारी  है  और  उनको  यह  देखना

 अगर  पिछले  दो  चार  दिनों  में  थोड़ी  सी  कामयाबी  हमें  हासिल  हुई  है  तो  मेरी  समभ  में

 नहीं  आ  रहा  है  कि  यह  पूरी  जिम्मेदारी  हमारी  होम  भिनिस्ट्री  ओर  डिफेंस  मिनिस्ट्री
 दोनों  यह  जिम्मेदारी  क्यों  न  कबूल  करें  ?  ऐसे  वक्त  में  अगर  वाकई  हम  अपने  बोर  की  हिफाज़त
 करेंगे  तो  पाकिस्तान  या  और  किसी  मूल्क्र  की  ताकत  नहीं  होगी  कि  वह  हमें  नुकसान  पहु
 यह  तो  हमारा  काम  है  कि  उनको  अन्दर  न  आते  दें  ।

 तीसरी  बात  में  अर्ज  करना  चाहूगा  कि  जहां  तक  का  ताललुक  एकार्ड  के  मामले  में

 हर  तरफ  से  हिमायत  हो  रही  है  ।  कांग्र स  पार्टी  ने  और  प्राइम  मिनिस्टर  ने  यह्  एकार्ड  किया  है
 और  उसके  लिए  बड़ी  क्र्बानी  लोंगोवाल  जी  ने  उनकी  मोत  इस  वाकये  पर  आतंकवादियों  के

 हाथों  से  हो  गई  ।  लेकिन  उसके  बाद  पंजाब  एका्ड  के  मामले  में  दो  तीन  गलतियां  हुई  हैं  केन्द्र
 सरकार  से  ।  एक  गलती  यह  हुई  है  कि  एकार्ड  के  फोरन  बाद  एक  डम्मीददिलाई  सारे
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 रात  ओर  सारी  पत्रिकाओं  न  सिर्फ  पूरे  मुल्क  में  बल्कि  पूरी  दुनिया  में  यह  तास्सुर  दिया
 कि  चंडीगढ़  पंजाब  को  जा  रहा  26  जनवरी  को  घण्डीगढ़  उनके  हवाले  किया  जा  रहा
 ओौर  जहां  तक  फाजिलका  और  अबोहर  के  गांवों  का  ताल्लुक  उसको  इतनी  अहमियत  नहीं
 मिली  ।  सबसे  ज्यादा  अहमियत  जो  दी  है  वह  चण्डीगढ़  को  दी  है  कि  26  जनवरी  को

 पंजाब  को  दिया  जाएगा  ।  लेकिन  जब  26  जनवरी  को  चण्डीगढ़  पंजाब  को  नहीं  मिला  तो  मैं

 समभता  हूं  उससे  हमने  बरनाला  सरकार  की  क्रेडिबिलिटी  कमजोर  कर  या  तो  इन  दोनों

 चीजों  को  उसमें  जोड़ना  चाहिए  था  और  हमें  बताना  चाहिए  था  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  आपने  अबोहर  फाजिल्का  के  इलाके  में  सेन्सस  मैं

 भापसे  बहुंत  ही  नम्नता  से  अर्ज  करूंगा  कि  यह्  पालिसी  गलत  है  ।  1947  में  मुसलमान  और  हिंदू
 के  नाम  से  पंजाब  के  टुकड़े  हो  मुसलमान  हिन्दू  और  सिख  के  नाम  से  टुकड़  हो  गए  ओर  जो

 पिछले  दिनों  हमने  वहां  पर  सेन्सिस  मैं  समभता  हूं  हमें  यह  बात  इमानदारी  से  तस्लीम

 करनी  चाहिए  कि  वह  पंजाबी  और  हिन्दी  के  नाम  से  नहीं  हुआ  बल्कि  वह  डिवीजन  सिख  और

 हिन्दू  के  नाम  से  किया  गया  और  उस  चीज  ने  पंजाब  और  हरियाणा  दोनों  को  इसमें  जोड़

 पंजाब  एक  तरफ  से  सिख  मेजारिटी  का  प्राविस  है  और  हरियाणा  हिन्दू  मेजारिटी  का  प्राविन्स

 दोनों  ही  जगह  लोगों  के  जजबात  उभाड़ें  गए  ।  दोनों  के  आपस  के  टक्राब  के  नतीजे  में  लोगों  के

 जजबात  भड़क  उठे  |  ओर  उस  मंथ्यु  कमीशन  जिसको  मकंजी  सरकार  का  पूरा  सहयोग

 हासिल  उसने  हालात  को  बनाया  नहीं  ।  न  सिर्फ  यह  कि  मैथ्यू  कमीशन  ने  कोई  रिपोर्ट  नहीं
 न  सिर्फ  यह  कि  फाजिल्का  और  अबोहर  के  मामले  में  वे  हाथ  पर  हाथ  रखकर  बंठ  रहे  बल्कि

 उन्होंने  नुकंसान  किया  है  ।  जो  एक  किस्म  का  फिरकापरस्ती  पंजाब  में  भड़क  रही  थी

 उसकी  आन  में  घी  डाल  दिया  ।  उन्होंने  उससे  नुकसान  ज्यादा  कर  दिया  ।  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि

 उससे  बेहतर  सेन्सस  तो  पहले  पंजाब  में  हुई  थी  ।  अगर  वाकई  हम  चाहते  थे  कि  फाजिलका  और

 अबोहर  के  मामले  में  कुछ  तय  करें  तो  उसके  लिए  यह  मौजू  रास्ता  नहीं  था  कि  हूम  सेन्सस

 करवायें  ।  उससे  मौजू  रास्ता  तो  यही  था  कि  हरियाणा  और  केन्द्र  की सरकार  मिल  बैठ

 कर  इस  मसले  का  हल  ढू  ढ़  निकालें  जो  कि  भाज  हम  करने  जा  रहे  आज  आपकी  सरकार

 पंजाब  और  हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर्स  के  साथ  मिलकर  बाहमी  बात-चोत  से  अबोहर  फाजिलका

 के  गांवों  का  फैसला  करने  जा  रही  लेकिन  इस  कदम  को  उठाने  में  आपने  देर  कर  दी  और

 इससे  पहले  जो  आपने  वहां  सेन्सस  करवा  दी  उससे  क्या  फायदा  हुआ  ?  उससे  टेन्शन  और  बढ़ा  ।

 उससे  हालात  और  बिगड़  गए  ।

 दूसरी  बात  मैं  आपसे  यह  अर्ज  करूंगा  कि  जहां  तक  पंजाब  का  ताल्लुक  इस  वक्त  के

 हालात  में  वहां  पर  आतंकवादियों  की  जो  फोसं  जो  कि  हमारे  खिलाफ  लड़  रही  है  वह  न  सिखों
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 का  लिहाज  कर  रही  है  और  न  हिन्दुओं  का  लिहाज  कर  रही  हमारे  कितने  ही  सिश्ल  इ
 कितने  ही  ईमानदार  देशभक्त  सिख  मारे  गए  हैं  ओर  मारे  जा  रहे  मैं  तो  समभता  हुं  इस

 वक्त  जो  खूंखार  फिजा  पंदा  हुई  है  उसमें  ज्यादातर  सिख  ही  निशाना  बन  रहे  उसमें  हमारे
 बरनाला  साहब  और  उनकी  पार्टी  टार्गेट  बनाई  जा  रही  पजाब  के  हालात  को  ठीक  करने  का

 ताल्लुक  आपने  बहुत  अच्छा  कदम  उठाया  है  कि  आप  पुरी  तरह  से  बरनाला  सरकार  की  मदद

 कर  रहे  हैं  लेकिन  मैं  यह  भी  आपसे  अर्ज  करूंगा  कि  पंजाब  की  जो  पापुलेशन  हिन्दुओं  या  सिखों

 वह  आपसे  बिछड़ी  नहीं  है  ।  हिन्दुओं  का  कुछ  दिल  जरूमी  हुआ  है  और  सिखों  को  जरर  पहुंचा
 हैलेकिन  अब  उनको  उनका  दिल  लुभाने  और  उनको  सही  रास्ते  पर  लाने  के  लिए  जितनी

 आप  कोशिश  करेंगे  उसमें  बरनाला  सरकार  बहुत  अहम  रोल  अदा  कर  सकती  मैं  आपको  याद

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  बंगलादेश  के  मामले  में  क्या  हुआ  बंगलादेश  में  सन  197।  में  जो

 हमारी  जंग  हुई  उस  वक्त  प्राकिस्तान  की  उस  इलाके  में  नाकामी  की  एक  बहुत  बड़ी  वजह्द  यह  थी
 कि  बंगलादेश  में  वहां  क ेअवाम  और  जो  वहां  के  लोग  थे  उनकी  मुक्ति-वाहिनी  को  पूरी  हिमायत

 हासिल  हो  चुकी  थी  ।  इसलिए  पाकिस्तान  वहां  टिक  नहीं  सका  ।  पाकिस्तान  को  वहां  से  निकलना

 पड़ा  ।  पाकिस्तान  को  जंग  में  मार  खानी  पड़ी  ।  इसलिए  बहुत  बड़ी  बात  यह  होगी  कि  डंमोक्र सी
 में  लोगों  का  एतमाद  हासिल  करें  |  मैं  चाहूंगा  कि  आप  अहम  रोल  अदा  करें  ।  पंजाब  में  हिन्दू  और
 सिक्ख  दोनों  मारे  जा  रहे  हैं  ।  दोनों  परेशान  दोनों  पोलिटिकली  अनसरटेटी  के  शिकार  हैँ  ।  मैं

 मैं  चाहृंगा  कि  आप  इस  मामले  में  अहतियात  से  काम  करें  ।

 जहां  तक  फोजिल्का  और  अबोहर  का  मामला  इसमें  राउण्ड-टेबिल  कांफ्रेंस  होनी  चाहिए
 यह  काम  आप  जितनी  जल्दी  कर  उतना  ही  अच्छा  देश  के  लिए  पंजाब  के  लिए  भी

 हरियाणा  के  लिए  भी  ।  मैं  समभता  हूं  क्रि  गिव-एण्ड-टेक  होना  चाहिए  ।  कुछ  ले-दे  की  बात  होनी
 चाहिए  ।  चीफ  मिनिस्टर्स  से बात  आप  इस  मसले  को  हल  कर  दीजिए  ।  मुझे  इस  बात  का
 गिला  है  कि  जहां  बरनाला  सरकार  की  तरफ  से  पूरा  सहयोग  मिल  रहा  वहीं  हमारे  हरियाणा
 के  चीफ  मिनिस्टर  के  बोलने  का  ढंग  जारिहाना  वार-क्राइस  सी  लग  रही  उससे  उन्होंने
 अपना  नुकसान  किया  है  और  एकाड्ड  का  नुकसान  हो  रहा  है  ।  इसीलिए  मैं  चाहूंगा  कि  पंजाब  के
 जितने  लोग  जिनको  तकलीफ  पहुंची  इन्दिरा  जी  के  कत्ल  के  जो  दिल्ली  में  हालात

 पूरे  मुल्क  में  हालात  मंत्री  जी  उनको  रिहैबिललिटेट  उनको  कम्पेंसेशन  देने  में
 तारवीर  न  करें  ।  दिल  तभी  आप  उनका  मुकाबला  कर  सकते  तभी  सारे  सिलसिले
 को  खत्म  कर  सकते  हैं  ।

 आखिर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जम्मू-कश्मीर  भी  इसमें  बराबर  मुृताअसिर  हो  रहा
 है  ।  मैं  खास  तौर  से  अरुण  जी  से  कह  रहा  मंत्री  जी  आपको  मालूम  है  कि  जम्मू  काइमीर  की
 लाइफ-लाइन  पंजाब  है  ।  हम  लोग  चार  साल  से  तबाह  हो  रहे  चार  साल  से  हमारा  टूरिज्म
 तबाह  हो  जुका  पंजाब  के  मसले  को  हल  करें  |  यदि  यह  हल  हो  जाएगा  तो  इसका  सबसे
 ज्यादा  फायदा  जम्मू-काश्मीर  को  गिलेगा  ।  मैं  आपको  यकीन  दिलाता  हूं  कि आप  जो  भी  कदम

 उसमें  हमारी  नेशनल  कान्फ्रेंस  पार्टी  की  तरफ  से  आपको  पूरा-पूरा  सहयोग  रहेगा  ।

 234



 भातंकवाद  के  बड़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 OLS Peer di per sea  ५३७००  (४८-८५

 ete  Se

 ४५८  ५८  eG /  ५7५८  MEI

 Se  S21 Pei sz Yyrefr  ०  ७6.५  ८2४

 #  By  SLL  (<-  Sy

 ४/<  ०
 (<-०-..  (४  ८८५४

 LUD Age Seer  ००

 fieree

 नर

 <  cpt  ०४५७ PP oleloe ition SA  OA EL
 Mee

 UEC

 WIE  (५८०  (54  eet,  20  ete ०४०.  SMA

 0५०७८  WL  AY

 Oph a  ed Li  GOI  Os  (४५

 YEE ha SU LOE NE BAM oe  पट  एप

 ४५७५  ००१००  Bes

 ५--८-फशफ्रस्जत्ण

 PSE

 औउ४ट



 आातंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  और  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  *  2  1986

 ककसक्क्कफक्क्क्इकक्नन्नरल्ल्ल्:ल्अ सीसी  तन  व  न>त>>त.

 SUM CH sents
 >

 PIMP  FEF  ४७४  ५//४०४«॥:  Lehi  ८:

 Sep

 ६
 ६०५-५०४५-५-७०११-५४८  ५०५  DOV

 SEMA ey rele sug  ०५४४८

 Let
 Se bh  (2४,  eg.

 I LL ANSOV  erute (2४,  ५

 LIAM  ८८०८  AYN Lily  Ser
 (०८

 WL)

 hea

 ८४

 (CON  ae

 LMA
 ५
 GAEL  UIE  fh

 Mee lywe i byc2
 ७०:८७  2.0

 4:35  ०.६  ४८2००  ०५
 22८  ४४0५

 Nels  ०४०८४  ८८८2८  ::०४७८४५३०५४  ८५०2५

 ALM  ae 6  esentutl PES  ५.८,»

 aU Sus  ४८२५०... UL <6  ४८८८० ०. 22  obs

 2356



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 OST  vet PL ५८: ७.५०  ८  ES

 ४५८०४२4/८  pS vA  MSE Sy  zu

 ८-४  porliz  ४-<-  ४०  fame  oP
 ।
 20)  ५  ०८०८४

 ON  Seep

 SrAreq  te,  ०.५.  ४०<

 40  <....  ५०  sued  ७  Kota  sek

 984  ५४४  A FE Er Ler S443)  ५५४०५  2०६८  8/->०

 Sb ७७२०० Lots Perrone
 bie  Ufo

 2४.५  2  eS  eb

 Se  ७/०  6  ५.4८  Se  Fea  27  Merete  ५

 ४  ye Mme  te
 9s

 IA  ५८४४७

 ७.  ध्र्था  2०५४७:  |  Aor 2h  Mos  (०९:

 GAS I  FBP
 oe pisk fi

 dB

 ८  Nb eNO iipy$iers-e
 ८०४४  ०८७७४/७-/०-  १॒

 237



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 UTE COIN AID Atv Se

 Le fl  Bohne  A

 62209
 <- ०:४७ ५ Lf Sen Sete  ७५ Sul  3  S43

 Prss€ Sr 3  Sg hal  Kp

 5

 EN LL er EGY  ७:४७  sla o5 Ula  ४.

 -«-  ४८  45H  Yas  ४७
 2<4--८-3०  ४.

 <>7

 ७22  02०७४£-४.॥  ७४-/७५५४८  Ut  ७,४०७  ८०३  |

 Ur  SPA hal  OPC

 ४/८2-  *--2७०  ५०४  ५९०  40५  A  fade Sere  घर

 tebe  2७  ४

 ०८५००७४८  ४५४...

 «-४४3,४॥८  20,०४०.  -०००-.४/७  ७

 BEL er  ००४  ५४०८०  ८  <  oye

 02  Sun  ००००८३,६  ७9०.  ७०५४५  Wyse  Lon,

 02  ०४४८७  ००००८३,६ ५७.०८  ie

 1८

 २०9७



 भातंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 ०  ore TO Spel ४०७ ०.५.  vs

 ८22५८  ७०४४202200<-  ५-०४  ०7०८७  4

 Sx Se Stoel Gece (59
 eth  | BL ee guy

 LWA rf SiS Ee  /<-  ०४५

 CSS LS  ९०८९०  ए4<-९

 Mp

 (his  पट

 raf  rE oS 0०2७  2१८2-2८. ८  ०५-४०

 LAG

 Wi be S04 LP  UAL  9/

 2-2  «-  47८०.(:८७९..2/५:०५४:८४ ge  ८५४०-९५

 &  Liebe  HOPS PF Upe
 ४०५५:

 NSO  Dy  evar  <...८/००८  ०४

 CAL Me  ५४४  {Odn ry AL  Ze

 &  ०2०८  Uw 6  Opa  £४८-०/<4-०:२८  ४0.७४
 (४०7७

 FLAKE
 ८:
 Ae  Lf

 ०५१  foe ५२  iC  ४  Nel

 Wi Se ce open as te Se  ०००४०...  ०.

 2३१

 हु ब्ण्ग(ध द्र््ण



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 WIE Saw L ppl  ४४४2  2  vey’ Wh  CLUE,

 LEINLA  ESN  YAM
 MALTA  ०७८०  Ly

 21
 EM SAC pier Wee SE CL Makieh  ४८८२८

 (१५४८  ४४४
 ०१८.  ०.१०  (४  (/2०20

 LUM er L  (८7

 KU  6s fs  alae)  (2४  Ui  we.  ७९०८.  Say

 Wee.
 ८४७

 ०७  ०.७०

 Osh  SA
 nL

 ful  eto  Jet  ०

 4  ०42  Fi LO  LW E  «-७-2००४४«...६  MOF

 प॑रटएंईी  ४४०२०  ve:  20224!  De  Wena

 Eh  ig  ८०५४८८५०/./०००४<....५.  ९:

 Mi
 FIR

 SOMITE  ५.  St eps Venu baal  ४७

 AN  PSL er  ४५  ५४०४  ५७०-८८०-  ५4-०४

 AA WEL Cre VBL  (००१५

 SINAN  ७:५७  PO  AS ee Wied  (४५०
 ie

 per TISAI  <-  Byer

 ह



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 820  0५  phen ep tui  LYSIS  ACRE

 UDR  eS  pew E pst LS Ua iba  ७०२

 Sf SOY HALA HUY  ७-६७-६५  ५८११५
 »

 SN  ३८
 Us pal eve Opa  Ur Ki0sS Px ८०७८  ५००.

 OS eu UpOR ML UT Sp ers
 fou

 eugene OV  Gory  ४४८७४

 Lisl Sufi Sr ty Mot Lis  4७2

 ७००४
 ०  >  OEY UI  शव  yesh UIs  KA  ८५४

 oye rebel  pro  OEE  EY"!

 के
 २५४८  <&-५0.  ०:४४  ०८१५५

 ०://०-  (६2५  bY  ak

 BL

 EEE

 44८८८  2८/«०८७४५०-|०  ००५०  muse  ०/४.४-४५८

 reise  Wer  ४:  hey

 <-५-८४४  १४  ५००८2८-/-०-)२७५४४३  ४५७0  AU



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  ओर  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 ४८. (४  <6 (ices  लि Ui  Se

 2.० ४४-६४४०/-7४'  ०८८००  /७  SIL. Sty  ei  2५

 BOL ELE ५;  ELSON  TE  ८८, ५  EG

 है  2

 20००५
 (४०४५० CEH Ot Se  २

 ४
 Me Dei est  ९८००००४०४८-०-

 /५०.४  ०८९०-०५  2.०८  “-  ५7:०१  al

 ५४४०-५७. Fo  ७८  -  ०  ०४ //<:८<  _  ४
 rat  eae

 IANO  CLI AY StF LU  ७.८  ...../

 Akela parr Pe  ८
 dip

 -/<...  ५-५५

 ३2५०



 आतंकवाद  के  बढ़ते  हुए  खतरे  और  उसके  परिणामों  के  बारे  में  चर्चा  2  1986

 ]
 शी  सो०  जंगारेडडी  :  अध्यक्ष  उग्रवादियों  या  आतंकवादियों  को  किस

 झूप  में  मिटाया  जा  सकता  इस  बारे  में  एक  राय  होकर  सभी  पार्टियों  के सदस्य  इस  सदन  में

 बातचीत  कर  रहे  यह  मूलभूत  रूप  से  भाषा  के  आधार  पर  राज्य  बनाने  के  पानी  का

 चंडीगढ़  का  मसला  या  अन्य  राज्यों  में  ये  समस्यायें  पंदा  हो  रही  हैं  ।  इस  पर  सोचने  के

 लिए  एक  बार  फिर  मौका  आज  आया  मैं  तीन  दिन  पहले  आन्ध्रप्रदेश  से  होकर  आया  वहां
 पर  भी  यहां  से  हथियार  आ  रहे  हैं

 ***

 एक  साननोय  सदस्य  :  कहां  से  ?  ह
 थ्री  सो०  जंगारेडड़ीं  :  पंजाब  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  माधव  रेडडी  जी  को

 मालू»  नहीं  होना  मगर  मालूम  होता  वहाँ  पर  भी  यहां  से  भाए  हुए  हथियार  मिले  हैं  ।
 मध्य  महाराष्ट्र  के  बाडंर  पर  काफी  हलचल  मच  रही  है  ।  हम  लोगों  को  मारने  से
 वादियों  और  उमस्रवादियों  का  कार्यक्रम  चल  रहा  नहीं  तो  यह  नहीं  हो  सकता  है  ।  उनकी
 अन्दरूनी  आगेंनिजेशन  चल  रही  कभी  न  कभी  यह  विद्रोह  के  रूप  में  बाहर  आएगी  ।  आन्ध्र

 उड़ीसा  के  बार  और  मध्य  प्रदेश  के  जंगलों  में  इस  तरह  की  स्थिति  हो  रही  बड़े-बड़े
 पत्रकारों  ने उसकी  चर्चा  की  वहां  पर  पेरा  मिलिटरी  फोसं  की  ट्रं  निग  चल  रही  कल  या
 परसों  दिल्ली  में  एक  वक्तव्य  में  सी  एल  वालों  ने  बताया  कि  आतंकवादियों  के  मारने  का  ढंग
 ठीक  नहीं  जान  सबको  प्यारी  होती  है  ।  आतंकवादियों  को  मारने  से  अगर  पीयूसी  एल  आड़े
 आता  तो  दूसरे  इन्नोसेन्ट  पर्सेन  को  मारते  वक्त  पीयूसी  एल  क्या  कर  रहा

 मैं  तारकुन्डें  जी  इस  लोक  सभा  के  माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  ।
 प्रो०  सधु  दंडवते  :  तारकुन्ड  जी  को  बीच  में  क्यों  लाते  हो  ।

 श्री  सी  जंगा  रेडडो  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  भी  कभी  कभी  ऐसी  ह॒त्याओं  के  बारे  में  खबरें  मिलती
 जब  अपने  मन  को  लगता  तो  मालूम  होता  है  ओर  जब  मन  को  न  तो  कंसे  मालूम

 अभी  हमारे  मिन्रजी  के  पिताजी  मर  तो  कितना  रोना  लोक  सभा  में

 हम  जानते  हैं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  भी  आतंकवाद  से  लोग  मारे  जा  रहे  वे  यहां  से  आ
 रहे  और  यह  आतंकवाद  पंजाब  तक  ही  सीमित  नहीं  है  बल्कि  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि
 यह  पूरे  राज्यों  में  फेल जाएगा  ।  हम  बरनाला  जी  को  सपोर्ट  कर  रहे  हैं  वेयोंकि  वह  सीमा
 प्रान्त  अगर  सीमा  प्रान्त  न  होता  और  आन्ध्र  का  प्रान्त  तो  कभी  का  वहां  की
 सरकार  को  सस्पेंड  करके  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  कर  दिया  गया  होता  ।  मैं  यह  चाहता
 हूं  कि बरनालाजी  ने  विधान  सभा  में  जो  केनाल  के  बारे  में  बात  क्या  वह  एकोड्ड  के  खिलाफ
 नहीं  चंडीगढ़  नहीं  दिया  गया  या  चंडीगढ़  देने  में  देरी  हो  तो  उसके  लिए  वे  ऐसी  बातें
 कहते  हैं  मगर  पानी  की  एक  ब्  द  राजस्थान  और  हरियाणा  को  नहीं  मिल  सकती  ।  क्या  यह  दोनों
 राज्यों  के  बीच  में  कगड़ा  कराने  की  नीयत  नहीं  है  और  फायदा  उठाने  की  नीयत  नहीं  है  ।  मैं  तो
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बरतालाजी  की  सरकार  को  ईप़ानदारीं  से  लोंगोवाल  ने  जो  एकोर्ड  पर
 सिगनेचर  किये  उसका  पूरी  तरह  से  पालन  करना  होगा  ।

 एक  बात  भोर  कहना  चाहता  जैसा  अभी  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  कहा  कि  चार
 आदमी  मारे  जाने  के  बाद  घंटों  तक  पुलिस  वहां  पर  नहीं  पहुंची  ।  तो  क्या  यह  पुलिस  आप
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 बताइए  ।  लोग  तो  डरते  हैं  कि  हमको  आतंकवादी  मारेंगे  लेकिन  पुलिस  भी  डरती  तो  इसका
 क्या  कारण  पुलिस  के  लोग  अगर  इस  तरह  से  डरते  तो  पुलिस  की  नौकरी  छोड़  कर  बाहर
 चले  जाएं  1  कहा  जाता  है  कि  पुलिस  उनके  साथ  मिली  हुई  फिर  भी  ,
 सरकार  की  मदद  केन्द्रीय  सरकार  कर  रही  है  क्योंकि  वह  एक  सीमा  प्रान्त  अगर  सीमा  प्रान्त
 न  तो  केन्द्रीय  सरकार  और  विरोधी  दल  पूरे  एक  साथ  बोल  देते  कि  जल्दी  इस  सरकार  को
 निकालो  और  राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  सीमा  प्रान्त  का  प्रभाव  देश  में  पड़ता  है  और

 इसीलिए  सीमा  प्रान्त  होने  के कारण  और  वहां  पर  गर-कांग्र सी  सरकार  होने  के  उनके  पीछे
 पूरे  लोग  इतनी  मदद  करने  पर  भी  अगर  बरनालाजी  इससे  नहीं  निपट  सकते  तो  दूसरे  ढंग
 से  सोचना  होगा  ।  कांग्र  स  वालों  ने  अपील  की  है  कि  अकाली  दल  में  गुटबन्दी  है  और  इसको  खत्म
 करके  इनको  एक  जगह  पर  लाओ  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि भजन  लाल  पर  भी  लगाम

 .

 ]
 क्रो  चिरंजीलाल  शर्मा  :  आप  भजनलाल  को  कैसे  धमका  रहे  हैं  ?

 उन्होंने  कोई  अपराध  नहीं
 प्रो०  सधु  दष्डवते  :  नहीं  ।  वह  खुश  कह  रहे  हैं  ।

 ]
 श्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  अपनी  पार्टी  में  जो  गुटबन्दी  उसको  भी  खत्म  श्री  राजीव

 गांधी  ने  अगर  एकोडे  पर  हस्ताक्षर  किये  तो  उसका  पालन  करने  के  लिए  भजनलाल  को  आगे
 आना  चाहिए  |  इसी  तरह  से  लोंगोवाल  ने  जो  एग्रीमेंट  किया  उसका  चाहे  बरनाला  चाहे
 बादल  हो  और  चाहे  टोहरा  तीनों  को  मिलकर  उसका  पालन  करना  होगा  ।  अगर  ये  तीनों
 अलग-अलग  बात  करते  तो  लोगीं  के  मन  में  दूसरे  ख्यालात  आते  हैं  और  ज॑सा  अभी  एक  माननीय
 सदस्य  ने  यह  चीज  उमग्रवादियों  को  भड़का  सकती  है  अपना  मकसद  पूरा  करने  के

 इसलिए  इन  तीनों  को  मिलकर  अपनी  पार्टी  को  संभालना  अगर  तीनों  नहीं  संभाल  सकते

 और  सरकार  के  ऊपर  इस  बात  की  रेस्पोंसीबिलिटी  लगाते  तो  यह  वीकनैस  हो  जाएगी  |  इसलिए
 गपनी  पार्टी  जो  अकाल  तख्त  उसको  इससे  निपटना  होगा  ।  रक्षा  की  दृष्टि  से  और  सीमा
 प्रान्त  होने  के कारण  पैरा-मिलिद्री  फॉसज  को  चेतावनी  देनी  चाहिए  ।  लोग  यह  बोल  रहे  हैं  कि

 पाकिस्तान  से  ये  लोग  ट्रेनिंग  लेकर  आ  रहे  काइमीर  से  भी  ट्रं  निगम  पाकर  वे  यहां  पर  आ  रहे

 भारतीय  सरकार  को  इसको  बन्द  करना  चाहिए  ।

 9.40
 [  भ्रष्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 अध्यक्ष  महोदय  ४  आप  मेरा  जिक्र  कर  रहे  थे  या  किसी  और  का  ?

 )
 झ्रो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  उप्रबादियों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  को  हमारी  तरफ  से  पूरी

 मदद  मिलेगी  ।  केन्द्र  सरकार  उग्रवादियों  को  निबटाने  के  लिए  जो  मदद  लेना  चाहती
 है  वह  हम  देने  को  तैयार  हैं  ।  *
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 ]

 डा०  दत्ता  सामन््त  दक्षिण  :  हम  इस  सदन  में  इस  आशा  से  आये  हैं  कि

 हम  अपने  सामने  आई  आध्थिक  समस्याओं  जैसे  बेरोजगारी  कपड़ा  श्रमिकों  की  समस्याओं
 पर  विचार-विमर्श  कर  सकें  तथा  उनका  समाधान  कर  सके  ।  लेकिन  यह  वास्तव  में  हैरानी  तथा

 दुःख  की  बात  है  कि  हमें  गत  13  वर्ष  से  ऐसे  धार्मिक  तथा  प्रान्तीय  समस्याओं  पर

 विचार  करना  पड़  रहा  सेवक  होने  के  नाते  हमारा  किसी  सम्प्रदाय  या  राज्य  से  सम्बद्ध

 नहीं  है और  इसलिये  हमें  इसकी  ज्यादा  चिता  नहों  है  ।  किन्तु  जहां  तक  राष्ट्रीय  एकता  तथा
 अज्लण्डता  का  सम्बन्ध  हम  निश्चित  रूप  से  चिन्तित  मैं  श्रमिकों  की  तरफ  इस  प्रकार  के

 सामान्य  जिसे  वे  तलाश  रहे  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 पिछले  तीन  महीनों  से  क्या  हो  रहा  82  लोग  मारे  गये  हैं  ।  इसत  लगभग  दुगनेघाबल

 हुये  हैं  ।  वहां  अन्धाघुन्ध  हत्याएं  हुई  हैं  ।  न  केवल  कांग्रेत  के  लोग  बल्कि  सी.पी.आई.के  नेता

 तथा  प्रवासी  मजदूर  तथा  पुलिस  अधिकारियों  की  भी  हत्याकी  गई  हैं  ।  मैंने  कुछ  घटनाओं
 के  बारे  में  मैं  वहां  गया  तो  नहीं  कपूरथला  में  लगभग  9-10  लोगों  की  हत्या  की

 गई  तथा  इससे  दुगने  लोग  घायल  हुये  और  यह  सब  कुछ  22  मिनट  में  हुआ  |  वे  डी०एस०पी०  के
 घर  के  सामने  वाले  इलाके  में  अन्धाधुन्ध  गोलियां  चला  रहे  पता  नहीं  उस  इलाके  में  नाम  मात्र
 को  भी  पुलिस  थी  या  नहीं  ।

 मुख्यमंत्री  श्री  बरनाला  जी  का  मैं  आदर  करता  वे  एक  अच्छे  घामिक  तथा  सभी  का
 सम्मान  करने  वाले  व्यक्ति  लेकिन  उन्होंने  इस  घटना  को  इतनी  गम्भीरता  से  महीं  लिया  और

 उन्होंने  सोचा  कि  वे  अपनी  शुभ  दयालुता  तथा  समभरा-बुकाकर  उग्रवादियों  को  सही
 रास्ते  पर  ले  आए  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  जो  कदम  उठा  रही  है  ये  कदम  तीन  महीने  पहले
 उठाये  जाने  चाहिए  उन्होंने  य ेकदम  उठाये  होते  तो  ये  सब  घटनाए  न  होतीं  ।

 मैं  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  |  मुझे  बताया  गया  है  कि  पंजाब  के  लोग  भय
 से  ग्रस्त  हैं  और  जब  दरवाजे  की  घंटी  बजती  है  तो  कोई  दरवाजा  नहीं  खोलता  6  बजे  शाम  को

 दुकानदार  अपनी-अपनी  दुकानें  बन्द  कर  देते  बिना  माता-पिता  के  बच्चों  को  कोई  स्कूल  नहीं
 भेजता  ।  स्वर्ण  मन्दिर  के  बाहर  अधं-सेनिक  बल  तैनात  इस  प्रकार  यह  अच्छी  बात  है  कि  अब
 केन्द्र  सरकार  यह  सब  कर  रहो  है  ह

 मैंने  फ्रेंक  कंपर  के  कुछ  लेख  पढ़े  ये  लेख  पेंट-हाउस  में  प्रकाशित  हुये  उसने  उन
 राज्यों  तथा  सिखों  के  नाम  दिये  हैं  जिन्होंने  प्रशिक्षण  के  लिये  उससे  सम्पर्क  किया  उसका
 कहना  है  कि  इन  लोगों  पाकिस्तान  तथा  चीन  प्रशिक्षण  तथा  धन  दे  रहा  ऐसा  बयान  आया

 मैं  उनके  नाम  बताता  वे  हैं  सुखदेव  बलराज  सिंह  उसका  आगे  यह
 कहना  है  कि  ये  लोग  उसके  पास  आये  थे  ।  उसके  कुछ  वाक्यांश  उधृत  करता  हुं:--“वे  कहते  हैं
 कि  वे  भारत  के  तीनों  परमाण  संयंत्रों  को  उड़ा  देना  चाहते  हैं  यह  बहुत  अच्छा  होगा  यदि  हम  एक
 और  भोपाल  बना  दें  ।”  तब  उसने  उनसे  पूछा  कि  आपने  भोपाल  में  ऐसा  कुछ  किया  है  ?
 उसने  कहा--नहीं  हमने  यह  कार्य  नहीं  किया  |  इसलिये  ही  तो  हम  प्रशिक्षण  लेने  आये  हैं

 ।”  उसने ॥  उसने
 एक  बड़ा  लेख  प्रकाशित  किया  है  |  यदि  सरकार  के  पास  यह  लेख  नहीं  है  तो  मैं  उसे  यह  लेख  दे
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 सकता  हो  सकता  है  कि  यह  सतकंता  का  दृष्टिकोण  हो  ताकि  अमेरीका  को  ऐसी
 घटनाओं  से  दूर  रखा  जा  सके  कि  वे  चोन  तथा  पाकिस्तान  का  नाम  दे  रहे  खैर  यह  सच  है
 कि  ये  तीनों  देश  इसमें  संलिप्त  हैं  और  यह  सब  सरकार  पर  है  और  हम  इतने  नादान  हैं  कि  हमें
 इस  बात  का  पता  नहीं  चल  पा  रहा  कि  वे  बाहरी  ताकतें  कौन-सी  हैं  और  वे  कि  तरह  हस्तक्षेप

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  समाप्त  कीजिये  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  केवल  दो  मिनट  और  लू  मैं  अधिक  समय  नहीं  यह  सिखों
 का  काम  नहीं  वे  कोई  ओर  हैं  ।  केवल  बम्बई  में  पांच  लाख  सिख  वे  अच्छी  तरह  से  हैं
 तथा  वहां  अच्छे  व्यबसायों  में  लगे  हैं  और  प्रतिष्ठित  उनको  केन्द्र  सरकार  से  सहायता
 मिली  वे  बड़े  आदेभी  परिवहन  और  बड़े  होटल  उनके  नियंत्रण  में  मैंने  बम्बई  में
 उनसे  पूछा  था  कि  वे  पृथक  पंज़ाब  या  खालिस्तान  क्यों  चाहते  हैं  जबकि  आप  इतनी  अच्छी  स्थिति
 में  पचास  प्रतिशत  पंजाबी  पूरे  भारत  में  फैले  हुए  मेरे  समझ  में  नहीं  आता  कि  उन  पर
 पागशपन  क्यों  सवार  हो  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  दे  विभाजन  पर  क्यों  जोर  दे  रहे  वास्तव
 में  यह  एक  बहुत  बड़ा  मजाक  है  ।  मैं  इसका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  मैंने  अपने  बम्बई  के  मित्रों
 से  कहा  था  कि  आप  सब  पंजाब  चले  जाए  और  आपको  सब  बातों  का  पता  चल

 वास्तव  मेरा  कहने  का  यह  मतलब  नहीं  परन्तु  लोग  इस  प्रकार  की  बातें  कह
 रहे  हैं  ।  मैं  परम्पराओं  से  सहमत  हू  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पंजाब
 में  इस  प्रकार  के  दबाव  के  कारण  अन्य  लोग  धामिकता  ओर  प्रांतीयता  के  बहाने  प्रभुत्व  जमा  रहे
 हैं  भौर  इसका  दोष  हमें  दिया  जा  रहा  है  ।  मैंने  आथिक  समस्याओं  पर  बोलना  है  परन्तु  मैं.यहां  -

 उल्लेख नहीं करना विपक्षी दलों सहित सभी राजनैतिक दल इसका लाभ उठा रहे हैं ओर बम्बई में या अन्यत्र रेलियों का आयोजन कर रहे हैं और उलटा दबाव डाल रहे हैं । मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश में जो इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं आखिर में उनका दोष राजनैतिकों को दिया जाना परंतु मैं एक बात पर और देना चाहता हूं और इसका आपने सुझाव दिया है'*ਂ । मैं घाभिक प्रशिक्षण के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु घारमिक प्रशिक्षण प्राप्त लोग अब राजनंतिक लाभ के लिए बर्मान्ध बनते जा रहे हैं और मैंने देखा है कि 2 3 वर्ष और 4 वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षित किया गया अब मैं यह नहीं बताना चाहता कि धर्मों के जरिए क्या हो रहा महोदय आप अच्छी तरह जानते हैं और वे युवकों का प्रयोग कर रहे तीन या चार वर्ष से राजनेतिक लाभ के लिए बच्चों को धर्मान्ध बनाया जा रहा है । भौर उन्हें राज नीतिक लाभ के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा सरकार को धर्मान्धता के इस प्रशिक्षण पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । या वर्ष की आयु के बाद घाभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है परन्तु कम आयु के बच्चों को घामिक प्रशिक्षण देकर धमण्धिता और राजनीति फैलाई जा रही है । इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । इस प्रकार का कोई विधेयक लाया जाना धन्यवाद । सानय संसाधन विकास तथा गृहमंत्री पी० वोਂ नरसिह : अध्यक्ष हमने एक बार फिर एक बहुत ही संवेदशील स्थिति पर उच्च स्तरीय और बहुत ही नियन्त्रित 347
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 चर्चा  की  जिन  सदस्यों  ने  इसमें  भाग  लिया  है  और  अपना  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  है  उनके

 लिए  मैं  आभारी  हूं  ।
 मैं  बहुत  लम्बा  भाषण  नहीं  दू  इसकी  आवद्यकता  भी  नहीं  है  क्योंकि  जब  पूरा

 सदन  एक  मुदं  एक  निष्कर्ष  के  लिए  एकमत  है  तो  अधिक  ब्यौरा  जिसके  बारे  में  पूरा  देश
 जानता  की  गुजाइश  नहीं  है  अथवा  यह  युक्तिसंगत  नहीं  है  ।  इस  प्रतिष्ठित  सदन  से  दिया  जाने
 वाला  संदेश  बिल्कुल  स्पष्ट  पहली  बात  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा
 पजाब  में  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  किएं  गए  उपायों  का  भारत  की  पूरी  संसद  समयंन

 करती  है  और  इसका  मतलब  है  कि  पूरा  भारत  वर्ष  इन  उपायों  का  समर्थत  करता  इसे  पूरा
 और  स्पष्ट  समथेन  मिला  राजनैतिक  दलों  की  ओर  से  बड़े  पंमाने  पर  संयुक्त  चाहे  वे

 किसी  भी  ढंग  से  किए  समय-समय  पर  करना  आवश्यक  है  परामश  जारी  है  और  हमने  आपस
 में  गहराई  से  परामर्श  करना  शुरू  कर  दिया  है  ताकि  हम  कायंवाही  योजना  बना  सके  ।  हमने  यह

 एक  और  निष्कर्ष  निकाला  है|  हमने  यह  दिखाया  है  कि  इस  मुद्दे  पर  पूरा  देश  एक  है  और  सीभा

 पार  से  किसी  को  भी  इसमें  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।  लय
 कोई  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  आसान  कार्य  है  और  यह  रातों  रात  किया  जा

 सक॒ता  है  ।  परन्तु  हमारे  जैसे  देश  में  ऐसा  नहीं  हो  सकता  और  न  ही  किसी  को  ऐसी  उम्मीद  करनी

 चाहिए  कि  इसके  इतिहास  में  कमी  भी  किसी  समय  सभी  मामलों  में  आराम  से  कायं  चलेगा  ।  जेसी

 ,  भी  परिस्थितियां  होंगी  उनका  मुक।बला  करने  के  लिए  हमें  तैयार  रहना  चाहिए  ।  एक  विकसित  राष्ट्र
 होने  के  हमें  क॑सी  भी  स्थितियां  सामने  आयें  उनका  मुकाबला  करना  होगा  और  इस  एकता  से

 जो  इस  समय  यहां  दिखाई  गई  मेरे  मन  में  इस  संबंध  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  अन्ततोगत्वा  हमारी
 विजयहोगी  ।  मैं  समझता  आतंकवाद  की  ताऊ़ते  हताश  हैं  और  वे  लोगों  6  बीच  कोई
 खास  भूमिका  नहीं  निभा  सकते  ।  वे  जानते  हैं  कि  ऐसी  ताकतें  अन्ततोगत्वा  आतंकवाद  का  सहारा
 लेती  व ेअधिक  समय  तक  टिक  नहीं  पःएंगे  और  वे  टूटकर  बिखर  जायेंगे  ।

 इसकी  कुछ  कीमत  घचकानी  पड़ेगी  ।  हमें  देखना  होगा  कि  इसके  लिए  कम  से  कम  कीमत  चुकानी
 पड़े  और  इसके  लिए  हम  यह  कर  सकते  हैं  कि  हम  सब  मिलकर  समूचे  राष्ट्र  को  साथ  लेकर

 चलें  ।
 समभौते  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  |  समभौते  के  मुद्दे  पर  हम

 सभी  एक  हैं  ।  समझौता  हम  सबके  लिए  एक  परम  पावन  दस्तावेज  है  और  हम  सब  इसे  पूरी  तरह
 और  निष्ठा  के  साथ  लागू  करने  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  ।

 समभोौते  में  सिफे  एक  ही  बात  नहीं  इपमें  कई  मुहं  अधिकांश  मुद्दों  पर  जो

 वाही  की  जा  रही  है  उसके  बारे  में  मेरे  सहयोगियों  ने सभा  को  बता  दिया  समभौत्ते  की  एक
 मद  से  उभरकर  सामने  आने  वाले  मुद्दे  के  बारे  में  मैं  समा  को  बताना  च  हता  हूं  कि  उस  विशिष्ट
 मद  अर्थात्  न्यायमूर्ति  मेथ्यू  की  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  अभी
 प्रधानमंत्री  जी  ने सभा  को  बताया  है  कि  पारस्परिक  सलाह-मशविरां  द्वारा  निर्णय  के  प्रयास  किए
 गए  चू  कि  उक्त  प्रयास  निष्फल  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  अब  सभा  को  इस  मामले  में  आगे  लिए
 गए  निर्णय  से  अवगत  कराऊगा  ।
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 सभा  को  पता  है  कि  पंजाब  समभौते  के  ज्ञापन  के  पैरा  7.2  के  अनुसार  सरकार
 ने  उच्चतम  न्यायालय  के  सेवानिवृत्त  न््यायाघीश  न्यायमूर्ति  श्री  के०  के०  की  अध्यक्षता  में

 एक  आयोग  गठित  किया  गया  आयोग  को  पंजाब  के  उन  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  का  निर्धारण
 करना  था  जो  चंडीगढ़  के  बदले  में  हरियाणा  को  दिए  जाने  थे  ।

 आयोग  ने  पाया  कि  उसने  पंजाब  के  फाजिल्का  अबोहर  क्षंत्र  में  जिन  हिन्दी  भाषी  गांवों
 ओऔर  कस्बों  का  पता  लगाया  है  वे  हरियाणा  के  सामीप्य  की  दृष्टि  से  उपयुक्त  नहीं  आयोग
 इनमें  से  किसी  भी  क्षेत्र  के  पंजाब  से  हरियाणा  को  हस्तांतरण  करने  की  सिफारिद्य  नहीं  कर
 इस  सन्दर्म  में  आयोग  ने  अपना  निर्णय  देते  हुए  टिप्पणी  की  कि  यह  भारत  सरकार  पर  निर्म॑र
 करता  है  कि  वह  आयोग  की  नियुक्ति  सहित  ऐसे  उपयुक्त  कदम  उठाये  जिन्हें  वह  ठीक

 भारत  सरकार ने  न्यायमूर्ति  श्री  के०  के०  मैथ्यू  की  सिफारिशों  और  टिप्पणियों

 भौता  ज्ञापन  के  पेरा  7.2  तथा  7.3  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायमृति  ई०  एस०  वेंकट  अध्यक्षता  में  एक  दूसरे  आयोग  की  नियुक्ति  करने  का  निर्णय
 किया  आयोग  के  गठन  का  संकल्प  आज  जारी  किया  जा  रहा  मुझेਂ  आशा  है  कि  व  जारी

 हो  चुका  है  ।

 यह  आयोग  न्यायमूर्ति  श्री  के०  के०  मैथ्यू  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखेगा  और  पंजाब  के
 उन  दूसरे  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  का  निर्वारण  करेगा  और  विनिर्दिष्ट  करेगा  जो  चंडीगढ़  के  बदले
 याणा  को  दिए  यह  समभौते  के  ज्ञापन  के  पैरा  7.2  में  निर्धारित  सिद्धान्तों  का  पालन

 करेगा  ।  आयोग  को  अपनी  सिफारिश  सरकार  के  समक्ष  31  1986  तक  हर  हालत  में  प्रस्तुत
 करनी  हैं  ।

 यह  भी  व्यवस्था  की  जाएगी  कि  समभौता  ज्ञापन  के  7.3  के  उपबंधों  के  अनुसार
 पंजाब  को  चण्डीगढ़  तथा  हरियाणा  को  उसके  बदले  में  दिए  जाने  क्षेत्रों  का  हस्तांतरण  यंथा  शीघ्र
 साथ-साथ  ही  किया  जाए  और  किसी  भी  स्थिति  में  इसके  लिए  आयोग  द्वारा  अपनी  सिफारिशें

 प्रस्तुत  करने  के  बाद  तीन  सप्ताह  से अधिक  समय  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।

 समभौते  को  पूरी  तरह  लागू  करने  के  संबंध  में  यह  सकारात्मक  कदम  उठाते  समय  सभा

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वहू  उस  पृष्ठभूमि  को  ध्यान  में  रखे  जिसमें  पिछले  वषं  24  जुलाई  को  पंजाब
 समभोौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  अकाली  दल  ने  अनेक  प्रश्न  पंजाब  में  शांति  लाने
 और  जनता  के  भिन्न  भिन्न  वर्गों  तथा  पंजाब  और  हरियाणा  के  बीच  सोहाद्वंपूर्ण  संबंध  स्थापित
 करने  के  लिए  सम्पूर्ण  समकौता  किया  गया  था  ।  उठाए  गए  प्रद्नों  के  संबंध  में  समेकित  उपाए
 अपनाने  हेतु  निष्ठापूर्वक  प्रयास  किए  गए  इस  पहलू  का  अभी  प्रधान  मंत्री  ने  जिक्र
 किया  है  ।  इस  प्रकार  यह  समभौता  पूर्णरूप  से  व्यापक  है  ।  इस  समभौते  को  एक  साथ  लागू  करना

 होगा  न  कि  अलग  अलग  खण्डों  में  ।  यह  बात  समभौते  की  पृष्ठभूमि  में  कही  गई  है  ।  बार-बार

 दोहराया  गया  है  कि  समझौते  को  पूर्ण  निष्ठा  के  साथ  लागू  किया  जाएगा  ।
 ह

 मुझे  आशा  है  कि  सदस्यों  के  मन  में  जो  संदेह  अथवा  प्रदन  थे  उनका  उत्तर  मैंने  दे  दिया
 :  मैंने  सभा  में  पहले  ही  एक  स्वतः  स्पष्ट  वक्तव्य  देने  की  इच्छा  प्रकट  की  थी  लेकिन  कुछ  सदस्यों
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 की  सम्मति  को  मानना  पड़ा  ।  इसलिए  मैं  अब  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  से  सभा  को  अवगत

 कराना  चाहता  हूं  ओर  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  निर्णय  के  अनुपालन  में  क्या  कायंवाही  की  जा

 रही  है  ।

 अन्त  में  में  सदस्यों  का  और  विशेषकर  चर्चा  आरंभ  करने  के  संबंध  में  आपने  जो  आवश्यक

 मार्गनिदेश  दिए  उसके  लिए  आपका  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस

 एकता  सोदेश्यपूर्ण  काय॑  दृढ़  निश्चय  और  सदभावना  जो  हमने  सभा  में  दिखाई  और
 जो  हम  देश  में  सवंत्र  दिखाने  जा  रहे  हैं  उससे  आतंकबाद  की  समस्या  ज्षीघ्र  ही  हल  हो
 फिर  भी  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  किसी  निर्धारित  समय  के  भीतर  हल  हो  जाएगी  किन्तु
 हम  इसे  यथाशीघ्र  हल  करने  का  प्रयास  आज  रावी-ब्यास  न्यायाघिकरण  की  नियुक्ति  की

 अधिसूचना  भी  जारी  हो  गई  है  ।  इस  संबंध  में  दी जाने  वाली  जानकारी  का  यह  दूसरा  भाग  है
 जिसे  मैं  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।

 झाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  पुनः
 समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 9.57  भ०  प०

 *लत्पदचात  लोक  सभा  3  श्रप्न  1986/13  1908
 के  ग्यारह  बजे  स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  ए०  जे०  प्रताप  बहादुरशाह्  जफर  नई
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